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 हुई  । लोक  ग्यारह  बजे  समवेत  fa है

 महोदय  पीठासीन  हुए )

 watt  के  मौखिक  उत्तर

 वन  उत्पादों  के  लिए  स्थानीय  भ्रनुसंघान  संस्थानों  को  सेवा  का arg

 ह  उपयोग  किया  जाना

 क  755.  tat  कुसुम  कृष्ण  भूति
 ्

 भी  रंजीदा  पाइलट
 द

 कृष  मन्त्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  वन  उत्पादों  के  अनु
 Tain  कास  तथा  उपयोग  के  लिए  स्थानीय

 faery  तथा  भनसंधान  संस्थाओं  के  वनस्पति  विज्ञा  न
 तब

 जीव  विज्ञान  ब्रिभ्नागों  की  सेवाओं  का

 उपयोग  रने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  कौर
 ्

 थि
 यदि  तो  उनका  उपयोग  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 व

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आर०  वो०
 (  नन

 )  जी  हा  ।

 fear  के  माध्यम  a  अनुप्तंघान  की  वित्तीय  व्यवस्था  के  लिये  एक  योजना

 द

 वीं  योजना  में  शुरू

 की  गई  जो  वन  अनुसंधान  संस्थान  तथा  महाविद्यालय  की  छठ
 ी

 योजना  के  कार्यक्रम में

 जार

 क
 (a)  योजना  चालू  हैं  भोर  परिणामों  की  प्रतीक्षा  को  जा  रही  है  ।

 sea  हो  नहीं  होता  ।

 थी  कुसुम  कृष्ण  भूति  मैंने  विभिनन  वन  अनु  थानों  द्वारा  अनुसंधान  के  बारे  में

 सहीं  कहा  था  ।
 मेरा  प्रश्न  बहुत  सरल  है  ।  मैं

 स्थानीय
 तथा  संस्थाओं  के  वनस्पति

 विज्ञान  तथा  प्राण  ििध्य एज  Be  (>>  ह
 है|  rat  कौ  सेवाओ ंके  उपयोग के  बारे  में  जानना
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 द्वारा  अनुसंधान  के  लिये  वित्तीय  व्यवस्था  करने  को  योजना  भी  हाथ  में  ली  थी  भोर  इ
 इसे  छठी  पं

 dia  योजना  में  भी  जारी  रखा  गया  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  हेतु  आवंटित  राशि  के  बार ेमें

 जानना  चाहता  ह  और  यह  wl  जानना  चाहता  हूं  कि  काय  के  किन-किन  मदों  पर  क्रिया  कितन नी

 किलनी  रोशि  व्यय  को  गया  ?

 भी  भार  ato  स्वामीनाथन :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  कालेज  तथा  वन  अनुसंधान

 संस्थानों  में  अनुसंधान  के  लिये  वित्तीय  व्यवस्था  करने  सम्बन्धी  योजना  शामिल  की  गयी  है  ।  जहां

 तक  राशि  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्य  के  सूचित  करना  चाहता  हू  कि  इस  योजना  के  लि
 ये

 30  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  को  गयी  है  ।  लेकिन  अमी  हमने  केवल  7  लाख  रुपये  व्यय  किये  हैं  ।

 श्री  कुसुम  कृष्ण  मूरती :
 वास्तव  में  अनेक  अनुसंधान  योजनायें  केवल  कागजों  पर  ही  रहती ंी

 |  ह
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 कौर  aa  विभाग  स्थानीय  अनुसंधान  तथा  शिक्ष  संस्थाओं  के  नीचे  कोई  तालमेल  नहीं  होता

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वास्तविक  समस्याओं  सम्बन्धी  पाठयक्रम  का
 द

 रोक्षण  करने  की  कोई  योजना  है  ताकि  कोई  अग्रगामी  अनुसंधान  परियों  बनायें  चलायी  जा  सकें  भी

 उनकी  व्यवहारिक  उपयोगिता  का  मुल्यांकन  किया  जा  सक  |

 श्री  प्यार  alo  स्वामीनाथन  इस  '  किस्म  की  योजनायें  कलकत्ता  at

 उत्कल  उस्मानिया  विश्व  भारती  विश्वविद्यालय

 पंजाब  कृषि  विश्वविद्यालय  लुधियाना  में  चलायी  जा  रही हैं  ।  अतः  इस  प्रकार  के
 काम  नियमित

 रूप  से  किये
 जा  रहे  क

 द  अध्यक्ष  महोदय :  श्री  राजीव  पाइलट  ।  वे  कह  रहे  थे  कि  इस  किस्म  की  योजनायें  का

 gt  रहती  हैं  ।  क्या  पाप  उन्हें  हवा  में  उड़ा  सकते  हैं
 ?

 द क
 भी  राजेश  पाइलट :  हमारी  प्रधान  मन्त्री  शिक्षा  को  विकास  तथा  रोजगार  से  जोड़ने  पर

 जोर  देती  भा  रही  हैं  और  पर्यावरण  के  बारे  सचेत  रहने  तथा  प्राकृतिक  सम्पदा  को  सुरक्षित  ले

 तथा  प्रकृति  के  संसाधनों  का  उपयोग  करने  के  बारे  में  कहती  आयी  लेकिन  योजना

 नौकरशाही  स्तर  से  आगे  नहीं  बढ़  सकी  जिसका  परिणाम  हम  देख  ही  रहे  क्या  मैं  स्त्री  महो

 से  जान  सकता  g  कि  क्या  सरकार  ने  विश्वविद्यालयों  में  प्राणी  विज्ञान  तथा  वनस्पति  विज्ञान

 विषयों  अध्ययन  को  नयी  दिशा  प्रदान  की  है  ताकि  वह  वन  तथा  वन  कपरवार  की  स्थानीय स
 eqTal  के  अनुरुप  हो  और  इन  विषयों  के  अध्यापन  से  बन  विभाग  सम्बद्ध  हो  सके  ?

 इसके  अति  क्या  सरकार  ने  कोलम्बिया  तथाਂ  कनेडा  जसे  देशों  की  तरह  देश

 के  स्कूलों  तथा  कालेजों  के  लड़कों  तथा  जवानों  का  उपयोग  अन्धाधुन्ध  पेड़  काटने  को  रोकने  के
 प्रशन

 पर  विचार  किया  है
 ?

 टिम्बर श्री  आर०  ao  स्वामीनाथन
 :

 वन  उत्पाद  अनुसंधान  के  अंतगर्त  टिम्बर  मेकेनि

 पी निया रिंग  आदि-आदि  आते  हैं  ।  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  अनुसंधान में  देश

 wal
 के  अनुसार  संशोधन  किया  गया  है  ?  उसके लिये  हमारे पास

 fara’ बइवविद्यालयों  में

 केन्द्रीय  वन  a अनुसंधान
 सेवा

 की
 व्यवस्था  करने  को  योजना
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 क्या  है
 ?

 थ्री  आर०  Mo  स्वामीनाथन  :  तम  उनका  उपयोग  कर  रहे

 थ्रो  दिलीप  fag  भूरिया  :  अध्यक्ष  मैं  मन्त्री  जी  पूछना  चाहता  हू  कि  ee

 जो  पहाड़ी  क्षेत्रों
 में

 आदिवासी  लोग  रहते  हैं  जंगल  से  बहुत  लगाव  रहता  भौर
 aga

 सारे  हमारे  खुले  हुए  हैं  तो  जो  इसमें  इंटरेस्ट  रखने  वाले  कालेज  हैं  उनमें  क्या  इस  सबजेक्ट

 कम्पलसरी  करेंगे  ?  भर  जेसा  माननीय  सदस्य  ने  कैलोफोनिया  का  हवाला  दिया  क्या  आप
 न  गी  भारत  में  ऐसी  यूनिवर्सिटी  बनायेंगे  जो  खास  तौर  से  फोरेस्ट  के  बारे  में  ही  शिक्षा  दे  भर  जिस्

 प्रकार  आज  जंगल  उजड़  रहे  हैं  ओर  जलवायु  खराब  हो  रही  है  उसको  रोका  जाय  ।  इस  बारे  में

 द  थि भाप  कोई  कायंवाही  करेंगे  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बिरेन्द्र  :  फोरेस्ट  रिस

 इंस्टीट्यूट  साफ  फौरेस्ट  रजस  कालेज  देहरादून  में  इसके  अलावा  स्टेट  ग  aa

 मेट्स  को  भी  हम  ऐन करेज  कर  रहे  हैं  कि  फोरेस्ट  कालेज  भोर  जितने  भी  खोलने  चाहें  स्टेट  म

 के  अन्दर  खोलें  ।  साथ  ही  साथ  सोच  रहे  हैं  कि  फोरेस्ट  ऐजुकेशन  fag  सर्विस  के  लोगों

 ही  न  इमसविस  टर्निग  खाली  मकसद  उसका  न  बल्कि  ale  लोग  भी  फोरेस्टर  पढ़ना  चा

 तो  उसकी  फेसिलिटी  होनी  चाहिये  ।  यूनिवर्सिटी  में  अलग-मगलू  अपना  सिलेबस  अलग  अल

 कोसा  साफ  स्टडी  उसके  अन्दर  फौरेस्ट  को  भी  काफी  इम्पोटन्स  मिलती  मौर  उस  चीज

 तरफ  भी  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 श्रीमती  कृष्ण  साही :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  70  लाख  रु०  को  uf

 भी
 तक  वनों  के  अनुरक्षण  और  विकास  पत  व्यय  हुई  gi  भोर  उन्होने  यह  भी

 बताया
 aa

 के  लिये  भोपाल  कौर  लुधियाना  ऐग्रीकल्चरल  यूनिवर्सिटीज  का  चयन  किया  गया “  ।  तो

 a yer  नागपुर  में  धना  जंगल  है  ओर  जिसका  देश  में  महत्व  है  क्या  उसके  लिये  wt  को
 ईगो  जना

 |  नाई  गई  है
 या  कोई  फोरेस्ट  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  वहां  कायम  करने  का  सरकार  बिचार

 क

 "
 _  राव  बिरेन्द्र  सिह  10.0  लाख  30  लाख  रुपये  की  राशि  मेरे  साथी  ने  बतायी  थो

 उठी  नि  में  इस  स्कीम  पर  30  लोख  रुपये  रखा  गया  है  जिसमें  से  17  लाख  पहले  खर्च कर

 fear  गया  |  जिन  यूनिवर्सिटीज  में  ag  काम  हो  रहा  उनके  नाम  उन्होंने  बता  कोई  भर

 यूनिवर्सिटी ज  अगर  कोई  प्रोजेक्ट  बनाकर  हमारे  पास  भेजेंगी  तो  उस  पर  मी  गौ  पया  जायेगा  |

 ग्राम  स्तर  पर  योजना  बनाना

 es?
 कि ध

 उना

 aise  तिरकी :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)  क्या  सरकार  को  एक्सटेंशन शन  एजूकेशन  एसोसिएशन  जिसका  मुख्यालय  भारतीय

 छवि  मुसकान  संस्थान  में  ग्राम  स्तर  पर  जना  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुभाव  प्राप्त  हुआ
 आर



 व

 मौखिक
 थ

 19.0  1982

 af  तो  इस  सम्बन्ध  में  बया  का

 ह
 तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  of

 ी
 बोरे नख  :

 जी

 नियोजन  के  सम्बन्ध में श्री  म्  13  अब  तक  भारतीय  विस्तार  दिक्षा  सोसायटी  ने  ग्राम  स्तर  पर

 किसी
 मी  प्रकार  की  सिफारिश  सरकार  को  नहीं  भेजी  है  ।

 sea  ही  महीं  उठता  ।

 ल्
 थी  पीयूष  फिरकी :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  प्रधान  मंत्री  :

 ने
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 198.  का  इनोवेशन  टेक्नोलाजीज  फार  इर्त्टग्रटेड  रूरल  छंवलपर्मेट  को  सड़क कर

 कहा  कि  प्राम  यूनियन  परिकल्पना  के  काम  सन्तोषजनक  नहीं  चौथी  पंचवर्षीय  योजना में  ग

 परिकल्पना  को  गई  वह  जिला  स्तर  पर  को  गई  थीं  भोर  जिला  स्तर  से  ऊपर  जो  ग्रामों

 ह  के  लिये  योजनाएं  बनाई  जाती  वह  उचित  साबित  नहीं  हुई  और  उनमें  लाभ  के  बदने  हानि

 हुई  ?  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  प्लानिंग  को  डिसंट्रलाइजेशन  आफ  प्लानिंग  प्रसिस  क

 ट  दीं  ब्लाक  लेवल  को  बात  कही  गई  जनता  सरबर  ने  1978-79  में  यहां  तक  रहा  था

 कि  lo  बरस  में  सभी  लोगों  के  लिये  लांमंजनक  काम  संस्थान  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  इसके

 पश्चात  सरकार  में  बदली  होने  के  बाद  मी  1980  में  विंमान  सरकार  ने  आश्वासन  करार

 किया  कि  माइक्रो  लैवल  प्लान  फार  इरढिक्रेशन  आफ  पार्टी  पर  जोर  दिया  जायेगा  कौर  ढह

 लेवल  पर  स्कीम  बनाई  जायेंगी  |  मैं  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कहीं  गई  बात  सच

 था  नहीं  ?  यदि  सच  तो  इस  सम्बन्ध  में  डिसेट्लाइजेशन  आफ  प्लानिंग  करने  में  उनको  कौ

 आपत्ति  है  ?  बहीं  की  उन्नति  के  लिये  लोक  लाल  से  जो  समितियों  से  प्लान  भेजी  जायेंगी  उ

 सरकार  स्वीकार  करेगी  था  नहीं
 ?

 राव  alten  सिह :  गवर्नमेंट  को  पालिसी  यही  है  कि  प्लानिंग ज जहां  तक  हो  सके  नोचे
 a

 लेवल  पर  होनी  चाहिये  ।  इस  चीज  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जितने  हमारे  एन०  भार०  ई०  पी०

 प्रोग्राम  उनकी  सारी  प्लानिंग  पंचायत  लेवल  पर  होतो  हैं  ।  ब्लाक  लेवल  पर  हमार
 a  नागिन

 स्ट्रेटिव  यूनिट  इं वल मेंट  के  लिये  हमारे  पास  स्कीम  उसमें  $0  परसेंट  wera  करने  के

 गवर्नमेंट  ste  इंडिया  कीं  तरफ  सें  संबसीडीज  ale  ग्रान्ट्स  दी  जाती  हैं  ।  बहुंत  सी  स्टेट्स  ने
 इसके

 लिये  पहुंच ेसे  ही  स्कीम  बिना  ली
 हैं

 और  हमने  ag  मंजूर  कर दी  है  और  वहां काम  शुर ूह
 हो

 है  ।

 जहां  तक  हो  सकता  हम  सारी  प्लानिंग  को  नीचे  के  लेवल  पर  ले  जाना  चाहते  2

 सारी  चीज  नीचे  के  लाल  पर  नहीं  हो  सकती  है  ।  इधर-ब्लाक  भी  को-आ्डिनेदान  चाहिये  ।  ब्ल
 im phi

 डिस्ट्रक्शन  का  भी  आपस  में  सम्बन्ध  होना  चाहिये  ।  हर  जगह  की  अपनी-अपनी  ज़रूरियात क
 ae  हुए  कोशिश  यंह  की  जाती  है  कि  जो  वेक  वें  इलाके  उन  पर  ज्यादा  att  किया

 ी  तरीके  की  प्लानिंग  की  जाये  ।

 थ्री  पीयूष  तिरकी :  सभी  ट्राइबल  इलाकों  में  एक  अस्थिरता  इसलिये
 फली  हुई हुई  है  कि  वहाँ

 पहले
 —h  ay  एने  > cae

 के  लिव

 जो  स्कीम  दी  जाती  वहां  ता  THAT  NIG  द्  जा गी  उनकी  कल्चर  और
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 es
 1904  (a3)  ase

 .5.2......  as

 भाषा  a  लुक  नहीं  रखते  हैं  और  कुछ  जंगल में  हुआ है
 उस  पर

 ‘Sata aet ‘waaoan an
 देते

 ।  इन  लोगों

 की  सस्  ति  जो  पहाड़  और  पर्वतों  से  जुड़ी हु
 से  aa ३  उस  इलाके  की

 ट्राइ  ल  पापुलेशन  के  जो  मुखिया  हैं  या  पंचायत  के  gat  लोग  उनसे  मी  उसे  इलाके  की

 कल्पना  के  सम्बन्ध  में  उनकी  राय  मांगी  जायेगी  ?

 गल राव  बिरेन्द्र  सिह :  ट्राइबल  वेल्फेयर  की  तरफ  खासतौर  पर  सरकार  का  घ्यान  है  ।  ज॑

 रहने  वाले  लोगों  के  लिए  क्या-क्या  किया  जा  सकता  यह  तो  फारेस्ट  fad  इ
 हटी द्शूः  |

 के

 वाले  qe fa  बस  में  एक  स्पेशल  सबजेक्ट  शामिल  fat  गया  है  ।  ट्राइ बल्ज  के  लिए  हमारी
 जितनी

 की  स्कीम ज  उनमें  शिड्यूल  काइट्स  से  भी
 ज्यादा

 सबसिडी  रखी  गई  है  ।  बहुत  से  प्र  ज  में

 ि  ड्यूटी  काइट्स  कौर  माहौल  फौज  को  33  परसेंट  सबसिडी  मिलती  लेकिन  ट्राइब  es  के

 150  परसेंट  सब सिद्धी  रखी  गई  है  ।  ट्राइ बल्ज  की  तरफ  ध्यान  देने  में
 कोई  कसर

 पर

 थ  =
 पीयूष  तिरकी :  पसे  का  सवाल  नहीं  है  ।  पैसा  दिया  गया  इसमें  कोई

 ट  ॥
 देह  नहों

 हटरी
 sl

 किया  जाएगा  या  rs  Be

 oan  बिखरे  जब  मैंने  अज  किया  कि  लोगों  से
 सलाह  करके  नीचे

 के
 लेकर

 न  2  wo  पर  सारा

 प्लान  बनाया  जाता  तो
 उसमें  उनसे  सलाह-मदिरा

 तो  अपने  आप  आ  गया  ।  उनकी  सल
 से  ही

 सारे काम  होते  हैं  ।

 att  बालासाहिंबें  चखे  पाटिल :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  हम  हर  एक  लेवल
 qe

 fat

 रते  हैं-जैंवलेज  से  स्टेट  और  स्टेट  से  सेंटर  तक  ।  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि

 क्या  सेंट्रल  ग
 मेंट क

 Ne e = weg  को  कोई  गाइडलाइन्स  दी
 हैं  कि  कौने  सा  विषय  विलेज  या  ब्लाक  लेवेल  पर

 :

 विषय  डिस्ट्रिक्ट  या  स्टेशन  लेवल  पर  होगा  भर  कौनसा  विषय  सेंटर  में  होगा  ।

 राव  बीरेन्द्र  सिह  हमने  स्टेटस  को  डिवेलपमेंट  के  स्टीर्पारंग  कमेटी  बनाने  के  लिए

 ऊपर ह हा  है  ।  स्टेट  लेवल  पर  कमेटी  होती  है  ।  उसमें  भी  ज्यादा  जोर  डिस्ट्रिक्ट  लेव

 स्ट्रीट  रूरल  डेवेलपमेंट  एजेन्सी  बना  केर  डिस्ट्रिकट  ज्यादा  से  ज्यादा  ca  bal. करने  पर

 थ
 सरकार

 का  ध्यान  वह  प्लानिंग  नीचे  ब्लाक  और  विलेज  से  ऊपर  आएगा  ॥

 थी  बालासाहिब  faa  पाटिल  सब जे बंट  और  एम ट  को  AlESSNHs  किया

 फाई कसे

 roar  ?  क्या  मेजर  इग्नीशन  भी  डिस्ट्रिकट  लेवल  पर  होगा
 ?

 राव  बीरेन्द्र  सिह  वह  नहीं  होगा  ।  जो  रूरल  डेवेलपमेंट  की  लोकल  स्की में  हैं  ज्यादा  से

 पादों  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  होंगी  ।  अगर  कोई  जिले  से  बाहर  की  स्कीम  तो  fefeane  eta

 लप मेंट  एजेन्सी  उसकी  नहीं  देख  सकती  ।

 पा  समेकित शी  ईरा
 अभीप्सा

 :
 तमिलनाडु  में  विशेषकर  राष्ट्रीय  रोजगार  ग्रामीण  काय

 क्रम

 ग्रामीण
 सि

 वकास  कार्यक्रम  के  अस्तंगत  आवंटित  cfs  का  उपयोग न
 सो  रहा  ञ

 क्योंकि  ay  कार्य

 इस  योजना के  अंतगर्त  भाता है
 उसे  या

 तो  डर  मांगकर  या  किसी  aq  साधन  द्वारा  आवंटित
 ल्
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 ee

 बुल्‍एस्‍।ल्‍एल्‍एल्‍एल्‍एल्‍ए लू क न. ्
 ae किया  इसे  केवल  ब्लाक  स्तर  पर  afar  कर्ताओं  क
 या  जाता  है  ॥

 भारतीय  अन्नाद्रमुक  के  कार्यकर्ता  चाहे  ठकेदार  न  लकन  उन्हें  काम  द  या
 जाता  है  ।

 इस  हेतु  आवंटित  राशि  क  उचित  उपयोग  नहीं  इसका  उपयोग  तमिलनाडु  में  केवल

 अन्नाद्रमुक  के  लोगों  के  कल्याणार्थ  किया  जाता  है  ।  बया  मन्त्री  महोदय  राशि  के  उपयोग  के  बारे  में

 गहरी  जाव  करने  का  भादेश  देंगे  ?

 राव  बिरेन्द्र  त्ति हु  हमें  कहीं  से  भी  कोई  शिकायत  उस  पर  भारत  सरकार

 अधिकारी  विचार  करत  हैं  ।  हम  राज्यों  से  टिप्पणियां  मांगते  और  यदि  जरूरी  हो  तो  हम  मौके

 पर  शिकायतों  की  छानबीन  के  लिये  अधिकारियों  को  भेजते  हैं  ।  ऐसा  न  केवल  पश्चिम  बंगाल  ब

 ई विभिन्‍न  राज्यों  से  आयी  शिकायतों  के  बारे  में  किया  जाता  है  ।  हमारी  मागं  दर्शी  बातों  के  ay

 जहाँ  भी  सम्भव  राज्यों  को  सभी  मतों  के  गात्र  में  समाज  के  सभी  वर्गों  के  लोगों  को  ग्रा  म

 स्तर  को  सलाहकार  समितियों  aaa  निगरानी  समितियों  में  शामिल  करने  के  लिये  कहते  हैं  ।

 नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  ने  भी  राज्य  को  इम  प्रकार  को  मार्गदर्शी  बातों  का  ब्यौरा  भेजा  है  कि

 अनि वा यें  वस्तुओं  के  वितरण  के  लिये  भी  ग्राम  स्तर  समितियां  होनी  चाहिये  और  न
 क्त

 प्रधानों  तथा  सरपंचों  को  ही  इन  समितियों  में  शामिल  किया  जाये  बल्कि  जो  लोग  चुनाव  में  हारे है

 उन्हें  भी  लिया  जाये  ताकि  गाँव  का  कोई  भी  वर्ग  इससे  द।हर  न  रहे  ।  इसी  जिला  समिति

 में  भी  सभी  विधायकों  तथा  सभी  ससद  सदस्यों  को  सम्बद्ध  करना  पड़ता  सभी  विधायकों  तथा

 संसद  सदस्यों
 को  जिला  समितियों  क  सदस्य  बनना  पड़ता  है  ।  भत  कुछ  लोगों  को  छोड़ने  त

 केवल  दल  के  कार्यकर्ताओं  को  सम्बद्ध  करने  का  कोई  भी  प्रदान  नहीं  है  ।
 "

 श्री  सी०  ठी ०  दीपाली  मन्त्री  महोदय  ने  अमी  कहा  है  कि  सरकार  के  नोटिस  में  ४

 _  बाली  शिकायतों  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  और  भिखारियों  के  लेखों  की  छानब्रीत  करने  नये

 शमा

 द्वारा

 Wt

 जायेगा  ।  मैं  मत  दो  महोदय  से  जानना  चाहता  हँ  कि  क्या  मद्रास  विकास  अध्ययन  स

 तुत  प्रतिवेदन  उनके  नोटिस  में  ल।या  गया  है  ॥  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि

 sal

 ग्रामीण

 es  राशि कार्यक्र  तथा  अन्य  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  तमिलनाडू  को  आट
 का  स्थानीय  अधिका  रियों  ने  दुरुपयोग  किया  है  ॥

 एक  मानो  सदस्य  :  यह  एक  ही  प्रश्न  को  दोहराना  है  |

 भी  सो०  टी०  बंड पाणि :  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  योजना  आयोग

 कर

 ee

 मद्रास  को मिति  ने  एक  समिति  का  गठन  किया  था  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहुंगा  कि व
 इस  संख्या  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  सरकार  के  नोटिस  में  लाया  गया  है  भर  यदि  pa ai a  सरकार  ने

 ? इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  यदि  तो  सरकार  इस  पर  कब  तक  कार्ये  वाही  करेगा

 राव  बीरेन्द्र  सिह :  मैं  इतनी  जल्दी  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।  यदि  ड्न्हें ण
 t  ठीक

 at  सूचना  की  मावइ्यकता  है  तो  माननीय  सदस्य  को  एक  पृथक  नोटिस  au दि  र  ा  जाहिए  ।

 थ्रो  मधु  दंडवते  इन्हें  चेम्बर  में  crsrrrr  पि

 हि
 |

 मध्यम

 महोदय  :  डा०  वसा
 नत  कुमार  पंडित  ।
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 केसरी  को  खेती

 न  57.0  g  ७  बसन्त  कुमार  =  कृषि  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 He  क्या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  के  विजय  प्रदेश  उत्तर  प्रदेश  र  बिहार  के  कुछ

 भागों  से  दि  तें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  खेतिहर  मजदूरों  को  मजूरी  के  रूप  दालਂ  नामक

 जहरीले  दी  जा  रही  है

 (q@  कया  विभाग  ने  सर्वेक्षण  किया  है  और  मध्य  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  के  उन  गांवों  का

 पता  है  जिनमें  केसरी  दाल  का  वितरण  तथा  खेती  होती  है
 क

 (a)  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  केसरी  दाल  की  खेती  ओर  TH  वितरण  पर

 प्रतिबन्ध
 र  गाया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  भी

 अन्य  दालों  में  केसरी  दाल  की  मिलावट  रोकने  के  लिए  क्या  कदम उ  जाते  हैं  ?

 कृषि  तथा  ग्रामों  विकास  तथा  नागरिक  पूरी  मन्त्री  बीरेन्द्र  ae  दत

 सब
 में  कुछ  सामान्य  रिपोर्ट  सरकार  की  जानकारी  में  लाई  गई  हैं  ।

 )  भारतीय
 sigiamis

 अनुसंधान  संस्थान  के  राष्ट्रीय
 पोषण  dara  की

 रिपोर्ट  के  अनुसार  दाल  को  अधिक  मात्रा  में  खाने  के  कारण
 निम्नलिखित  जिलों  क्षेत्रों

 में

 अधरंग  र

 क

 लजाने  को  पता  चला  था

 मु  गर्भ  गा

 ह निप

 मध्य  प्रदेश :

 =

 बिलासपुर

 tsar  alas  टीकमगढ़  ।

 उड़ीसा  १६

 पजाब
 ः

 उत्तर  प्रदेश  saterare, far: मिर  रैली  पीलीभीत  लखीमपुर
 व  |  राम पर a

 सीतापुर

 बदायूं  तथा  बरू

 मुर्शिदाबाद परि
 वन  बंगाल

 ()  तथा  खाद्य  मिलावट  निवारण  1955  के  नियम  के  तहत  ae

 प्रावधा  कि  किसी  भी  राज्य  में  कोई  भी  व्यक्ति  केसरी  दालਂ  तथा  इसके  किसी  भ
 के

 उत्पादों
 ं

 बिक्री  के  seer  से  किसी  प्रकार  की  खाद्य  सामग्री  तयार  करने  में  घटक  के  किसी

 भी  नाम

 भर  बेचने

 न  तो  बिक्री  कर  सकता  न  बेचने  के  लिए  उसे  प्रस्तुत  अथवा  प्रदर्शित  कर  सकता  है

 उद्देश्य  से  उसे  अपने  पास  रख  भी  नहीं  सकता  है  ।  उपरोक्त  प्रतिबन्ध  लग  के  संबंध
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 न  गनर  लर
 fee

 में
 cei

 ps 13a  स  रकारों  द्वारा  जारी  करनी  होती  हैं  ।
 मध्य  प्र

 बिहार  और  पश्चिम

 ee कर  सभी  राज्यों
 क  दि  oer  पगा i  a  | बंगाल

 दि

 के  प्रयोग  पह
 प्रतिन्  सरों

 र डा०  वसंत  कुमार  पीड़ित :  माननीय  अध्यक्ष  इस  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय

 जस  लापरवाही  से  उत्तर  दिया  वह  बहुत  विचलित  कर  देने  वाला  दालਂ
 जिसे

 व  तनिक  भाषा  में  स्टीवन  कहा  जाता  लेवल  नामक  जहरीला  पदों  होत

 पिछले  कई  वर्षों  से  मध्य  उड़ी  तथा  परिश्रमी  बंगाल  में  इसका  उत्पादन  f

 जाता  रहा है  ।  उत्तर  से  आपको  पता  जाएगा  कि  मध्य  प्रदेश  कौर  बिहार  के  लगभग  50
 से

 60
 प्रतिशत  जिलों  में  इस  दान  का  उत्पादन  किया  जा  रहा

 सरकार  ने  अन्य  बहुत  से  FA  झाई०  सी ०  एम०  भार०  तथा  राष्ट्रीय  पोषण  संस्था

 |  के  बारे  मैं  नहीं  बताया  है  ।  यहां  जो  कुछ  बताया  गया  है  वह  यह  कि  खाद्य  मिलाव

 निवारण  नियम  के  aga,  इसकी  अधिसूचना  दी  गर्म  है  ।  मैंने  दो  विशिष्ट  प्रश्न  पूछे

 या  यह  दाल  बन्धक  तथा  सांविदाल  मजदूरों  को  दी  जा  रही  यदि  तो  सरकार  ने  इन  लोग

 यह  दाल  वितरित  करने  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  इसके  घातक  तथा

 जहरीले  प्रभाव  को  जानने  के  क्या  सरकार  इसकी  परिवार  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  तथा  इस

 जल  की  पैदावार  तथा  वितरण  पर  निगरानी  रखने  जा  रही
 ?  केवल  बिक्री  अथवा  बिक्री

 के  लिए  प्रदर्शित  किए  जाने  अन्यथा  बेचे  जाने  वाले  पदार्थों  में  इसके  उपयोगਂ  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  से

 ही  समस्या  समाधान  नहीं  हो  जाएगा  ।  मु  बहुत  आइये  है  कि  एक  सरकारी  विभाग  में

 इस  दाल  को  खेती  तथा  उत्पादन  किया  रहा  है  जबकि  दूसरे  विभाग  में  इसकी  बिक्री  पर

 aq  लगाया  गया  है  ।  1955  में  मैंने  यह  प्रश्न  महाराष्ट्र  विधान  सभा  में  उठाया  था  जब  अधरंग

 को  कुछ  घटनायें  हुई  थों  तथा  इस  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  था  ।  कनेटिक  में  भी  इस  दाल

 र  प्रतिबन्ध  दिया  दिया  गया  था
 ।

 लेकिन  इस  दाल
 के  मुख्य  उत्  दन  केन्द्रों

 में  ae
 भी  इस  दाल

 का
 उत्पादन  रहा  है  ।  बया  मंत्री  महोदय  सभा  को  यह  जानकारी  देंगे  कि

 यह  दाल  मानवीय  उपभोग  के  लिए  जहरीली  है  तब  फिर  इस  दाल  का  प्रयोग  उद्देश्य
 कया  जारहा

 ही  भाप  सीधा  ओर महोदय  पर  प्रतिबन्ध

 a  गा  सरकार
 ने

 जा  रही  है  अथवा  नहीं  ।

 व ललन
 पन्त ष्र्  त  कुमार  ण्डित :  यह  उत्तर

 गया  था  कि  स्वास्थ्य  ai  ने  निर्देश

 जारी  fa

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  फिर
 सीधा  द्र

 पूछिए  ।  आप  प्रश्न  को  इतना
 लम्बा  क्यों  कर

 रहे  हैं

 डॉ०  बसन्त  कुमार
 पण्डित :  मैं  यह  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  यह  प्रदान  qa  जाने  के  बाद

 कि  ag  दाल  संविदात्मक  मजदूरों  तथा  बंधक  विशेषकर  उन  राज्यों  में  जहां  पर  बंधक
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 जहर  को  दी  जा  रही  सरकार  ने  कुछ  सुनिश्चित  किया  है  ?  यदि  ag  दाल  माननीय  at.

 योग  के
 लिए  जहरीली  तो  क्या  सरकार  इस

 पर
 रतिबन्ध  लगाने

 पर  सोच  रही  जो  कि

 सामने  नंहीं  है
 क्योंकि  घनाठय  किसानों

 का  समूह  इसका
 संचालन  कर

 रहा  ह
 ?

 मध्य
 प्रदेश  1%

 कार  इस  दाल
 से  बनी  वस्तुओं  पर  प्रतिबन्ध

 लगने  के  अधिभू  चना  जारी  की  लेकिन  कुछ  a  सप्ताह

 बाद  उसे  बह  अधिसूचना  वापिस  लेनी  पड़ी  ।  क्या
 आप

 इसकी पैदावार  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  अथवा

 इस  दाल  के  वितरण  पर  निगरानी  करते  जा  रहे  हैं  ।

 राब  र्स  सिह
 :

 इस  दाल
 के  प्रयोग  तथा  बिक्री  सम्बन्धी  सरकार

 का
 दृष्टिकोण

 §

 डी
 बता  ही  चुका  ह

 ।  aa  sal  ने  इसकी  बिक्र

 ,

 प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  हू
 ।  यदि  बिक्री  पर  प्रति

 बन्ध
 नहीं  लगाये  जाता

 ती  इसके  प्रयोग
 पर  प्रतिबन्ध

 नहीं  लगाया
 जा

 सकता
 ।  ये  राज्य  @  afeat

 बिहार  तथा  ‘asa  Gea |  ।  इसका  प्रयोग  चाहि  बंधक  मजदूर  करें  अथवा
 स्वयं  उत्पादक

 तथा

 न्य  यह  एक  ही  बात  दै  ।  यदि  राज्य  सरकार  ने  इस  पर  fader  agt  लगाया  at

 कोई  भी  ब्यक्ति  इसका  उपयोग  कर  सकता  है  ।  यह  ऐसी  फसल  है  जिसकी  खेती  सूखे  की

 सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  तथा  अत्याधिक  वर्षा  ताले  क्षेत्रों  में  छोटे  किसानों  द्वारा  की  जातीं  है  ।  ag

 एक  ऐसी  फसल  है  जिसकी  खेती  चावल  तथा  गेहूं  के  साथ  मिलाकर  को  जा  सकती  है  ।  इसकी

 पैदावार  अत्यन्त  सूखे  बाले  क्षत्रों  में  की  जा  सकती  दहे  तथा  अत्याधिक  नमी  वाल  क्षत्रों  में  यही

 कारण  है  कि  लोगों  ने  अमी  तक  इस  दाल  st  खेती  नहीं  छोड़ी  बल्कि  इस  दाल  की  कुछ  नई

 किस्में  भी  जिनकी  खेती  की  जा  रही  है  ।  इनमें  न्यू  रोटोक्सिक  तत्व  की  मात्रा  इतनी  अधिक  नहीं  है

 जितनी  कि  इस  दाल  की  आम  किस्मों  जिन्हें  स्वास्थ्य  के  बहुत  हानिकारक  सिद्ध  कियां  गयां

 2,
 जिनमें  इसकी  मात्रा  0-5  प्रतिदिन  है  जबकि  तई  किस्मों  में

 2
 प्रतिशत  से

 कम
 है

 ।
 लेकि

 ्
 इसका  उपयोग  fear  जाता

 ह

 जि  वहां  लोग  इसे  उबालकर  इसका  पानी  फेंक  देते  ह  तथा  तब

 कहकर  खाने  के  काम  लाते  हैं  ।

 मधु  देवता  ;  इससे  0.5  प्रतिशत  लोग  मरते  हैं  ?

 wa  ate  fag  :  कोई  श्री  नहीं  मरता  ।  लेकिन  इसका  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 दाल  को  नई  किस्में  खोजने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  तथा  लोगों  को  मसूर  को  दाल  की  खेती  के  |

 सा 4 ता  रहे  परम्परागत  ढंग़  से  लोग  इसकी  खेती  कर  रहे  हैं  तथा  ने  इसे  इतनी  भा

 से  नहीं  छोड़ते  ।  उन्हें  इस  दाल  को  एकदम  छोड़ने  के  लिये  राजी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  लग

 aa  आप  लोग  यह  समझने  लग  गए  हैं  कि  यह  दाल  हानिकारक  है  तथा  लोग  मर्द  जानते  हूँ
 कि  यह

 दाल
 हानिकारक

 समद
 तथा

 प्रेस  में
 इस  पर  लम्बा

 विवाद
 हुआ  है  कि  केसरी  दाल  का

 उत्पाद  न
 =

 हीं  किया
 चाहिएं

 ।
 हम  यह

 प्रयत्न  कर
 रहे  हैं

 fa  हम  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय
 के

 प्रचार
 के  सभी

 साधनों
 ्  इसका  प्रसार  करे  ।

 थी  सन्तोष  मोहन  देव  कया  आप  किशोरी  के  बारे  में  बात
 कर

 रहे  है ंक  मन्त्री
 ै  कए  कचका

 केस
 |  के  बारे  में  ?

 ee

 राय  cit
 fag :  उन  मन्त्री  का  नाम  केसरा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय क
 :

 कम कम  से  कम
 qe  किशोरी  नहीं  हैं  ।
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 राव
 द  नशर  सिह :  वह  मंत्री  हैं  ।

 इन  परिस्थितियों  में  हम  यह  देखने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  इस  बारे
 में  बया

 किया

 ।  सकता  ।  यह  राज्यों  पर  fade  करता  है  कि  ag  देखें  कि  इस  दाल  का  उत्पादन  न  किया
 जाए

 |

 nfs  वे  चाहें  तो  इसकी  खेती  ale  बिक्री  पर  रोक  लगा  सकते  हैं  ।  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की
 रिपोर्ट

 के

 आधार  पर  उन्हें  भारत  सरकार  का  सुभाव  दिया  जा  चुका है  |

 डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित  ;  यह  सच  है  कि  पिछले  दस  वर्षों  में  में  केसरी  HS
 के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ?  an  यह  मी  सच  है  कि  सरकार  न  केवल  इसकी  नई  किस्में  देने

 प्रयत्न  कर  रही  है  अपितु  केसरी  दाल  की  नई  किस्म  को  खेती  के  प्रयोग  कर  रही  यदि  पत

 राज्यों  में  इसका  विरोध  करने  की  केन्द्र  द्वारा  इस  दाल  के  वितरण  पर  निगरानी  रखने

 लिए  क्या  किया  जाएगा  ?

 राब  सोमेन्द्र  fag:  मैं  इसकी  adara  स्थिति  तथा  कानून  के  बारे  में  बता  चुका  हूँ  ।.

 _  मैं  नहीं  समझता  कि  दाल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  मैं  इस  बारे  में  विश्वस्त  नहीं  हूं  कि

 कुछ
 स्तरों  पर  इसमें  स्थिरता  आई  लेकिन  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  कि  सिचाई  सुविधाओं

 a के  बीज  की  नई  विकसित  किस्मों  तथा  किसानों  को  दिए  जाने  वाले  विभिन्‍न
 ः

 fr  eat  करने  वाले  अघिकारियों  द्वारा  दी  जाने  वाली  जानकारी  हमें  आता है  इसक

 be
 दरबार  में  कमी  आएगी  ।  इस  समय  केसरी  दाल  का  कुल  उत्पादन  0.5  मिलियन  टन  से  ?

 मिलिय
 न

 टन
 तक  है  ।  और  ag  feet  विशेष  दाल  की  किस्म  की  अधिक  पैदावार  नहीं  है  ।

 प्रो०  लघु  दंडवते :  अपने  ध्यानाकर्षण  नोटिस  को  ध्यान  में  रखे  बिना  ही  मैं  इस
 विषय

 पर

 अरदन
 पूछ  रहा  हूं  ।

 अनध्यक्ष  महोदय  :  वह  इस  प्रश्न

 )  के  दत्त
 र

 में  मंत्री  महोदय  क प्रो०  मधु  दंडवते
 :  प्रशन  के  भाग  तथा

 सम्बन्धी  आम  रिपोर्टों  उल्लेख  किया  जिस  भर  सरकार  का  ध्यान दिलाया  जा चुका  दै  ।

 उन्होंने  विशेष  रूप  से  राष्ट्रीय  पोषण  हैदराबाद  का  sore

 |
 फिया किया  है  ।  में  ससे  जानना

 चाहता  हुं  कि  उन्होंने  गांधी  शांति  प्रतिष्ठान  द्वारा  तेयार  की  गई  रिपोर्टें  का  अन्य  कया

 जिसका  दीपक  है--लंगड़े  गांव  को  कहानी

 ग्रघ्यक्ष  महोदय *  गाय  ?

 प्रो ०  मधु  दंडवते
 :

 गांव  ।  यदि  आप  गाँव  का  अर्थ  नहीं  समझते  तो  मौर  कौन  enter  !

 गांधी  शाँति  प्रतिष्ठान  द्वारा  dare  की  गई  उस  विशेष  रिपोर्ट  विशेष  रूप

 ब  विया लेख  किया  गया  है  कि  उन्होंने  मध्य  प्रदेश  के  रीवां  जिले  के  कुछ  क्षत्रों  में  सम्पत

 ।  और  उन्होंने  यह  बात  विशेष  रूप  से  बतायी  है  कि  बंधक  मजदूर  इस  केसरी  दाल

 रहे  हैं  तथा  वह  दाल  उन  बंधक  मजदूरों  को  दी  जाने  वाली  मजदूरी  के  एवज  में  द
 ती

 च  हैकि  यह  अत्याचार  जारी  है
 ?

 थ

 a  ye,

 किए  पर गोपाल रेड्ड

 रेडडी  sai
 बन्धक

 मजदूर
 नहीं
 पट्टी Sdelo t
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 प्रो ०  मधु  दंडवते :  भाप  यह  भली  भांति  जानत ेet

 %  ag  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  गाधी  aif  प्रतिष्ठान  द्वारा  तयार  की  गई  विशेष

 रिपोर्टें  की  ओर  उनका  ध्यान  आकबत  किया  गया  जिसमें  यह  उल्लेख  किया  गया  द

 कके  सरी  बाल  में  खतरनाक  तत्व  टोने  के  कारण  यह  बात  अलग  है  कि  यदि  बह  खाई  जाए  तो  उस

 जहरीले  तत्व  का  प्रतिशत  कितना  उन्हें  अधरंग  हो  जाता  है  तथा  उनकी  टांगों  में  लकवा  हो

 ह जाता  है  ।  इस  मामले  यदि  उनकी  टाँगों  में  लकवा  हो  तो  कृषक  मजदूर  खेती  कार्य  संबंधी

 अपनी  खो  बैठेंगे  ।  यदि  उनकी  राज्य  सरकारें  केसरी  दाल  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए

 तेयार  नहीं  तो  क्या  केन्द्र  सीमेंट  की  इस  मामले  में  भी  निर्देश-पुस्कर  जारी

 करेगी  ?  क्या  केन्द्रीय  सरकार  विभिनन  राज्यों  को  यह
 सुभाव

 देगी  कि  इस  जहरीली  फेसरी  दाल
 द

 को पैदावार  रोकी  जानी  चाहिए ?  और  यदि  राज्य  सरकारें  इस  जहरीले  चरित्र  विशेष  पर  उचित  |

 यान  नहीं  दे  रही  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  केसरी  दाल  के  निगलने  से  उनको  भी  अधरंग  मार
 क

 गया  है  ओर  यदि  यह  नहीं  गयां  तो  ऐसी  स्थिति  में  आपको  उनको  चेतावनी  देनी  चाहिए

 केन्द्र  सरकार  ऐसे  विषाक्त  दल  के  पनपने  को  बर्दाश्त  नहीं  करेगी  जिससे  श्रमिक
 संबंध

 | 1... ह  होंगे  ?
 ्

 राव  बीरेन्द्र  सिह  हमने  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  स  राय  सुल्तानों  तथा  भावों  को  ध्यान  में
 .

 थ
 ल  लिया  है  ।

 प्रो ०  मधु  दण्डवत :  पहला  भाग  सुभाव  नहीं  है
 ।  मैं  अपने  प्रश्न  को  ee  ।  यह

 न  स्पष्ट  उत्तर  मत  दीजिए as

 मेरा  पहला  प्रदान  था  कि  कया  गांधी  शांति  प्रतिष्ठान  की  रिपोर्ट  डी  गांवो  दी
 कहानी '

 sf  क  दिल्‍ली  में  एक  मुख्य  मंत्री  द्वारा  विमोचित  को  गयी  थी  के  बारे  में  उनको  सुचित
 था

 गया

 प ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कया  आपका  ध्यान  sa  रिपोर्ट  की  ओर  आक्षित  हुआ  :

 :
 उसको  अध्ययन  किया  है  तथा  क्या  आप  ga  रिपोर्ट  में  की  गयी  सिफारिशों  सार

 कार्यवाही  करने  जा  रहे  हो  ऐ

 ह
 राव  बिरेन्द्र  सिह  :  महोदय  मैंने  इस  रिपोर्ट  fate  का  अध्ययन  नहीं  किय  है

 परन्तु  मैंने

 इस  विषय  पर  ओर  बहुत  सी  कहानियां  देखी  हैं  और  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  iv a fx fa  इस  दाल

 शेष  को  खाने  से  मानवों  पर  हानिकारक  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  फिर  आपको  इसे  रोकना  चाहिए  ।

 राव  बीरेन्द्र  सह  हम  इसे  रोकना  चाहते  हैं  इन्ही  ने  ब  मैं  उनको

 सो
 पढ़  लंगा

 श्री  सत्य साधन  चक्रों  :  महोदय  यह  sea  जिस  पर  हम  चर्चा  कर  हे  हैं  वह  इस  बात

 को वज
 पे

 महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  यह  समाज  के  गरीब  वर्ग  से  सम्बन्धि  ड  समाचार  केवल

 हाल  ही  में  प्रकाशित  नहीं  हुआ  परन्तु  यह
 आता

 ही  जा
 हा  है

 और
 ह  भवि  पह  ह  ह  हरे ही  मापकों  मालम  है

 सको  ह
 त्

 हैं  ।

 ह

 यह  बहुत

 हिप

 दाल  है
 ।  हमारे

 il
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 |  bo  ge  मान

 aaa  महो  द्य  आरोप  ब्या  ae  ay  इसको  चखने  का  मौका  Feat

 aft
 @

 wnat  :  मैंने  इसे  महीं  च

 (  कय वेधन

 ही
 Mo  iy  qogaa  :  महोदय  यदि  उन्होंने  इसको  चखा  तो वे a

 और
 अधिक  लड़की

 होती ।  =

 क  a  wala  :  मैं  उनको  अनुमति  ही  नहीं  देता  ।

 भी  संसाधन  अक्रवर्तो :  कया  माननीय  मंत्री  ga  बात  से  सहमत  होंगे  कि  अपने  a
 नियोजन  से  माप  कभ  से  कम  70%  लोगों  को  निरक्षर  रख  सके  हो  और  जो  कुछ  wat  हम  सं

 में  करते  हैं  तथा  अखबारे  में  आता
 है  वह

 अब
 गाँवों

 के  निरक्षर
 लोगों

 तक
 नहीं  पहुँ  बता

 जिनकों

 सामान्यतया  इससे  होनी  होती  है  भत  कपा
 सर्कार  जनसमूह

 को  इस  दाल  विशेष  को  खाने hd
 परिणामों  के  बारे  में  शिक्षित  करेगी--क्योंकि  यह  महत्वपूर्ण  है  कानून

 से  भी
 इसमें  को  ई

 लाम  नहीं

 _  होगा--यदि हां  तो  भाप  इसंक्रा  उन  क्षेत्रों  में  जहां  पर  इसका  seater  fear  जाता  हैं  तथा  खाई

 _  जाती  किस  प्रकार  से  प्रचार  करना  चाहते  हैं
 ?

 राव  बीरेन्द्र  सिह  जो  कुछ  चर्चा  इस  सभा  में  को  जा रही हैं  उससे  भी  लोगों  को  शिक्ष

 मिलेगी  ।  महोदय  उनके  सुभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय  सदस्य  से  आपके

 निवेदन  करूंगा  कि  वे  हमें  कोई  र  सुभाव  देने  से  पहले  कम  से  कम  पश्चिमी  ama

 |  इस  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  राजी  कर  लें  जेसे  कि  gat  राज्यों  ने  इस  पर

 गया  )  =

 लगाया

 ah  cone  घन  चक्रवती ८:  वहां  पर  इसका  उपभोग  नहीं  fa  जाता  परन्तु

 फिर
 भी

 कयोंकि  ara  कहा  है  तो

 अध्यक्ष  महोदय :  पालन  करो  |

 श्री  सत्यता धन  चक्रबर्ती :  इसको  अब  AY  करूंगा  मौर  मैं
 कि  चुनावों  के

 are  ay  हम  सत्ता  में  आ  जायेंगे
 ।

 qt
 ु  आपको  भी  इसका जो  प्रचार  fa  जाना  चाहिए

 उसके  बारे  में  अपने  वायदे  को  पुरी  करना  चाहिए  |

 राव  बिरेन्द्र  चुनावों  के  बाद  बंगाल  में  आपके  शाने  की  कोई  उम्मीद  नवदीं

 ्

 श्री  रामसरूप  राम :  अध्यक्ष  जो  ag  केंसरी  दाल  एक  दाल  खिसारी  हमारे

 बिदार  में

 प
 पेदा  होती  है  ।  वह  भी  एक  जहरीला  पाथ है

 अध्यक्ष  महोदय  राम  स्वरूप
 मंत्री

 से  बैठकर  सलाह  कर
 हों  वे  यह  दाल

 बेन
 करते-करते  कोई  दूसरों  दाल  बेन  न  कर  दें  ।

 [ रामस्वरूप  :
 अध्यक्ष  यह  खेसा  के  कई  जिलों  में  बोया

 जाता

 न् क्क् न्चषदा क कूब म च् है और खाया जाता है ण कक थी

 2  ।  यह
 जहरी  ला

 किर  है
 इस  दाल  को  छोटे-छोटे  किसान  बोते  हैं

 12



 थ

 29  1904  Oo  भौतिक  उत्तर

 थ  अभि

 भ र  समाज  का  aga  निचला  उपेक्षित  तबका  इसका  उपभोग  करता  हंरिजन-ओदिवासी

 उपभोग  करते  इसको  ख़ाने  से  लोग  भपंग  जाते  यह  एक  तरफ  से  अपंग  बनाने  का
 mee

 कारखाना  खुल  गया  है  ।  सारे  देश  में  इस  पर  रोक  लगाई  जानी  चाहिए  ।

 मेरा  सवाल  यह  है  कि  यह  बहुत  गम्मीर  यह  बनाने  के
 कारखाने

 BOF  पूरे  देश  में  कर  रहा  इस  विषय  की  गम्भीरता  को  देखते

 हैं  क्या
 इसकी  उपज

 र  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विचार  है  था  नहीं  ?
 भ

 केयर  दूसरा  मेरा  wet  og  हैं  कि  क्या  सरकार  एक  समिति  बनाएगी  जो  इस

 मामले

 की  धरी

 बांच  करे  कि  इस  दाल  को  खाने  से  कितने  व्यक्ति  अपंग  हुए  हैं
 ?

 अध्यक्ष  महिला  :  छह  तो  दाल  की  खिचड़ी  पक  रहो  है  ।

 र

 ह  राव  बोरे  अध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि
 किसानों  के  ऊपर  कोई

 ne  कनी

 पाबंदी  लगाना  कि  वे  एक  खास  दाल  को  नहीं  बहुत  मुँषिंकल  काम  है  ।  जितना  nik  यह

 ब्य  उतनी  ही  गम्भीर  यह  बात
 ह्  कि  कौन  सा  कानून  पाबंदी  लगाने  के  लिए ल नग

 || ह  जाए

 अपने  स्वयं  के  उपयोग  के  लिए  उगाते  केसे  पाबंदी  लगाई  जा  सकती  हां  ra  र  माध्यमों

 ्
 एस्टेट  की  बात  है  तो  उसके  लिए  आरी  हैं  ।  कितने  लोगों  मृत्यु  हुई ई  इसके

 लए  समिति  बनाने  को  जरूरत  मेरे  ख्याल  से  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  रोकने  की  जरूरत  हैं  इसको  |

 थो  रामविलास  पासवान  अध्यक्ष  खेसारी  की  दाल  का  जहां
 तक ४

 म  मैंने

 खेसा
 पारी  की  दाल  10  साले  तंक  खाई  हैं  ।  बालेश्वर  जी  यहाँ  पर  ai ao  हैं  इन्होंने  भी  ब  में  खाई

 होगी  ।  हम  लोगों  को  अमी  तक  मालम  नहीं  भापने  कहा  है  कि  हम  लोगों  को  माल  करवा

 हम  लोगों  को  अभी  एक  साल  से  मालूंम  आं  है  कि  यंह  जहरीला  पदार्थ  हैं  ।  इसलिए
 म

 होदय  का  जवाब  गलत  इसको  मैं  प्रफ  करूंगा  ।

 ह  तारिक  अनवर  जी  के  यहां  यह  दाल  होती  उनके  जिले  का  नाम  नहीं  केंद  पिण्ड

 जी  के  यहां  होती  इनके  जिले  पश्चिम  चंपारण  का  जिक्र  नहीं  समस्तीपुर
 कग

 कंठ

 उस  जिले  का  मी  नाम  नहीं  मूंतपुर्ं  मुख्यमंत्री  जी  वहीं  बैठ  उनके  जिले
 का  मी  नाम

 हीं  कई  मंत्रियों  के  जिलों  का  जिक्र  इसमें  नहीं  है  ॥

 प्रो ०  मधु  दण्डवत
 :

 अब  पता  लग  गया  कि  सब  पेरालाहज  मयों  हो  गये

 श्री
 रामबिलास  पासवान  इस  तरह  से  यह  रिपोर्ट  गलत है

 ।.  छ्लेसारी  दाल  मजदूरों  को

 अधार
 पा  जाता  ह  ऐसी  बात  नहों  छोटे  किसानों  को  भी  नह  इसलिए  लिटरेचर  के

 माध्य  से  था  रेडियो  के  माध्यम  से  ख्  बाबर  प्रचार  =

 पदों  ty  a
 fe  ag  जहरीला

 wes  ह  ;  गर  सभा लर न्  +.
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 oe oe re ae
 ो  रामबिलास  पासबान :  इसका  खूब खूब

 जमकर
 प्रचार  र  सवाल  यह

 ब
 z fa  इतने  दिनों  से  खेसारी  दाल  का  उपयोग  हो  रहा  क्या  सरकार  मह  पता  लगाए  कि  और

 इस  तरह  के  कौन-कौन  से  अनाज  जहरीले  हैं  बोर  लोग  उनको  खा  रहे  क्या  सरकार  इसके

 बारे  में  एक  व्यापक  सर्वेक्षण  करवाएगी  ?

 राव  बीरेन्द्र  सिह  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  जो  स्थान  आनरेबल  मैम्बर  ने  दिय

 इसका  सारा  मीडिया  प्रेस  इनफमशन  एण्ड  ब्रॉडकास्टिंग  मिनिस्टर  का  रेडियो  और  टेली  जन

 सब  प्रकार  करेंगे  ।  बार-बार  मैंने  कहा  है  कि  मुख्तलिफ  किस्म  की  दालें  होती  और  सारी  दाल

 तनी  जहरीली  नहीं  होतीं  जिससे  नुकसान  हो  ।  हो  सकता  है  पासवान  जी  जहां  से  आते
 ह

 i  की

 ज्यादा  नहरीली  होती  हो  ।

 पता  लगा  गे लि  भी  रामविलास  पासबान  :  मैंने  सवाल  पूछा  था  कि  सर्वेक्षण  करायेंगे  भो

 कि ट  जो  अनाज  है  उनमें  कोन-कोन  से  अनाज  जहरीलें  हैं  ?  इसका  q  हीं  भाया है  ।

 _  WEG  महोदय :  अगला  सवाल  ।
 क

 खाद्यान्नों  का  रक्षित  भंडार  .

 es

 759.  हरिहर  सोरन  क्या  कृषि  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दनि  वाला  विवरण

 सभा
 पटल  पर

 रखने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (z  ad  '  9५80-81  और  188  1-82  में  faf  भग्न  राज्यों में  बनाये  गए  खाद्यान्नों  के

 हारों  की  स्थिति  बया रक्षित

 क
 क्या  सरकार  के  पास  वह  1982-83  में  खाद्यान्नों  के  रक्षित

 म
 र  बनाने  का  प्रस्ताव

 क

 यदि  तो  इस  बारे  में  रविवार  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  क्या  हैं  ?
 ““

 कृषि  तथा  प्रमाण  विकास  तथा  नागरिक  पूति  मंत्रो  बीरेन्द्र  खा  ग

 बफर  स्टाक  अखिल  भारत  आधार  पर  बनाये  रखा  जाता  है  ओर  उपलब्ध  भण्डारण  द

 संच
 लन  सम्बन्धी  व्यवहार्यता  arte  जैसी  बाधाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  देश  के  विभिन्न  केन्द्रों

 र  रखा  जाता  है  ताकि  वितरण  विषयक  भआवदयकताओं  को  पूरा  कियां  जा  सके  ।  विभिन्‍न  राज्यों

 ह
 1-4-1980  गौर  1-4-198,  को  केन्द्र  राज्य  सरकारों  के  पास  खाद्यान्नों  के  कुल  स्टाक

 को  स्थिति  का  ब्यौरा  विवरण  बोर  पा  में  गया  जिसे  सभा  के  पटल  प्र  रख

 _
 जाता है

 1978 में  लिए
 गए  इस  वर्ष  पहली  ata  को  35

 से
 38
 लाख

 मोटर  टन
 के  बीच  भोर  पहली  जुलाई  को  82  से  88  लाख  मीटरी  टन  के  बीच  परी  ल  स्टाक

 रखने  के

 थ
 जबी  arc  प 120  लाख  मोटरी

 टन  खाद्यान्नों  का  बफर
 स्टाक  त  क्योंकि

 स्टाक  का  वत  स
 स्तर  a  रनों  की  भास्कर  बसूली

 तथा  उनका
 क  द
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 वक  मंकी

 थ  मौखिक  उत्तर

 ott  ee

 इस्तेमाल  करने  के
 बाद्याम्नों

 की  विनियम  क्त  स्थानों  का a  के
 सा

 स्टाक तयार  करने  की  दिदा  में  प्रयास  किए  जा  <)  वधि  के  लिए

 सतार  नों  को  राष्ट्रीय  बफर  नीति  तेयार  करने  के
 में  एक  त  प  नियुक्त

 किया  q

 (8)
 क्योंकि  बफर  स्टाक  अखिल  भारत  आधार  पर  रखा  जाता

 salaa  राज्यवार

 लक्ष्य
 निर्भर

 त  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 .
 विवरण  L wv

 व  अ
 वालि

 केन्द्र और  रा tt trea as  सरकारों  के ८
 पास  1.4.1980  को  खाद्यान्नों  का  कुल

 ल  स्टाक-बिखरा ee

 ्
 (st

 हजार  :

 मीटरी  टन

 राज्य  मोटे  अनाज  जोड चावल
 -

 4  5

 भास्कर  प्रदेश  1131.0  80.4  20.7  1232.1

 असम  28.6  7.9  36.

 267.4 बिहार  51.3  216.1

 गुजरात  4°.4  60.2  4.3  13.9

 हरियाणा  679.8  216-4  3.3  899.5

 हिमाचल  प्रदेश  1.2  8.1  9.3

 जम्मू  तथा  कदमी र  12.8  0.3  13.1

 केरल  181.8  13.6  195.4

 मध्य  प्रदेश  574.1  542.8  1116.9

 11°.0  1031.4 महा  राष्ट्  478.6  436.8

 मीर  2.3  0.6  0.2  3.1

 मेघालय  1.8  0.1  1.9

 चोगा  Tg  4.3  0.1  4.4

 उडीसा  98.0  24.1  122.1
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 मौखिक  उत्तर  19  मारा  1982

 न  अयपम्नननसमसन्ननणणणय  et  Ss  नद

 3  5 1

 पजाब  3653.6  1613.6  0.5  5  267.7

 राजस्थान  89.8  841.9  0.8  932.5

 सिक्किम
 0.5  0.5

 ane

 तमिलनाडु  452.8  115.7  568.5

 त्रिपुरा  6-2  0.2  6.4

 उत्तर  प्रदेश  491.7  678-6  2.4  72.7

 पश्चिमी  बंगाल  357.1  144.8  501.9

 बार  1.9  1.0  2.9 अण्डमान  तथा  नव

 णा चल  प्रदेश  1.0  0.2  1.2

 td  0.4  0.4

 दादर  तथा  नगर  ह
 म्

 i  0.9  0.3  1.2

 दमन  तथा  दीव  4.6  5.0  9.6

 लक्षद्वीप  नग०  नग ०

 मिजोरम
 क  नग०  U.3  0.3

 q
 डिग्री

 थ
 नग०  0.7 0.7

 कर्नाटक  60.0  74.8  0.7  135.5

 facet  27.1  34.9  62.0

 ee  ae

 सकल  जोड़  84  5318.  8  14.0 5.5  13941
 es  a

 विवरण केन्द्र  और  राज्य  ae  vw  के
 faate I Seer eee

 को  स्वा यार नों  का  कुल  सटा
 ह

 .

 __  sel  PO
 ह
 हजार  मोटर

 ट

 टन  मे ं)

 ज
 जोड़

 ८  5

 न्यू  प्रदेश  652.6  41.0  9.7  703.3

 oo असम  66.7  9.4  76.1
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 मौखिक  उत्तर

 —_——
 29  pe

 nad
 )

 5
 |

 160.1  121.3  281.4
 बिहार

 गुजरात
 82.4  28.5  26.9  149.8

 53.5  0.4  281.9
 हरियाणा  228.0

 हिमाचल  प्रदेश  0.8  1261  12.9

 10.6  32.2
 जम्मू  तथा  कद

 21.6

 18.1  139.1 केरल  121.0.

 मध्य  403.7  206.8  610.5

 महाराष्ट्र  357.2  34.2  710  462.3

 मणिपुर  4.0  0.3  0.1  4.4

 3.4 मेघालय  4.9  0.5

 4.6  1.2  5.8 नागालैण्ड

 24.  5  212.5
 188.0

 पंजाब  3081-0  1534. 8  0.2  4616.0

 राजस्थान  37.1  485.2  0.5  522.8

 सिक्किम  1.1  a

 क

 तमिलनाडु  201.1  5.3  206.4

 हरिपुरा  13.6  0.2  13.8

 उत्तर  seer  442.8  246.7  0.3  689.8

 afer  बंगाल  497.2  173.6  670.8

 अण्डमान  तथा  निकोला |  है  1.0  0.4  1.4

 प्रदेश  3.1  0.3  3.4

 is  भ  +.
 | ि  0.1

 al  वे  a  संग०७
 a

 so
 6.8  2.3  9.1 दमन  और

 लक्षदीप  a

 मिजोरम  2.7  0.6  3.3

 0.5  नग  0.5

 कर्नाटक  79.2  12.1  91.3

 fe  ली  31.5  34.5  a  66.0

 सकल  जोड़  6694.3  3068.0  111.1  9873.4
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 एएए  ह
 1982

 गी  हरिहर  सोरन  :  अपने  उत्तर  के  भाग  क में  माननीय  मन्त्री  ने  1950-8  तथा  198t-
 mae विवरण  1  तथा  प  में  सुरक्षा  त  मंडार  की  स्थिति  बतलायी  है  ।  इस  विवरण  से  यह

 aes  है
 कि  उपरोक्त  दो  वर्षों  में  उड़ीसा  राज्य  में  झड़प  राज्यों  की  तुलना  में  सुरक्षित  भंडार  कम  दै  जहाँ

 त्ाद्याननों  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  उड़ीसा  कमी  वाला  राज्य  है  ।  इसक  अलावा  इस  राज्य

 में  सुखा  तथा  बाढ़ें  बहुत  आते  हैं  जिससे
 प्रतिवर्ष

 फसल  को  भारी  क्षति  होती  है  ।

 ह  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  कया  मैं  माननीय  मंत्री  से  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  उड़ीसा

 जय  में  19४2-83  से  खाद्यान्नों  के  सुरक्षित  भंडारों  को  बढ़ाने  के  लिए  विचार  करेगी  ?

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  जेसा  कि  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  कहा  गया

 में  उड़ीसा  का  सुरक्षित  मार  1,22,000  प्राथमिक  टन  था  ।  मैं  aad  g  कि
 बहुत

 कम

 IRE }z था  ।  ,981  पहनी  अप्रैल  को  उड़ीसा  में  2,12,000  मिट्रिक  टन  area  थे  ।  यह  भी

 बहुत  मंडार  का  बहुत  अच्छा  स्तर  था  ।  gw  नहीं  मालूम  माननीय  सद्य  चिंतित  क्यों  दै  जबकि

 उड़ीसा  में  काफी  अच्छे  स्तर  पर  मंडार  रखे  गये

 श्री  हरिहर  सोरन  :  क्योंकि  सुरक्षित  भंडारों  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  खाद्यान्नों  की  वसू

 |  1980-81  तथा  1981-82  में  राज्यवार  खाद्यानों  की  वसूली  का  लक्ष्य  निर्धारित
 कि

 [  है  ।  कया  मैं  माननीय  मन्त्री  से  जान  सकता  हूं  कि  क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  यह  लक्ष्य  प्राप्त

 ह  गया  यदि  नहीं  तो  उन  राज्यों  के  नाम  दिये  जायें  जहां  पर  लक्ष्य  की  प्राप्ति
 हीं  हो

 ह  ?  उन  राज्यों  में  लक्ष्य को  प्राप्त  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  सरकार  द्वारा  1982-8  में

 विभिन्‍न
 राज्यों  के  लिए  निर्धारित  किये  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या-क्या  कदम  उ

 am  का  प्रस्ताव  है  ?

 राव  बीरेन्द्र  सिह  मैं  पहले  हो  बता  चुका  हूं  कि  राज्यों  के  लिए  अलग  से  मंडार  र  ह  ह

 a  ई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  परन्तु  समी  राज्यों  के  लिए  केन्द्र  बिन्दुओं  पर

 रखने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।  वसूली  के  सम्बन्ध  में  भी  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  कि

 1  परन्तु  हम  जितना  सम्भव  हो  सकता  है  वसूलो  करना  चाहते  हैं  ।
 ve

 थी  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  महोदय  जसा  कि  आपको  मालूम  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  हम
 छ

 की  फसल  विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  उद्देश्य  से  उगाते  हैं  ।  उसी  कारण  से  हमारे  राज्य  पश्चिमी  बं

 ज ह  '  में  खाद्यान्नों  की  कमी  हो  गया  है  ।  हम  बंगाल  के  विभाजन  के  बाद  जूट  की  फसल  राष्ट्रीय  हि  में

 द
 ह  उगा  रहे  हैं  क्योकि  जूट  बंगाल  के  दूसरे  भाग  में  उगाया  जाता  था  ।  अतः  यहां  पर  हम  अपनी

 जिम्मेदारी  निबाह  रहे  इसी  कारण  हमारा  राज्य  खाद्यान्नों  की  कमी  वाला  राज्य  बन  गया  है

 माननीय  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  सभी  राज्यों  के  लिए  सुरक्षित  भंडार  रखती  हैँ  ।

 उत्तर  में  उन्होंने  कहा  है  कि  357  हजार  टन  चावल  और  144.8  हजार  टन  गेहूं  अर्थात  5
 ला

 टन  कां  सुरक्षित  मंडार  पश्चिमी  बंगाल  के  लिए  रखा  गया  यह  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  मैं  जान  ना

 हुंग  fa  कया  केन्द्रीय  सरकार  पश्चिमी  बंगाल  के  लिए  गेहूं  तथा  चावल  का  सुरक्षित

 टन  तके  बढ़ायेगी  ।
 मगद

 0

 य  बीरेन्द्र  सिह  :  i-4-81  को  परिश्रमी  बंगाल  सें  6,70,000
 टन  ख

 meat  के  सुरक्षित

 gIx  थे  ।-  इर  ष  .  5,48,000  टन  से  अधिक  खाद्यान्नों  के  सुरक्षित  भंडार  थे  ।
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 29  चे  1904  ठीक  उत्तर

 जसा  ना  राज्य स्वयं  माननीय  सदस्य  को  पता  है
 fa  पश्चिमी  बंगाल  खाद्यान्नों  की  बहुलता

 नहीं  उत्तर  में  ६  रियाणा  तथा  उत्तर  प्रदेश  जसे  अन्य  राज्यों  स  खाद्यान्न  ले  जाने  पड़ते

 हैं  ।
 परवन

 बंगाल  के  लिए  5.6  लाख  के  बीच  सुरक्षित  रखना  जो  कि  पिछने  ती  af में  रखा

 गया  जेसा  कि  मैं  बतला  चुक  परिचित  बगल  के  लिए  काफी  अच्छा  भंडार  है  बोर  इ  मामले

 ई  चिन्ता  नहीं  होनी  ।  हम  पश्चिमी  बंगाल  में  उनकी  आवश्यकता  के  अनुसार  खाद्यान्नों

 ही
 कर  रहे

 a HEA  महोदय  :  अगला  प्रशन  श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी

 a. ‘

 aay
 यह  आपका  एकाधिकार  ्  र  वसूली  ।

 का  अबसर  मिला है  । राध  Ne  fag  मुक्के  किसान  होने  के  नाते  अध्यक्ष

 में  सेब  का  उत्पादन

 क
 *76  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  क्या  कृषि  weal  जानक।री  दिखाने  वाला

 विवरण  सभा  सद्र  पर  रखने  की  कृपा  कि  OB

 1981-82  में  सेब  का
 उत्पादन

 क्या

 eh उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  देने  के  बारे  में  क  ही  को

 वर्ष
 “981-82 के  दौरान  fea  देशों  को  सेव  ar

 aq की  कि  '  किस्म  की  अघिक  मांग  मौर  ie

 गया  और  विदेशों  में

 सरकार  का  विचार  उन  राज्यों  में  जहां  सेब  क  उत्पादन  होता  है

 द बनाने  का  है
 ?  के

 वि  वि

 त्र  तथा
 ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूति  मन्त्री  ay

 1981-82
 सेब  को  अनुमानित  senda  लगभग  9.00  लखों

 ene
 ae

 ६  भ  )  एक  विवरण  सभा  पर  रखा  जा  रहा  है  ।
 थ

 (  रा  aa  का  निर्यात  मुख्य  रूप  बांग्ला  सऊदी  अरब  —
 निर्यात  की  =  किस्म  मुख्यत  लाल  स्वादिष्ट  तथा  उसकी  किस्में  हैं  ।

 करात

 किया  गया

 ह  सेब  से  तयार  नहीं  किया  जाता  प्रश्न  ही  var ॥

 fz  क  19  मप्र  1982  को  लोक  सभा  में  श्री  कृष्ण  दत्त
 a

 न  री  द्वारा  पूछे  जाने

 घाले  तारों कि  प्रश्न  संख्या  760
 त

 भाग  के

 केन्द्र  में  दल्तिसिए
 विवरण  ।

 उत्पाद  क्र

 re

 मूल्य  सुनिश्चित  करने  हेतु  अनेक  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 उठाये  कुछ  कदम  fafeafatea  दे
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 1982

 सेब  पदा  करने  वाले  तीन  प्रमुख  राज्यों  अर्थात  जम्मू  तथा  हि

 उत्तर
 =

 प्रदेश  व

 देश  में  पृथक  बागवानी  विभागों  का  सृजन  ।  इसके  ज जम्मू  तथा

 में  एक  पृथक  योजना  एवं  विपणन  fadnay  का  सुजन  करना  |

 प  2.  जम्मू  तथा  कश्मीर  और  हिमाचल  प्रदेश  में  सेबों  के  लिए  बागवानी  उत्पाद  fa  ma oa

 संस्करण  निगमों  का  समन  ॥

 3.  सेबों  के  लिए  कारगर  विपणन  एवं  परि संस्करण  भव संरचना  तेयार  करने  के  f  ए  जम्मू

 रप  ए  के तथा  set  में  लगभग  24.22  करोड़  रुपए  तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  16.3,  करो  ः

 निवेश  से  fara  बैंक  सहायता  प्राप्त  एक  परियोजना  को  मंजूरी  देना  ।

 एव 4.  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  fara  संघ  हिमाचल  प्रदेश  बागवानी  उत्पादन  विपणन

 संस्करण  निगम  तथा  जम्मू  ओर  कश्मीर  बागवानी  उत्पाद  वीरभद्र  एवं
 पस् स्क रंग

 निगम

 1  सेव  विपणन  का  कांय  करना  ॥
 क

 5.  हिमाचल  प्रदेश  में  घटिया  किस्म  के  सेबों  के  लिए  सड़क  माग  शीर्षों  पर  रुपए  प्रति

 क्विंटल  तथा  परि संस्करण  फैक्टरियों  पर  105  रुपए  प्रति  क्विंटल  लाभकारी  निर्धारित

 करना ॥  द

 श्री  कृष्णवत्त  सुल्तानपुरी  :  मैं  आपका  ध्यान  इस  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 द
 अध्यक्ष  महोदय :  सवाल  ध्यान  मत  दिलाइये  ।

 1.0  कुष्णदत्त  सुल्तानपुरी  :  हिमाचल  प्रदेश  में  अधिक  मात्रा  में  सेव  होता
 ,

 मैंने
 क्वेश्चन

 किया  था  हिमाचल  प्रदेश  के  बारे  राव  साहब  ने  81-82  में  कूल  कितना  सेव  हुआ  ag  बताया

 उसके  साथ-साथ  मैंने  यह  भी  पूछा  कि  उत्पादक  को  क्या  लाभ  मिला

 ०५

 ह  हिमाचल  प्रदेश  में  द्र दराज  के  इलाके  में  जहां  सेब  पदा  होता  उसको  सड़क  a  नॉन

 में  बहुत  भारी  कैरिज  देना  पड़ता  है  ।  रोड  साइड  पर  सेब  जब  आता  है  तो  उसके  दाम  रुपये

 faqeat  घटिया  सेब  के  मंत्री  जी  ने  अपने  विवरण  में  बताये  लेकिन  अच्छे  किस्म  का  सेब उ जो

 आजादपुर  भर  दूसरे  मिनटों  मे  आता  है  हिमाचल  ओर  जम्मू-काश्मीर  से  जोकि  पहाड़ी

 उसके  लिए  आपने  बया  प्रबन्ध  किया  है  कि  उनको  भी  अच्छे  दाम  मिलें  ।
 =

 लेव  की  पेटी  जो  बनाते  उसमें  फारेस्ट  को  बढ़िया  लकड़ी  काटो  जाती  है  ।  हमारे  हिमा

 प्रदेश  में  भी  16,  17  करोड़  की  लकड़ी  काटी  गई  है  इस  साल  में  ।  क्या  आपके  विचार  में  यह  बात aT tT .

 है  कि  सेब  की  पेटियाँ  सरकारी  तौर  पर  तयार  करके  fears  को  दी  जायें  सस्ते  दामों  पर  ?  किस

 को  जो  सेब  की  पेटियों  का  भाव  भर  कैरिज  का  ख्  देना  पड़ता  कया  उसका  कोई  उचित  sa

 करना  चाहते  हैं  या  महीं
 ?

 राव  alta  सिह  हिमाचल  के  लिए  मार्केटिंग  भर  प्रोसेसिंग  को  तरफ  खास  ध्यान  feat

 ।  वहां  16  करीड़  रुपये  का  एक  वर्ल्ड  बेक  प्रोजेक्ट  पुरा  हो  चुका  जिसमें  कोल्ड  स्टोरेज

 ।  fg लगाये  गये ये  हैं  भोर  प्रोसेसिंग  के  लिए  प्लाट्स  लगाये  गये  हैं  है  लि हमारा  में  अब  6,  परसेंट  के व

 ऊ  फट  अमा
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 tier  उर

 ब्र  सेब  प्रोसेस  हो  जाता है  ।  प्रोसेसिंग  के  जरिये  सेब  का  इस्तेमाल  करने  की  काफी  तादाद  बड़ी

 द  सी  तरह  से  जम्मू  और  काश्मीर  में  भी  24  करोड़  का  मार्केटिंग  और  प्रोसेसिंग
 के  लिए  act

 दें  प्रोजेक्ट  चल  रहा  है  ।  इसके  जरिये  ज्यों-ज्यों  प्रोसेसिंग  कैपेसिटी  सेब  को  अच्छी  की  मत

 डि  सानों  को  मार्किंग  का  बन्दोबस्त  करने  के  लिए  ये  प्रोजेक्ट्स  हैं  ।

 पेटियां  सरकारी  तौर  पर  सप्लाई  करने  का  इनका  सुभाव  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन्टरमीडियरी  बहुत  खाता  है  बीच  में  ।

 थि
 श्री  कू  सुल्तानपुरी  :  मंत्री  जी  ने  जेसा  बताया  कि  16  करोड़  रुपये  से  ऊपर  राशि

 लड  स्टोरेज  और  प्रोसेसिंग  के  लिए  खच  की  है  ओर  उन्होंने  105  रुपये  भाव  afeq  सेब  का

 नाकों फैक्टरी  का  बताता  लेकिन  जो  अच्छे  सेब  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  और  काश्मीर  व  दूसर ेइ

 से  आते  उनका  भाव  न  इन्होंने  निर्धारित  किया  है  भर  नही  कुछ  बताया  मैं  यह  जानना

 हता  हू ंकि  विदेश  के  लिए  कितना  सेब  इन्होंने  यहां  से  भेजा  ओर  उसका  क्या  दाम  fi

 तय  सरकार  को  मिला  ॥

 rae द
 हिमाचल  प्रदेश  में  जो  आपने  बताया  कि  सहकारी  संस्था  मोर  दूसरे  जो  प्रोजेक्ट  बन

 वि

 उसमें  85  रुपये  क्विंटल  के  भाव  सेब  खरीदा  अभी  बहुत  से  किसानों  को  उनका  पेसा
 नहीं

 मिला  वहू  कब  तक  उनकों  मिल  इस  बारे  में  भी  बतायें  ?
 ह

 राव  बोरे  सिह  105  रुपये  का  भाव  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  oleate  के  fa

 तय  किया  था  ओर  30,800  टन  के  करोब  सेब  पिछले  सीजन  में  इन्टीरियर  क्वालिटी  का  सरोदा

 afar  के  लिए  और  जूस  कंसट्रक्  बनाने  के  लिए  ।  सेंट्रल  गवर्नमैंट  ने  न  सेब  का  भाव  तय  कि
 —

 -
 और  न  den  गवर्नमैंट  इस  मामले  में  बढ़ना  चाहती  है  ।  स्टेट  गवर्नमेंट  की  हम  इमदाद  कर

 वल्डें  बैंक  के  प्रोजेक्ट  चन  रहे  जेसा  मैंने  at  किया  कि  ज्यों-ज्यों  किसानों  को
 इसका

 फायदा  इसका  भाव  बढ़  जायेगा  ।

 ं  डा०  कण  fag:  हिमाचल  प्रदेश  के  मेरे  साथी  ने  प्रश्न  के  माग  में  स्पष्ट  रूप

 ates
 ओर  साइट  को  मिला  दिया  है  ।  areca  में  उनका  तात्पयं  था  कि  क्या  सरकार  का

 साइट  बनाने  का  विचार  है  ।  सेब  का  साइडट
 बहुत  ही  पोषक  होता  इसमें  एल कोहल

 ब

 तत्व  बहुत  कम  होता  है  और  बहुत  ही  अच्छा  पेय  होता  क्या  माननीय  मंत्री  सभा  को  :

 लायेंगे  कि  कया  वे  साइट  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देंगे  जिससे  करोड़ों  ead  कमाये  जा  स

 हैं  तथा  इस  देश  में  लोग  जिन  पेयों  का  प्रयोग  कर  रहे  उनसे  काटीं  भारिक  अच्छा पेय  है  ?

 या  जा राव  बीरेन्द्र  सिह  ;  प्रोसेसिंग  परियोजनाओं  में  ange  उत्पादन  को  भी
 वि

 है

 ।

 थ

 डा०  कण  fag  :  क्या  आप  इसको  प्रोत्साहन  दे  रहे
 = जक

 राव  बीरेन्द्र  इसका  काफी  त  में  उत्पादन  fear  जा  चुका  यदि  कोई  अन्य

 प्रस्ताव  है  तो  उन  पर  विचार किया  जायेगा  ।
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 लिखित  उत्त

 a,

 1982
 ae  ् न् ग शना दि

 पो  राजनाथ  cee  शास्त्री  बारे  में  मुझे  cafsae  qa
 कुछ  जान  रो  बाकि

 क

 का  एक  व्यापारी  हूं  ।  तीन  साल  qr  मैं  कुल्लू  गया  था  और  वहां  पर
 मैंने  10,000 )

 पिदर
 खरीदा  जिसकी  कीमत  80  पैसे  और  1  रुपया  के०  जी०  थी  !  लेकिन  उसको  are

 लाकर  बे  चने  में  हमें  करीब-करीब  3.50  रुपये  Fo  जी०  लागत  पड़  हमें  काफी  aan

 को  देना  पड़ीं  ।  इसके  अलावा  वहां  से  पहां  aa  लाने  के  लिए  सर्कार  की  ओर  से
 को

 उचित  व्यवस्था  नहीं  है  उस  सीजन  जबकि  सेब  अधिक  होता  है  ।  क्या  सरकार  की  भोर  से
 '  वहां

 र  ऐसी  कोई  व्यवस्था  होगी  ale  उन  बीचो  लय पों  पर  नियंत्रण  किया  जो  काफी  रुपय
 या  ले

 ते  जिससे  न  व्यापारियों  को  कौर  न  किसानों  को  लाभ  होता  है  ।  इसके  अतिरिक्त
 a  पर

 किसानों  को  उचित  मुल्य  मिलना  जोकि  राज  नहीं  मिल  पाता  है  ।  सेब  को  के  लिए

 qe  की  सुविधाएं  भो  नहीं  हैं  ।  क्या  सरकार  इसके  लिए  कोई  व्यवस्था  करेगी  ?

 राव  बीरेन्द्र  सिह  ;  हम  सोच  रहे  हैं  कि  इन  -  पारियों  ही  Tay  त्म  करने  के

 लिए  कौर  क्या  उपाय  जा  सकते  हैं  ।

 ्  श्री
 राजनाथ  सोनकर  शास्त्री

 :
 आपने

 जो दलाल बीच
 में  छोड़  रखे  उनकी  stad  को

 ws
 के  लिए  क्या

 कार्यवाही
 कर  रहें

 ?

 राव  atte  सिह  हुम र  रहे
 हैं

 फि  पर  कार्पोरेशन  जिससे

 मार्केटिंग  इम्परूव हो
 ग

 को  भी

 pons

 जाए  ॥

 थ

 आ

 सन
 weal  के

 लिखित  उत्तर

 विशाखापत्तनम  पत्तन में  अप्रयुक्त  पड़
 गन

 पकड़ने  वाली  नौकरी

 नेत  58.
 की  जीन

 to  एम  ०  बनात वाला :  FAT  कृषि  मंत्री  यह
 ककी

 कृपा  करेंग  कि

 पड़ी  एड

 ी

 ही

 विशाखापत्तनम  पत्तन  में  गहरे  समुद्र  में  जाने  Sa  aati  ae
 अप्रयुक्त

 खरीदी
 at,  तो  ऐसी  कितनी  नौकाएं  हैं  और

 ने  कब
 |

 से
 अप्रयुक्त

 पड़ी

 उनके  अप्रयुक्त  पड़े  रहने के  क्या  कारण
 a

 या  दोषपूर्ण  डिजाइनों  तथा  भारतीय

 मत्स्य  ही
 में  संचालन  सम्बन्धी  कमियां  हैं

 रिग

 में  अनुपयुक्तता  के  कारण  इत

 ह  किन  परि  में  इनका  आधार  किया  गया  और af

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?
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 कृषि  है|  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  आर०  वी०  zaNitaraa

 न्यास  प्राधिकारियों  के  भूसा
 || विभाग पह  2-1982-a  fasta  पत्तन  में  4  धा  तीन

 ट्रालर  प्रयुक्त  आयातक  उनको  निकासी  को  प्रतीक्षा =e  रहे  हैं  ।

 (=)
 sh

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरोबी  दुर  करना क

 in
 1.  थ्री  अबू  न  सेठी  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि क

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसर  उपल  nua  को  इस  समय  चल  रही

 योजना  से  वह  गरीबी  की  समस्या  का  समाघान  हो  सकता  है
 द

 थ यदि  gi,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 क्या  देश  के  सामुदायिक  विकास  खण्डों  में  योजना  को  लोगों  कं  |  यकता  भों  के

 ag  बनाने  भोर  उसके  क्रियान्वयन  के  लिए  पर्याप्त  विशेषज्ञ  नहीं  हैं
 ?

 कृषि  कौर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर  राम
 वि

 और

 त  ग्रामीण  विक्स  मंत्रालय  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसरों  में  वृद्धि  करने  ९
 तुने  गये

 त  वर्गों  के  आय  स्तर  को  बढ़ाने  के  लिए  (1)  समन्वित  ग्रामीण  विकास  (2
 2)  ग्रामीण

 ओं  को
 स्व  रो  जगार  हेतु  प्रशिक्षण  देने  की  राष्ट्रीय  तथा  (3)  राष्ट्रीय  ar  र

 का
 नामक  कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर  रहा  है  ॥

 हों  के खण्ड  स्तरीय  मशीनरी  का  स्वरूप  प्रत्येक  राज्य  में  भिन्न-भिन्न
 जहां

 पास  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  आवश्यक  पर्याप्त  त्रिशेषज्ञताएਂ  नहीं
 बह वहां  भारत

 सरकार  ने  खण्ड  स्तरीय  प्रशासन  को  बढ़  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों
 को

 फ  शत  सहायता

 देने  का  त्र  किया है  ।
 .

 प्रति  हैक्टेयर  खाद्यान्न  उत्पादन  बढ़ाया

 क
 es  श्री  गुलाम  मोहम्मद  खां  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  पा  ati  कि

 यह्  सच  है  कि  विश्व  में  प्रति  हैक्टेयर  खाद्यान्न  प्यारा  उत्पादन  की  तुलना

 में  भारत में  प्रति  हैक्टेयर  खाद्यान्न  का  औसत  उत्पादन  कम

 a  iy थ्  कण  यह  भी  सच  है  कि  प्रोद्योगिकी  और  कम  मूल्य  पर  भ  VEQ  दी  मके  बीज  उपलब्ध

 न  होने  कारण  भी  देश  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  कम  होता  are

 छठी  योजना  की  शेप  अवधि  के  दौरान  प्रति
 द  खाद्यान्न  उत्पादन  बढाने  के

 लिए  क्या  विशेष  उठाने  का  विचार  है
 ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण q  मी  ण्  विकास  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री
 बीरेन्द्र  :

 aft
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 we

 (3  छंठी  योजना  wafer 2 मे ंकें  दौरान  प्रति  हेक्टर  खाद्यान्न  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए

 निम्न  त  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  :

 ह

 1.  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों

 2.  उर्वरकों  की  खपत  सें  बुद्धि  करना  । ह

 वृद्धि  करना  ।

 3.  सिंचित  क्षेत्र  में  वृद्धि  करना  ।

 बढ़िया  जिस्म  के  दी  जो  का  अधिक  वितर

 पर्याप्त  वनस्पति
 रक्षण

 उपाय  करना  |
 मी

 6  .  सीमित  तथा  वर्षा  सीमित  क्षेत्रों  में  सस्य  सनत  में  विधि  करना  ।

 ह
 णाली  के  मध्यम  से  तकनोलॉजी  का .  हाल

 में  पुनर्गठित  प्रशिक्षण  तथा  ate
 वि विस्तार

 rates  करना
 ॥

 ्य  हा खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  विधि  करने  के  लिए  कई  केन  केन्द्रीय  प्रायोजित

 कवित  की  जा  रही  हैं  । योजनाएं  f

 चोरी  मिल  क्षत्रों  में  war  विकास

 |

 *
 763.  कौ  vo  मोलालोहियादसन  नाडार :  क्य  तरी  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः
 ।

 (a  )  क्या  कैट  अथवा  क्रिस  राज्य  सरकार  की  चीनी  क्षेत्रों  में  मरने में गरे  के  विकास  कायें

 थ
 बी a  लाने  को  कोई  योजना  मौर

 ह  यदि  तो  इस  ater  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूरी  मंत्री  alten  )  पांचवीं

 वर्षीय  योजना  में  फैक्टरी  क्षेत्रों  में  गन्ने  के  विकास  के  लिए  एक  केन्द्रीय  gray  योजना

 से  राज्य क्रियान्वित  को  गई  थी  जो  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  निर्णय  के  अनुसार  वर्ष  1979-8

 को  स्थानान्तरित  कर  दी  गई  थी  ।

 फैक्टरी  क्षत्रों  में  गलते  के  विकास  के  लिए  राज्य  योजनाओं  में  अध्य  बातों  के

 द साथ  निम्नलिखित  बातें  शामिल  हैं  :

 (1)
 अच्छी  किस्म  के  बीज  का

 उत्पादन
 और '  भर  वितरण

 (2)  बीज
 मौर

 मुदा

 उਂ
 सहित  वनस्पति  रक्षण  के  उपाय  अपनाना
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 went

 Oo  लि
 aq  उत्तर

 ल की  a

 )  उब व् थ | अ ाा श (3) उंरकों, ९  पी  8 Aafaay
 उ  ary

 को
 समय-समय  पर  व्यवस्था

 ग  प्रद  नों  i;  माध्यम  से  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  का  प्रसार
 और

 गन्ने  की  पेडी  के  प्रबन्ध  पर  जोर  देकर  विस्तार  सेवा  की  व्यवस्था  करना  |
 (5)

 ्
 तिलहन  में  अनुसंधान  के  लिये  धनराशि  Oo

 4.
 थी

 क्षण  कुमार  गोयल :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की
 en

 फरसे  किः

 o  क्या  यह  सच  है  कि  छठी  यो  जना  में  arated  धनराशि  al  के  कारण  तिलहन
 कह का  अनुसंधान  |  आगे  नहीं  बढ़

 (

 ः

 क्या  चावल  की  सूरजमुखी  ale  तिल्ली  के  ते  सम्बन्ध  में  कोई  अ  पु संधान

 करने  विचार

 f
 \  क्या  सरकार  का  विचार  एक  स्वायत्त  ा  बोर्डे  गठित  करने  का

 बर

 थ
 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  a

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पुत  मंत्री  ater  :  (*)  ज  नहीं

 allay  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  योजना  आयोग  के  परा मरदां  से  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 पद  ने  विभिन्‍न  तिलहनी  फसलों  पर  अनुसंधान  चलाने  के  लिए  करीब  1563.00  लाख  रू०  नज

 ध  आवंटित  की  है  ।  यह  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  बारानी  कु  x

 अनुसंधान  हेतु  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान  प्रायोजना
 क

 sy  कृषि  विश्वविद्यालयों  राज्य  सरकारों  द्वार  उनके  योजना  और  गर  योजनाओं  के  संस

 से  आवंटित  की  गई  निधि  atrareat  है  ।  तिलहन  अनुसंधान  संतोषजनक  ढंग  से  प्रभा

 ः  रहा है  यह  कहना  सही  नहीं  हिना  कि  छठी  पंचवर्षीय  asta  के  दौरान  आवंटित  निष्

 ककी
 कमी  के  वरण  तिलहन  पर  प्रनुसंधान  में  प्रगति  नहीं  हो  सकी  है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  इन  फसलों  की  उत्पादन  प्रौद्योगिकियों  पर  aa

 लि

 हा
 है

 न  कि  चावल  की  भूसी  से  पूश्जपु'वी  तथा  रामतिल  क  तेल  की
 प्रौद्योगिकी  लीन  ।

 केन्द्रीय  खाद  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  संस्थान  चावल  की  मूसी  से  तेल  पर  अनुसंधान  कर  रहा

 क  क "
 ne

 es

 की  जा  रही  हैं  और
 जसे  ही प्राप्त  होगी  उसे  लोक  सभा  टल  पर  रख

 दिया  जाये

 ति  तथा  )  एक  स्वतन्त्र  तिलहन  बोर्ड  की  स्थापना  से  सम्बन्धित  प्रश मरन
 भारत  सरकार

 a
 के

 विचाराधीन
 है  ।  a

 थ  पशिचम  बंगाल  सें  ताल्लुक़  मास्टर  प्लान  को  सं भरी
 थ

 |
 1.0  eit  संत्यमोपाल  मिश्र  :  बया  सिंचाई  मंत्रो  यह  बताने  | ह  रंगे  कि

 सच  है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  पि (*)  क्या  ल  राज्य  सरकार  द्वार  प्रस्तुत  किये

 aa  ताल्लुक़  मार  प्लेन
 बंगाल के  fae  ले  में  तामलुक  क्षेत्र  की  पानी  की

 निकासी  को  मंजूरी  देदी  भर
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 ी

 लाटरी  य

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्घी  ब्योरा

 करक

 os

 सिचाई  मन्त्री  केदार  :  ओर  पश्चिमी  बंगाल  के  fazarg  जिले

 में  लालू  क्षेत्र  में  848  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  fae

 faa  किए  जाने  के  लिए  जल  निकास  को  एक  स्कीम  को  1982  में  योजना  आयोग  ar

 स्वीकार्य  सभा  गया  है  स्कीम  में  चरण-एक  के  अन्तर्गत  वर्तमान  सहायक  त  ः

 तू  जल-विकास  नालियों  को  पुनः  देवीखली  खाल  के  तटों  के  साथ-साथ  a

 श्वंंवर्ती  जल  पुलों  तथा  अन्य  सम्बद्ध  निर्माण-कार्यों  का  निर्माण  ओर  चरण-दो  के

 मस्तंग  गंगा  परंतु  गी  तथा  संकारारा  खाल  को  जोड़ने  वाले  एक  सम् पक कें  जल-मागं  की
 खुदाई

 के  गाये  सम्मिलित  जिनसे  50,  500  हेक्टेयर  के  क्षेत्र  को  लाभ  पहुंचेगा  |

 पहाड़ी  मीनाओं  के  ध्ररितत्व  को  खतरा
 द  ्

 क 61.
 att  चिन्तामणि  जना  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (3)  कया  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया

 है  कि  रा  के  वनों  में  सुरीला  गाने  बाली  पहाड़ी  मीनाओं  को  नस्ल  के  लिए

 निवास  स्थलों
 के  नष्ट  किये  जाने  के  कारण  खतरा  पदा  हो  गया  है  ब  हँ

 उनके  प्राकृतिक

 a यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  राज्य  में  इस  पक्षी  के  संरक्षण  के  लिए  कोई

 sat  कए  भर

 ्

 द
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  ब्या  है  ?

 क

 कृषि  तथा  प्रामोण  विकास  aera  में  राज्य  मन्त्री  कार  ato
 :

 i  ,  नही ं।

 तथा  उड़ीसा  में  पहाड़ी  मीनाओं  को  पूर्ण  संरक्षण  प्राप्त  है  iif  इन  पक्षियों

 का
 शिकार

 करना  तथा  इन्हें  जाल  में  फंसाना  निषिद्ध  है  ।

 _..  पहाड़ी  मीनाओं  के  प्राकृतिक  वस  को  भी  संरक्षण  प्राप्त  हो  रहा  वन

 1980  के  तहत  वन  क्षेत्रों  को  गेर  वानिकी  प्रयोग  में  लाने  के  लिए  केन्द्रीय स
 एस्

 की  पूर्वे

 अनुमति

 लेनी  होती  है  ।

 mae  बदले  अनाज  कार्यक्रम  में  अनियमितता
 द

 68.  थो  के०  प्रधानी  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  ey  कि

 | क्या  उनके  मंत्रालय  को  कुछ  राज्यों  में  के  बदले  a

 अनियमितता  का  पता  थ

 योजना  में  गम्भीर

 य  तो  alt  से  राज्य  हैं  जहां  इस  प्रकार  की  अनियमितता  हो  रद्दी

 भोर
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 ६
 ...  लिखित

 उत्तर
 है

 द्र  rn
 =  S

 ्  उन  राज्यों  में  ग्रामीण  रोजगार  योजना के  उच्

 बया  कदम  उठाने  का  विचार  हे
 ?

 चित  कार्यान्वयन  के  लिए

 बरार
 का

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  व

 ay  जना  गायों  के  कार्यक्रम  मूल्याँकन  संगठन  द्वारा  काम  के  बदन  अनाज  कार्यक्रम  के  मूल्यांकन  तथा

 कुछ  राज्यों  में  केन्द्रीय  दलों  के  दौरों  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  शर्यान्वयन  में  कुछेक  कमियां

 त्रुटियां  देखने  में  आई  हैं  ।  कुछ  मनियमितताएਂ  जसे  निर्माण-कार्यों  के  निष्पादन  में  ठेकेदारों

 मजदूरों  में  वितरण  करने  के  लिए  उन्हें  दिए  गए  खाद्यान्नों  को  बाजार  में  aaa  तथा

 हाजिरी  रजिस्टर  के  रखरखाव  में  अनियमितताएं  इत्यादि  भी  देखने  में  आई  हैं  ।  ये
 भुटिया

 यमितताएं
 सामान्य  किस्म  की  थीं  तथा  ये  नविभिसन  राज्यों  में  अलग-अलग  रूप में  देखने में

 भाई
 rin  द

 ह

 ह  maa  की  कार्यपद्धति  की  पूर्णतया  पुनरीक्षा  की  गई  तथा  इसकी  पुनेकर  चना  की  गई

 गौर  1980  से  इसका  नाम  बदलकर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  रक्ष  दिया  गया

 ए  कार्यक्रम  के  पहले  कार्यक्रम  के  निष्पादन  में  आने  वाली  कमियों  feai  को  दूर  कर

 के  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  यह  कार्यक्रम  aa  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  कर  दिया  गया है :

 तथा  इस  कार्यक्रम  के  जारी  रहने  को  जो  पहले  विद्यमान  को  दूर  कर  दिया  ह

 प्रामीण  लोगों  द्वारा  महसूस  को  गई  भवइ्यकताओं  पर  आधारित  अनेक  परियोजना  प्रत्येक

 शण्ड/जिले  के  लिए  gare  की  जानी  है  -  ताकि  निर्माण  कार्यों  के  निष्पादन  को  सुव्यवस्थित  तथा

 योजनाबद्ध  आधार  पर  करना  संभव  बनाया  जा  सके  ।  मजदूरी  पूर्णतया  खाद्यान्नों  के  रूप  में

 भूगतान  करने  की  पद्धति  अब  समाप्त  कर  दी  गई  है  तथा  अब  मजदूरी  की  अदा  पगी  अ  शतक

 eal  में  तथा  भ  नकदी  में  की  जाती  ।  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शुरू  किए  गए  सभी  निर्माण-कार्यों

 द
 को  टिकाऊ  बनाने  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दिये  जाने  वाले  संसाधन

 के  40  प्रतिशत  को  अब  सामग्री  घटक  के  लिए  उपयोग  करने  को  अनुमति  दी  गई  है  ।  निर्माण-किये
 a

 कक
 मोके  पर  प्रबोधन  करने  की  पद्धति  में  सुधार  करने  के  लिए  कदम  भी  उठाए  गए  कायें ऋ

 जिला  स्तर  पर  प्रबोधन  करने  की  अब  पूर्ण  जिम्मेदारी  जिला  ग्रामीण  विकास
 एजेंसियों

 को

 सौंपी  गई
 है  ।

 पश़्चिम  बंगाल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  परिवहन  दर  का

 कि 7609.0  शी  सुधीर  कुमार  गिरि  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क

 कया  यह  सच  है  कि  पंजाब  में  भारतीय  खाद्य  निगम  खाद्यान्नों  हो
 हुए

 के  लिए

 र्थानोय प्र  परिवहन  संघ  द्वारा  निर्धारित  परिवहन  दरें  स्वीकार  करता

 थ  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  परिचय  बंगाल  में  अपने  हं

 वहन की
 दर  निर्धारित  करता  है

 =

 से

 क (7)  क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  भारतीय  |  |  fi
 वास

 is से  अनुरोध  किया  है  far  वह

 पंजाब  में  प्रचलित  कह  ॥ नग्न ofsenr  sr  अशार
 EY  राय च्थ्ञ  करें  अथवा कि  में  परिवहन  दर  के  निर्धारण  के
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 कारण

 ea
 नीति  की  सप्लाई  के  aeqafeaq  होने  की  समस्या  को  हल  करने  के  मामल

 में  प्रशा  स

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम

 ध्यान  नहीं
 zat  ओर  जि

 में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  अनुरोध  पर

 थ
 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 द  तथा  male  विकास  तथा  नागरिक  पूति  मंत्री  atte

 ays

 erate  खाद्य  निगम  के  मुख्यालय  द्वारा  निर्धारित  की  गई  मानक  कार्य  वि  के

 सार
 '  ही

 हैंडलिंग  और  परिवहन  की  दरें  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।  ये  हैंडलिंग  और  परिवहन  ठेके

 खुले/सी
 मित  टेंडरों  के  आधार  पर  ही  दिए  जाते हैं  ।  ASR  उन्हीं  टं डर कर्ताओं  को  दिए

 जाते  |
 सके  टेण्डर न्यूनतम  हों  बदते  कि  उनकी  वित्तीय  स्थिति  ठोस  हो  भर  भाजपा  भी  सक्षम ह

 सी  कार्यविधि  का  पश्चिम  बंगाल  में  भी  अनुपालन  किया  जा  रहा  है  ।

 से  भोर  जी  क्योंकि  पंजाब  में  इस  प्रकार  के  ठेके  देने  से
 सम्बन्धित

 पिण्डों  की  कोई  नहीं  की  गई  इसलिए  पश्चिम  बंगाल  में  अलग  कार्यविधि क को
 areal ने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  ऐसे  क्षेत्रों  मे  जहां  पर  परिवहन  ठेकेदारों  ने  सड़क

 ae  बोनी  का  परिवहन  करने  के  बारे  में  चूक  की  उनके  बारे  में  जिला  मजिस्ट्रेटों  रो

 रित  की  गई  दरों  को  अपनाने  के  मामले  की  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  जांच  को  ज

 |  कृषि  कमी  क्षेत्र  का  BqSTWH

 ः

 770.  श्रीमती  ऊषा  gata  चोरों

 _  शी  भीक  राम  जेन

 क्या  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 ्

 5)  क्या  देश  में  किसानों  की  stad  कमी
 af

 निकल  कौर  उसके  उप खण्डों  के  जारे

 में  कोई  सवाल  '  किया  गया  व  विट

 प  के  टक  ग  स्थिति  क्या  है )  एशिया
 के  अन्य  प्रमुख  देशों  की  gear  में  कमी

 क्या  यह  सच  है
 f
 कि  थोड़ी-थोड़ी  कृषि  afa  में  कृषि  सम्बन्धी  काय  मं  ्रਂ  पड़  रहा

 शर

 )  कृषि  भूमि  के  छोटे-छोटे  टुकड़  न  होने  देने  के  लिए  क्यां  उपाय  करने  का

 विचार
 ह्

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूति  मंत्री  धीरेन्द्र  सि  )  कृषि  ag

 1976-77  को  सनद  घि  मानते  हुए  पिछली  कृषि  संगणना  पूरी  को  गई  ।  इस  संगणना से

 बारे  | aims  प भाकार-श्रेणियों ट् जियों  द्  अ  अगर रा
 गाद  tel  जोतों  की  संख्या  पौर  क्षे ag  rag

 प्त  हुए
 ॥
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 eres

 पर  रख
 र  रख  दिया  गय

 गया  हैं

 ह eprmrers; mae  ae
 sony

 यक्ष  मता  र  del क
 ती

 है
 ।  प्राकृतिक

 तथा  ay निर्मित  ह  के  प्रयोग  fee  जाने  वाले  आदानों  का  स्तर  और  फोन

 संचालक  को  Fr  वध  कुचलता  aa  अन्य  विभिन्न  फार्म  की  आधिक  कुमार  पर  प्र  भाव

 डालते  हैं  ।
 थ

 (7)
 fi
 तमिलनाडु  और  केरल  को  लगभग  सभी  राज्यों  में

 जोतों  बे के
 बक और  विखण्डन को  एक निम्न  स्तर  से  नीचे  जाते  से  रोकने  के  लिए  वैधानिक  उपाय  ए  गए  हैं  ।

 एशिया के  चुन
 ह  नलों

 ा  स्त  =

 धणा

 देश  aq  हेक्टर

 1

 ण

 भारत  1976-77  *
 2.00

 इन्डोनेशिया  1963  1.05

 जापान  1970  1.01

 पाकिस्तान  1970  5.29

 फिलीपीन  1970  3.61

 श्रीलंका
 व

 1970  1,24
 a

 थाईलैंड  1°63  3,47

 *197¢  77  की  कृषि  संगणना  ने  म

 स्रोत  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  उत्पादन  ag  afro
 1975  बर  खाद्य  एवं  कृषि

 सगठन  सग  बुलेटिन  ।  जोत  का
 औसत

 आकार  जोतों  के  क्षेत्र  ef

 भाग
 देकर

 a  किया  गया  ।  जोतों

 की  कुल  संख्या  से

 क

 भूमि  को  उत्पादन  शाक्ति  बढ़ाना

 रि

 कृपा सिधु  भोई :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की

 पा
 क करेंगे

 (#)  बुलाई
 की  उत्पादन  शक्ति  fag  खराब  होने  से  बचाने  तथा

 खराब  भूमि  में  सामान्य
 उत्पाद

 बित  बहाल  करने  हेतु  ब्या  अयास  किए  गए
 द Be
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 nena
 अब  तक  प्राप्त  हुए  परिणाम  क्या

 इस  दिशा  में  आगे  क्या  कदम  उठाए  जाने  हैं  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मं  तालियों  में  राज्य  मन्त्री  ato  तरो
 ०  :

 जुत  ई  बाली  भूमि  की  उत्पादकता  मिट्टी  को  खराब  होन  से
 बच

 na  तथा  खराब  afa  को

 फिर
 2  ठीक-ठीक  हालत  में  लाने  के  लिये  निम्नलिखित  मुख्य  प्रयास  किये  गये  हैं  :

 (i)  सिंचाई  के  भस्तगंत  क्षेत्र  की  वृद्धि  करता

 (2)  रासायनिक  steal  की  अधिक  मात्रा  प्रदान

 (3)  मृदा  कौर  नल  संरक्षण  उपायों  से  भूमि  का  उच्च

 4)  वनरोपण  तथा  सामाजिक  भर

 (5  )  क्षारीय  ऊबड़  खाबड़  भोर  खड्डों  तथा  दिल्ली  ती वाले  क्षेत्रों  जसी  खराब  भूमि

 को  फिर  से  मक-ठाक  करना  भोर  उसका  विकास  करना  ।

 (4  अभी  तक  किये  गये  प्रयासों  नी  निम्नलिखित  मुख्य  परिणाम  प्रप्त

 हुये  हैं
 a an

 (1)  वर्ष  1980-81  में  देवा  में  खाद्यानों  का  उत्पादन  बढ़कर  लाभ  90  लाख  मीट दी

 1290.0
 दन  हो  गया

 थ

 faq  के  fae
 क

 a a  |  द्य  fi  कटार  हो  गया  । (2)  aq  1979- -80

 (3)  वर्ष  1980-81  में  रासायनिक  बैरकों  का  उपयोग  बढ़कर  उड
 च  लाख  मीटरी

 jem  हो  गया
 ।

 1)  मुदा  भोर  बल  रक्षण  उपायों  से  हजरत  1980-81  तक  कुल  243.7  ब  हिसार  क्षेत्र

 का  उपचार  किया  गया  ।  इसमें  खराब  afa  को  फिर से  ठीक  ठाक  करना  भी  aif  है

 (5)  कुल  38.1  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  को  वनरोपण  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  लाया  गया  है  ।

 भागे  निम्नलिखित  कदम  उठाने  का  विवार  है
 ्

 (1)  नये  क्षेत्रों  में  सिचाई  का  विस्तार  करना  और  उत्तर  जल  व्यवस्था  प्र  ली  की

 आत
 के  जरिये  सृजित  शिफ़ाई  क्षमता  का  उत्तम  उपयोग  तथा  सतही  कौर  भूमिगत  जल  का  संयुक्त

 उपाय

 उब  रनों (2)  उवंरक  dada  अभियानों  के  जरिये  रासायनिक  उर्वरकों  का  अधिक  उ

 की  पय पति  उपलब्धि  और  कारगर  sata  भानुमती  व्यवस्था  प्रणाली  ।

 ननके
 ६3)  क्यों  में  =  जमाव  कौर

 sey
 के  लिये  मुदा  संरक्षण

 सम्बन्धी  निर्माण  बढ़ाना  के  को  कम  करना  |

 omen
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 रानी  कृषि  के  लिये  Ta  चवरी  arts  wrzigy  सा का  बिका  कौर  है  तर  करना

 15  गरीब  भूमि  ऊबड़  खाबड़  afa  और  मौजूदा  बंजर  कमी  के  अतिरि  रती  afa

 को  फिर  से  क  ठाक  करने  तथा  उसका  विकास  करने  और  मम  खेती  के  नियंत्रण  मे
 लये

 क्रम  शुरू  करना  भार

 (6)
 व  समाजिक  वानिकी  भर  काम  वानिकी  को  व्यापक  कायें

 शुरू
 करना  ।

 चरागाह  भूमि

 772.  थी चतुभ ज  :  क्या  कृषि  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 स्थायी  चरागाह  के  लिए  कुल  कितनी  भूमि  को  आवश्यकता  लि
 देश  ar

 )  इस  समय  चरागाह  बाली  भि  का  pata  कितना  है
 ?

 fer  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर
 ०

 बी०  स्वामीनाथन

 देश  स्थायी  चरागाह  भूमि  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 afa  उपयोग  वर्गीकरण  1975-79  के  अनुसार  स्थायी  चरागाह  तथा  अन्य  चराई

 afa  के  हत  121.55  लाख  हेक्टर  क्षत्र  देश  में  चराई के  लिए  169.5 लाख  हैबटार  कृषि

 योग्य  बंजर  कमी  भी  उपलब्ध है  ।  इसके  अतिरिक्त  वन  भि  में  भी  चराई  के  लिए  fa  वलि

 उपलब्ध  क

 ae

 gaat  दिल्‍ली  में  डो ०  डी०
 ए०  के

 फ्लैट

 773.  थी  सीदीद  मसुद

 श्री  नबल  किशोर  शर्मा

 ब्या  निर्माण  और  mara  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप  रेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने
 तुकमान  गेट  में  एक  सिंगल  युनिट

 के  alae टन  के  लिये  परिवारों  को  समूहबद्ध
 करने

 का  निर्णय  कि

 ¢ ( a)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 द्

 कितने  फ्लैट  बनाए  गये  हैं  और  ये  फ्लैट  कितनी  अवधि  से  आवंटन  के  लिए  पड़  हैं
 और  नके  आवंटन  में  बिलम्ब  के  क्या  कारण

 क

 द  इन  फ्लैटों  को  पूरा  करने  के  बाद
 इनके

 अ  पर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  are

 हिती  रा

 दा  ad  की  और

 (5)  पात्र  परिवारों रों  को  इन  फ्लैटों  में  कितनी  अवधि  तक  बसा  दिये  जाते  नी

 सम्भावना  है  ?
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 निर्माण  जी
 संसदीय  |  झोर  श्रीवास  मन्त्री  भाष्य  नारायण  fag)

 नही ं।

 (@)  ser  ही  wet  उठता  ।

 1980  तक  4.4  टूर्नामेंटों  का  नि  ण  किया
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने

 था  |
 बेदखल  का

 रों  द्वारा  विभिन्न  आधारों  पर  किए  गए  AZT  के  कारण  आवेदन-पत्र  प्राप्त  करने

 की  अन्तिम  तारीख  को  समय-समय  पर  बढ़ाना  पड़

 1.99  लख  रुपये
 व

 aa
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  393  टेनामेंटीं  आवंटन टन

 हेतु
 3  1-3-82  को  लाटरी

 निकाली  थी  ।  आवंटन  तथा  मांग  पत्र  जारी  किए  जा  रहे  हैं  ।
 ह

 फसलों  को  कोड़ों  तथा  aa  बीमारियों  से  ama  के  लिए  की  गई  का

 गेकि:ः 774.0  प्रो०  नारायण  चन्द्र  परिसर  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृप  शटर

 (a)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  विशेषकर  हिमाचल  aire  धन्य  पहाड़ी

 राज्यों  रें  आल ओं  जेसी  नकदी  फसलें  के  मामले  में  फसलों  को  कीड़ा  लगने  तथा  पौधों  बी

 बचाते  के  लिए  क्या  कदम  उठाये
 गये

 और

 ग
 उपरोक्त  कदम  उठाये  जाने  के  क्या  परिणाम  निकले  कौर  गत  तीन  बचों

 दौरान

 प्रति  बर्ष  प्रति  एकड़  क्विनी  पैदावार  हुई  ?

 कृषि  तथा  प्रमाण  बिकास  तथा  नागरिक  पति  स्त्री (  राव  बीरेन्द्र  fara  मत

 fla  भालू  भनुसंघान  संस्थान  तथा  देश  में  इसके  विभिन्‍न  क्षेत्रीय  कस्बों  a  भालू  की  फसल

 कीटों  तथा  रोगों  से  रक्षा  करने  के  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  a  सुधार  की  afer

 भारतीय  समन्वित  aga  परियों  जिसके  भारत  के  प्र  मुख  भालू  उत्पादक  पहाड़ी  तथा  मदानी

 क्षेत्रों  में  कई  केन्द्र
 के  जरिए  भालू  की  कई  उत्कृष्ट  किस्म  विकसित  की  गई  हैं  तथा  उन्हें  समान

 खेती  के  लिये  aa  aa  किया  गंगा  है  ।  इन  किस्मों  में  अच्छी  शस्य  विशेषताओं  के  साथ-साथ  fear

 कारी  कीटों  तथा  रोगों  की  प्रति  रोधी  शक्ति-भी  है  ओर  देश  में  हाल  ही  की  आल  क्रान्ति  में  इनक

 योगदान  रहा  है  |

 2.  आलू  की  फसल  को  नाशकारी  बीमा  रियों  विशेषतः  बाइरस  से  होने  वाले  रोगों  से  बचा

 के  लिये  एक  प्रमुख  कदम  यह  उठाया  गया  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  ने  समा  यी

 किस्मों  के  रोक  मुक्त  प्रजनक  बीजों  की  उत्पादन  करने  के  लिये  केई  स्थानों  पर  फार्म  स्थापित  किये

 बाद  ये  बीज  राष्ट्रीय  बीज  निगम  तथा  अन्य  बीज  एजेन्सियों  द्वारा  ले  लिये  जाते  हैं  ताकि

 उनका
 आगे  और  गुणन  किया  जा  सके  तथा  पाठकों  को  भारी  ब  प्रामाणित  बीजों  का  थि

 किया  जा  सके  |

 दि  हल जाच चाके  नवादा  वक ak
 (3)  इ

 ग  पक  rsa  >
 नदी  नाशपाती  तथा  सब्ज  नग्न  है  Y  फसलों  को

 कप
 कटों  तथा  रोगों से  रक्षा करने  के  ‘faa  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद के  अनुसन्धान  केन्द्रों  at

 32



 Be 1904  fara  उत्तर

 29 far

 लका
 बाम  325

 हिमाचल  उत्तर  प्रदेश  तथा  पूर्वोत्तर  के  पहाड़ी  राज्यों  में  स्थित  कृषि  विश्वविद्यालय
 तार  नई-नई  faferay  का

 विकास
 किया  जा  रहा  है  ।

 we  engrarat  वाले  क्षेत्रों  में  खरपतवार  नियंत्रण  कृषि  को  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण

 कीटों  तथा  रोगों  का  नियंत्रण  उन्मूलन  नामक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अरट

 pa तीन  वर्षों  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  तथा  जम्मू  और
 कश्मीर

 राज्यों  में  सेब  की  फसल  के  र

 लिखित  स

 तक

 व  राशि
 (erat में  )

 हिमाचल  प्रदेश  1979-80  3  550

 1980-81
 4  131,895

 1981-82  9.  97,150

 जम्मू  और  किशोर  1979-80  45,  15.0  019

 1980-81
 क

 tere
 1981  82  86,903

 (a)  हिमाचल  प्रदेश  eee  में  सेब  को  फैसलों  cata  में  किए  गए

 वनस्पति  रक्षण  उपायों

 ia tier

 | ह  भारी  नुकसान  सें  बच
 थी

 2  1978  79  से  हिमाचल  प्रदेश  में  प्रति  हेक्टर  eer  निम्न  प्रकार  है

 ०78  4,595  far  Ilo

 4,681
 on"

 1980-81  OS  Oo  A229

 थ

 1981-82  3,250  पीढ

 ्
 महाराष्ट्र  में  सहकारी  क्षत्र  में  नए  थी

 8  थ्री  आर०  एस०  भाने  क्या  कभी  मन्त्री  ag  बताने  कं
 कृपा  करेंगे

 किः

 ee
 )  महाराष्ट्र  में  नई  सहकारी  चीनी  मिलें  खोलने  के  विचाराधीन  s

 तारों  के  क्या  नाम

 है  और  उनके  अनुमोदन में  क्या  प्रगति हुई  हैं

 क्या  सरकार  को  विचार  भारत  में  गर-सरकारी  क्षेत्र  की
 चीनी  मि

 fi
 को  यो  at

 सरका  प्रशासनिक  wey  नियंत्रण  सहकारी  क्षत्र  के  अंतगर्त  afer  ले

 का  हैं

 ak

 .  चोरी  उद्योग
 में  रूण  को

 पुनः
 arian  बनाने  के  लिए  saa  सुधार  के  लिए

 सरकार  द्वारा

 कया  कर्म

 रय  ha  शुरू  ॥  गया  g
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 _

 अप

 mnfa  तथा  ग्रामीण  विकास  सन्त्रालयों ॑  में  उप मन्त्री  कमला  (*)
 a

 महाराष्ट्र  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  सहकारी  क्ष  त्र  में  नयी  चीनी  फैक्ट्रियां  स्थापित  करने  विषयक

 प्रा  3  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं

 जिला  कोल्हापुर  ॥

 2.  तालुक  जिला  उस्मानात्र  द

 तालुक  जिला
 न  fe

 तालुक  और  जिला
 बीड़

 ।

 तालुक  भर  जिला  औरंगाबाद

 जिला  कोल्हापुर  |

 जिला  उस्मानाबाद  ।  ह

 उस्मानाबाद  ॥ argent  (do  तालुक

 हि  ग्राम  तालुक  जिला  उस्मानाबाद  ।

 ह
 i

 जिला  कोल्हापुर  |

 1.  जिला  जलगांव । 1

 1  बार  टफ  तहसील
 रि

 लिखा  कोल्हापुर
 ||

 13.  जिला  कोल्हापुर  ।

 जी  नही ं।

 चीनी  उद्योग  के  उन  कमज़ोर  जोकि  1-10-55  से  पूर्व  स्थायी  किए  गए

 थे  भोर  जिनकी  क्षमता  1250  टी ०  ato  डी०  से  कम  को  1980-81  भोर  1981-82  के

 सानी  मौसमों  के  दौरान  26  रुपये  प्रति  क्विंटल  से  अधिक  लेवी  मूल्य  को  इजाजत  गई

 इसके  चोरी  विकास  निधि  स्थापित  करने  के  लिए  कानन  भी  बनाया  गया  है  ताकि  चीनी

 ट्रकों  की
 आधुनिकीकरण  पुनर्वासन

 करने  के  लिए  तथा  उनके  सम्बन्धित  क्षत्रों  मैंने  ने  विकास

 ae

 उनके  प्रयासों  में  उनको  वित्तीय  सहायता  सुलभ  की  जा  सके  t

 बिहार  में  सुखा  प्रवण  प्रभावित  क्षेत्र

 Raia

 श्री  शमिनुद्दीन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  जिला  बिहार  में  राजा भों  और  हि  खण्डों  की

 खरीफ  की  लगभग  75  प्रतिशत  फसल  नष्ट  हो  गई  जबकि  राजाओं  खण्ड  को  खा ग्रस्त  क्षेत्र  के

 रूप  में
 घ  बित  नहीं  किया  गया

 राजा लों  की

 कियां  a

 भांति  ए
 ch  क

 खण्ड  altar  को  कब्र  तक  gave  क्षत्र  घोषित
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 क
 थ

 say  ae  सपा
 इस  क्षेत्र  के  किसानों  को  सहायता  तथा र  हत  उपलब्ध  कराने  हेतु  कया

 दम
 उठाए

 जाने का  विचार  है  ?

 कृषि  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री  कमला  (  कौर

 है  । किसी  क्षेत्र  को  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  करना  राज्य  सरकार  के  कायंक्षेत्र  में  आत

 बहार  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  अनुसार  भागलपुर  जिले  के  9  खण्डों  को  अभाव वग्र  क्षत्र

 तोषित  किया  गया  है  ।  राजाओं  खण्ड  इन  9  खण्डों  में  से  एक  धारणा  खण्ड  को  अ

 ग्रस्त  क्षत्र  अधिसूचित  नहीं  किया  गया  है  ।

 :  बिहार  सरकार  ने  सूखे  की  परिस्थिति  से  निपटने  के  लिए  निम्नलि  कदम

 उठाये हैं

 (1)  सामान्य  रबी  फसल  क्षत्र  का  35  लाख  हैक्टार से  बढ़ाकर  42  लाख  CHzIT  किया

 जा
 ye  क

 2)
 किसानों  में  13,384  मीटरी  टन  गेहूं  का  बीज  वितरित  किया

 (3)  किसानों  को  1.42  करोड़  रुपये  के  अल्पकालिक  ऋण  दिये  गये

 (4)  रबी  ate  खरीफ  की  खड़ी  फसलों  को  बचाने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों में  बारी-बारी

 से  कम  6  घंटे  प्रतिदिन  बिजली  मुहैया  की  गयी  ।

 (5)  कृषि  कार्यों  के  लिए  समुचित  बिजली  उपलब्ध  कराने  की  दुष्टि  शहरी  क्षत्रों  से

 क्षत्रों  को  ऊर्जा  दी  गयी

 विभिन्न (6)  राज्य  बिजली  बोड़  ने  मरम्मत  न  हो  सकने  वाले  ट्रांसफारमर  बदलने  के  अलावा

 सु
 द  |  ग्रस्त  क्षत्रों  में  332  ट्रांसफामंर  भेजे  ।

 (7)  नलकूपों  की  मरम्मत  की  गयी  है  भर  उन्हें  काय॑  करने  योग्य  बनाया  गया  |

 (8)  बिहार  राज्य  के  मुख्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  गठित  समन्वय  समिति  कौ  साप्ता  दक
 ह  sat  में  राज्य  सरकार  इस  बढ़ती  हुई  स्थिति  पर  नियमित  रूप  से  कड़ी  निगरानी  रख  रही  है  ॥

 क्
 प्राकृतिक  झापदाभों  की  आकस्मिक  आवश्यकता  की  पूति  के  लिये  बिहार  सरकार  के

 13.  08  करोड़  रूपये  की  विधिक  मारजिन  धनराशि  थी  ।  इसके  अलावा  भारत  सरकार  ने
 1981-8

 दौरान
 कृषि  आदानों  की  खरीद  भर  वितरण  के  14  करोड़  रुपए  (4.00  करोड़

 फ  के  लिए  और  10.00  करोड  रुपये  रबी  के  अल्पावधि  ऋण  के  रूप  में
 स्वीकृत  कया

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  बिहार  को  12.10  करोड़  रुपये  नक  हाय ता ia fi aan
 दी  गयी  जिसमें  20,000  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  आवंटन  भी  शामिल  है  । ह

 ्

 पंजीकृत  कोटनाशी  zara

 8340  शो  एन०  ई०  ata  क्या  कृषि  मन्त्रों  यह  बताने  की  कपा  करने  कि

 पंजीकरण  सीमित  चाइना त  afafaqa  के  अंतगर्त  aa  तक  पंजीकृत  कराई

 गई  कीटनाशी  दवा भों  के  नाम
 हिए  और Be द
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 oe

 लिखित  सत्त  1982

 ts ae

 (a)  इस  प्रकार  पंजीकृत  की  गई  ae  दवाओं  के  मुख्य  घटक  क्या  हैँ  ?  क

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आर०  alo  :  भर  (&)  कीट  द

 गार्जियन  के
 अन्तर्गत  पंजीकृत  समिति  द्वारा  aa  तक  पंजीकृत  कों  गई

 कीटनाशी  दवाओं
 के  ना 2

 था  उनके  नि रूपेण ों  को  दर्शाने  बाला  विवरण  dave है
 ।

 कौटनाशी
 दवाओं  के  मुख्य  तत्व

 र  raf

 सक्रिय  घटक  उनके  मि रू पर्णों  के  अनुसार  भिन्न-शिकन  होते  अतः  प्रत्येक  कीटनाशी  दवा  के  नि  evil

 के  सामने  सक्रिय  चालकों  को  प्रतिशत  विवरण  में
 दर्शाती

 गई  में  रखी  गया  ।  े  ay

 संख्या  एल ०  टी ०  3996/82]

 चावल  faa

 8341.  थी  के०  मानना  :  क्या  कृषि  मन्त्र  निम्नलिखित  जानकारी  दशा  rat  विवरण

 टल  पर  रखने  की  कृपा  करने  कि

 (®)  भारतोय  we  द्वारा  कितनी  चावल  मिलें  wend  जा  रही |  पौर  घान  को

 ‘
 की  उनकी  कुल  क्षमता  कितनी  है  ओर  1980-81  में  इन  मिलों  हारा  धान की  कुल

 तनी  मात्रा  की
 कुटाई  को

 ्  क
 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  वर्ष  1980-81  के  दौरान  खरीदी  गई  धान  की

 a
 लि  मात्रा

 '  कितनी
 प्रतिशत

 की
 कुटाई  इन  मिलों  द्वारा  की  ओर

 भारतीय  खाद्य  निगम  भोर  गेर-सरकारी  मिलों  areas  द्विदल  धान  ई

 कितने  प्रतिशत  चावल  निकाला  जाता  है  और  उसकी  लागत  क्या  है  ?

 भौर कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  कमला  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  फ़रास  25
 चावल  मिलें  हैं  जिससे  प्रति  ad  कुल  4,41,000  मीटरी

 टन  क्षमता  तक  धान  का
 विधायन

 किया  जा
 सकता  1980-  81  के  इन  चावल  मिलों

 1,223,425
 मीटरी

 za  घान  का  fara
 किया  था

 जो  कि
 उस

 अवधि
 के

 दौरान  निगम  द्वारा
 _  खरीदे  गये  कुल  घान  का  5:44  प्रतिशत बे बैठता

 भारतीय  खाद्य  निगम
 कौ

 fat  का  चावल  का  औसत
 कारोबार

 प्रत्येक  क्षत्र  में _
 भिन्न-सीजन

 होता  है
 जोकि  कटे  गये  घान  कीं

 क्वालिटी  पर  निर्भर
 करता

 दे
 ।

 1980-  81  के  दौरान

 डास
 इन  मिलों  में  चावल  का  aia  उत्पादन  66.7

 प्रतिशत

 |

 gar
 ar  |

 1980-
 के

 दौरान  मुल्

 गफ

 मौत  इन  मिलों  पर  जो  कुल  परिचालन-खेलं  हुआ  थां  वह  159,
 13

 लाख  रुपये  था  ।
 प्रा  इवेंट

 मलो

 बारे  में  इंसी  प्रकार  की
 सू  उ उपलब्ध

 नहीं  है
 ।

 गेर  सरकारी  मुद्रकों  के  माध्यम  से  सरकारी  प्रकाशनों  में  राष्ट्रीय  सील  का  मुद्रण

 8342.  श्री  के०  रामामूर्ति :  क्या  निर्माण  पौर  आवास  मन्त्री  ag  बतान े०  |  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 @) )  क्या  तोन  लाइन  की  सील  से  युक्त  सरकारी  प्रकादानों  की  छपाई

 मुद्रकों  के  माध्य
 यम

 से  कराई  जाती  है  और  यदि  बद  1979-  Rg:

 1981-g§ 2  के  दौरान  ऐसे  मुद्रकों ट्रकों  को  कुल को  कुल  कितनी  राशि का  भुगतान  es  अमर  _stost

 और
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 afer  बतर

 उत्तर

 मुद्रकों  से  इस  प्रकार  के  प्रकाशन  किस
 दर

 से  कराये  जाते  भोर

 थ  saa  अवधि  के  दोरान  चण्डीगढ़  और  हैदराबाद

 ile मुद्रकों क
 ो  एक  लाख  से  अधिक  राशि  का  किया  गया  दै  उनका  नाम  तथा  पता  क्या  है  1

 क
 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  site  आवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण

 ef
 ।

 रे  मंत्रालय  के  मुद्रण  निदेशालय  के  कलकत्ता  स्थित  एक  ब्रांच  के  सिवाय  के  बारे  में

 सुचना  एकत्र को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  राष्ट्रीय  मुद्रा  बाले
 सरकारी

 प्रकाशन  के  गर  सरकारी  मुद्रकों  को  निम्नलिखित  राशि  का  भुगतान  कियां  गया

 रानी

 1979-80  3.44  लाख  रुपये

 ्
 &  20६  4.52  लाख  रुपये

 10  PCa wv  8.43  लाख  रुपये

 अन्य  मंत्रालय/विभाग  भी  राष्ट्रीय  मुद्रा  वाले  सरकारी  प्रकाशनों क

 मुदित
 क  ति  हैं  परन्तु

 मेरा  मंत्रालय
 इसका  कोई  हिसाब

 नहीं  रखता

 दन

 ही

 थ  मेरे  मंत्रालय  के  wats  मुद्रण  निदेशालय  द्वारा  गर  सरकारी  मि  mt  भुगतान  की

 गई  दर  12-80  से  38.40  gt
 प्रति

 पृष्ठ  तक  है  जो  कि  पृष्ठ  के  टाईप  का भ
 cr द्र  ण  area

 इत्यादि
 पर

 fri

 ह
 =

 मुद्रण  निदेशालय  ने  1979-80  at  1980-81  के  दोरान  कल

 a t, STE, arag, zifa #1 ara RY CH AG SIT a
 चंडीगढ़

 at  हैदराबाद  में  किसी  एक  मुद्रक  की
 एक  लाख  रुपये

 से  अधिक
 राशि  को

 नत
 ी

 किया  है  ।  केवल  1981-82  के  दोरान  दिल्‍ली  में  निम्  av ci  को  1a Lee  लाख  द

 afi  क  कौ
 राशि  का  मुंग तान  ‘feat  गया :

 1.  मंसब  गा काश दीप  freq

 नई  10002

 2.  मेसर्ज  सब लाईट  faze

 226  एच०  सी ०  सेन  रोड

 कुब्बा  110006

 जि  खोसला  प्रिंटर्स

 रोहतक
 औद्योगिक mez  रोह

 10041
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 लिखित  उत्तर  19  भारत  1982

 4  मेमन  महेन्द्रा  प्रिटिंग  प्रेस

 20  माडल  रानी  भांति  रोक

 नई  1000  5

 ्

 ई  att  मिलों  के  लिये  लाइसेंस  देना

 द  43.  st  बालासाहिव  fae  पाटिल  व्या  कृषि  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने

 बाला  विवर  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेगे  कि

 राज्य-सरकारों  ने  वह  1981  के  दौरान  तथा  1982  a  ब  तक  जिन  नये  चीनी

 सहकारी  कारखानों  के  लिये  सिफारि दा  उनके  नाम  क्या  हैं  द

 लाइसेंस  दिए

 ह

 उनमें  से  नए  कारवानों  की  स्थापना  के  लिए  (
 कितन

 थ  ्
 क  क

 अलि
 }  कितने  मामलों  में  लाइसेंस  नहीं  दिये  गय ेहैं  भर  उसके  क्या  का  18;

 (
 कितने  मामले  अभी  भी  विचाराधीन  हैं  और  उन  प  य  कब  तक  कियां

 silt  वि

 म

 सरकारों
 थ

 क्या  सरकार  ने  नए  सहकारी  कारखानों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  राज्य  स

 को  कोई  अनुदेद/माग॑  निर्देश  दिए  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 कृषि  तथा  प्रामोण  विकासों  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  कमला  से

 ay  1981  के  दौरान  नयी  सहकारी  चीनी  फैक्ट्रियां  स्थापित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य  सरक

 द्वारा  ufacaifaa  26  आवेदन  पत्र  केन्द्रीय  सरकार  के  विचारार्थ  प्राप्त  हुए  1982  के

 ......  दौरान  ऐसा  केवल  एक  ही  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुआ  अबर  तक  उपयुक्त  प्रस्तावों  के  प्रति  छ

 भाग्य  पत्र  जारी  किए  जा  चुके हैं  ।  दोष  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  और  भाषा  है  कि  सरकार  इ

 ह
 प्रस्तावों  पर  छठी  योजनावधि  के  दौरान  नयी  चीनी  फैक्ट्रियों  के  लिए  दिए  जाने  वाले  लाइसेंसों

 .  लिए  निर्धारित  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  और  अन्तर-क्ष श्रेय-तथा  पिछड़े  हुए  क्ष
 त्रों

 oSbawar  को  ध्यान  में  रखकर  निकट  भविष्य  में  निर्णय  लें  लेगी  ।  प्राप्त  हुए  भावेदन  पत्रों  mT

 ब्योरा  में  दिया  गया  है  ।

 सरकार  ने  दिनांक  4  1980  को  एक  प्रेस  नोट  जारी  किया

 जिसमें  छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  नयी  चोरी  फैक्ट्रियों  को  लाइसेंस  प्रदान  करने
 के  लि

 a  मागं दर्शी  सिद्धान्तों  का  विवरण  दिया  गया  है  संलग्न  .  ।  में  an

 ४.  oo .  देखिये  संख्या  एल०  eto  3947/82]

 ह  भारत  सरकार  ने  नयी  चीनी  फ  क्रियाओं  स्थापित
 करने

 के  लिए
 शरीयत

 पत्रों  की  सिफारि दा

 कर  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  भर  कार्यविधि क  म  सीधा नट
 Fer

 री  किए  हैं  जिनका  विवरण

 संलग्न
 पर्  में  दिया  गया
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 20  1904  लिखित  उसर

 i
 _

 SO
 fae

 ae  1981  और  1982  के  दोरान  नयी  सहकारों  चीनी  फंक्ट्यां  स्थापित  करने के

 लिए  लाइसेंस  प्रदान  करने  हेतु  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  का  ब्योरा  देने  वाला  विवरण  ।

 गाध  हलना  ह

 ऋप  स०  farce  नाम फ  औद्योगिक  विकास  विभाग  area  पत्र/लाइसेंस

 में
 नलद

 पत्र  प्राप्त  होने  प्रदान
 कर  ने

 की  तारीख
 प्रस्तावित

 तारीख  oe
 a  es  ee  ee  Se

 -§

 1981

 महाराष्ट्र

 1.  जिला  सांगली  17-2°1981  -7-198 1
 et

 2.  fir  28-3-1981  6-7-1981
 mt

 जला

 3.  9-4-1981  -7-1981 जिला  घुले

 4  तालुक  जि
 1  मह

 9-6-1981  22-3-1982

 5.  तालुक
 जिला  सांगली  11-6-198  31-12-1982

 ती थें पुरी  तालुक
 जि

 नाबाद
 Oo

 19-6-198 1  1-12-19%4

 ह  जिला  कोल्हापुर  2  2-6-1981  जांचाधीन

 ला
 तालुक  |

 उस्मानाबाद  2  3-6-1981  बही

 26-6-1981 तालुक  जिला  तार  बही

 8-7-198 | तालुक  भौर  जिला  बीड़
 वही

 15-7-198 तालुक  और  जिला  औरंगाबाद  बही

 2.  जिला  कोल्हापुर  30-7-1981  बही

 ि  नलेगांव  जिला  उस्मानाबाद  27-8-1981  वही

 14.  तालुक  मू  जिला  si स्मानाबाद  4-9-1981  चली

 15.
 अम्बुचर

 क
 चिता

 जिला

 4-9-1981  वही

 39



 19  मारा  1982 लिखित  उत्तर

 —

 4

 16.  छुपा  जला  कोल्हू  18-
 -9-

 “1931
 जमीन

 17  21-9- -1981  बही 46  डी  बहु  चोपडा
 जला

 जलगाँव

 18

 जिला  कोल्हापुर
 26-9-198 1  वही

 22-10-1981  वही

 ड

 जिला  कोल्हापुर

 द

 20.  |
 जिला

 sw

 8-7-1981  agt

 21.  लस

 रन  जिला
 अ

 9-7-1981  वही

 11-9-1981  बहीं
 22.

 waa
 जिला  बेल लगाम

 23.  तालुक  चितोड़ी
 ,  जिला  बेलगोम  30-9-  1५;  &1  बही

 र  तथा  ATT  हुवे लो  क

 बिन

 न्
 दादर  तथा  नगर

 es

 28-9-198 1  बही

 गुजर
 ei  जवासा a

 तालुक  frat  सुरत  4-12-1981  वही

 iii

 26. तह
 la  कमरे  जिल  सूरत  26-12-1981  वहं

 1982

 jim

 1
 मयुरम  तालुक

 रि  थ

 eS

 जा चा धीन

 विवरण

 atte  राज्य  सरकार
 हा  अपनायी

 aia  वाली
 कार्यविधि  और  mat  सिद्धान्त

 (1)  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  राज्य  के  पिछड़े  हुए  जिलों  में  उद्योग  सधा
 | आ... जोगी थापित ਂ

 करने  के

 लिए  अपनी  समूची  योजना  के  बारे  में  बताना  होगा  और  छठी  योजना  के  प्रत्येक व  के  बहुत  पहले

 tala  aa  नयी  चीनी  फैक्ट्रियों  स्थापित  करने  के  .  बल्कि  पर्याप्त  विस्तार  सम्बन्धी  काय

 करने  ढ  लए  भी  भीतर-जिला  agar  के  बारे  में  उल्लेख  करना  ह्द््गा  ।  थ

 40
 ः

 ee



 29  चल
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 904  (un)  लिखित उत्तर

 (ii)  कुल  मिलाकर  area  a  राज्य  सरकारों  दे  अपेक्षा  करेगी  कि  वे
 लाइसेंस शुभ  दा

 1%  हिसाब  से  60.40  के  स्वीकृत  अनुरत  में  नयी  परियोजनाओं  भोर  विस्तार  का  t  को

 प्रायोजित  करें  और  यदि  विस्तार  सम्बन्धी  कार्य  नहीं  किया  जाता  है  तो  उस  ददा  में  राज्य  सरका  में

 को  यह  तथ्य  प्रमाणित  करना  होगा  और  विस्तार  से  सम्बन्धित  क्षमता  में  भीतर  को  पूरा  करने  के

 लिए  वैकल्पिक  नयी  परियोजनाओं  के  बारे  में  बनाया  जा  सकता  है  लेकिन  ऐसे  संशोधित  प्रस्तावों

 के  बारे  में  भी  अस्तर  जिला  भारती  को  लागू  करना  ही  होगा  |

 (iii)  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  को  सन्तुष्ट  करना  होगा  उनके  पास  aa

 +
 तक  हं विकृत  परियोजनाओं  के  लिए  तथा  इसके  पूर्वे  की  ऐसी  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  ओर  आवेदन

 z पत्रों  पर
 विचार  किया  जो  नये  प्रस्ताव  वे  प्रस्तुत  करते हैं

 उ  नके  लिए  धनराशि  की  ee

 हेतु
 भी  पर्याप्त  वित्तीय  श्रबन  है  क

 (iv)  नयी  परियोजना  अथवा  पर्याप्त  विस्तार  के  लिए  कोई  भी  प्रस्ताव  भेजते  समय  usa

 सरक।र  से  अपेक्षा  को  जाती  है  कि  वे  न  केवल  क्षेत्र  विशेष  की  प्रत्येक  वर्तमान  फैक्ट्री  के  लिए  बल्कि

 ् प्रस्तावित  नयी  परियोजना  अथवा  विस्तार  परियोजना  के  लिए  गन्ना  जोनों  का  सांविधिक  रूप  से

 आवंटन  करना  होगा  ।  विमान  तथा  प्रस्तावित  फैक्ट्रियों  के  विभिन्‍न  आरक्षित  जोनों  से  सम्बद्ध

 कए  जाने  वाले  सांविधिक  जोनों  का  क्षेत्रो  भोर  किसान  सदस्यों  भारी  को  सूची  सहित

 रा  भी  स्पष्ट  रूप  से  देना  होगा  ताकि  भारत  सरकार  को  गन्ने  उपलब्धता  के  बारे  में
 स्पष्ट

 ति  को  जानकारी  प्राप्त  हो  सके  ।  इस  बात  को  भी  नोट  कर  लिया  जाए  इन  प्रस्तावों

 केवल  तभी
 विचार  किया  जाएगा  जब  प्रस्ताव  के  साथ  गन्ने  के  क्षेत्रों  के  संविधि  t

 cm
 i

 छ  यौरे  प्त  होगे  ।
 थ

 a
 संतरा  बाजार  में

 मनोहर

 8344.
 भी  रामावतार

 शास्त्री  :  क्या  थि
 मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  wa  है  कि  संतरा  बाजार  में  मन्दी  ही

 (z%  यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  भीर

 सरकार  क्या  उपचारात्मक  उपाय  कर  रही  है  ?  ः

 fa  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  आर०  at  ५  -
 सर  रो  की  कीमतों  में  मिश्रित  प्रवृति  रही  है  ।  कुछ  महत्वपूर्ण  केन्द्रों  में  द्रव  और  मैच  के

 दौरान  कीमतों  में  कुछ  गिरावट  भाने  के  उपरान्त  चालू  महीने  के  दोरान  उनमें  बदौलत  र
 शुरू  हो

 गई

 तथा  स़्तरों  का  उत्पादन  इस  वर्ष  बढ़  गया  है  ।  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी
 विपणन संघ

 fro  कुछ  बाजारों  में  प्रवेश  किया  और  सन् तरों  की  खरीद  att ्  भिवानी-कोटा
 जो  कि  राजस्थान ि

 में  स्तरों  siaaa  य्ग्ष  दाब साजा  rr  40-190  रुपए pes ति क्विंटल  को

 दर  पर  लगभग  100  मीटर  स़्तरों  की
 खरीद

 ey  ।  नागपुर मे
 ||  ने  130-150  रुपए
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 ~  fa)  लद  अलि  शी  खरी  a
 प्रति  हजार  खुले  सन्त  फेड  के  बाजार  में

 pe

 2)
 cx}  x

 कुछ  ala!  व  t4uiacd  मिली  ् प्रक्षेप  करन  से  सर

 कनाट  प्लेस  स्थित  सुपर  बाजार  द्वारा  निषिद्ध  वस्तुओं  को  बिक्र

 रंगे  कि  : 8:45.  भी  बो०  ato  देसाई  :  कया  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  टैप

 क्या  यह  सच  दे  कि  कनाट  नई  दिल्‍ली  में  सुपर  बाजार  में  8  मैच  को  कुछ

 प्रभावी  व्यक्तियों  ने  अपनो  पसन्द  का  निषिद्ध  माल  अपने  लिए  चुन  तथा  इस  समूह  को

 26,000  रु०  का  माल
 बेचा  गया

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कोई  जाँच  की  गई  थ

 यदि  तो  इनके  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  fae  क्या  cried
 की

 गई

 क्या  मंत्रालय  द्वारा  कोई  निदेश  जारी  किया  गया  भीर
 थ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?  ्

 कृषि  तथा  नागरिक  पूति  सालों  में  उपमंत्री  ,  थ्री  मोहम्मद  उसमान
 आरिफ

 :  (®)

 से  ()  सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  उन  वर्तमान  नीति  के  अनुसार  राष्ट्रीय  सहकारों

 पर  बेची भोक्ता  संघ  से  प्राप्त  जब्तशुदा  वस्तुएं  ग्राहकों  क़ो  पहले  आये  सो  पहले  पाये  भाव

 डी  हैं  ।  8  1982  को  मार  ने  कस्टम  द्वारा  जब्त  की  गई  वस्तुओं  के  alge Yq a TT Tom § रसे  71

 दारों  की  सेवा  की  भर  लगभग  35,504  रुपये  की  बिक्री  हुई  ।  बिक्री  अभी  तक  ज  री  है

 सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निर्देश  जारी  नहीं  किया  है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अधीन  केन्द्रीय  संस्थायें  ओर  अनुज  ie

 ह  8346.  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कर  च  है

 संस्थाओं  और
 ः  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अधीन  कार्य  कर  रही  केन्द्र

 अनुसार  केन्द्रों  की  संख्या  संबंधी  ब्योरा  कया  और  ः

 के  लिए क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अनुसंधान  कार्य  का  मूल्यांकन  करन

 उपलब्धि  लेखा  परीक्षा  समितियों  को  नियुक्ति  की  गई  भोर  यदि
 तो

 उसके  कया  प

 fi  कले

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  arte
 |  :

 )  भारतीय  क्ःषि  अनुसंधान  परिषद  के  35  केन्द्रीय  5  प्रायोजना  निदेशालय  तथा

 राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  मुख्य  परिसरों  के  अतिरिक्त  189  अनुसंधान  केन्द्र  केन्द्र क  तथा
 1.0  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थित  हैं  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  प्रणाली  में  अनुसंधान  रखी  भारतीय

 समन्वित  aga  धान  प्रायोजना  तथा  अनुसंधान  योजनाओं  के  माध्यम  भी  अनुसंधान  किये

 a
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 जाते  अब  उपलब्धि  लेखा  समितियों  का  नाम  बदलकर  पंचवर्षीय  पुन  दल

 {Ft0°  आर०  टी०  रखा  गया  है  जिसका  गठन  प्रत्येक  केन्द्रीय  संस्थान  भोर  अखिल  भारतीय

 समन्वित  अनुसंधान  omar  के  लिए  किया  जाता  है  जो  संस्थान  {TATA
 के  काम  की  समीक्ष

 करता  है  तथा  तकनीकी  कार्यक्र  और  कार्यकरण  में  नये  दृष्टिकोण  और  सुधारों  को  सिफारि

 रता  है  ।  पंचवर्षीय  पुनरीक्षण  दन  की  रिपोर्ट  मुख्यालय  में  बारीकी  से  जांच  की  sat

 भर  अनुमोदन  के  लिए  उसे  शासी  निकाय  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाता  है  |  पंचवर्षीय  पुनरीक्षण

 दल  द्वारा  को  गयी  सिफारिश  और  परिषद  द्वारा  उसकी  स्वीकृति  विभिन्‍न  अनुसंधान  कार्यक्रमों  के

 भाव  नियोजन  कौर  कार्यान्वयन  के  लिए  आधार  तेयार  करती  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  सुखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  को  बन्द  किया

 ्
 8347.

 शो  निहाल  तह  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्रों  यट  बताने  की  कपास
 व

 क्ले कि: क्
 >  पी०  To  पी० क्या  यह  सच  है  कि  परकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  जिलों  में

 कार्यक्रम  समाप्त  कर  दिया  है  और  यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  भोर

 पति  को
 द  क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  विद्यमान  अकाल  आर  सुखे  की

 में  रखते  हुए  उपयु  कत  जिलों  में  इस  योजना  को  शुरू  करने  का  है  और  यदि  तो

 %  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर  व

 राज्य  तीन  खण्डों  में हार  की  सिफारिश  पर  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  को  वाराणसी  जिले

 oe चन्द  «  दिया  है  ।  चूंकि  कार्यक्रम  को  इस  आधार  पर  बन्द  किया  गयो  था  क  में

 कफी  fi  ई  सुविधाएँ  उपलब्ध  थी  इस  निर्णय  पर  पुनर्विचार  करने  का  प्र
 ह नहीं है  ।

 हुडको  द्वारा  आवासीय  योजनायें
 क

 8348.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक
 :

 क्या
 निर्माण

 भर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि
 सेक्शन

 a  ae
 ९६  ह विषयों

 क
 या  वर्ष  1982-83  में  हुडको  अपनी  निर्माण  गरि  का  विस्तार  करने  पर

 विचार  कर स  3;

 यदि  तो  चालू  वित्त  वर्ष  में  उड़ीसा  सहित  विभिन्‍न  राज्यों
 geal  द्वारा  किए

 जाने  व  प्रस्तावित  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  भीर

 उन  कार्यक्रमों  को  लाग  करने  के  लिए  अब  तक  क्या  कार्यवाही  को  गई

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  पर  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  आवास

 aar  aq  वाली विकास  निगम  मुख्यतया  भिड़त-सीना  आवास  अभिकरणों  द्वारा  प्रस्तुत

 आवास  योजन  नों  को  वित्तीय  सहायता  देता  है  ।  विभिन्‍न  लक्ष्य  समूहों  को  प्रगति  के  लिए

 कम  लागत  के  aig  की  व्य बट्टा यंता  का  प्रदान  करने  के  लिए  कछ  TIAA  अभिकरण  at
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 en
 —

 ओर  से
 स  Tifa  अ  घार  पर  निम  ण  के  सिवाय  यह  सामान्यतया  प्रत्यक्ष  निर्माण  काय  नहीं  करता

 हुडको हं  स्वयं  198  1-82  में  190  बोड़  रुपये के  लक्ष्य की  तुलना में  वर्ष  1982-83

 के  दौरान  220  करोड़  रुपये  की  ऋ  ण  स्वीकृति  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ।

 ब्  1982-82  के  हुडको  कम से
 कम  6.74  करोड़  रुपये  की

 अपनी  ऋण

 स्त्री कृतियों  से  उड़ीसा  राज्य  में  आवास  अभिकरण  से  पर्याप्त  योजनाएं  बनाने  की  अपेक्षा  करता

 शेष  राज्यों  शर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  हुडको  नगर  एवं  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  में  कम  से  कम  213

 करोड़  रुपये  को  ऋण  वचनबद्धता  की  योजनाओं  की  ade  करता  है  |

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  जब  भी  maa  योजनाएं  प्राप्त  होती  हैं  हुडको  अपने  माग

 निर्देशानुसार  उनकी  स्वीकृति  प्रदान  करता  है  हुडको  द्वारा  परिजनों  और  दौरों  के  माध्यम

 राज्य  सरदारों  से  सम्पकं  करने  के  उपाय  किए  जाते हैं  के  भ्रमणकारी  मूल्यांकन  त  दल

 भी  योजनाएं  तयार  करने  में  सहायता  देने  के  लिए  विभिन्‍न  राच्यों  का  भ्रमण  करते  हैं  ।
 ज  कहीं

 a
 me

 अभिकरणों  के  गठन  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  पर  जोर  डाला  गया  है  ।

 सुब्रतो  उत्पादों  की  बिक्री  को  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  हेतु  जापान  का  दौर

 क
 8349.  stat  संयोगिता  राण े:  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 4  बिक्री  की कपा  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  भारतीय  समुद्री  उत्पादों  की  जापान  में

 सभा  बनाओं  को  पता  लगाने  के  लिए  एक  भारतीय  दल  के  अध्ययन  दौरे  को  मंजरी  दी  ahs

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया
 द

 कृषि  तथा  प्रामोण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  मार  alo
 :

 तथा  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  जापान  को  एक  दल  10  दिनों
 a

 अवधि
 बे  लिए  एक  विक्रय-तथा  अध्ययन  दौरे  की  अनुमति  दे  दी  जिसके  विचारार्थ  चय

 त  हैं  :

 (1)  ata  देशों  की  प्रतियोगिता  की  तुलना  में  अपने  उत्पादों  के  लिए
 as

 र  मन्डी

 सम्ब
 घी

 अध्ययन

 (2)  दक्षिणी  जापान  में  विपणन  संभाव्यताभं  का  पता

 (3)  कुछ  बड़े  विपणन  मुखियों  का  पता  जो  अपनी  रुचि  के
 के  fafasz  उत्पादों  के

 सजा  न  att  विपणन  हेतु  भारतीय  पैकरों  से  सम्बन्ध  cava  करना

 soe (4)  जापानी  आयोजकों  से  अच्छे  ब्याबानी  सम्बन्ध  बनाये  रखना  उनमें  सुधार
 लाना

 (5)  खरीदारों  को  भारतीय  समुद्री  उत्पादों  की  क्वालिटी  मे ंभीर सु सुधार
 जा  रहे

 ल।ने  हेतु  उठाये
 ifued  कदमों  की  जानकारी  तथा  .....

 (6)  भाप  yy  श्रिम्प  सोर  ayroTT
 वा  अन्य  उत्पादों के  लिए  रुचि  उत्पन्न  करना  तथा  इन

 उत्पादों  के  लिए का  करना

 डच  चलन

 बा
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 छोटे  तथा  समस्त  किसानों  को  सुविधाए

 8350.  श्री  त
 राहुल  कल्लु

 बया  ग्रामीण  |  मन्त्री  ag  बताने  को  कपा

 करेगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  पुर्ननिर्माण  योजना  में  संशोधन  का

 यदि  त  of  छी
 4  दी  गई  सुविधा  वापस

 ली  जा  रही  i
 र

 यदि  तो  sar  इन  सुविधाओं
 ale बैंक  ऋणों  में  पदर  fe

 की  जा

 रही
 ं

 ब  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  राज्य  सन्नी  (ei)  बालेश्वर  :
 ग्रामीण  विकास

 की  तथा  काय  क्रमों  को  छठी  योजना  प्रलेख  में  दी  गई  है  भोर  इस  समय

 इसमें  ame  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 नही ं॥

 (a)  जो  नहीं  ।
 ।

 Oo
 -

 ह
 डी०

 डी०  ए०  फ्लैट्स

 श्री  क्षण  चन्द्र  क्या  निर्माण  !
 और  mara  यह  बताने  की  कृपा

 क्र
 डी

 ...
 क्या  विकलांग  लोगों  को  विशेष  रियायत  देने  को  सरका  rs  ी  नीति  के  अनुसरण  में

 ा
 दिल्ली

 ह
 कास  प्राधिकर  वर्ष  1979  की  योजना  के  अंतगर्त  लोगों  से  1980  में

 कि  मय  फ्लैटों  के  आवंटन  हेतु  आवेदन  पत्र  area faa.  किए  थ

 यदि  at,  तो

 कुल  कितने  आवेदन-पत्र  प्राप्त

 वर्ष  1979  की  योजना  के  भगत  पंजीकृत ऐसे
 &  तयों  को  आवंटन  किए  जाने

 केलि  कुल  कितने  पलट  भारक्षित  रखे  गए  हैं

 इन  आवेदकों  को  कब  तक  फ्लेट  आवंटित  किए  जाने  की  संभाव  मौर

 इन  फ्लैटों  के  लिए  भुगतान  का  तरीका  अर्थात्‌  नकद  amar  अथवा  किराया

 के  निश्चित  करने
 हेतु  क्या  मानदण्ड है  ?

 मं
 सदस्य  काय  तथा  निर्माण  और  आवास

 wat
 भीष्म  नारायण  fe

 peat
 पद्धति  के  अंतगर्त  पंजीकृत  शारी  रिक  रूप  से  fa  लांग

 ने  1981 ह  ke
 से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिक रण

 पत्र  मांगे  थे  ।

 45



 19  1982
 लिखित  उत्तर

 (1)  कुल  700  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुये  ।

 (
 से  146  फ्लैटों  को  आवंटन  हेतु  भारक्षित  रखा  गया  है  ।

 (ii)
 aa

 टों  का  भावेश
 क  महीने या  उसके  लगभग  समय  में  किए  जाने  को

 (iii)

 सम्भावना  है  ।

 (1४)  योजना  करने  की fever  मेंस  at
 तॉँ  के  अनुसार  अदायगी  की

 afa  इस  प्रकार  है

 ब
 वग  मांगों  की  पद्धति  प्रतिशतता

 मध्यम  भाव  वग  नकद  40  प्रतिदिन

 वही  किराया  खरीद  60  प्रतिशत

 25  प्रतिदिन निम्न  ara  वां
 कद
 = भोर  जनता  es  किराया  ae ot Ta  TITS  स्वर  5

 _  15  प्रतिदिन क  बॉड

 एन०  ato  सी
 ०

 alo  में  अकाली  सतर्कता  ean

 -

 a

 थी  ... सषण : थ् भाषण  :  कया  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क  क्या  एन०  बी०  सी
 ०

 सी  ०  में  केवल  एक  अ  दा कालिक  मुख्य  सतकंता  tferarey  है

 ही  मुख्य  इ  सीनियर  है  जो  अपने  arta  अनेक  स्थलों  की  देखभाल  करता
 aye

 क
 क्या  उसको  या  तो  मुख्यालयों  में  णा  विदेशी  कार्यों  सहित  एककों  में  अप  "

 कोई  सतकंता  अधिकारी  नहीं  मिला  हुआ
 ड्यूटी

 देने

 aN OS are o RR (a x fang 7 7 _ a (@
 कया  सतकंता  ड्यूटी  की  देखभाल  करने  के  असंतोषजनक  ढंग  ते  हुए  इस

 उपक्रम  में  बड़े  माने  पर  भ्रष्टाचार  हो  रहा

 मि क
 ब्या  इस  उपक्रम  में  से  ऐसी  कोई  अस्त निहित  व्यवस्था  है  जिससे स  तकता  में  सहायता

 ,  और  यदि  तो  किस  रूप  और
 i

 गण  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सतकंता  के  कितने  मामले  निर्णीत  किये  गये

 कि  तने  बकाया  हैं  तथा  उनमें  कितने  वरिष्ठ  अधिकारी  अन्तगंस्त  हैं
 ? न

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  है|  भोष्स  नारायण  हों  ।

 मुख्य  सकता  अधिकारी  को  अपने  कांस्य  निभाने  में  सहायता
 दे
 ४

 लिए  एक

 संचारी  हैं  । सतकत
 क

 इस  कक्ष  में  विधिवत  एक  प्रशासनिक  अधिकारी  और  स

 (7)  a

 नहीं

 |  तथापि  1
 निगम  के  कारोबार  और  उत्पादन

 को  tala  में  रखते  हुए

 सुदृढ़  बनाया  जा  रहा
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 (a=)  Oo
 . लिखित  उत्तर

 afi  कार्यों  के  निष्पादन  के  दौरान  और  उनके  पूर्ण  होने  के  बाद  उनको

 तीन  रक्षा  के  द्वारा  निवारक  के  लिए  एक  भन्तनिहित  क्रियाविधि  है  एक

 अन्तरिक  लेखा  परीक्षा  भी  ।  जो  कि  साथ-साथ  ही  को  जाती  है  ।  इनके  नि  म  के

 वरिष्ठ  अधिकारीगण  रिकार्डों  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  समय-समय  पर  परियोजना  दौरा

 प्रदान

 करते
 हैं

 बौर  सरकारी  कौर  सांविधिक  लेखा  परीक्षा  के  अतिरिक्त  ये  निवारक  सतकंता  और
 सुदृढ़ता

 हैं  ।

 |  १  198  1981

 a  ee Oo

 (i)
 व

 ष  के  ye  में  निलम्बित  मामलों दास

 की  संख्या

 ii)  कैद  Nea  मामलों

 कि

 (iii  दौरान  गए

 may  की  संख्या

 स्त (iv)  उपयुक्त
 (ii)  में

 हि
 उठ  arfer aifzat  की  सं

 नि
 )  उपयुक्त  ( (iii) में  अवतार ह

 शिकारियों  की  संख्या  2  1

 ः

 एएन ०
 ro  सो०  सो०  में  वरिष्ठ  प्रशासनिक  अधिकारियों  के  पद  के  लिए  शासन

 ं
 ४353  ait  डो»  पो०  जडेजा  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री

 ह॒
 को  कपा

 करेंगे  कि

 कि  क्या  एन०  alo  सी०  सी ०  ने  अगस्त/सितम्बर  1979  में
 वरिष्ठ

 सैनिक  atfers

 कारियों  के  द  के  लिये  भावेश-बत्रा  मांगने  के  लिए  समाचार-पत्रों
 में

 घि  पन  feat  था

 )  क्या  यह  सच  है  कि  इस  विज्ञापन  के  उत्तर  में  प्राप्त  आवे
 नदी-प  त्रों  पर  अभी  तक

 चाही नहं
 नहंी

 गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 क्या  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार

 काय  तथा  निर्माण  और  आवास :  श्री  भीष्म  fag)  राष्ट्रीय

 भवन  हि  म  ने  समाचार  पत्रों  में  एक  विज्ञान  12/79)  1979  में  प्रकाशित

 किया  था  न  कि  ane
 पचित  1979  में
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 व

 ः
 ata,  1982

 तथा  (F)  तक
 qretievs

 सी०  एम०  डी०  के  अभाव  में  आवेदन  पत्रों  पर  विचार

 नहीं  किया  जा  सका ।.

 अन्तिम  रूप  दिए ज  |.  /
 (a  पदों  के

 लिए  च  को  दो  भावना
 है  ।

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  में  छम  कल्याण

 d  et  अहमद  एम०  पटेल  :  कया  निर्माण  और  आवास  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 (  sata  भवन  निर्माण  निगम  में  कितने  श्रम  कल्याण  अधिकारी  नियुक्त

 बया  भिन्न-भिन्न  प्रकार  की  एजेंसियों  के  माध्यम  से  विभिन्न  निर्माण-रूश बली
 थीं  पर  भारी

 सख्या

 भोर

 नियुक्त  मजदूरों  के  शोषण  की  रोकथाम  के  लिए  arfera thea)  यह

 =

 पर्याप्त

 यदि  तो  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  एक

 ह

 संसदीय
 कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  (*)  राष्ट्रीय

 मवन  निर्माण  लिंगम  ने  कोई  श्रम  कल्याण  अधिकारी  नियुक्त  नहीं  किया

 (  उपयुक्त  भाग  के  उतर  को  देखते
 भरन  ही  नहीं  उठता  ।  तथापि  विभिन्‍न

 निर्माण  स्थलों  पर  लगए  गए  मजदूरों  के  शोषण  का  कोई  मामला  नहीं  हुआ  है  ।

 (7)
 उपयुक्त  भाग  के  उतर  को  देखते  प्रश्न  ही  नद्दी  उठता

 areal  में  कोट  नाशक  teat  का  पाया

 8555.
 a  मोहन  लाल  पटेल :  क्या  कृषि  मन्त्री  ag  बताने  की  क

 गा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  संच  है  किं  खाद्यान्नों  में  24  प्रतिदिन  कीटनाशक  ate HAT raft wat  होती

 स
 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  से  कोई  जांच  पड़ताल  को  गई

 1  )  यदि  at,  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  कौर  ऐसे  खाद्यान्नों  के  उपयोग  लिए  जनता  को
 अ

 क्या  अनुदेश  जानो  किए  गए q

 क्या  फसल  में  कीटनाशक  औषधियों  की  अधिकतम  प्रतिशतता  be  i  कोई  नियम

 निधि  त  किया  गया  है  जो  स्वास्थ्य  के  हानिकारक  नहों  भर

 क्या  सरकार  आयातित  गेहूं  के  वितरण  से  पहले  छः  महीने  तक  भण्डारण  करेगी  ताकि

 कारक  प्रभाव  कम  हो  सके  शर  यदि  तो  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  क्या  श्र  रतिक्रिया

 ऋतिक
 कृषि

 तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  कमला  कुमारो ं)  2

 (=):  afl  न नहीं  ।  विभिन्‍न  देश  विभिन्‍न  प्रकार  की  अनाज  सुरक्षक  दवाइयों  का  उक्त  देशों  में

 प्रचलित

 कश  ह

 की  जातियों  के  विरुद्ध  उनकी  प्रभावकारिता  पर  fade  करते  हुए
 इस्तेमाल

 करते

 ४.  ब  थ
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 1904  उत्तर

 —_——  —_—_—__——  $$,

 ae  ऑस्ट्रलिया  अपने  गोदामों  से  अनाज  को  सुरक्षा  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  फनीट्रोथिय  का

 इस्तेमाल  कर  रहा  है  ।  इस  सुरक्षक  कीट ना दाक  के  अवशेष  के  लि
 क

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  a

 खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  द्वारा  सहन  सीमा  10  भाग  प्रति  दस  लाख  निर्धारित  की  गई  है  ।  भारत

 में  फनीट्रोथिकन  अवशेष  की  सीमा  0.02  भाग  प्रति  10  लाख  |  मास्ट्रलिया  से  आयात  किए  गए

 गेहूं  का  लदान  धरो  भारतीय  बन्दरगाहों  पर  पहुँचने  के  समय  सामान्य  कार्यविधि  के  अनुसार

 अनाज  सुरक्षक  कीटनाशक  के  अवशेष  की  दृष्टि  से  विश्लेषण  किया  जाता  है  ।  इस  अनाज  सुरक्षक

 अवशेष  स्तर  लदान  के  समय  3.9  से  7.0  भाग  प्रति  10  लाख  के  बाच  होता  ।  यह  सामान्य

 भर  ण  के  दौरान  समाप्त  हो  जाता  है  ।  इस  स्टाक  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से

 जारी  किया  जाएगा  जब  इसका  अवरोध  स्तर  इस  देश  के  निर्धारित  की  गई
 सीमा

 के

 अरर
 होगा

 1  ः

 द

 भारतीय  are  निगम  को  प्रचार
 ute

 8356
 भी

 राम  बिहारी  बहेरा :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बता  हे  al F
 की  झपा

 करेंगे  कि  :

 wiaeitar  ara  को  प्रचार  यूनिटों  का  क्या  है  ओर  प्रचार  कार्यों  पर

 पिछले  ती

 ie

 am  -arz,  कितनी  धनराशि  कच  की

 य

 (@)  भारतीय  खाद्य  निगम  की  प्रचार  यूनिट  में  इस  समय  कितने  पद
 खाली  पड़

 विज्ञापन  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों
 usa

 वार  निकाले  गए

 राष्ट्र
 दैनिक

 समाचार-पत्रों  और  पत्रिकाओं  के  नाम  क्या  कौर

 ्

 ह  उन  संवाददाताओं  के  समाचार  भाषा-वार  और  ar  नाम  क्या  हैं

 राज्य  लाद  की  में  हैं  2 जो

 ai

 fe  owt
 ग्रा होग  विकास  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री

 (Hare  कमला nv  guid)  ;

 भारतीय  ara  गम  में  स्थापित  प्रचार  युनिट  में  निम्नलिखित  पद  मिल
 हैं  :

 किम [. |  सख्या

 हि  _  (  मुख्यालय
 प्रबन्धक  क

 ay  at  venar  में उप  प्रबन्धक  कोर  जोनल  कार्यालयों

 म4:प्र  aa  में  एक-एक  )

 प्रकाशान-सम्पादक  ं  (  मुख्यालय  मे ं)

 1979-80;  1980-81  att  19  खाद्य  निगम  ह्वास  sare

 कार्यो  पर  खच  की  गई  धनराशि  के  agar  र a  इस  प्रकार  ह
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 लिखित  उत्तर  19  1982

 लट

 लाख  रुपये  में

 1979-80  1980-81  198  1-82

 उत्तरों  जोन  5-68  4.77  4.82

 पश्चिमी  जोन  3.55  2.53  2.63

 दक्षिणी  जोन  5.47  4.91  6.53

 पुर्जों  जोन  3.64  3.62  3.58

 892  28.95  25.72
 =  क

 इस  समय  उप  प्रबन्धक  के  दो  जोनल  कार्यालय  और
 जोनल

 कार्यालय

 (9  देशम )
 प्रत्येक  में  लाली  पढ़े  हैं  ।

 मुख्यालय  भर  निगम  के  जोनल  कार्यालयों  द्वारा  बहुत  से
 समाचार-पत्रों

 था

 पत्रिकाओं  आदि  के  माध्यम  से  प्रचार  काय  किया  जाता  है  ।  इन  दैनिक  समाचार  पत्रों  तथा

 ह
 त्रिकाओं  के  बारे  में  राज्य-वार  सूचना  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  ।  पिछले

 हल
 a

 ष
 के  दौरान  मुख्यालय  द्वारा  विज्ञापन  के  लिए  उपयोग  किए  गए  दैनिक  समाचार  पत्रों

 ना
 संलग्न

 विवरण  में  दिए  गये  हैं  ।  में  रखा  गया  देखिये  संखया  एल०  टो०
 ay  /82 ]

 द  भारतीय  खाद्य  प्रेस  सुचना  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ata
 गी

 द्वारा  की  गई  प्रत्याशित  संवाददाताओं  की  सूची  का  उपयोग  करता  है  ।

 राज्यों  को  घटिया  किस्म  के  अनाज  को  सप्लाई

 इतना
 थ

 $  7.  श्री  एच०  एन०  नन्हे  कया
 कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की
 पा  करेंगे  कि

 ज ्  क्या  ज व्ष  1981-82  में  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  राज्य  घटिया  किस्म  का ्

 अनाज
 सप्लाई

 किये  जाने  के  समाचार  सरकार  को  प्राप्त  हुए  हैं ;  :

 i  यदि  at,  तो  किन  राज्यों  ने  शिकायतें  भेजी

 a
 क्या  इस  मामले  की  जांच  की  गई  है  भोर  यदि  हां  तो

 sete  मामले
 के  निष्कर्ष

 बया

 भारतीय  खाद्य  निगम  सप्लाई  में  कमी  को  पुरा  ta

 & तर  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री
 i

 कुमारी  )  (=)

 ee

 (  ल  )  दिल्ली  जम्मू  और
 हि  Tr

 उत्तर  पदिचमी  बंगाल

 मध्य  प्रदेश
 और

 गोआ
 से  शिकायतें प्राप्त  हुई  हैं
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 Be  ललित  saz

 —
 =>  *

 ee  अक
 oe

 प्राप्त  हुई  17  Forsraeil  की  जांच  को  गई  जिनमें मेंसे  13
 शिकायतें  निराधार

 पायीं

 पशिचम  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  से  प्राप्त  4  शिकायतों  की  विस्ता  पूर्व  जाँच

 जा  रही है  ॥

 भारतीय  खाद्य  निगम  उन्हीं  खाद्यान्नों  की  वसूली  करता  है  जो  सरकार  द्वारा  निधि

 रत  की  गई  निर्दिष्टियों  के  अनुरूप  हों  और  जो  उचित  औसत  किस्म  मानक  के  हों  ।  सार्वजनिक

 वितरण  के  लिए  केवल  उचित  औसत  किस्म  का  स्टाक  ही  जारी  किया  जाता  है  ।  उचित  दर  के

 दुकानदारों  और  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  क़ो  पूरी-पूरी  सुविधाए  दी  जाती  हैं  ताकि  वे  रल

 नगम  के  गोदामों  से  खाद्यान्नों  की  सु पु देंगी  लेने  से  पूर्व  स्टाक  की  जांच  कर  सकें  ।  उपभोक्ताओ
 क

 आम  के  लिए  खाद्यान्नों  के  लिए  नमूने  संयुक्त  रूप  से  मुहरबन्द  किये  जाते  हैं  भर  उन्हें  खाद्यान्नों

 q
 साथ

 राशन  की  दुकानों  पर  प्रदर्शित  करने  के  लिए  सप्लाई  किया  जाता  है  ।  स्टाक व ी  It

 पाई

 ्

 का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ह  सुपर  बाजार  में  निषिद्ध  माल  के  निपटान  के  बारे  में  जांच
 थ

 8358.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री
 :

 नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे  कि  ्

 क्या  यह  सच  2  कि  सुपर  बाजार  दिल्‍ली  द्वारा  पिछले  2  वर्षों  में  ff

 द

 शव  माल  के

 निपटा  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  जांच  कराने  की  मांग  को
 गई  है

 ate  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  am  है  इस  पर  क्या  कार्रवाई  की  गई  है

 क
 ar J  सुपर  बाजार  को  असल  सहकारी  स्वरूप  देने  दायरों  बिक्री न

 ब
 प्रचार  ry  साथ  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ताकि  यह  शेयरधारकों  को  भाम  सभा  के  प्रति उ  सरकारी

 बन  कौर
 ती  क

 fer)  क्या  पिछले  ag  के  लेखों  का  लेखा  परीक्षित  विवरण  सभा  पटल  पर

 ही

 पगा  ?

 घि
 तथा  नागरिक  git  मंत्रालयों  में  उप मंत्रो  मोहम्मद

 उसमान
 :

 सु
 र

 बाजार  धारा  भेजी  गई  सुचना  के  अनुसार  सरकार  को  ऐसी  कोई  मा  प्राप्त  नहीं

 हुई  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सुपर  बाजार  को  प्रतिनिधिक  महासभा  की  बठक  आयोजित  करने  के  लिए  सहायक
 ं  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।  इन  नियमों  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  प्रबन्ध

 समिति  के  लिए  सदस्यों  का  चुनाव  करने  हेतु  प्रतिनिधिक  महासभा  की  बैठक  बुलायी  जायेगी  ।  तब

 a  समिति  में  सरकार  द्वारा  नामित  9  सदस्य  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 भा-पटल  पर
 )

 सुपर  बाजार  के  परीक्षित  लेखे  लेखा  परीक्षा  के  पूरा  होने  पर  तुरन्त
 स

 अभी  पुरी
 =F रख  दिये  जाते  हैं

 ।  1978-  79  के  लेखाओं  को  लेखा
 परीक्षा  भूमि-भ ा  र हुटुच्य

 है  और  लेखा
 tie
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 aoe  ह य

 क्षणों से  ले  Qriay  रसपाल  नत  होने  की  इन्तजार  है  ।  aq  1979-80  तथा  1980-81  के

 लेखकों  क  सखा-परोक्ष  चल  रहूं

 क़त्लो  के  बवाटरों  को  टाईप  कके II  मे  बदल

 बया  न्मिणि  लार  Sean _  8356.  कार  एन०  रमेश :
 eas

 को  कृपा

 किय

 कपा  feral  sama  को  एक  में  वोटरों  को

 1.4.81  से  टाइप  11.0  में  बदल  दिया  गया

 है ंकि क्या  इन  वोटरों  के  आवंटिती  सरकार  से  अनुरोध
 कर

 च्  न  कोरों  को

 टाईप  ब  ने  की  आवंटन  की  मूल  तारोख  1.4.8।  के  बजाय  1.5.80  की  बसे  आवंटित

 किये  गये

 व  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रति

 की  - ह
 (3)

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  क्वार्टरों  की  टाईप  बदलने  तारीख  सुनिर्धारित  करने

 का
 :  थ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 कायें  तथा  निर्माण  और  आवास
 wt

 सोर्स  नारायण  fag) :  जी

 यह  2 3.6.81  को  क्या  गयां  था ।

 क
 जो  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 तथा  (=)
 नहीं  ,

 उपयु क्त  माग
 )

 के
 उत्तर

 को  देखते  हुए

 स्ववित्त  पोषण  योजना  के  दिली  निकास

 फ्लैटों  को  पूरा  करना  ewe
 के

 पोषण  यो  जना 60.  थी  डी०  प्त्तसबामी  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  स्ववित्त

 था  2353 के
 अंतगर्त

 फ्लेटों  को  पूरा  करने  के  बारे  में  7  1981  के  अतारांकित  प्रशन

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  1981  और  ard,  1982  में  पूरे  होने  वाले  फ्लैट  पूरे  हो  गए  हैं

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  इन  फ्लैटों  के  निर्माण  कार्य  की  वर्तेमा च् ह  स्थिति

 re
 और  इनके  कब  तक  महीना  तथा  ad  पूरा  करने  का  विचार  है

 इन  फ्लैटों  के  विलम्ब  से  पुरा  होने  के  कारण  इनके  मुख्य  में
 लगभग

 f
 तने  प्रतिशत

 वृद्धि  हो  इ  संभावित  खरीददारों  को  कितना

 टेनशन

 उठाना  पड़ेगा
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 YA

 (Ta  )  लिखित  उत्तर
 अण्ड क

 संसवोंथ  काष  तथा  निर्माण  ate  mara  मन्त्री  भोष्स  नारायण  fa  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  दिनांक  7  1981  के  अतारांकित  अवन  सं ०

 2353  के  उत्तर  के  अनुलग्नक  के  क्र०  Fo  10  पर  उल्लिखित  1981  भोर

 के  दौरान  पुरे  होने  वान  सभी  मकान  पूरे  हो  गए  हैं  ।  सिवाय  जवाहरलाल  नेहरू  विवि

 के  निकट  मुनीरका  में  145  आवासों  को  छोड़कर  |

 छ दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  145  मकानों  का  निर्माण  कोय

 मंत्रियों  की  कमी  के  कारण  पूरा  नहीं  हो  सका  मौर  मकानों  के  1982  तक  पूर्ण
 ,

 जाने

 ante

 है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  इन  मकानों  की
 लागत

 में
 कोई  वृद्धि

 ता  हो नहीं  हो  ean  जिस  दर  पर  यह्  कार्य  ठेके  पर  किया  जा  रहा  है  उस  पर  पहले  हो  सम

 गया है

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लट  बेचने  की  अनुमति  देना

 8२61.  थी  जितेन्द्र  प्रसाद  ;  क्या  निर्माण  और  ara  मंत्री  प्लाट-धारियों  को  अप  प्लाट

 की  अनुमति  देने  के  बारे  में  8  1980  के  अतारांकित  seq  संख्या  2780
 के  उत्तर

 प्  घ  में  यह  बताने  को  कृपी  करेंगे  कि  किने  दाँतों  के  अधीन  आतंकियों  को

 रित  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  दै

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ote  आवास  मंत्रो  (st  भीष्म  नारायण  :  दिल्‍ली  बिकास  प्र

 रण रण  ने  बताया  है  कि  बने  बनाए  प्लेटों  कीं  अन्तरण/बिक्री  की  अनुमति  दिल्‍ली  विकास  प्रा

 तथा  निर्धारित  भूमि  के  goa  में  अनित  वृद्धि  को  50  प्रतिशत  का
 भुगतान  करने  पर  पट्टा

 दोष fata  के  निष्पादन  की  तारीख  से  10  वर्णों  के  बाद  दी  जा  सकती  है  ।  कया

 स्थिति
 यों

 10  वर्ष  की  अवधि में  छट  दी  जा  सकती

 क
 दिल्‍ली  न्यायालयों  में

 अनिर्मित
 साले

 9363.  डा०  पु  qo  आजमी :  कया  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  ag  बताने
 की  कप

 करेंग  कि :

 _.
 दिल्‍ली  न्यायालयों  में  ऐसे  कितने  मामले  अनिर्णीत  पड़  हैं  faraii  fact  ant  पूर्ति

 निदेशालय  द्वारा  जारी  किये  गये  आदेशों  के  प्रवर्तन  के  विरुद्ध  प्राप्त  रोका देश  कौ  र
 i  किये  जाने

 घनी
 खाद्य  तथा  पूति  आयुक्त  दिल्‍ली  के  arent  के  विरुद्ध  दायर  किये  गये  मामलों  के  नियत

 के ए  अनुरोध  किया  गया

 (@)  उपरोक्त  मामलों  को  शीघ्र  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  लिए  की  गई

 रा  क्यां

 (it)  विभागों  न्यायालयों  में  कित
 om  ग्  तने  मामला  में  हार  भया  द  भार

 तत्सम्बन्धी  कारण  क्या  हैं
 at  ऐसे  कौन से  उपचारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं  जिससे  भविष्य  में  ऐसे  मामले  दोबारा  न

 और
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 लिखित  उर

 क  बका  19  भारत
 1982

 a  ae

 क्या  विभाग  ने  किसी  पुस्तक  का  संकलन  feat
 ह
 ean  नीतियों  में  खित

 मियाँ  का  उल्लेख  हो  जिसके  कारण  वे  हारे  हैं  ? त्व  पू

 कृषि  तथा  नागरिक  पूति  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  मोहम्मद  उसमान

 दिल्‍ली  के  न्यायालयों  में  खाद्य  तथा  भारती  दिल्‍ली  द्वारा  जारी  किये  गये  आदेशों  के  प्री

 सके के  विरुद्ध  प्राप्त  स्थगन  आदेशों  को  रह  करने  के  लिए  चार  मामले  अनिर्णीत  पड़े  हैं

 विभिन्‍न  प्रकार  के  |;  मानने  भी  निपटान  हेतु  न्यायालयों  में  अनिर्णीत  पड़े  हैं  ।

 पैरवे  अधिकारी  नियुक्त  कर  दिये  हैं  बौर  हर  मामले  क  लिए  सरकारी  वकील

 कर  लिये  गये  न्यायालय  अपनी  प्राथमिकतायें  स्वय  निर्धारित  करते  हैं  भोर  उन्हें  कानन

 की  सम्यक  प्रक्रिया  के  अनुसार  मामलों  को  निपटाना  होता  है  ।

 जहां  तक  लाइसेंसों  का  निलम्बित  तथा  रह  करन  देने
 से  इन्कार  करने

 |  राशि  को  जब्त  करने  से  सम्बन्धित  सिविल  मामलों  का  सम्बन्ध  है  पिछले  एक  ag  दौरान

 लख  द्वारा
 हसी

 थ  मामले  में  हार  नहीं  हुई  है  ।  जहां  तक  आपराधिक  मामलों  का  सम्बन्ध

 क  सकी  जांच  की  जाती  है  तथा  मुकदमे  चलाये  जाते  हैं  और  मामले  के  गु

 पर  नि  कया  है  |

 के  आधार

 सोभी मा घेद्दी इसः निणय ऐ ह ह अ ....... ्

 a

 जी  नहीं

 भारतीय  खाद्य  निगम  के
 कर्मचारियों

 के  लिए  ऑद्योगिक
 म

 1.0  मामू  ला

 63.  थी  भीखा  भाई ;  क्या  कृषि  सत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 द्

 gar  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  में  पहले  वेतन  aaa
 से  gd  करें  चोरियों

 के  वेत  नस
 धन  केन्द्रीय  सरकार  के  डी०  To  फार्मूला  सहित  वेतनमान  से  भिन्न  थे  ओर  |

 1976

 ;
 के  पहले  वेतन  संशोधन के  बाद  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  वेतनमानों  ale  केन्द्रीय  स

 रकार
 के

 शे  ए  मामू  ला  से  भिन्न

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अत्र  भारतीय  खाद्य  निगम  +  कर्मचारियों  को
 नये  सिरे

 से

 मजदूरी के  पुनर्विचार  करने  के  औद्योगिक  डी०  ए०  फार्मूला  स्वीकार  करने  के  लिए
 प्रे  रित

 |  ग्या

 इसके 1
 रहा  है  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  डी०  ए  फामू  ला  से  घटिया  सभा  जाता  यदि  ai

 oO ब्या  कारण  कौर

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  वेतन  के  ढांचे  भीद्योगिक  डी०  ए०  HY  ना  बर

 बतन  किए  संशोधन  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ale  यदि  तो

 स्थिति  कया  है  ?

 कथा  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री  कमला  )  यद्यपि

 म य  खाद्य  निगम  के  कुछ  पदों/ग्रेडों  के  वेतनमान  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों के  बैत नम  नों

 से  fara
 हैं  फिर

 भी  इस  निगम  के  कर्मचारियों  का  वेतन  srt  सर  र  के  वेतन  ढांचे  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  के  डी०  ए०  पटन  से  बिट

 354  ——



 29  19  04
 ee

 तीर  (7) RY 1

 निगम  की  कुछ  स्टाफ  fs  ral  निगम

 बम

 के  वेतनमानों

 में  संशोधन  ने  की  मांग  की  ने  औद्योगिक  डी०  ए  पटन  स्वीकार  h  के  लिए  अपनी

 सहमति  प्रकट  की  है  ।  यह  मामला  अभी  भी  निगम  के  विचाराधीन  है  ॥

 की  खेती  के  लिए  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  को  मिट्टी  परीक्षण  किया  जाना

 43
 64.  थी  ए  के०  राय  :  ami  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  fi

 = x )  eq  गेहूँ
 की  खेती  के  लिए  उकेरा  fade  की  उपयुक्तता  के  लिए  विहार  के  छोटा

 नागपुर
 क्षेत्र

 क की  a-WIT)  मट्टी  का  परीक्षण  किया  गया  है  भोर  यदि  तो  वस्तुत  तथ्य fear al fae

 क्या

 )  क्यो  यह  सच  है  कि  मदानी  भूमि  पर  कथा  गया  उर्वरक

 Blerarat  प्लेटान  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  पाया  गया

 पल  ब्धता  के  अभाव  मैं
 ' (1)  क्या  यह  सच  है  कि  समुचित  जानकारी  और  उधर  को  उपर

 seme

 के  आदिवासी  गेहूं  की  खेती  नहीं  कर  पा  रहे  भर

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 ~

 कृषि  और  ग्रामीण  fama  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शरारत  ato  स्वास्मेनाथन्‌

 )  जी  श्रीमान्‌  ।  छोटा  नागपुर  पठारी  क्षेत्र  की  मिस्रियों  की  जांच  उस  क्षेत्र  में  रि  चार

 की  |
 द  दा  जांच  प्रयोगशालाओं  द्वारा  नियमित  रूप  से  की  जा  रही  el  उस  क्षत्र  के  मुदा  जांच

 शालाओं  और  राज्य  कृषि  बिहार  द्वारा  प्रदान  किये  गये  मदद  जांच  आंकड़ों  के  आधार  प

 परिचय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  में  तेयार  किये  गये  भारत  के  नवीनतम  मृदा  एवं
 रता  मानती

 भिनसार  छोटानागपुर  पठारी  क्षेत्र  की  मृदा  अधिकांशतः
 स्वाभाविक

 रूप  में  अम्लीय
 है

 faa

 ः

 ates
 फास्फोरस  feat  करने  की  क्षमता  ये  मिस्रियों  आमतौर  पर  कम  उबेर

 हैं
 तथा  इन

 पर _
 नाइट्रोजन  और  फास्फोरस  का  बहुत  कम  असर  होता  है  लेकिन  पोटेशियम  का  प्रभाव  कुछ  अखिल

 क
 होता  ह ैट्

 क

 ः
 जी  श्रीमान |  ।  बिहार  के  मैदानी  fafeal  की  उदारता  की  दर  छोटानागपुर  की

 पारी  मिस्रियों  से  भिन्न  है  ।  गेहूं  सहित  फसलों  की  उर्वरक  की  आवश्यकता  भी  इन  दोनों

 क्षेत्रों
 के लिए  सीन्स-शफीक़न  है  ।  पठारी  क्षत्रों  की  fafeat  अम्लीय  और  आमतौर  पर  लोहमय  प्रकृति

 के  होने  के  कारण  इन्हें  अधिक  मात्रा  में  फास्फोरस  उवेरक  की  आवश्यकता  होती  है  ।  इसके  al

 कुछ  मामलों  में  जहाँ  अम्लता  की  समस्या  बहुत  अधिक  चूने  का  प्रयोग  उपयोगी  पाथा

 गया  है  ।  इन  मिस्रियों  में  फास्फोरसघारी  sata  जेसे  डिकेलसियम  फास्फेट  जल  में  चल  नहीं  पाता

 इसलिए  बेसिक  cam  और  रॉक  फास्फेट  जन्  चने  का  प्रयोग  नहीं  जाता  बहुत  कारगर

 पया  गया है  |

 इसके  अतिरिक्त  विभिन्‍न  प्रकार  की  कृषि-क्रियाओं  की  जानकारी  न  होने  के  कारण

 जिनमें गेट  की
 खेती  के  लिए  उर्वरकों  का

 संतुलित
 प्रयोग  भी  शामिल  गेहूँ  की

 सफलतापूर्वक  खेती

 |  न  | को  मुख्य  aren धा  afafe  चत  faa  दी  की  घटिया  ifre-feafeat
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 a

 a  Oo  ata,  1982

 ee  i  ee i  a

 मिट्टीं  अधिक  मुदा  का  कम  sat  होना  और  गो पशुओं
 का  उन्मुक्त  रूप  से

 घूमना-फिरना

 gt  हाँ  कहीं  भी  जल  उपलब्ध  है  वहां  अनुकूलतम  मात्रा  में  उर्वरकों  और  अन्य  आवश्यक
 निवेशों

 प्रयोग  से  गेहूं  को  बहुत  अच्छी  फसल  उगाई  जातों  है  ।
 ्

 रांची  केन्द्र  में  भखिल  भारतीय  समन्वित  गेहूं  सुधार  प्रायोजना  के  अन्तर

 र

 छोटानागपुर  में  गेहूं  को  अनेक  किस्मों  जांच  की  गयी  ।  कुछ  किस्में  जेसे  जन

 एच०  पी०  1102,  एच  पी०  1204,  एच०  भाई०  784,  alo  306  शादी  इस  क्षेत्र  में
 खेती

 ए  बहुत  उपयुक्त  पायी  गई  हैं  ।  न  किस्मों  के  बीज  कृषकों  में  वितरित  किये  जा  रहे  हैं  al Lay

 विधवा
 विद्यालय  भीर  राज्य  के  कृषि  विभाग  द्वारा  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  और  अन्य  adara  प्र  क्षण

 केन्द्रों  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  द्वारा  गेहूं  की  खेती  की  उन्नत  प्रौद्योगिकी  को  जानकारी  ae  ay

 जा  रही  है  ।

 क
 365.  थो  हरीश  tad

 :
 क्या

 कमी  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा
 कसो

 )  कया  केन्द्रीय  सरकार  की  कोई  ऐसी  योजना  है  जिसके  aay  At
 et

 sana  देव  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में

 भोक
 और

 ‘pouswae auaifen  आदि  किस  जल  प्रतिदारण  वक्षों  को  लगाने  को  रि
 दिया

 जा

 कौर

 यदि  ह्  योजना  की  बात

 af
 तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  आर०  tho

 स्वामी
 नाथ

 )
 तथा  देश

 में  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  बांज  भर  चमखोडिक  आदि  जेर

 रोपण  को  प्रोत्साहन  देने  की  विशेष  रूप  से  कोई  केन्द्रीय  योजना  नहीं  परन्तु  इनके  qe  दूसरे

 नकी re  साथ  उपयुक्त  स्थानों  में  जलावन  लकड़ी  के  रोपण
 सहित

 सामाजिक

 बोर
 far  लय  के  क्षत्रों  में  जल  भोर  वृक्ष  संरक्षणਂ  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योज

 ==

 के

 तहत

 त

 किये  जाते  हैं  ।

 द
 बिना  धुनी  कपास  के  वायदा  व्यापार  को  अनुमति  दिये  जाने  के

 लिये क
 से  प्रप्त  अभ्यावेदन

 8366.0
 भी  चिस्विजिय  fae  :

 क्या  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  क  पा  +रगे  कि

 क्या  बिना  धुनी  कपास  के  व्यापार  की  atgafa  देते  के  गुजरात  राज्य

 से  अभ्या वे  1  प्राप्त  हुए

 कारण  किसानों (a)  ऐसे  व्यापार  कुछ  मंडियों  में  कपास  के  घुलती-से  पहुंचने  के

 को  बेहतर  मुल्य  हो  और

 थ

 (*)
 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 ली

 था  नागरिक  सत् त्राल थों  सें  उपसन्त्री  ta  2  (®)

 कॉटन
 घायल  एण्ड सुरेन्द्र  सी  ऐसोसिएशन न  fito,  तोम  गुजरात
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 गा

 a

 1904  उत्तर

 ि

 भावी  aver क
 अभ्यावेदन  हाल  ही  में  प्राप्त  ga  है  ।  सर  इकार  मे

 A  टी  हुई  कपास

 c
 पार  को  अनुमति  न  देने  का  facia  किया  अन्य  जगहों  की  तरह  ही  गुजरात  में  बहियां

 t  agate तरीय
 विशिष्ट  सुपुदंगी  सौदों  के  रूप  में  कपास  में  भावी  सोदा  व्यापार  की  पहले  से

 ह

 है ।
 इस

 सुविधा
 से  किसानों  को  अपनी  कपास  तथा  रुई  बेहतर  मूल्यों  पर  बेचने  को  अतः

 जो  अन्यथा  उन्हें  नहीं  मिल  पाता  ।  दिदा

 थि
 सिक्किम  से  बल गाडियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना

 थ

 836  की  कुंठा  करेंगे श्री  एस०  Geo  कष्ण ह  क्यां  मंत्रों  यह  बताने

 1  यह  संच  हैं  कि  सिक्किम  सरकार  ने  राज्य  में  बैलगाड़ियों  पर  प्रतिबन्ध  लगा

 दिया  *  थ

 व न्  यदि  हां  at  इसके  क्या  कारण  भर

 पड़ेगा  !

 i

 राज्य  में  ग्रामीण  पर्थ  व्यवस्था  ओर  हमारे  सांस्कृतिक  इतिहास  पर
 इस cen

 कपा  प्रभाव

 _  ala  तथा
 ग्रामीण

 विकास  aearetat  में
 राज्य  मन्त्र

 आर  वी०  :  (#)

 war
 (@) Es

 सिक्किम  सरकार  ने  भारवाही
 पशुओं

 क
 का  करता  से  बचाने  के

 राज़
 प  में  बल  गाड़ियों

 a ने

 ह

 पर  प्रतिबन्ध  लगाया  किन्तु  यह  आदेश  हटा  दिया  गया  है  ।

 (7

 श्रुत  ही  नहीं  होता  ।

 ्

 बर्ष  1980-82  के  दौरान  देश  में  धराएं  सवर  q

 82
 7  |  कपा  करने  कि थ्री  सौहार्द  असरार  मुहम्मद  क्या  |. .है!. |  मन्त्री  यह  ब

 क्या  ae  1980-82  के  दौरान  कैम  धीमे  ओर  उप्र  घिसता  के  भूकम्प  महसूस

 किए  ्

 1)
 यदि  तो  aearaeeyy  ब्योरा  क्या  है  और

 पिए

 ओर
 daar)

 उनके

 केन्द्र  तथा  ate  का
 ब्यौरा

 क
 क्या

 प्रति  बर्ष  पशुओं  सहित  सम्पति  का  कितना  नुकसान

 प्रति  वह  जान  माल  और  भवनों  के  क्षतिग्रस्त  होने  से  कित

 पल

 हर

 भो

 कया  भूकम्प  आने  की  समय  पूर्व  जानकारी  देने  की  कोई  तकनी  ह  का  आविष्कार

 किया  i
 है

 जिससे  किसी  भी  प्रकार  के  नुकसान  को
 न  होने  देने  के  लिए  तकनीकी  कदम  उठा

 लिए
 ब

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा
 क्या |  है  iy

 sf  त  विकास
 पन्न्नारू

 नयों  में

 वि

 कमला  :  (*)

 ats  vm

 मिल
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 we  a क  a
 ह  अ  अ

 भूकम्प  विज्ञानी  वेधशालाओं  दरा  पता  लगाए  गए  महत्वपूर्ण  भूकम्प  की

 संलग्न  fae  में  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  QHo  ठी  ०  39
 ie

 तथा  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  हे  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भूकम्प  विज्ञान  की  मौजूदा  जानकारी  से  भूकम्पों  की  ष  सुच  देना

 नजिस संभव  नहीं है  ।
 1

 कुकी  विकास  के  लिए  creat  को  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  को  सहाय

 8369.  थी  पी०  राजगोपाल  :
 गया  कवि  मंत्री  यह  बताने

 की

 bas

 किः

 कया  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  कुकी  सम्बन्धी  विकास  के  लिए  राज्यों  को

 कोई  सहायता  दी  भीर

 इस  वर्ष  में  विभिन्‍न  राज्यों  को  कितनी  सहायता  दी  गई

 कथा
 तथा  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री  कमला

 :
 जी

 ह

 यह  निगम  राष्ट्रीय  सहकारों  विकास  निगम  1962  के  अनुच्छेद  9  के  तहत

 ह

 कृषि  खाद्य  कुक्कुट  आहार  कौर  &

 fi चत  जिंसों  का  निर्यात  तथा  arara  करने  कौर  गोण  वन  उत्पाद  के  परिसंस्कर

 पणन  तथा  मंडोर  के  लिए  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  योजना  तेयार  मारने  तथा  का

 ग  के सम्वधन  हेतु  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  देता  है  ।

 5

 विंमान  क्रिया  ag  हाल  ही  में  शुरू  हुआ  है  ।  वर्ष  1981-82  के
 दौरा

 राष्ट्रीय

 एक  री  विकास  निगम  द्वारा  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  दी  गई  सहायता  का «  रा
 में

 दवा  गया  है  ।

 a  क

 स

 दस  राज्य  का  नाम  1981-82  के  दौरान  दी  गयी

 सहायता

 2

 आंध्र  प्रदेश  482.401

 ह. ि  170.095

 3.  बिहार  593.987

 4.  गुजरात  362.098
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 —1—  a  re  Be

 1  2

 247.441
 5.  हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश
 127.140

 0.185
 ग  जम्प  और

 कश्मीर
 575.051

 8.  कर्नाटक

 136.504

 10.  मध्य  प्रदेश  1087.630

 1},  महाराष्ट
 672.438

 4.250 12.  मणिपुर

 1.860
 13.  मेघालय

 5.000 14.  नागालैंड

 15.  उड़ीसा
 779.849

 16,  पंजाब  14029.788

 17,  राजस्थान  603.281

 18.  तसिव्किम

 342.978 19.  तमिलनाडु

 20  त्रिपुरा
 47.720

 21  उत्तर  प्रदेश  1566.403

 22  पश्चिम  बंगाल  424.781

 23

 24  अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह

 ञ  2.250 लक्षद्वीप

 26  पांडे रो  0.750

 योग  9063.880

 ae  rp  eI  a  a  PC
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 समय  site
 बनता  weet  कायफर  के

 शगल  सातों
 ae  सड़कों  से  जोड़ना

 70.  श्री  विलोप  fag  भरिया  बया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  क  कृपा

 बरंगे

 क्या  भारत  सरकार  ने  न्यूनतम  आवश्यकता  पर  आाधारित  कार्यक्रम
 के अंतगर्त

 ;  500  |  अधिक  की  जनसंख्या  वाले  गांवों  को  पक्की  सड़कों  से  जोड़ने  का  लक्ष्य  रखा  क्या

 इस  यं  के  लिए  मध्य  प्रदेश  के  लिए  175  करोड़  रुपये  के  यो  जना  व्यय  के  स्थान  पर  |  30  करोड़

 रुप  या  मंजूर  किया  गया  है  और  यह  धनराशि  इतने  बड़े  और  पिछड़  राज्य  के  पर्याप्त
 थ

 =

 ः

 क्या
 भारत

 सरकार  मध्य  जो  एक  पिछड़ा  राज्य  सड़क  संचार  के  मामले
 j

 इसकी  मांग  के  अनुसार  योजना  आवंटन  करने  के  ges  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 कथा  भोर  ग्रामीण  विकास  मन्त्रानथों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर

 ह fa
 Rie

 छठी  योजना  में  न्यूनतम  आवश्यक्ता  कार्यक्रम  के  ग्रामीण  सड़कों  के  घटक  के  लिए  निर्धारित

 मानदण्डों  के  अंतगर्त  1500  से  अधिक  की  जनसंख्या  वाले  सभी  गांवों  और  1000  क्षे  1500  के

 बीच  की  जनसंख्या  वाले  50  प्रतिशत  गांवों  को  वर्ष  1990  तक  मौसमों  में  खली  रहने  वाली

 सड़कों  से  जोड़ा  जाना  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाए  जाने  वाले  गांवों  के  लगभग  50

 प्रतिशत  गांवों  को  ay  1985  तक  जोड़ा  जाना  है  ।  राज्य  सरकार  के  142  करोड़  रुपये

 भावइयकता  कायें
 क्रम

 के  अंतगर्त  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  45  करोड़  रुपये  के  प्रस्ताव  के

 क  मुकाबले  में  छठी  योजना  में  मध्य  प्रदेश  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  सड़कों  और  पुलों  के  लिए  130

 व  करोड़  रुपये  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  wats  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  40  करोड़  रुपये

 सहित )
 का

 परिव्यय  अनुमोदित  किया  गया  है  ।  योजना  आयोग  का  यह  विचार  है  कि  प्रो जु ना

 _  के  निर्माण  के  समय  1979-80  के  मुल्य  स्तर  पर  न्युनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के
 धक

 किए प्रदेश  में  ग्रामीण  सड़कों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  उपलब्ध  किया  गया  प

 पर्याप्त  ari
 योजना

 के  after  ही  आरम्भ  किये  जाने  वाले  मध्यकालीन

 प

 =  ा जवाणवणय्य रिव्यय दौरात

 आवश्य
 का  पुनः मूल्यांकन  लिया  जाएगा  ।

 सड़कों  से  जोड़े  गए  गांव
 थ

 ama a
 Nat  चेनुपति :  क्या

 ग्रामीण ..  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  द
 थ

 में  कितने  गांवों  को  उनके
 पड़ौसी  क्षेत्रों

 ग

 द्वारा  जोड़ा  गया  है

 mit  भी  कितने  गाँवों  में  asa a  और

 केन्द्र स
 —s  योजना  के  दौरान  गांवों  में  सड़कों  के  विस्तार  पर

 कितनी  धनराशि  sat  कर
 र र  ?

 60
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 उ
 उसर

 पन्ट  न्र

 कृषि  और  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  (sit  बालेश्वर
 (a  4

 दि  मे oa Nae  afar  क्षेत्रों  से  अभी  तक  प्राप्त  अनन्तिम  सुचना  के  अनुसार  31-3-1981

 5,166  गांवों  को  सभी  मौसमों  में  खली  रहने  वाली  सड़कों  से  जोड़ा  गया  था  जबकि  4,367,763

 में  इस  प्रकार  की  सड़क  नहीं  थीं  ।
 थ

 द  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अस्तंगत  सभी  मौसमों  में  बुली

 सड़कों  का  निर्माण  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  पूर्ण  रूप  से  राज्य  क्षेत्र  में  है  ॥  रही  वाल

 सम्पर्क

 आर  ग्रामीण  योजना  संगठन  के  प्रति
 cafe

 पर  गए  कर्मचारी

 72.  भी  सौदा  प्रसाद  सिह

 |. |  डी०  एम०  गोड़ा :  ः  Oo

 ait  रोत लाल  प्रसाव  वर्मा
 :

 a

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  ae  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  अधीनस्थ  कार्यालय  शहरी

 और  रमण

 योजना
 संगठन  के  ऐसे

 aia  रियों  को  वत  मान  संख्या  क्या  जिन्हें  अन्य  सरकारी क  लयों  में
 fergie

 पर  भेजा

 गया ह ैदे  अथवा  भेजे  जाने  की  संभावना

 अन्य  सरकारी  कार्यालयों  में
 प्रतिनियुक्ति

 पर  भेजने  के  लिए  उनक

 =

 करने

 च
 ग  और  उन्हें  भेजने  सम्बन्धी  मानदण्ड  say

 कया  यह  सच  है  हि  संगठन  के  गू चीफ  ब्लेयर  सं  रष्ठतम  क  at

 उपेक्षा  करके  कनिष्ठ तम  कर्मचारियों  को  प्रतिनियुक्ति  पर  भेज  ने  और

 _
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिचार  इस  सम्बन्ध

 =>
 वाही  करने  क

 और

 _  (¥)  ake  हाँ  तो  क्यों  ?

 सदोष  कार्य  तथा  निर्माण  और  ATaTa  मंत्री  (si  भोष्स  नारायण
 )t  26

 अधिकारी  प्रतिनियुक्ति  पर  हैं  और
 3

 अधिकारियों  के  मामले  विचाराधीन

 न  ए
 प्त

 संगठन  की  आवश्यकताओं  व  अधिकारियों  की  किसी  विशेष  काय  या  के  लिए

 अनुभव  तथा  उपयुक्तता  चयन  के  मापदण्ड  हैं  ।

 प्रतिनियुक्ति  के  लिए  अधिकारियों  का  चयन  तब  किया  जाता  है  जब  वे  तो  खले

 विज्ञापन  के  या  अन्य  विभागों  द्वारा  जारी  किये  गये  परिपत्रों  के  प्रत्युतर  में  आवेदन  रते  हैं  ।

 कभी-कभी  उधार  लेने  वाले
 प्राधिकरणों  को  विशेष  रूप  से  किसी  अधिकारी  की  सेवा

 i

 अवन

 हृ यकता  होती  है  ।  चयन  प्रक्रिया  उपयुक्त  (=)  में  बताये  गये  मानदण्ड  के  अन  भोर  a  कि

 विशेषरूप से  वरिष्ठता  के  संदर्भ  में  ।

 Oo  61
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 seg क्त  भाग
 (1%

 fet  गये  उत्तर  को  देखते  हुए

 प्रश्न
 ही  नहीं

 उठता  ।
 ब

 दिल्लो  प्रशासन  के  कथा  विभाग  के  दैनिक  सारी

 के  श्रमिकों  को  नियमित  कर  ना

 837:  .  ी  बयाराम  शाक्य :  कया  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे
 fae

 ः

 ifs
 (*)

 बाह चचा चा
 यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  के  कृषि  विभाग  के  दैनिक  मजरी  के

 श्रमिकों  की  से  नियमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  दिल्‍ली  प्राय  सन  के  विचाराधीन  न

 दि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  से  विचाराधीन  है  भीर  इस  बारे  में
 ब्या  प्रगति  हुई

 और

 इस  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  से  कितने  व्यक्तियों  के  ara
 at

 होने  की

 सम्भावन
 है

 ?

 कथित
 तथा  ग्रामीण  बिकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर०  वो०  स्वा सोना यन

 हां  ॥

 im  गत  वित्तीय  वर्ष  के  प्रारम्भ  होने  से  ही  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  जा  रहा

 faaf  किये  जाने  वाले  श्रमिकों
 को  वरीयता  सुची

 को
 अन्तिम

 रूप  दिया  जा
 रहा

 (7)  वरीयता  सूची  afar  eq
 तैयार

 पता  चलेगा  कि इस  प्रस्ताव  के

 क्रिया  न  से  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ

 मोती  नई  दिल्ली  में  वर्षा  के  पानी  के  नाले  में  गन्दे  बानो

 8374.  थ्री  ato  चिन्नास्वामी :  क्या  निर्माण  कौर  आवास
 मंत्री  यह  ब

 qa  ने  की  कृपा

 nail

 के

 (*)  ब्या  उनको  पता  है  कि  पिछले  कई  महीनों  से  मोती  में  रिंग  रोड  प  €t-1l

 प्लेटों
 के

 साथ  लगने  वाले  वर्षा  के  पानी  के
 नाले  में  गन्दा  पानी  बहू  रहा  है  जो  fra  क्यों

 श

 तथ्य  के  लिए  खतरनाक

 (=)  बया  प्रभावित  लोगों  द्वारा  की  गई  शिकायतों  उपेक्षा  कोई  भी  सम्बद्ध

 अर्थात  नई  दिल्लो  नगर  fas  |  नगर  निगम  तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकर

 lat  मामले  में  कोई  कार्रवाई  करने  अथवा  अपना  उत्तरदायित्व  लेने  को  तैयार  नहीं  है

 बया  सरकार  सम्बद्ध  प्राधिकरण  को  तत्काल  आदेश  देगी  कि  तत्काल  पचा  नात्मक

 कार  ई  करके  निवासियों  की  शिकायतों  की  ओर  ध्यान  दिया  जाये  ?

 ata  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  (eit  भोष्स
 नारायण

 :  से

 सूचना  एक सत

 थो

 जा  रही  है  तथा  सभा  पटेल

 हत  र  हं
 62
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 राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  काय  क्रम

 375.  थो  अटल  बिहारी

 at
 सुरजभान  :

 द
 थ

 न्
 of  रास  प्रसाद

 afgeare  :-.

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  निम्नलिखित
 —

 दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ह

 ी
 जब  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 शुरू
 गया  उस  समय  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  बेरोज  ut  र व्यक्तियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  भर

 इस  बीच  इत  केय क्रम  के  अंतगर्त
 कितने  व्यक्तियों

 कौ

 स्थायी  वा  भौर  area
 रोजगार

 दिया  भर

 क
 उन्हें  किस  प्रकार  के  ओर  किस  श्रेणी  के  रोजगार  दिए  गए  ?

 (=)  राष्टीय कृषि  और  ग्रामीण  बिकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  शालेइवर

 मीण
 रोजगार  कार्यक्रम  जिसे  पहले  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्र  के  नाम  से  जाना  T  था

 ae

 1977  में  aren  किया  गया  था  ।  ata  1977  F  बेरोजगारी  की  स्थिति  के  गरे  में

 द सर्वेक्षण  नहीं  गया  था  ।  तथापि  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  हमारा

 1978  के  दौरान  रोजगार बेरोजगारी  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  सर्वेक्षण  के  आधा ve
 an

 (1)
 a अनुमानित  राज्य  स्तरीय  बेरोजगारी  की  दर  को  दर्शाने  वाला

 एक
 विवरण

 dara है  क्

 क

 क
 काम  के  बदने

 pela  idis

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  भअन्तगंत
 afar

 ATATT

 पर र  गार  सुलभ  किया  जाता है  ।  सुजीत  रोजगार  के  बारे  में  सूचना  केवल  धम  दिन  के
 रूप  में

 जाती  हैं  न  कि  रोजगार  दिए  गए  व्यक्तियों  की  के  रूप  में  ।  इस  सम्बन्ध  मैंने

 ||  0977-78  से  लेकर  1981-82  तक  की  सुचना  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण (2)  भी

 97 ara गन  है  ।

 थ
 कार्यक्रम  के  सुलभ  रोजगार  अधिकतर  अकुशल  प्रकार

 का होता  दै  जिसमें
 कोरिक  कार्य  भी

 मिट्टी  का  काय  आर  जसा  तता  a  a  Ft  लोहारों  आदि

 जेसे  कुशल  कारीगरों
 को

 भी  कुछ  रोजगार  सुलभ  eat  जाता  है  ।
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 विवि  च

 लिखित
 उत्तर

 1982

 विवरण 1

 राष्ट्र  मूना  सवाल  के  32  व  दौर  के  सवाल  77  से  1978)  के  परिणामों

 पर  आधारित  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  का  afara  स्तर  के  अनुसार

 >  स०  राज्य/किन्द्र  बासित  क्षेत्र  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बे  राजग
 र

 व्यक्तियों  का  प्रतिशत

 3
 य

 न

 1.  भास्कर  rie  104

 2.  असम  0.47

 2.98 3.  बिहार

 4.  गुजरात  2.63

 5.  हरियाणा  2.19

 हिमाचल  प्रदेश  0.77

 7.  जम्मू  तथा  काश्मीर  2.01

 कर्नाटक  4.26

 9.  केरल  9.73

 10.  मध्य  प्रदेश  1.34

 महारष्ट्र  3.65

 12.  मणिपुर  0.78

 13.  मेघालय  0.10

 14.  चौसा  3.21

 1.75

 gt  1.33

 शेर  aaa  7.99

 पूरा  1.86

 19  उत्तर  1,39

 20  पशिचम  बंगाल  3.29

 21  मभरणाचल  प्रदेश  0.18 a

 दिल्ली  3.37

 दमन  तथा  दीव  6.53 ह

 ,  पॉंडिचेरी  9.81

 3g
 ate

 भारत

 ब
 ह ashen  te  areas  Litotl

 टिप्पणिया ं:  (1)  जनसंख्या  कौ  तुलना में  ये  प्रति  पर  की  आयु के

 व्यक्तियों  के  ह

 )  सवाल  में  HSAs  e  lat  दीप  लक्षद्वीप

 तथा  नगर  हवेली  और  च
 मिजोरम  भर  नागालैण्ड  के

 ग्राम
 क्षेत्र  शामिल  नहीं  थे

 ्य
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 29  1 1904  कि  मी  लिखित  उत्तर

 -

 विवरण  Z  =  द

 1977  ,  1978-79,  1979-80,  1980-81  तथा  1981-82  के  वर्षों  के  दौरान  काम  के

 ala  ‘|
 शुक्रिय

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  सर्जित
 रोजगार  को  दर्शिनी  वाला  faa

 क्र०  aq  1977  वर्ष  1978  वर्ष  1979  वर्ष  1980  वर्ष  1981  वह  क

 स०  केन  के  79  के  -80  के  -81 के  -82  जिसमें

 दौरान  दौरान  दौरान  दोरान  दौरान  नाला शासित

 द  तत
 क्त्र  सहित  सहित  सहित  सहित  ददा

 ज्ज्
 का  रोजगार  रोजगार  रोजगार  रोजगार  रोजगार

 द
 सूचना

 नाम  संबंधित

 »  कराहता  छिलवाता ay  ध्र्म  शय  अम

 os  Far-z¥  fz  pee
 दिनों  व

 Lom है vy है
 म्  us  te

 |  3  थ

 क

 आन्ध्र  प्रदेश  =  186  91  476.99  23101  81

 2.  न्यास  6.11

 z

 115.86

 toh
 अप्राप्य

 a  ee  ..  सितम्बर

 है॥

 3.  बिहार  343.96
 14:16  641.43

 10.72
 _

 81

 4.  गुजरात  9.75  8.04  81 00  523.84

 5.  हरियाणा  0.03  124.  19  257.17  aI
 a

 ) 6.  हिमाचल  प्रदेश  0  43.47  22.44  राज्य  81
 a

 7.  जम्मू  तथा  काश्मीर  10.99  29.83  34.77  TACT

 eo

 8.  कर्नाटक  5.0  20.15  12.13  16.32  च्

 3 केरल  21.43 4  149.18  3-69  27.59  81

 10.  मध्य  प्रदेश  00  450-00
 45  2  661.31  [:1 2" |

 11.  महाराष्ट  143.00  499.  430.77  अप्राप्य

 12.  मणिपुर  ATT  aaa

 13.  मेघालय  द्युति  बश्नाप्प
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 लिखित  उत्तर  19  1982

 1  2  3  4  5  6  7  8

 14.  नागालैण्ड  अप्राप्य  सितम्बर  81

 15.  उड़ीसा  30.38 68.69  62.39  552
 27321

 30  81

 16.  पंजाब  0.14  49.93  32.2  12.46  सतम्बर  81.0

 17.0  राजस्थान  6.87  500.74  400.3:  154.75  24.08  $l

 18.  सिक्किम  =  भपध्राप्य  0.42  $  1

 —  22  147.53  298.61  81 19.  तमिलनाडु

 29.65  99.9  77.45 20.  त्रिपुरा  8  1

 21.
 cal

 8.19  223.32  819.52  47

 22.  पश्चि
 Fiart  21843  533.44  540.5  ०  2  8 न  94.35  81

 fi  भारतीय  0.13 aye —  2-55  81

 24.  भर  यश  0.33  0.18  शुन्य  81
 व्य

 25  मिज
 ग

 2.00  0.52
 0.55  ae

 81
 oe

 26.  पाणि  50  1.26

 ——  =
 शुन्य

 क
 81

 .  538.46,
 क

 8
 ा

 4:
 ब्लड

 रुदल अ

 ae  ता  है  कि  सम्बन्धित  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  ने  बध

 में  माग  नहीं  लिया
 ।

 vee

 इस  कायें  क्रम

 प्रीत  नगर  कोआपरेटिव  हाउस  बिल्डिंग  सोसाइटी  faecal  हारा
 थ

 परिफरेल  प्रभारों  का  भुगतान  थ

 8376.  श्री  नकुल  व्यथ चके  क्या  निर्माण  घोर  आवास  मंत्री  प्रीत  न
 ca  दिल्‍ली  में  बाह्य

 लाईन  के  बारे  में  31  1981  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  21  68  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कु  करेंगे  कि  :

 प्रीत  नगर  हाऊसिंग  सोसाइटी  द्वारा  पेरीफेरल  प्रभारों  का  मुक्त  करने  की  प्रदान

 कौ  पु  च  के  क्या  परिणाम  भोर

 ह  वक दि  पन  ज  अर्भ
 wa  हैव  ao

 पूरी  नहीं  हुई  तो  इस  असाधारण  विलम्ब  के  क्या

 कारण हैं  ?
 at
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 29  लिखित  उत्तर
 क  क

 1904  )
 लक  क  अ  अ -

 स
 .

 ea  कायथ  तथा  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  भोष्स  नारायण
 fe)  :  (*)  शौर

 ्
 सूच  ता  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 हिंदी  afantfical  की  भर्ती  के  लिए  तालिका

 _  8377,  कमला  मिश्र  मधुकर  :  बया  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  तक

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1981  में  हिदी  अधिकारियों  के  पदों  पर  भर्ती  के  लिए

 केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  परीक्षा  तथा  साक्षात्कार  के  आधार  पर  दो  तालिकाएं  तैयार  की

 तालिका  में  यदि  अलग-अलग  सूचियां  तयार  की  गई  थों  तो  तालिकाओं  में  कितने

 sy  यों  के  नाम  तालिकाओं  की  वैधता  अवधि  क्या  है  और  उपरोक्त  तालिका  में  से

 कितने  व्यक्तियों  की  अभी  तक  भर्ती  की  जा  चुकी  ओर

 क्या  यह  सच  है  कि  चयन  समिति  में  कोई  भाषा  विशेषज्ञ  नहीं  था  ?

 सिखाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  अ  :  (®)  हां  ।

 ह

 क
 केन्द्रीय  नल  आयोग  में  हिन्दी  अधिकारी  के  पद  के  लिए  तयार  किये

 गए  पैनल  में  5  व्यक्ति  सम्मिलित  थे  और  गंगा  बेसिन  जल  संसाधन  संगठन

 हिन्दी  अघिकारी  के  पद  के  लिए  तयार  किए  गए  पेनल  में  4  व्यक्ति  सम्मिलित  थे  ।

 द  इन  दोनों  पैनलों  में  से  एक-एक  ब्यक्ति  की  नियुक्ति  उपयु क्त  2  पदों  पर  पहले  हों  को  जा

 चुको

 (a  )  नहीं  ।  चयन  समिति  के  कुछ  सदस्य  हिन्दी  की  योग्यता भी
 at

 श्वसन
 के कार्य

 का  अनुभव  रखते  थे  ।

 क  in राष्ट्रीय  प्रामीण
 रोजगार

 sit  सुरजभान :
 ज 6. द

 थ्री  राम  प्रसाद  अग्रवाल  :

 कया  प्रामीण  विकास  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 जन  वर्षों  में  जिसमें  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रम  चालू  रहा

 से  प्रत्येक

 सा  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  भोर

 राष्ट्रीय  a  ato  रोजगार  कार्यक्रमਂ  के  sata  किस  प्रकार  क कि  के
 तगत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ?

 कलि  ओर  ग्रामीण  बिकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  वर्ष

 2717-78  से  लेकर  1981-82  तक  काम  के  बदले  भनाज/राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के

 नितांत  श्रम  दिनों  में  सृजित  रोजगार  को  दर्शाने  वाला  संलग्न  है  ।

 कार्यक्रम  के  अंतगर्त  निष्पादित  किए  जाने  वाले  अनुमति  प्राप्त  निर्माण
 कार्यों  जिनके

 माध्यम  इसके  भधीन  रोजगार  सात  किया  की  किस्म  को
 दर्शाने

 व'ला

 संलग्न  है  ।  ः
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 लिखित  उत्तर

 लि  वान

 = far

 19.0

 जिम  1982

 1982

 विवरण
 a  t

 क  विद
 क  नि  े

 7-18,  1978-79,  1979-80,  1980-  81  1981-82  के  act  के  दोर  काम के

 बदले  मनोज  प्रमाण  रोजगार  कार्यक्रम  के  मन्तगंत
 afar

 रोजगार  को
 wait  बाला

 विवरण  क

 ह
 ह

 राश्य/किन्द्र  aq  1977-  वब  1978-  वच  1979-  वब  1980-  AV  198  वह  अव  र

 4
 स०

 anf  तल  क्षेत्र  78  के  दोरान  79  के  दौरान  80  के  दोरान  |  के  दोरान  82  के  दोरान  जिसमें

 का  नाम  सहित  सचित  ण  म सृजित  सृजित  सुचित

 रोजगार  रोजगार  रोजगार  रोजगार  रोजगार  थ  दी

 sis
 सजना

 ad-

 निम  श्रम  श्रम  श्रम
 चित

 दे

 क  दिनों दिनों  feat

 ग
 ar  one  ं मत

 2  ६
 क

 — = ————  निशान

 1.  मागध
 _  द

 |
 है  6-1  ड्  81

 ra  476.99
 231.01

 2.  11

 tee

 115.96
 अपध्राप्प  a  सितम्बर  81

 3,  बिहार  Me  953  9  343.96  10.72

 4.  गुजरात  0.  3.04  81
 a

 (523.84

 5.  हरियाणा  257.17
 30.03

 12419
 अप्राप्य

 6.  हिमाचल  प्रदेश  a  2.72  3.47  ॥

 7.  जम्मू  तथा
 on

 कश्मीर  10.9
 34.77

 अप्राप्य

 A  al
 . 8.  कन  hes

 ae

 13
 14

 32

 9.  केरल  43
 46.83,

 149
 27

 59  81

 1 10.  मध्य  प्रवेश  1.00
 450.06

 456  )  2  66

 Ee 11  महार  ~  चना  143.

 00
 ss  430.  77.0

 am

 12.  मणिपुर  पापा  अप्राप्य

 13,  मेघालय  अप्राप्य

 14,  नागालैण्ड  मप्राप्प  ya  सितम्बर
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 29  1904  लिखित  उत्तर

 |  2  3  4  5  6  7  8

 15.  उड़ीसा  68.69  362.39  5§2.27  321.6  ).3  ्  81

 16.  पजाब  0.14  49.93  32.28  0  12.46

 ;

 81

 17,  राजस्थान  6.87  00.3  15.0 500.74
 4.0

 24.08

 feces,

 ह 81

 अप्राप्य  0.42  81 सिक्किम  विक

 ome  54  147.53  fz 19.  तमिल  नाम  22  298.61  31

 20.  त्रिपुरा  =  29.65  99.97  45  9.93  8

 21.  उत्तर  58.19  223.32  819.52.  479.  मध् रा पर

 22.  पश्चिम  8.43  533.44  54050  32 28.51
 94.35

 51

 23  &  अण्डमान
 we

 द  ्
 निकोबार  ६

 समूह  =  प्राप्य  2.55  0.13 की  81

 24.  अरुणा  चल  0.33... 0.  म

 Brea

 कन
 81

 052  055 25.  ल्म  अ  NAA  बरी  छी
 ः

 शून्य  81

 26.  पालड़ी
 ne

 1.26  aq  81

 —

 |
 3538  5  3909.72  3779.38  747,72

 बागा

 ro oo
 इस  कार्यक्रम है  कि  सम्बन्धित  र।ज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  मुंबईके

 ह में  भाग
 नहीं

 |  क

 Oo

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  grata  किये  जाने  वाले  निर्माण  कार्यों  कं  दोंनो

 वाली  सुची  ।

 1.  सरकारी  तथा  सामुदायिक  जिसमें  स्थानीय  निकायों  जेसे  पंचायतें  2  z  my

 भूमि  भी  शामिल  पर  वनरोपण  तथा  सामाजिक  सड़कों  के  किनारे  ig  anata,  नहरों

 _
 के  तटों  तथा  रेलवे  लाइनों  आदि  के  साथ  बेकार  पड़ी  भूमि  पर  पेड़  निरावुत्त  वन

 क्षेत्रों
 तथा  कृषि  के  लिए  आयोग्य  अन्य  मुंशी  पर  पेड़  ईधन  व  चारे  के  लिए  और  फलद  र

 वृक्ष
 ar.

 2.  पेयजल  श्रामुदाधिक  सिचाई
 अनुसूचित  जातियों  तथा भा  जनजातियों

 थों के  लिए

 सामुहिक  आवास  तथा  भूमि  विकास
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 a 9 ade. 1982 ? लिखित

 अ
 सलक

 Fan  az  hy Bs  करा
 मानवी  उपयोग  अथवा  पशुओं के

 लि  सिचाई  य  त्स्पप।लन

 aif  को  विकसित  करने  हेतु  ग्रामीण  तालाबों  का  विद्यमान  तालाबों  की  मरम्मत  उन्हें

 दरा  करना  तथा  उनका  पुनरुद्धार

 4.  लघु  सिंचाई  निर्माण  काय  जिसमें  वाद  बचाव  नालियां  तथा  जल  लग् तनता  नि  क  कायें

 सिचाई  परियोजनाओं  के  कमाण्ड  क्षेत्रों  में  माध्यमिक  मुख्य  नालियों  तथा  खेत  की  नालियों  का

 f
 र्निमाण  मभूमि  समतलीकरण  जल  वाहिकाओं  आदि  की  सफाई  करना  तथा  उ

 लना  आदि  शामिल  हैं  =

 द

 5.  मू  तथा  जल  संरक्षण  ate  भूमि

 6.  मानक  के  अधीन  प्रामीण  सडकें  जहां  उन्हें  पक्का  क्रास
 जल

 निकासी

 बन रस खाव
 भारी  के  निए  विशिष्ट  त्रिपती  प्रावधान  उपलब्ध  हैं

 १.  विद्यालय  तथा  बाल वाड़ी  पंचायत  घर  सामुदायिक  केन्द्र  ल  वन

 क्षेत्र  rq  जंगली  पशुओ ंके  लिए  पेयजल  के  स्रोत  पशुओं  के  लिए  पिंजरा
 ल

 गोशालाएं

 सामुदायिक  मुर्गीपालन  तथा  सू अ  रों  के  लिए  नहाने  तथा  कपड़  धोने  के  घाट

 मालिक  कड़  और  सामदार्थिक  बायो-गस  संयंत्र  ।

 इधर  विकास  योजना  के  अन्तरंग  राज्यों  को  fad
 सहायता

 se
 Be

 Se:
 Sito  नारायण  चन्द्र  परिसर :

 श्री  अनन्त  रामुलु  मल्ल ु:

 ्
 काब  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दौरान  डेरी  विकास  योजना  के  अन्तर्गत चालू  वित्तीय  ag  सहित  गत  तीन
 at

 माध्यम  से  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी स्वयं  की  ए
 ifaat  के  माध्यम  से  अथवा  उनके  सहकारी  संਂ

 वित्तीय  सहायता
 दी

 है  a7;
 था  en |  गई  Fale  इन UO,

 ry
 कों  में  दूध  की

 कमी  न

 क्या
 पैंतीस  राज्यों  को  विशेष

 BS

 - a =  ता
 ग
 |  स्वरूप  क्या यदि  तो  प्रतीक  राज्यों  को

 गी
 गई  विशेष |  स  हाय

 भोर

 यदि  तो  क्या  इन  राज्यों/क्षेत्रों  को  ऐसी  कोई  सहायता  दी  जाएगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  (  भरी  कार  ato  स्व  :

 1001.93
 ee

 Agee  AMO)  Doucet
 a  डेरी  उद्योग

 तथा
 राज्य  सजना

 के  तहत  1980-81,
 =>

 दुग्ध  सप्लाई  ो  दनि
 वाला  विवरण

 द

 के  लिए
 संघ

 संलग्न है  ।
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 BS

 29  190
 ह

 fare  उत्तर
 _  ड

 {

 cud

 से  पती  राज्यों/अ  चलों
 के  लिए

 केन्द्रीय
 सहायता

 की विशेष  पद्धति

 लिखित  है

 (  असम  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  के  पर्वतीय
 क्ष  त्रों

 को  90  प्रतिशत अर  रान  तथा

 10 प्रतिशत  ऋण  ।

 (2)
 हिमाचल  मणिपुर  (=)  त्रिपुरा

 तथा  (  )  सिक्किम  राज्यों  को  90  प्रतिशत  अनुदान  तथा  10  प्रतिशत  ऋण  ।

 (3)  उत्तर  तमिलनाडु  (afsaat  तथा  पश्चिम  बंगाल

 पर्वतीय  50  प्रतिशत  ऋण
 त्रों

 को  30  प्रतिशत  अनुदान  तथा

 विवरण

 द  =

 राज्य/सघ  1980-81  1981-82  1982-83
 na

 संशोधित  स्वीकृत  बो कृत

 परिव्यय

 नी
 पॉरव्यय

 क  कि  क  उ

 3.00 1.  भीतर  प्रदेश
 व

 17  100.00  100
 -  00

 मकसद  5.00  60.00  ०७ है  -00

 बिहार
 109.00

 160.00  20  00

 *  300,00  32.00  35.00 गुजरात

 हरियाणा  थ  16-00  60.00  65.00

 हिमाचल  प्रदेश  85  80.0.  1.00

 जम्मू  और  BAAN  न  3  26.00  *344.00  79  ).00

 कर्नाटक  2  0.00  211.00  8.00

 केरल  152.00  130.00 द  ).00

 10.  मध्य  प्रदेश  62.0  1  80.00  00

 11.  महाराष्ट्र  550.00
 739.00  75  00

 12.  मणिपुर
 *

 *60.00  woe 2  / | ह  00

 13  मेघालय  1  6.  (  0  16.00  16.00
 14  नागालैंड  *90.00  *  |  00.00  *10  00

 15  उड़ीसा  *  161  |  है  *200.00  00

 16  पंजाब  *341.00  51-00  65.00

 17  राजस्थान  *321.  180.00  190

 12  €aoferr
 00

 बवानी  *9
 थके ॥ .-00  90.90  *]  20.00

 19.
 ती

 द  29.00  96.00  48.00

 OZ  00  35.00  35.00
 सत्तर  00  203.00  *

 ०9४०  00
 22  पाइ  ह

 150.00 92.0  0)

 उपयोग
 3861-00... 32 लि

 40  7  00
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 लिखित  उत्तर  19  शीतल  1982

 ee ——  i re  ee  ee

 ———— =_ w3a/a4  राज्य  क्षत्र  1980-8 1  198 1-8  2  1982-83

 संशोधित

 ह

 स्वीकृत

 परिव्यय
 ......  परिव्यय

 लान

 23.  अण्डमान  *35.00
 =  50.01  १5 1.00

 24.  अरुणाचल  देना  *86.68  *94.00

 25.  चंडीगढ़  #9.61
 *  |  2.00  16.60

 26  दिल्ली  135.00  5.00  *94.00

 12.55 27  गोवा  5.00  18.00

 28  लक्षद्वीप
 १  [4.00

 29  मिजोरम  *65.00  *28.00  4.00

 30  पॉंडिचेरी  5.00  4.00  4.50

 *7.70  68,00
 oe  ee

 31.  दादर  भोर  हग

 हु
 बेली

 *  |  0.00

 AEs  as
 eee  =

 laine  _349.54.  292.10

 4210.54  3432.00 कुल  योग  38  3.10

 थ  थ
 इसमें  पशुपालन  के

 परिव्यय
 भी  शामिल

 हैं
 ।

 Ole

 परिव्यय  दै  salts  अन्तिम  बे बैठक  अभी  होनी है

 wa :  संशोधित  परिव्यय

 9
 Rate

 9-4-81  तथा
 1980-  flo  (ato) |

 2

 81  योजना  आयोग  । 13

 =
 स्वीकृत  परिव्यय  198  1-92-alfan  योजना  के  दस्तावेज

 ह  वग
 स्वीकृत  परिव्यय  1982-83  राज्य  योजना  यो  जना

 राजस्थान  के  पाली  जिले  में  पेय  जल  की  acer

 ी

 380.  शी  मूलचन्द  डागा  :  क्या  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ः

 (*)  fa  भिन्न  जिले
 लों  खि दोष कर  राजस्थान  के

 पाली  जि  किन-किन  गांवों  में  1980-81

 में  पेय  जल  की  व्यवस्था  ar
 गई

 है  और  उस  पर  कितना  व्यय
 भोर
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 29  1904  स्वत  उतर
 * द  ——————  —-—  eee

 क

 _..
 राजस्थान  में  पालनी  जिले  के  विशेषकर  पाली  तहसील  के  उन  समस्याह्मक

 tay  के
 बसा  हैं  जहां  पेय  जल  की  सुविधा  नहीं  है  भर  उसमें  यह  सुविधा  कब  से  नहीं  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  शौर  आवास  मंत्री  भीष्म  :  तथ
 क्त

 बल  पूर्ति  राज्य  का  विषय  है  भोर  गांवों  विशेष  के  नामों  और  उस  पर  किए  गए  खर्च  के

 द

 रे  में

 सूचना  तदनुसार  राजस्थान  राज्य  सरकार  के  पास  उपलब्ध  होगी  ।  निर्माण  और

 ल  q
 re

 पास  सुलभता  से  उपलब्ध  सूचना  राजस्थान  राज्य  के  समस्याग्रस्त  गांवों  के
 जिलावार = ब्योरों  से

 सम्बन्धित  है  ।  भर  ag  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है
 ।

 विचरण

 थ
 _  राजस्थान  राज्य  के  समस्याग्रस्त  गांवों  का  जिलावार  ब्यौरा

 ता
 —

 क्रम  जिले  को  1-4-80  तक  उन  उन  समस्याग्रस्त  गांवों  1-4-8 |  तक

 स०  समस्याग्रस्त  गांवों  को  को  संख्या  जिन में  समस्याग्रस्त  गा

 ह सख्या  जिनमें  अभी  1980-81  में  पेय  जल  संख्या  जिनमे ंे
 Yor  जल  पूति  की  पूर्ति  को  व्यवस्था  की  पेयजल  दि

 की
 a

 को  जानी  है  गई  है  अवस्था  को

 द
 SS  क  a  ह

 अ

 3

 1.  अजमेर  737  155  582

 2  भीतर  1278  136  1142

 3  बांसवाड़ा  1087  151  936

 4  बाडमेर  592  28  564

 5  भरतपुर  1119  145  974

 6  बीकानेर  300  58  242

 भीलवाड़ा  908  48  340

 8  q  दी  161  66  295

 9  चित्तौड़गढ़  571  $i  490

 10  qs  $17  66  454

 41  गर  पुर  69  277

 12.  गंगानगर  1625  54  1571
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 लिखित  उत्तर  19  1982

 1  2  4

 1917  249 13.  जयपुर  ,  1668

 68  194 4.  जालौर  262

 IS.  जैसलमेर  309  18  291

 6.  झालावाड़  528  62  466

 ह  गुम  $22  117  405

 13,  जोधपुर  425  56  369

 r9.  कोटा  639  89  $50

 20.  नागौर  825  76  749

 21.  पाली  416  83  333

 90  837 22.  माधोपुर  927

 23.  सीकर  444  91  353

 24.  सिरोही  228  79  149

 25.  टोंक  495  53  442

 26.  उदयपुर  2345  214  2131

 rs  Ce  ee  ee  का

 17401

 ee

 19803

 indi  we  ee  — i  सदा

 a

 कोलार  सिचाई  पश्यिजना
 की  प्रगति  र

 838  भी  प्रताप
 भानु  शर्मा

 सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि

 बया  मध्य  प्रदेदा  में  सिहोर  जिले  के  रेनहाटी  गांव  के  पास  प्रारम्भ  को  जाने  वाली

 कोलार  सिंचाई  योजना  के  निर्माण  कार्य  की  प्रगति  पर्याप्त  निधि  की  कमी  के  कारण
 bees

 से  सन्तोषजनक
 नहीं  हो  पाई

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  1982  इस  परियोजना  पर  कुल  कतनी  राशि

 व्यय
 की  गई  कौर  ्

 इस  परियोजना  की  कुल
 कितनी

 भाएगी  और  यह  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी

 तथा  इसके  फा  प  गाबा

 ii

 ar  सकेगी
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 लिखित  उत्तर 29
 1904

 faarg
 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्र  ज़ियाउर्रहमान

 at श्र  :  से  योजना

 a  योग  द्वारा  अभी  कोलार  परियोजना  को  स्वीकृति  दी  जानी  है  ।  राज्य  सरका

 योजना  के  निर्माण-कार्यों  को  हाथ  में  लिया  जा  चुका  है  ओर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 82  तक  5.14  करोड़  रुपये  खच  होने  की  सुचना  मिली  है  ।

 45087 परियोजना  पर  69.96  करोड़  रुपए  की  लागत  आने  का  अनुमान  है  ओर  इससे

 हेक्टेयर  त्न  को  सिचाई  लाभ  प्राप्त  होंगे  ।  परियोजना  के  1986  के  अस्त  तक  हो  जाने के

 भाषा

 कलकत्ता  में  सेन्ट्रल  मे  रोन  फिदा रोज  feat  इ  स्टोट्यूट  कहाः

 कार्यालय  खोलना
 ह क थ
 >

 8382.  of

 चित्त  बसु  :  क्या  कृषि  स्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (
 क्या

 परिचित  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कलकत्ता  |  सेन्ट्रल  मैरीन

 फिशरी  frag  इ  टीट्यूट  का  शाखा  कार्यालय  खोलने  हेतु  अनुरोध  किया  ait  र

 ह
 यदि  तो  उस  पर  सरक।र  की  क्या  प्रतिक्रिया  हे  ?

 कृति  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्यमंत्री  ध्यान  ate  ean  :

 (§)  ait  श्रीमान  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  1981  में  परि  चम  बंगाल

 र  से  पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रीय  समुद्री  मत्स्यपालन  न  संस्थान  (ao ०  एम०  ७  भार

 ०)  की  एक  शाखा  खोलने  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  किया  था

 ह
 केन्द्रीय  समुद्री  मत्स्य  पालन  अनुसंधान  संस्थान  का  एक  केन्द्र  कलकत्ता  में  ।  उस

 नेत्र  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  से  सम्बन्धित  कार्य  की  देख-रेख  करता  था  जिस ेए
 छटी  दशक

 के  मध्य  में  पदिचम  बंगाल  सरकार  द्वारा  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कार्य  को  बन्द  कर  देने

 Tx3
 फल

 बन्द  कर  देना  पड़ा  ।  इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकार  इस  केन्द्र  को  भौतिक  सुविधायें

 देने  की  स्थिति  में  नहीं  थी

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  यह  भुरो  कि  केन्द्रीय  समुद्र  मत्स्य  पालन  अनुसंधान  संस्थान

 का  पश्चिम  बंगाल  में  पुनरुत्थान  feat  जाय  अनिवार्य  रूप  से  मान  लिया  गया  है  ताकि  मेरी कल्चर

 टब नोला जी  तथा  समुद्री  संसाधनो ंके  उपयोग  के  लिए  स्थानीय  माओं  को  प्रशिक्षित  किया  जाए

 जिसमें  केन्द्रीय  समुद्री  मत्स्य  फालन  संस्थान  ने  पर्याप्त  विशेषज्ञता  विकसित  कर  ली  विकासात्मक

 क्रियाकलापों  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  आवश्यकताओं  पर  विचार  करते  राज्य  सरका

 को  विधिवत  रूप  से  og  सुचित  कर  दिया  गया  कि  मेरी कल्चर  के  घतंमान  संसाधनों  का  राज्य

 ea  पालन  विभाग  द्वारा  विस्तृत  सर्वेक्षण  किए  जाने  के  केन्द्रीय  समुद्री  मत्स्य  पालन  अनुसंधान

 संस्थान  राज्य  मत्स्य  पालन  अधिकारियों  को  उनके  प्रशिक्षण  के  लिए  alt  इस  क्षेत्र
 में  सम्बद्ध

 प्रौद्योगिकियों
 को  स्थानान्तरित  करने  के  लिए  सहायता  देने  के  लिए  dare

 ह

 ......
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 लिखित  उत्तर  19  भूरल  1982

 _  रोहणी  wie  सो  प  बीना  के  wee  cetral  का  कन शबाश  भविष्य

 838  झरी  विकास  मुर सम वार  :  क्या  निर्माण  कौर  आवास  मन्त्री  यह  ताने को  कृपा

 करेंगे कि

 we,  क्या  यह  है  कि  डी०  डी०  ए०  ने  26  1982  के  भवन  पर  रोहिणी

 ऑव सिं  ‘a  योजना  के  भन्तगंत  प्लाटों  के  ander  के  लिए  लाटरी  निकालने  की  ——  की

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  डी०  ही०  ए०  ने  न  तो  प्लाटों  का  अ
 den  कियां

 कौर  ने

 गी  निकालने  की  fafa  की  कोई  घोषणा  शोर

 ०  डी०  डी०  ए०  रहेगी  योजना के  लिए  कब  भोर  कितने  प्लाटों के  लिए  लाट

 टरी निकाल द विकि ख क

 रहा है

 संसदीय  et  तथा  नीलमणि  ake  आवर्स  मंत्रो  lew  नरायण  :  लि  न

 था  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  मंत्री  तक  ate  प्लेटें  आरव टि
 क

 न  हीं  किए

 प

 लेकिन  निकट  भविष्य  में  संगठन  20,009  प्लेटों  के  होंने  किए  wit  को  संघ द

 ता

 बरियारपुर-गंगा
 कौर  रंगवा  बांध  के  qa  के  बंटवारे  के  बारे  में  उत्तर  म

 मोर  मध्य  प्रदेश  के  ata  विवाद
 क

 83
 A  et  रामनाथ  दुबे  :  क्या  सिंचाई  मम्मी  ae  बताने  की  कपा  करेंगे कि a

 कया  सरकार  को  उत्तर  देदी  सरकारे  के  ara  वे  राजापुर-गेगल  कौर
 vane

 att

 पानी  के
 बंटवारे

 के  बारे
 में

 उत्तर  प्रदेश  कौर  मध्य  प्रदेश  सरकारों  के  बीच  विवाद न
 की

 जानकारी

 «

 ?

 _
 इन  दो  राज्यों  के  बीच  इस  विवाद  को  हल  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया

 कदम  उठाए

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  ait  नियाउरंहुमान  :  हा
 ई
 |  यह  प्रशन

 मध्य  प्रदेश  द्वारा  बहत्तर  गंगा  बांध  के  निर्माण  और  मध्य  प्रदेश  तथा  उसर  देश  द्वारा

 बरियारपुर  हैंडल्स  पर  केन  नदी  के  जल  बंटवारे के  बारें  में  है  ।  मत
 र्व

 थ

 इंस  बाद-विषय  को  हेल  करने  क्  उँ  धपे  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  को  राज्य

 at  कारों  के  अधिकारियों  के  are  1981  में  केन्द्र  हारा  एक  dss  की  गंडई  थी ।

 द  मध्य  प्रदेश  सरकार  सतहत्तर  ans  बांध  को  परियोजना  रिपो  1982  तेज

 कर
 देने

 के  लिए  सहमत  हो  गई  जिसकी  योजना  उत्तर  प्रदेश  तथा  मेध्य  दोनों  राज्यों  के

 aratg  समस्त  उपलब्ध  जल  का  इष्ट तम  उपयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  बेमौत  जाएगी

 परियोजना

 =

 मध्य  प्रदेश  सरकारें  से  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  उत्तर

 प

 aat  मध्य
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 दोनों  इस  बात  पर बात

 aaa  तक  सीड
 मत  कर

 a

 a

 कोष  नियामक
 की  क्षमता

 2500.

 दिल्‍ली  में  ध्राबास  निर्माण  सोसाइटियां

 8385,  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  क्यां  निर्माण  और  आवास  ara  बताने  की

 करेंगे  कि

 दलली  में  कितनी  आवास  निर्माण  सोसाइटियां  सरकार  द्वारा  कर  8  भोर

 1952-83  में  कौन-सी  सोसाइटियों  की  जमीन  दिए  जाने  की
 संभावना  है

 ससे  य  कार्य  तथ  निर्माण  घोर  आवास  मन्त्री  भीष्म  नारा

 सूचना  एकत्र  की  भा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ee

 और

 दिल्‍लो  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  अनियमितताएं

 on  थ
 386,  थो  की  लक प्पा

 हैग
 थी  डी०  एम०  पूछते  गोड़ा

 दि या  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  दिल्‍ली  के  प्रबंध  कर्मचारियों  ने  गत  तीन

 महीनों  के ं  के
 दौरान  व्यापक  पैमाने  पर  की  गई  जांच  के

 दौरान
 सीनेट

 लूथरा  बुके
 में  गम्मीर  अनियमितताएं  पाई  है ं;  soe  वितरण

 प्रणाली  के  अन्तगेंत

 i  यदि  तो  मारे  गए  छापों  का  पूर्ण  ब्योरा  क्या

 छापों  के  दौरान  दोषी  पाए  मए  व्यि
 तयों  के  खिलाफ

 सरकार  की  कया  कार्यवाही

 करने  क
 .f¢

 क  बचाए

 )

 कया  सरकार  का  बिचार  लोगों  को  इनके  उचित  तरण  के  लिए  कोई  aq  करम

 उठाने  का  चार  भर

 (5  fe  तो  क्या  भोर  किस  be  1:

 aie तथा  नागरिक  पूति  मंत्रालयों  में  SIMA
 मोहम्मद  gamer

 जी

 क

 व  15  2.0  से  1:  2.0  के  सहो नों के  दौरान  505
 छापे

 मारे

 गय े।  इनमें  से  307  मामलों  में  उचित  दर  को  दुकानों  97  मालों में में  HA  के  तेल के

 डिपुओं  दोष  9  मामलों  में  कोयले  के  डिजाइनों  की  जांच  की  24  मस
 लों  में

 गम्भीर  नियमितता यें  पाई  गई  थीं  कौर  भाव  दक  arg  afafaan,  1655  के  aaa  पर  अघिक

 मुकदमें  चल
 गये  ।  400  मामलों  सम्बधित  नियर  ण  आदेशों  के  aeata  विभाग  कारवाई
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 स  न तत

 क्

 आरम्भ
 की  गई  है  ।  22  मामलों  खुदरा  fam  oz  firerfeac  fare  गए  ae  45

 मामलों  में

 प्राधिकार  पत्र/लाइसस  रह  किए  गए  थे  ।

 द  सके व  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  sada  ara  में  भर  तेजी  लाई  जा  रही  है  भो

 रा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतगर्त  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  के  कार्यकरण  पन  C  नजर

 रखी  जा  रही  है  ।  जाली  राशन  काडाँ/फालतू  यूनिटों  को  समाप्त  करने  के  लिए  घर-घर  ae  ष्ा

 mist  की  जांच  भी  शुरू  की  गयी  है  ।  इसके  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  को  आवंटन  करने  की

 प्रणाली  को  सुव्यवस्थित  किया  जा  रहा  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  समेकित  शहरी  विकास  कार्यक्रम  क

 8387.  थी  इनायात  क्या  निर्माण  भर  आवास  मंत्री  ag  बताने की  कृपा

 हक
 थ

 सरकार  से  प्राप्त समेकित  बाहरी  बिकास  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध

 ar

 एसा

 का  ब्योरा  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  समेकित  शहरी  विकास  काय
 क्रम  बस्त ही  सुधार  काय

 शामिल  नहीं  किया  पया  भोर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ह

 wade  कार्य  तथा  निर्माण  झोर  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण
 ण  es  छोटे

 था
 मध्यम  दर्जें  के  शहरों  के  लिए  एकीकृत  विकास  की  योजना  के  ।  बंगाल में  ऋण

 ता
 के  लिए  नियत  किए  गए  ८0  शहरों में  से  12  शहर  fer  af  रिपोर्टे  प्राप्त  हो

 इस  प्रकार  दै

 स्ढभयुर  a  ws ह

 a? क ग  freer  ताराकंइवर

 3.  बुरा  9.  कृष्णानगर

 4.  कलिंग पोंग  10.  सुरी

 5

 कूच-विहार

 11.  बेहर  कपूर

 6.0  पुलिया

 6.  12,
 बालुरघाट

 =  i
 (a)  art

 छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  घरों  के  लिए  एकीकृत  विकास  की  के
 द्वारा  प्रचलित

 योजना  वे  ग-निर्देशनों
 के  अनुसार  यद्यपि

 वे  एकीकृत  विकास  परियों जना  के  के  रूप  में  z
 फिर  भी  गल  बस्ती  सुधार  के  लिए  योजनाओं  अधियान  तना  में  eit 1  जाता  है  और

 इस  योजना  के  rama वे  केन्द्रीय  सहायत  के  नहं

 78  नन  ल

 एकीकृत
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 क्रम  में  गन्दी  बस्ती  सुधार  को  सम्मिलित  न  करने  का  कोई  कारण  नहीं  बताया  दै  ।  उनसे

 हू  किवे  राज्य  म  दवा  ema Co  Of  are
 निकाय  क्षे क्षेत्र

 में
 पर्याप्त अनुरोध  किया  वे  में  पर्याप्त  परिव्यय  की  व्यवस्था

 कर I
 a श सन चच्इनरा चा क

 दिल्लो  के  चिड़िया  घर  को  हालत

 836  wt  ato  पी०  गायकवाड़  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करें

 (+)  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  चिड़िया  घर  को  साफ  सुथरा  नहीं  रखा  जा  रहा  दै
 थ

 और
 ae

 हुए  पानी  तथा  बदबूदार  नहरों  के  कारण  वहां  बदबू  आती
 थ

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बहुत  अधिक  चिड़ियों  उसी  बाड़े  में  रखी
 गई  हैं

 ई  हैं  जिसमें

 ई  सियार  और  खरखौदा  रखे  गए  हैं  और  अधिकांश  अपने  मल  मूत्र

 में  रहते  हैं  तथा  वहां  सब्र  टूट-फूट  और  बीमारी  फली  हुई  ओर

 ह ..
 सरकार  चिड़ियाघर  की  हालत  में  किस

 प्रकार  सुधार  करने  पर  विचार  कर

 कृषि  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर०  ato
 स्वामी  नाथ

 )  ६

 f
 (5)

 जी  नहीं  ।  दिल्‍ली  चिड़ियाघर  देश  में  बेहतर  तरीके  से  असुरक्षित  किए  जाने  वालें

 घरों में  से  "

 जो  पक्षियों  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  बनाए  गए  बाड़ो ंमें  रखा  ज
 क

 ou
 रियाज़  गीदड़  और  खरगोश  अलग-अलग  बाड़ों  में  रखे  जाते  जिन्हें

 fro
 अमित

 रूप  से  साफ  किया  जाता  है  ।

 i
 सरकार  ने  दिल्ली  चिड़ियाघर  की  उचित

 व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  सलाह
 |

 के  लिए

 एक  [.  ,  श  पेनल rae  समिति  नियुक्ति  की  है  ।  इसके  अवैतनिक  Taf  नक

 भी  जो  पशुओं  के  उपचार  में  चिड़ियाघर  के  कर्मचारियों  को  सलाह  देता  है  तथा
 a

 करता  ।  द द

 सहायता

 ह

 भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  में  संशोधन  ्

 8389
 प्रो०  wear :  कया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 ही  कपा  न कर

 दिल्‍ली  में  कृषि  afa  के  भवि ग्रहण  और  aa  भी  बहत  कम  मुआवजे  पर

 को
 लेक  असन्तोष  बढ़ता  जा  रहा  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  भूमि
 सविनमियग  में  संश

 संद  घन  करने  से  पूर्वे
 र्विः भग्न

 oe

 के  व्यक्तियों  से  परामर्श

 व
 क्या

 संशोधित  स fr

 अधिग्रहण  अधिनियम  को  मूत  लक्ष्मी  प्रभाव  से  लागू  किया

 भर

 Lo 79



 लिखित
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 ese  19  ar

 ie

 1982

 किया ज

 ध  यदि  तो  safes afa  न  अधिनियम  को  किस
 श  #

 लगू

 ?
 द

 a  सूची  और  minlet  विकास  मंत्रालयों  में  राज्यमंत्री  बालेश्वर
 :

 दिल
 के

 कुछ  मूर्ति  स्वामियों  तथा  उनकी  एसोसियेशन ों  ने  भूमि  afagey  की  कुछ  कार्यवाहियों  में

 निर्णीत
 मुआवजे  की  कम  दरों  जैसा  कि  वे  समझते  हैं  पर  सन्तोष  व्यक्त  fem  है  ।

 से  अधिनियम  में  संशोधन  करने  हेतु  दिए  गए  अनेक  सुझावों  पर  चार

 किया  गधा  है  ।  सरकार  को  आला  है  कि  बहू  चालू  सत्र  के  दौरान  संसद  में  विधेयक  पेश  कर

 सकेगी
 ।  संशोधन  में  इस  प्रकाश  की  विषयवस्तु  शामिल  होगी  भर  जसा  कि  संसद

 अनुमान  दिल

 करेगी  उसी  प्रकार  इन्हें  लागू  किया  जाएगा  )

 ca

 wifes
 विपणन  और  ew  wife  के  भनुसंघान  के

 लिए  wens
 को  स्थापना  करना  .

 390.  एम०  वी०  अन्द्रदोलर  मुर्ति :

 थी  1.0  ई»  क

 क  कया  कमी
 मंत्रो  यह  बताने  की  कपास  करेगे  कि  ;  व

 (a)  बया  भारतीय  sir  अनुसंधान  परिषद  कृषि  विपणन

 के  लिए  केन्द्रीय  संस्थान  छी  स्थापना  पर  विचार  कर  रही  att

 खाद्य ब्रीति में

 थे  अनुसंधान

 az

 यदि  तो  क्या  इसके  अतिरिक्त  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ata  वानिकी

 ह
 र  कुच  मौसम-विज्ञान  तथा  प्रयोग  में  लागे  जा  सकने  me  ऊर्ना  के  संसाधनों

 ह

 लाइनर  में  तेजी  लाते  कच  योजना  अना  रही

 =
 कया  इसके  अतिरिक्त  अखिल  भारतीय  समन्वय  अनुसंधान  की  परियोजना  उन

 ं  के  लिए  जिनको  अब  तक  कम  उपयोग  में  लाया  गया  णु  करने  का  विचार  भीर

 थ
 यदि  तो

 इस
 बारे  में  apes  लभ कक मय  ee  nae  लिए  जाने  को

 Sear

 ores  मिक्स
 संत्रकशक्ओं  में  cera  ee  झाग  थ  मगन  :

 क  ि  ew  ह  की (#)  जी
 gt,  श्री मान्‌  ।

 >

 जी  श्रीमान  ।
 eye

 जी  श्रीमान  म्

 कृषि  विपणन  और  खाद्य  नीति  पर
 अनुसंधान

 के  लिए  संस्थान  की  स्थापना  करने  के

 लिए  feat  रूप
 से  निर्णय  पहले  ही  लिया  जा  चुका  इस  प्रस्ताव  पर  कार्यवाई  की  जा  रही  है

 गर

 ति
 भस्मों

 दन  शीघ्र  प्राप्त  होने  की  भाषा है
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 मूल  बंटाती
 की

 ag
 &

 rata  उसके  भाषित  स रक  कम
 ise

 कोमो  सरकारो  आवास  का  आवंटन
 हि

 कपा

 बता  co

 1.  Sit  क्रेडिट  राव  पारधी  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बता

 a

 face  में  उन  आवासीय  पूल  के  क्या  नाम  कया हैं  जिनमें ऐ
 से  केन्द्रीय  सरका ह  sy

 जश् ‘  i
 सरकारी  क्वाटर  आवंटित  किए  we  हैं  और  प्रत्येक  पुल  में  कितने  क्वाटर

 आवंटित
 किए ग

 क्या  भआवंटिती  का
 एक

 afar  जो  किसी  अन्य  कार्यालय  में  कारत  उ
 जो

 ऐसे

 हाव  eal  पूल  में  नहीं  आता  मकान  किराया  भत्ता  पाने
 का  हकदार

 ia

 यदि  तो  क्या  ऐसा  आश्रित  अपने  पिता  की
 सेवा में  रहते  मृत्यु

 हो  जाने  के

 पश्  त  किसी  अन्य  पूल  में  क्वाटर  पाने  का  हकदार  ओर
 थ

 क्या  पिता  के  सेवा  निवास  होने  पर  एक  सरकारी  कम  चारी  ह

 भाष्
 भित  में  at  निगम  लाग  होते

 ्

 क
 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  आवास

 मंत्री  are  नारायण नारायण  fra):  (#)  उपलब्ध

 सूचना

 लि  |
 के  अनुसार  सामान्य  पूल  वास  जो  कि

 इस
 मालय  के  faux  में  हैं  के  अतिरिक्त  fata-

 ह

 विभागों  क  अपने  विभागीय  बास

 ह

 2

 1)  डाक  तथा  तार  बिमान

 थ

 (  )  रेल  विभाग

 (3)
 wat  विभाग  a

 स

 {  )  AIST
 cs  तथा

 केन्द्रीय  आबकारी  विभाग

 f  \  सिविल  विमानन  f

 )  विदेश  संचार  सेवा
 द

 (7)  दिल्‍ली  प्रशासन  क

 )  पिछली  fag

 (9)  लोक  सभा  सचिवालय
 क

 (10)  सफदरजंग
 लोक

 ला
 जयप्रकाश  नारायण  तथा  जाठ  राप्रमतोद्रर  artfeor

 अस्पताल

 (11)  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  इत्यादि

 ह



 लिखित  दत्त

 a

 89 क  Fe)
 1=1-198; चनक

 पति  के  अनुसार सामान्य  पूल में
 ररिहायदां  कैंची

 सम्बन्धित  भ  yt  अपनी  आभवइयकतानों  के  ी  1  गयाना

 die
 में  सक्षम हैं

 aq  लिए  इस  मंत्रालय  को  अन्य  विभागीय  पूल  के  बवाटंरों  के  बारे  में  सुचना
 भ

 नहों  चना

 अपेक्षित

 _  सरकारी  कर्मचारी  जो  अपने  माता-पिता  को  आवंटित  सरकारी  वास  में  रहता

 मकान  किराया  भत्ता  पाने  का  पात्र  नहीं  है  ।  क

 ्
 नहीं  ।  जहां  तक  सामान्य  पूल  वास  का  सम्बन्ध  हैं  ।

 जहां  तक  सामान्य  पूल  वास  का  सम्बन्ध  है  सेवा-निवृत  कम
 रों

 के  मामलों  में
 rel

 बेईमान  नियमों  के  अंतगर्त  अन्तर  पूल  समायोजन  अनुमेय  नहीं  है  ।

 क  1980-81  भोर  1981-82  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 ् के  झाधघोन  योजनायें  के  लिए  दिया  गया  खाद्यान्न

 ्

 द  8392.  शो  गदा धार  साहा :  क्या  कृषि  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क

 ्

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  1980-81  भोर  1981-82  के  दौरान
 1982

 की

 Tay तिमाही  के  लिए  वैधानिक  राशन  ओर  संशोधित  राशन  क्षत्रों  में  वितरण प्र  वाली  के  लिए

 और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  योजनाओं  के  लिए  राज्यों
 को  खाद्यान्नों  को

 दि करनी
 मात्रा  आवंटित  की  भर  उन्हें  दी  तथा  इस  प्रयोजन  हेतु  राज्यों  की  खाद्यान्न

 एकता  कितनी  राज्यवार  भोर  वर्षवार  आंकड़े  कया  ओर

 ie
 यदि  इसमें  गिरावट  के  कोई  कारण  हैं  तो  वे  क्या  हैं  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  कमला  :  ) fare  रण

 1  और  2  संलग्न हैं  जिनमें  1980-81  ओर  1981-82  तथा  1982  की  प्रथम  लगन

 मि

 |  दौरान

 ra fast  राज्य/संघ  शासित  प्रदेशों  के  लिए  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  तथा  रोष  प्र  ग्रामीण
 नेजगार  काय  क्रम  के  papa  योजनाओं  के  लिए  खाद्यान्नों  वी  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा

 किए  गए  आवंटनों  और  fag  शक्तियों  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  देखिये
 seat

 क
 एल०  ढी

 ०  3950/82]

 विभिनन  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए

 खाद्यान्नों  के  आवंटन  केन्द्रीय  भण्डार  में  खाद्यान्नों  की  समूची  विभिन्‍न  राज्यों  व

 सापेक्ष  बाजार  में  सपलब्धता  और  aeq  संगत  बातों  को  ध्यान  में  रखा  र
 प्रत्येक

 क्य  के  आधार  पर  किए  जाते
 हैं

 ।  जहाँ  तक  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  का  सब

 पधार Hae  शासित  प्रदेशों  को  खाद्यान्नों  का  आवंटन  राज्यों  से  प्राप्त  भावव्यकताओं  के

 पर  नही हों  किया  जाता
 हैं

 बल्कि  इस  कार्यों  क्रम  के  अंतगर्त  इस्तेमाल  हेतु  आवंटित क गी  गईं
 समूची

 मात्रा  के  बर  पर  किया  जाता  है

 अतल
 &2
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 a ai  ee  2

 कवि  विधि  पंत  नगर  में  प्रवेश  परोक्षा

 835  रगे कि श्री  बी०  डी०  सिह  क्या  कभी  मंत्री  ag  बताने

 \  गोविन्द  बल्लभ  पन्त  कृषि  पंत  नगर  के  चाल  सच  फ  वेद्  परीक्षा

 किने-कि  विषयों  में  परीक्षा  ली  गई

 प्रवेश  परीक्षा  के  लिए  ग्राह्यता  निर्धारित  न्यूनतम  अछूता  कथा  भी

 परीक्षा  के  जरिए  दाखिल  किए  गए  छात्रों  का  विषयवार

 ब्यौरा  क्य  है ?

 कि
 श्लोक  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों

 में
 राज्य  मंत्री  आर०  वो

 ०  cavitary

 और  इन  विषयों  पर  सूचना  उपलब्ध  नही ंहै  ।  पन्त  नगर  कृषि  विदवविद्यार  तय  से

 we वि  कया  गया  है  कि  वह  इसका  ब्यौरा  दे  ।  जैसे  ही  सुचना  उपलब्ध  होगी
 लोक

 सभा
 के

 पटन : पर  रख  दिया  जाएगा  |

 राजस्थान  नहर  पर  प्रगति

 _  8394.  थी  वद्ध  चख  जन  :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ')
 वर्ष  1981-82  में  राजस्थान  नहर  परियोजना  के  अंतगर्त

 किलोमीटर
 क्षत्र

 कौ  चिनाई  1  लक्ष्य  रखा  गया  है  ओर  इसके  लिए  फिर  कितनी  मीटरी  दन

 हन  भेष  जोर
 सीमेंट

 3।  1982  तक  उक्त  लक्ष्य  fra  हद  तक  पूरे  हो  गए  और

 द
 क्या  यह  सच  है  कि  सीमेंट  और  कोयले  की  कमी  के  कारण  राजस्थान  नह

 या  oes
 जना  के  निर्माण  कार्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  ate  दूसरी  प्रगति  की  गति  काफी

 १1 ल
 घीमी

 और  यदि  at,  तो  सरकार  सीमेंट  और  कोयले  की  कमी  किस  प्रकार  पूरी  करेगी  जिससे  कि  इस

 हर  के  निर्माण  के  लिए  निर्धारित  जरिए  गए  लक्ष्य  को  प्राप्त  किया  जा  सके  ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( st  ज़ियाउर्रहमान  अ  से

 स्थान  सरकार  द्वारा  यह  सुचित  किया  गया  है  कि  1981-82  के  दोरान  राजस्थान  नहर

 योजना  से  सम्बन्धित  लाइनिंग  कार्य  के  लक्ष्य  और  वास्तविक  उपलब्धियां  निम्न  प्रकार  हैं

 —

 क्रम  संख्या  मद  लक्ष्य *

 प्रारम्भिक  संबोधित  उपलब्धियां

 राजस्थान  30  किलोमीटर  27  किलोमीटर  7  किलोमीटर

 मुख्य  नहर

 2  वितरण  ortatt  कण | |  122.0
 किलोमीटर ees

 19.14  किलोमीटर

 *राजस्थान  सरकार  द्वारा  समय  पर  क  का  आवंटन  न

 न

 किए  जाने  के  लक्ष्य

 संशोधित  किए  गए  हैं  +

 83
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 1982

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  यह  भीं
 सूचित

 किया  गया  है

 ह

 इस  अवधि  के  ua  सी  मेंट

 मेट्रिक  टन  भोर  कोयला  52,800  मेट्रिक  टन  प्राप्त  हुआ

 ह  aq  1981-82  के  सीमेंट  भोर  कोयले  को  कमी  से  राजस्थान
 नहर  परियोजना

 के  ली

 toy
 fan  सम्बन्धी  कार्यो  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  द  जिसकी  संशोधित

 लक्ष्यों
 की  तुलना

 लब्धियों से  स्पष्ट  है

 दुग्ध
 चल  का  आयात

 से
 8395.

 थी  उत्तम
 राठौर

 : ः
 ब्या  fe  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  वर्ष

 1951
 के  दौरान  (afaas ) 3 देश

 से  कुल
 कितनी  मात्रा  में  दुग्ध  चूर्ण  का  आयात  किया  गेया  दौर

 ga  लिए  कितना
 मूल्य

 चुकाना  पड़ा  ?

 रुचि  तथा  प्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  बारे  do
 १

 में  1977-78  से  1980-81  1980  के  दौरान  आयात  किये  गये  दुग्ध  त्यों

 क
 द  द

 को  कल  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :

 म  थ
 मोटरी  टनों  में  )

 vrs

 a
 24,779

 1978-79  36,698

 ै
 1979-8

 nr
 48,576

 ह

 ५  80-81  9,807

 ie

 1980  तक

 मुख्य  कारोबारे
 एजंसी  fata  aaele  हरी  गम  हारा

 1978
 76  के  बाद  सप्रेटा दख

 पू
 का

 कोई  वाणिज्यिक आयात  नेही  किया  गया  था  ।  सप्रेटा द  के  मुल्य  के  भुगताने

 इन  ही  नहीं  होती  । a

 क्षण

 द
 जलकुम्भी  की  gal  के  चारे  शोर  बायोर्गस  के  रूप  में  परिवर्तित  करना

 क

 8396.  ी  हरिकेश  बहादुर :  क्या  कमी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह

 सच  है  कि
 मारि तीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  जलकुम्भी  ome

 at
 बर  बायोगैस  में  बदलने  की  विधि  का  विकास  किया  है  और  यदि  gt,  तो  तत्सम्बन्धी  औरा

 ब्या

 ह  ी  one
 यदि  तो  देश

 में यह  जलकुम्भी  कितनी  में  उपल  ध  है  तथा

 उपभो va  रद्द  को  इस प्रणाली  का  विकास  व  रने  के  बाद  में  अब  तक  भारतीय  कृषि
 अनुसंधान

 परि

 खोज  के  प्यासा
 z

 उसमें  से
 से  कि
 से  कितनी  मात्रा  को  पशुओं

 के
 रे  रूप  में  बदल  दिया

 गया

 84
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 erg  पर
 य कृषि

 ei

 afaz  द्वारा  अपने  संस्थानों  मैं  लाग  की

 गई  है  र  यदि  तो
 ह

 bd Da LLY ‘Qtde  ऐ  ब्योरा  a

 गद  करने  के  लिए  छठी |& क्या  इस  प्रोद्योगिकी  को  बड़  पैमाने  पर  ¥*  दीकि  योजना  में  सरकार

 के  कोई  प्रस्ताव हैं  ?

 कंधी  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में
 राय  मंत्रो  लार  वी०

 :

 she
 श्रीमान  ॥

 we
 पोर भा०  Fo  प०  के  वैज्ञानिकों  ने  अल कुर मी  को  eat  के  ओहार  के  लिए

 करन ेके  तरीके  विकसित  किये  हैं  ।  इसके  अलावा  जलकुम्भी  के  प्रयोग  पर  प्रयोग काल

 कार्य  किये  गये  जिससे  Ws aA  मनुसंधेन  संस्थान  झरे  माक ०  क

 ०  प०  समन्वित  बायोगैस  प्रायोजना  के  धारवाड़  केन्द्र  में  बायोगैस  का  उत्पादन  किया  जा  सके

 धम  गेस  बनने  के  लिए  खश्पंतवीर  के  मैक्सी  ही  अथवा  शिविर  कें साथ  Faatae  किण्दित  किया

 जा  सकता  है  ।  इसमें  इतनी  ही
 गेस  प्राप्त  होती  है  जितनी  कि

 पशु भों
 के  गोबर  से  प्राप्त

 होती  है  |

 फिर  sata  पौधों  में  आशिक  से  निरंतर  वाली  fear  कै  qu  उलिकुम्भी  आहार

 के  रूप  में  cain  करने  के  लिए  अनुपयुक्त  है  क्योंकि  इसमें  सड़न  dar  होने  की  समस्या  रहती  हूँ  ।

 जलकुम्भी
 मं

 9-12  प्रतिशत कच्चा  Seba  यद्यपि
 ww  जलकुम्भी

 खाते  हैं

 पर  यह  इतनी  स्वी  be  महीं  होती  ।  केवल  जलकुम्भी  खिलाकर  wal  att  सूअरों
 के

 _  सामान्य  स्वास्थ्य  को  बनाये  रखना  सम्भव  नहीं  है  ।  फिर  lo ०  क०  se  To  afar  Talat नां

 बर  भा०  Fo  पृ७  संस्थानों  में  किये  गये  अनुसंधान  कार्यों  से  रहे  पती  चलती है
 कि  कैटी  हुई

 हरी  जलकुम्भी  को  गेहू
 की  धान  के

 पुआल  और  मकका  व
 ज्वार

 के  तनों  में  3  :  1  क

 अनुपात  में  franz  दूध  न  देने  वाले  वयस्क  पहलूओं  बर  एक मस ों  को  100  feome  भार  पर  1.5

 शिप्रा  शुष्क  सामग्री  को  दर  से  खिलाया  जा  aaa  जलकुम्भी  की  सुंदरता  जा  सकता  दै

 और  इसे  सूखी  घास  के  रूप  में  बदला  जा  सकता है  जिसे  काफी  लम्बे  समय  तक  मिना  किसी  मोहार

 मुल्य  की  कमी
 हुए

 भण्डारी  किया
 जा  सकता

 है
 ।

 जलकुम्भी
 चारे  को  काटकर  qh  व  तनों  में

 3  और  1]  :  4  के  अनुपात  मे  मिलाकर  are  प्रति  100  fire  ato  शरीर  भार  पर  |  4

 fi
 fre  ह  तक  शुष्क  सामग्री  के  रूप  में  खिलाया  जा  सकता  है  ।

 हरी  जलकुम्भी
 को  मूसे

 के
 साथ  मिलाकर  साइंसेज  बनाया  जा  सकता है  अथवा  कटे  हुए  धान  के  पुआल  के  ag  शोरा  7  :

 2:1

 अनुपात  में  मिलाकर  मोटे  चारे  के  रूप  में  पेशनों  भीर  भैंसों  को  खिलाया  जा  सकता  है  ।  इन

 मिश्रणों  के  लिए  उपयुक्त  आहार-सवारियां  तयार  की  जा  चुको  हैं  ।

 जलकुम्भी  को
 कुट्टी  बोला  बनाकर  अथवा

 सुलाकर
 भर  पोसकर

 सूअरो ंब
 faster  जता  शरीर  के  कर  और  बढ़े वीर  की

 Bae
 के

 अनुसार  जलकुम्भी  के
 सूखे  az

 ग  100-306  tia  Bia  पशु  रोजाना  Fear  जता  है  ।
 सबसे

 अर्धिक  से
 ल  और

 सस्ती  fata  ug  है  कि
 हर

 पियों  को  काट  frat  जाये  और
 पूरी

 रति  मुर  भाने  feat  जा  जिससे

 कि सूखे  चारे  की  मात्रा 6.8  प्र०  R10  से  10.12  प्र०  Wo  तके  बढ़  जाये ।  इसे  वयस्क  र  बढ़ते

 को  खिलाने  की  प्रक्रिया
 पर

 खोज  को  गयो  है  ।
 हुए  सूअरों  क
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 (a)  2  लाख  92  हजार  हैक्टर  क्षेत्र  में  करोड़  30  लाख  मोटर  जलकम्भ  कसकता

 है  ।  can  मौसम  उपज  250  मी  ०  टन  प्रति  हैक्टर  है  ।  जलकुम्भी  का  gal  के  आहार  में
 प्रयोग

 g  या  विचार  है  कौर  ममी  यह  भी  पता  नहीं  है  कि  पशुओं  के  आहार  के  रूप  में  कितना  प्रयोग

 | ज प्रा  जा  रहा  है  ।  इसी  प्रकार  जलकुम्भी  से  बायोगैस  का  उत्पादन  अभी  प्रयोगात्मक  अवस्था  में

 है  ।  देश  में  एक  लाख  आयोग स  संयंत्र  में  अधिकांश  गोबर  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।

 जलकुम्भी  को  आहार  के  रूप  में  प्रयोग  करने  को  प्रौद्योगिकी  नयी  है  भौर  सके

 अभी  खोज  की  जानी है  ।  भा ०७  Fo  Fo  स०  के  संस्थानों  में  अभी  कोई  ऐसा  बायोगैस  संयंत्र  कार्य

 नह  कर  रहा  है  जिसमें  कि  जलकुम्भी  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  हो

 )  इन  तकनीकों  को  बड़े  माने  पर  अपनाने  के  लिए  सिफारिश  करने

 fam  रूप  से  खेतों  में  मूल्यांकन  किया  जाना  चाहिए  ।  पहले

 इनका

 नई  दिल्ली  में  भूमि  का  दूसरे  रुप  में  इस्तेमाल  करना

 397.  थ्री  भोक्राम  जेन  :  क्या  निर्माण  अगौर  आवास  मंत्री  7
 बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि ह

 a ) |)  क्या  सरकार  डी०  To)  ने  नई  दिल्‍ली  के
 हिपी

 ब्लाक  की

 ल  गमत

 ए

 कड़  भूमि  का  जो  qa  रूप  में  सामूहिक  आवास  के
 re

 ra
 निर्धारित  की

 गई थ

 s

 का  दूसरे  तौर  से  इस्तेमाल  किया

 )  वे  ऐसे  क्या  कारण  हैं  जिनके  कारण  सरकार  को  यह  निर्णय  लेना

 कफ

 थ
 त

 ह
 भूमि  के  प्लाट  का  अब  किन  प्रयोजनों  हेतु  इस्तेमाल  किया  जा

 रही  हि ः

 गर

 भूमि  का  विकास  करने  और  ब्लाक  के  लिए  आवश्यक  सम्पर्क  सड़कें/लाइन

 बनाने  =

 ।
 लिए

 क्या  कार्यवाही  करने  पर  विचार  प्पा  गया  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  भोष्म  area  जी

 नहीं

 ही  नहीं  उठता  ।

 चली  विकास  प्राधिकरण  ने
 सूचित  है  कि  ब्लाक  डी  के  अन्तत  की

 भि  आंशिक  रूप  से  क्लीनिक  के
 तथा

 आंशिक  रूप  से  रिहायशी  उपयोग

 रह  हैं  ।

 ड

 लायी  जां

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  जनकपुरी  का  ब्लाक  150

 फुट  चौड़े  पंखा  रोड़  तथा  100  फुट  चौड़ी  बुहत  योजना  सड़क  के  चौरहा  पर  स्थित है  ।  इससे
 के  ो

 ब्लाकों  को
 80  60  फुट  तथा  40  फुट  चौड़ी सड़कों  के  माध्यम  से  उचित  सम्पर्क ha  i  तक

 x मार्गों  की  व्यवस्थ  पना
 पंखा

 ड
 से  जुड़ी  हुई  हैं

 ।
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 नन

 सामाजिक  गह  निर्माण  योजनायें

 8398.  ort

 करेंगे  कि  :

 य  प्रधान  :  क्या  निर्माण  और

 क

 बताने  की  कृपा

 सरकार  द्वारा  तेयार  को  गई  ऐसी  सामाजिक  गह  निर्माण  योजनाओं  को  संख्या  क्या

 है  जिन्हें  मिन्स  राज्यों  और  संपदा  सित  प्रदेशों  में  क्रियान्वित  किया  गया

 | ह  अन्य  सामाजिक  गह  निर्माण  योजनाओं  के  नाम
 क्या  हैं  जिन्हें  छठी  योजना  में

 पश्चिम  गाल  में  शुरू  किये  जाने  का  प्रीत  व  और

 ६.
 इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उनके  क्रियान्वयन  अब  तक  नया  प्रगति

 क dada
 wry  तथा  निर्माण  और  सायास

 सती  ्  दन  ना नार
 r  भारत

 सरकार  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  लोर  संघ  राज्य प्र  लिए  9  सामाजिक

 आवास  गन  नायें  बनाई  थीं  ।

 तथा  यह  सूचना  परिचय  बंगाल  राज्य  सरकार  से  एकत्र
 त

 रही  है  तथा

 सभा  टल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 कमला  नदी  पर  तटबंध

 390.  eft  भोगेन्द्र  झा  कया  सिचाई  मंत्रो  कमला  नदी  पर  तटबंध  बना
 के

 लिए  भारत

 नेपाल  पोते  के  बारे  में  15  मान  .1982  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  34  के  उत्तर  के  सबंध

 में  यह  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  और  नेपाल  के  इंजीनियरों  द्वारा  किए  गए  संयुक्त  सवाल Th  तथा

 |
 ह्य feared  कया  हैं  नेपाल  के  एच०  THo  जी०  द्वारा  दी  गई  दिनांक  ब्यौरा  ओर

 rhe a
 ताई

 गई  अस्थायी  परियोजना  रिपोर्टें  का  ब्यौरा  क्या  कौर
 थि  थ

 क्या  कमला  नदी  पर  सीसपाजी  नामक  स्थान  पर  बांध  बनाने  के  प्रदान  की  जां

 पहले  की  गई  थो  कौर  यह  ही  बिहार  आर  नेपाल  में  बाढ़  सूखे  तथा  बिजली  समस्याओं  का क

 समाधान  है  और  यदि  तो  इसके  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  बिहार  और

 के  इन्ही  नियमों  द्वारा  1967  के  दौरान  नेपाल  में  कमला  नदी  पर  बाढ़  तटबंध  के  विस्तार  के
 लिए

 एक  संयुक्त  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  इन  आंकड़ों  भोर  नेपाल  की  महामहिम  सरकार  स ेपे  1975  में

 प्राप्त
 को  गई  अन्य  सम्बद्ध  सूचना  के  आधार  भारत  में  जय नगर  और  नेपाल  मीडिया  के

 परे  मला  नदी  द्वारा  होने  वाले  आप्लावन  की
 रोकथाम

 के
 लिए

 एक  स्कोर  ay
 *'  भी  बिहार

 सरकार  के  f विचाराधीन  Oo
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 (  गनों  देशों  के  बहु  प्रयोजनी  लाभ  के  art  नदियों  कक बगो साधनों  के  विकास

 के  प्रस्ताव  पर  लम्बे  समय  से  दोनों  देशों  के  बीच  बातचीत  होतो  रही  यह  at  किया  गया a) rq

 था  कि  विचार-विमधें  को  any  ज़ारी  रखा  ज़ाए  |

 क  राजस्थान  के  बाड़मेर  और  जालोर  जिलों  में  सिचाई  के  लिए  माहो  नदी  का  «न

 8400,  श्री  जय  नारायण  रोत :  क्या  तिहाई  मन्त्री  यह  बताने  कं
 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  राजस्थान  के  बाड़मेर  भीर  जालौर  जिलों
 में

 बाई ६
 के  लिए  माही

 नदी  का  जल  लेने  के  लिए  प्रभावी  उपाय
 किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है

 r)  यदि  तो  क्या  गुजरात  और  राजस्थान  के  यह  anwar
 इ इस  सोच  कार्यवाही

 ......  व
 हो  ग  1  भौर

 तो  उसके  कया  डार्क  हैं
 ?

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  (*)  यह

 के राजस्थान  और  गू  त  के  इन  दोनों  राज्यों  ढारा  माही  नही  के

 यो
 के  बारे  1966  में  हुए  करार  के  अनुसरण  में  माही  जल  से  राजस्थान  के  ब्लाइमेर  और

 rat  जिलों  के  लिए  सिचाई  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 राजस्थान  और  गुजरात  की  सरकारों  ने  1966  में  एक  करार  किया  था  जिसमें

 अन्य  बालों  के  यह  व्यवस्था  है  कि  fea  बाद  क्रि  तारीख  जब  निदा  का  ब्रिटिश  हो

 जाता  है  और  जब  माही  के  क्षेत्र  निंदा  के  अवगत  भा  जायें गे  तो  गुजरात  द्वारा  राजस्थान  में

 प्रयोग  के  लिए  कराना  के  जल  के
 एक

 भाग  को  रिलीज  कर  जाए  ।  माही  क्षत्रों

 t निंदा  जल  के  प्रयोग  के  लिए  गुजरात  सरकार
 ने  सरदार  सरोवर  परियोजना  को  अपनी  af

 योजना  रिपोर्ट  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  क्योंकि  मेंदा  न्यायाधिकरण  ने
 माही  & क्षेत्र  के  लिए

 ं

 कोई  जल  आवंटित  नहीं  किया  था  ।  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्र  से  शिकायत  की  थी  कि
 गुजरात

 1966  के  करार  में  हुए  शब भो ते  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  है  ।

 इस  वाद-बिजय  कीं  हल  करने  के  उदेश्य  इस  मामले  पर  सिंचाई  के  प्रभारी  केन्द्रीय  मंत्री

 रा
 गुजरात

 ate  राजस्थान  थके  मुख्य
 मंत्रियों  की  बुलाई  गई  एक  में  विचार  किया  गया

 जिसमें  यह  फैसला  फिया  गयां  था  फ़  इस  मामले  की  जाँच  एक  समिति  द्वारा  को  जाएगी  जिसके

 अध्यक्ष
 oo

 केन्द्रीय
 जल  आयोग  के  अध्यक्ष  होगे  ओर  दोनों  राज़्यों  के  मुख्य  इंजीनियर  फ्क्  सदस्य

 होंगे  इस  समिति  की  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
 ः

 ्
 उत्तर  में  सहकारी  चीनी  मिलों  के  लिए

 थ  अकबरपुर  |

 लाइसंस  जारी  किया  जाना  वलि

 थ

 कक 8401.  शी  जयराम  वस
 _  न  केा  यह  बताने  की  कृपा  कि  :
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 (wa)

 क्या  यह  सच  है  कि  ल्  id  जिला  फैजाबाद  Gk  में सहकारी  क्षेत्र  में

 चीनी  मिल  हा  स्वीकृत  facort  गया  orr  fa a targa  बाद को  स्थापना  के  लिए  एक  लाइटर

 हि

 दिया

 क्या
 यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  पुनः  लाइसेंस  जारी  किए

 इसकी  सिफारिश  की
 ह  के

 सिर

 ्
 यदि  gt,  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  को  जा

 रहो
 ओर  ह

 ं

 द्वारा  अप  कितनी  राशि  पहले इस  मिल  की  स्थापना  के  लिए  किस

 ही  1  करवा  दी
 गई

 a

 wea

 तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री
 (se

 —

 कुमारी

 (a)  जी  हां  SO

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को
 x  bx  दिया  थ था

 क्योंकि
 इसे  तकनी की  -

 जि

 दुष्टि  से  सक्षम  नहीं  पाया  गया
 था  ।

 थ  क
 कि

 (a)  बताया  जाता दे  कि  इस  सिल  को  स्थापित  करने  मे

 दू  सोसाइटी
 न  किसानों  से

 लगभग  |
 क

 लाख  रुपये  की
 शेयर  पू

 जी  एकत्रित  की  थी  ।
 क

 ्

 घत्तस्पति  घी  में  घिटाखिन  मिलाया  जाना  क

 02.  थी  Fo  qo  राजन  क्या  नागरिक  मन्त्री  यह  बताने  at

 हक
 क it

 he:

 ह

 कया  यह  सत्र  है  कि  सरकार  बस्ती  को  डिब्बा  बन्द  करते  बग
 ढ

 उसमें  विटामिन

 को  मि
 मिलाये

 जाने  को  वनस्पति  निर्माताओं  के  लिए  अनति वा यं  करने  पर  विचार  क
 रही

 (a)  याद  ता  क्या  सरकार  ने  यह्  निर्णय  इस  प्रश्त  पर  बिलियन  समितियों  क अ
 >

 meet
 पर

 fea
 चार  करने  के  पश्चात  लिया  और

 यदि  तो  इंस  सम्बन्ध  में  इन  समितियों  की  सिफारिश  क्या

 द  कि  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उपमस्त्री  मोहम्मद  उसमान
 आ

 से  (7)  वनस्पति  उत्पादकों  के
 लिए  वनस्पति  के  प्रति  प्राम  में  विटामिन  के  2

 5  आई०  यु०
 द

 फलाना  बाध्यकर  है  ॥

 यर-सरकारी  क्षेत्र  में  अधिक
 आवासीय  योजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 8403.  श्री  एन०  क्या
 निर्माण

 और  आवास  मंत्री  ag  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  गेर-सरकारी

 क्षेत्र में  श्रमिक  aaa

 योजनाओं
 के  लिए

 वित्तीय
 सहायक

 प्रदान  करती

 (a)  यदि
 द  तो  पिछले  त

 बों  का  राज्य-दार  क्या  बर
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 a

 वक  इसका  उपयोग  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  az  sae  मन्त्री  ster  नारायण  :
 राज्य  क्षेत्र  में  सामाजिक  आवास  योजनाओं  में  से  एक  योजना  औद्योगिक  म  तथ

 समाज  के  आर्थिक  दष्टि  से  कमजोर  ant  को  एकीकृत  सहायता  प्राप्त  भावास  योजना  है  ।  क्योंकि

 आवास  राज्य  विषय है  इसलिए  इस  योजना  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  जाती  है  ।  राज्य

 क्षेत्र  योजना  स्कीमों  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  राज्यों  को  वर्ण  तथा

 अनुदानोंਂ  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।  यह  किसी  योजना  विशेष  से  सम्बन्धित  नहीं  होती  है  ।  केन्द्रीय

 क्षेत्र  योजना  अर्थात  बागान  श्रमिकों  की  सहायता  प्राप्त  आवास  योजना  के  अन्त मंत  बागान  श्रमिकों

 के  लिए  भावास  के  लिए  ऋण  तथा  सहायता  मंजर  करने  के  लिए  निधियां  राज्य  सरकारों  को  दी

 जाती  हैं  ।  यह  योजना  6  राज्यों  भर्थात  त्रिपुरा  ate  पश्चिम

 बंगाल  में  लाग  है  और  यह  राज्य  सरकारों  द्वारा  चलाई  जाती  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  दिये  गये  ऋणों  तथा  सहायताओं  के  ब्योरों  का  एक  में  दिया

 गया है  ।

 उपयु  क्त  के  अलावा  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  जो  भारत  सरकार  का  एक  उद्यम

 को  एक  स्टाफ  आवास  योजना  है  ।  जिसके  भन्तगंत  सार्वजनिक  तथा  निजी  दोनों  क्षेत्रों  में  भो

 विश्वविद्यालयों  सहित  सांविधिक  तथा  स्थानीय  निकाय  में  सम्मिलित  नियोक्ता  भी  अपने  कम चा  रियों

 के  लए  या  तो  किराये  पर  देने  या  आसान  किस्तों  पर  बेचने  के  लिए  मकानों  का
 निर्माण  क

 र  सकते

 हैं  ।
 fa

 पछले  फोन  वर्षों  के  दौरान  निजी  क्षत्र  को  मंजूर  किये  गये  ऋणों  के  राज्य-वार  तथा al
 वर्ष-वार

 रों  का
 एक  विवरण  संगीत  ।

 जाता

 a

 बायें

 ऋम  त  राज्य  का  नास  1979-8¢  19  1981-92

 ae  eee  ee
 0-81

 ee  ee  ee  ee

 ऋण  सहायता
 ऋण  सहायता  ऋण  सहायता

 वना

 असम  40.00  00  75.00  30,00  36.01  0.00

 कर्नाटक  7  2.00  की qa  शुन्य  शुन्य  शुन्य

 a केरल
 _

 10.00  3.00  5.00
 शुन्य

 लग  व

 नव

 1-00

 त्रिपुरा
 ी  स  e

 पश्चिम  बंगाल  68.00
 40.00  25.00  80.00

 60.00
 toe
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 लिखित  उत्तर  19  1982 क  ह

 =
 es

 देवा  में  शोब  सथ
 ता  के  बारे

 वें  ada

 8404.  थी  एम
 ०

 रामगोपाल  रेड्डी  ;  क्या  छुपी  Real  यह बताने  की  ही  करेंगे  कि

 (*)  कया  भारतीय  प्रबन्ध  संस्थान  अहमदाबाद  ने  देश  में  गोबर  गैस  संयंत्र
 तों  की  ea

 के

 बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  ate

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सूची  तथा  mein  विकास  मंत्रालयों  में
 राज्य

 मन्त्री
 कार

 वो०  स्वामी
 :

 तथा  जो  नहीं  ।  तैयारी  संधान  ने  केवल  चार  राज्यों  अर्थात  उत्तर  मध्य

 प्रदेश  कीर  हरियाणा  में  173  गोबर  गैस  संयंत्रों  के
 नमूना  सर्वेक्षण  के  आधार  पर

 भारत
 में  बालों

 ः
 गैस प्र  एक  सामाजिक  afar

 मूल्यांकन
 नामक  एक  रिपोर्ट  प्रिंका  शित  की  है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 में  रावत  पश्

 ्
 8405.  प्रो०  भंजित  कुमार  बया  af  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  च्  क

 sat  यह  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  में
 तकनी

 प्रशा  सा
 4  श

 और  चतुर्थ  श्रेणी  के  बंदियों  के  27,522  मंजूर  सुदा  पदों  की  तुलना  में

 197  9  को  केवल  22°699  ब्यक्ति  पदों  पर  कौर

 (#)  afe
 तो

 इसके  बया  कारण  हैं  तथा  साथ  ही  उपरोक्त  श्रेणियों  में
 से  me

 a

 ड समय
 कितने  पद  रावत  ह  कौर  इन  रिक्त

 पदों
 को  भरने  के  लिए  सरकार  मे  क्या  कदम  उठाए  हैं

 wha  ओर
 Welt

 fasta  मंत्रालयों  में  राज्य  neal  आर  वं वी ०  स्वामी  ाथन्‌
 )

 (*)  गौर  प्रशन  े  सूचना  के  वास्तविक  स्रोत
 का  उल्लेख  न  होने  के  अभाव  देश  में  सभी

 जगह
 फले  हुए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  क  संस्थानों  भोर  अन्य  प्रतिष्ठानों  में

 :  ।

 1979  तक  fred  दो  वर्षों  से
 स्वीकृत

 पदों  कौर  रिक्तियों  की  बुल  संख्या  के
 संबंध

 मं
 दिये  गये  आंकड़ों  को  पुष्टि  करना  कठिन  है  |  फिर  परिषद  कें  पास  उपलब्ध  नवीनतम

 सूचना
 क

 os

 विभिन्‍न  वर्गों  के  अंतगर्त  रवीत  qa,  az  हुए  dal  अर  खाली  पदों  की  संख्या  निम्न

 मामन

 a
 पदों  का  वर्ग  मंजूर  किए  हुए

 भरे  गये  पदों  a  पदों
 ्

 दों
 को

 संख्या

 बी  की  संख्या

 नन

 वैज्ञानिक  6015.  4229  1846

 2.  तकनीकी  7135  1598

 3.  प्रशासनिक  4523  4013
 ह

 510

 4.  सहायक  93  40  53

 5.  agifen  10833  9853  1000
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 1904  ध

 6:  कर्ट
 ake

 एएए
 as  ene

 तनिक संवर्ग  1000  से  afer  स खाली  पद  ए ate  से  सम्बद्ध
 हैं

 जों  कि  एंक

 होने  वाला  संवर्ग  है  ।

 इन  रिक्तियां  कां  सही  कारण  यह  है  कि  पदो  के  भर्ती  और  उन  पदों  पर  व्यि  it

 चत

 ae

 के  बीच  THY  and  बीत  जाती  है  ।  dear  के  निदेशकों  से  यह  सुनि

 करे
 at  कियागया  हैं  कि  वे  खाली  पदों  को  शीघ्र  ही  भरें  ।

 कृषि  वैज्ञानिक

 क्ति  मण्डल  से  भी  अनुरोध  किया  गया  दै  कि  बिलियन  वैज्ञानिक  और  तक़नीकी  पो  की  प  भर्ती

 करें
 जोर

 कि  उनके  उत्त  दायित्व  के  अंतगर्त  हैं  ।

 ्  गुजरात  में  el  कौ  नस्ल  a  सुधार  को  योजना

 8406.
 श्री  मोती  भाई  आर०  alee :  मया  कहीं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क

 सो

 गुजरात  में
 विशेषरूप  से  मेहसाना

 जिलें  में
 जहां  मेह  हुसैनी  मेस

 र  ट  ate

 जिनके  लि

 र

 द

 की
 es तय  सरकार  के  500  एकड़  alafza  करने  को  समझ  aa

 नस्ल  सुधार  करने  सम्बन्धी  योजना  कंब  तक  siaifeda  की

 ails

 द
 कया  गत  2-3  वर्षों  से  विचाराधीन  यह  योजना  fist  at  कार्यान्वित  हो

 भोर

 हि
 (7)  गुजरात  के  मेहसाना  जिले  मं  इसकी  कार्यकारी  afa  द्वारा  देश  में  दूध  और  घ

 न न
 कमी  को  द्र  करने  के  लिए  क्या  का  यें  वाही  की  गई  है

 ra सधी  गौर  एाततीग  fama  सन् राल यों  सें  isa  मंत्रो  (sit  आकर
 बोर

 )  सें  (7)  यह  योजना  केन्द्रीय  मेस  अनुसंधान
 संस्थान  का  एक  भाग है  जिसे  छठी  जना

 गौर रान
 भारतीय  कृषि  भनृसंधान  परिषद  द्वारा  स्थापित  किया  जीना  है  ।  मुख्य  संस्था

 ड  केन्द्रों  के  स्थान  का  फैसला  करने  के  लिए  एक  टास्क
 फलों

 का  गठन  कियां  गया  है  ।  ज र से  ही

 WW  ॥
 टास्क

 ad  की  सिफारिश  प्राप्त  हो  जाती  उस  पर  आगे  की  आवश्यक  कार्यवाही  की  जाएग

 क
 राज्यों  में  ग्रामों  विकास  एजेंसियां

 नी

 07.  थो  wean  मलिक :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 हरे  कि

 :

 कया  ag  सच  दै  कि  उनके  मंत्रालय  ने  प्रत्येक  राज्य  में  जिला  af विकास

 सियां  बनाई

 क्या  इन  जिला  विकास  एजेंसियों  की  राष्ट्रीय  रोजगार  कार्यक्रम  के  त्रि  चयन  का

 सब  ण  तथा  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  सर्वेक्षण  कार्य  सौंपा  गया

 स: एस केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  के  विभिन्‍न  ग्रामीण  समन्वय  के
 क

 के

 न्वयन  तु  कुल  कितनी
 धनराशि  दी

 वर्ष  1982-83  में  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  र रोजगार  कार्यक्रम

 के  कार्यान्वयन  हेतु  ‘fafara
 |

 राज्यों  qs aT
 कितनी

 धनराशि

 अ  ae

 और
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 खित
 झन

 प्र  1982.

 —

 Scanner  SRE  है  काए

 रोजगार  है  P  s  गन्ज
 Ist  क द  थीं  य थन

 उड़ो  सा  राष्ट्रीय  &  हे  ६६  ह भो  wed  19352

 बाल  का  का  ब्योरा  ब्या  दूं  ?
 फेंकिए

 जाने

 कथा  भोर  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  सूत्रों  (sit  बालेदवर  जी  ati

 सभी  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने  राज्यों  में  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियां  गठित  कर  लो  ग

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  किए  गए  निर्माण  कार्यों  की  अ

 समन्वय  तथा  उसकी  प्रगति  की  पुनरीक्षा  करने  की  जिम्मेदारी  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  को

 हंपी  गई  है  ।  इस  संबंध  में  जारी  किए  गये  अन्तिम  निदेशों  की  एक  प्रति  संलग्त  है  ।

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टो०  3951/82

 बल  198  1-82  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  waar  तथा  राष्ट्रीय

 जगार  कार्यक्रम  के  aaa  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  केन्द्र  बासित  क्षत्रों  को  बटित  नों  की

 स्थिति  को  दर्शाने  वाले  विवरण  1  व  2  संलग्न हैं  ।
 द

 में  रखा  गया  देखिये  सख्या  एल०  टो
 ०  3951/82]  द

 राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  वर्ष  1982-83  के  a  रान

 वित्त  राज्यों/केन्द्र  शासित  क्ष  त्रों  को  कुल  90  करोड़  रुपये  की  धनराशि  का  आवंटन  f

 का  प्रस्ताव  है  ।  हे  न

 (=)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  वह  1982-83  के  दोरान  शुरू

 ने  वाले  निर्माण  कार्यों  के  ब्यौरे  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।  वर्ष  के  दौरान  कायर

 q T, के  अंतगर्त  निर्माण  कार्यों  की  मद्दे  में  होगी  :  लघु  सिचाई  निर्माण  कार्यों  का  पुन्दद्धार  तथा  निर्मा

 ग्राम  पंचायत  के  तालाबों  का  पुनरुद्धार  तथा  ग्रामीण  सड़कों  का  निर्माण  तथा  उनमें

 सुधार जनों  की  पर्याप्त  जनसंख्या  व।ले  गांवों  में  सामुदायिक  भवनों  का  प्राथमिक  स्कूल  भव
 न

 re का  ग्राम  पंचायत  घरों  तथा  महला  समिति  भवनों  का  निर्माण  तथा  उनमें  नई  ch
 जिस

 रोप
 मत्स्य  फार्मो  का  मू-संरक्षण  बाढ़  बचाव  areal  का  निर्माण

 तथा
 उ
 उनमें

 थ
 सुधार  ।  क

 दिल्‍ली  में  यमुना  के  aa  में  प्रदुषण

 ह  थ्री  त्रिलोक  ग्रन्थ  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्रों  यह  ay  कपा

 करेंगे  थ

 (=)  ag  सच  है  कि  उत्तर  पश्चिम  दिल्‍ली  का  सारा  मल  यमुना  के  जल  को  i  द्
 fra  करता

 ta  नार्थ  ट्रंक  सीवर  भक्तिनगर  के  निकट  एक  नाले  में  गिरता है  जो  यमुना  में  जाकर  मिलता

 ह  कौर  यदि  तो  यह  नाले  में  कब  से  गिर  रहा  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  यह  भी  सच
 है

 कि  किशनगंज  ate  गुलाबी  बाग  के  निकट  बहुत  सीवर

 नालिय  तथा  seq  नालियां  भी  इस  नाले  में  गिरती  हैं  और  यह  यमुना  से  जाकर  कौर

 प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  दिल्‍ली  नगर  निगम  aur  का  पिलता द  (1  (:.  ६  ran विभाग  क्या  कदम

 उठा  रहे  हैं
 ?
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 29  904  (  fa  त
 IAT

 ब्

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  ओर  आवास
 त्री  भीष्म

 नारायण  .  सिह

 रि
 लो  नगर  निगम  के  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  मल ब्य यन  संस्थान  ने  सूचित

 कियां
 है  कि

 उत्तरी  दिल्‍ली  के  ट्रंक  सिविल  से  कुछ  मल  पिछले  दो  वर्षों  से  इस  सिविल  के  मेनहोत्स  के
 टू

 ने/फटने

 के  का  हुई  बताई ण  नजफगढ़  नाले  में  बहता  है  यह  टूट फूट  मारी  वह  इत्यादि  के  कारण

 गई है  ।

 इस  संस्थान  ने  भागे  बताया  है  कि  नजफगढ़  नाले  में  कुछ  मल  जल  उ

 ्  te नालों
 से

 भी  बहता  है  जहां  अपर्याप्त  था  कोई  निर्यास  प्रणाली  नहीं

 नजफगढ़  नाले  में  मल
 के  बहने  को  रोकने  के

 के  लिए अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे
 हैं

 an

 नगर  निगम  द्वारा

 i)  उत्तरी  दिल्‍ली  सीवर  की  मरमम्त  की  जा  रही  है  ।

 oe
 ह 11  )  नजफगढ़  नाने  में  गिरने  वाले  कुछ  गले  को  माल  <1S  ज ॥  र

 र

 कट  टंक  सिविल  में  पम्प

 से  फें

 कि
 जा  रहा  है

 ara  में  पम्प  से ॥)  कुछ  बहाने  को  नजफगढ़  नाले  के  अन्तिम  छोर  पर  asa

 डाला  ज  ता
 है  तथा  उसका  शोधन  किया  जाता  है  ।

 )  arfafeea  बहाव  के  लिए  नजफगढ़
 नाले  के  किनारों  पर  उत्तरों  तथ  पाइ  मी  दिल्‍ली

 में  नये  ट्रक  सीवर  बिछाये  जा  रहे  हैं  ।  पम्पिंग  स्टेशन  और  राइजिंग  मेन «  क

 ST tar 21
 v)

 पद्चचमो  दिल्‍ली  में  एक  सहायक  सीवर  बिछाया  ि
 ee

 (vi) रिठाला  में  सम्बन्धित  कार्यों  सहित  एक  पम्पिंग  स्टेशन
 भोर  एक  नये  मल  शोधन

 सम्पन्न  मी  थापना  की  जा  रही  है  ।  ्

 दि

 छोटे  सीमान्त  किसानों  और  खेतिहर  मजदूरों  को  सहायता

 409.  थी  do  भार०  | -. |  क्या  प्रमाण  विकास  मन्त्री  र  की  कृपा

 करने

 oan  क्या  4  महीने  से  28  महीने  तक  शंकर  बछिया  पालने  के  लिए  छोटे  सीमान्त  फ़सानों

 को  सहायता  देने  की  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  की  सिफारिश  पर  केन्द्र  द्वारा  प्रायोगिक  योजना  को

 पांचवीं  तथा  छठी  पंचवर्षीय  योजना भों  में  कितने  खण्डों  में  शामिल  किया  गया  था

 sfa  वर्ष  प्रत्येक  राज्य
 क

 प्रत्येक  खण्ड  में  राज  सहायता  के  रूप  में  कितनी  धनसौली
 था

 और  थ
 खर्चे क  an

 (7)  प्रत्येक  राज्य  के  कौन से  खण्डों में  ढाल डाल  वाले  कूचों  3  faq  कितनी  राज  सहायता

 दी  गई  भर  प्रतिवर्ष  कितनी  राज  सहायता  दी
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 a

 sfc  और  arate  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  (af  बालेश्वर
 :

 fe  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  शुरू  किए  गए  विशेष  पशुधन  उत्पादन
 काय

 क्रम

 अंतगर्त  दोगली  किस्म  की  बछिया  पालने  के  लिए  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  और  कृषि  श्रमिक

 को
 सहायता

 देने  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  को  1975-76  से  योजना  के  दौरान  9

 जिलों  में  99  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  गया  था  ।  छठी  योजना  arate  ्
 ४

 दौरान  भी  ag  योजना  उपयुक्  कार्यक्षेत्र  के  साथ  जारी  रखी  जा  रही  इस  योजना  का  खण्ड

 बार  प्रबोधन  नहीं  किया  जाता  है  और  ना  ही  खण्डों  के  बारे  में  सूचना  रखी  जाती  है  ।

 प्रत्येक  खण्ड  में  राज  सहायता  से  सम्बन्धित  व्यय  के  बारे  में  सूचना  नहीं  रखी
 जात

 2  कयोंकि  निधियां  राज्य  सरकारों  को  बंटित  की  जाती  हैं  ।  विवाद  तथा  राज्यवार  alae

 अकड़े  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 समन्वित  प्राचीन  विकास  कार्यक्रम  जिसके  भन्तगंत  देश  के
 सभी  खण्ड  भाते  ह  के  भन्तगंत

 फल  कुओं  के  लिए  राज  सहायता  प्राप्त  gi  तथापि  इस  gees  के  लिए  प्रत्येक  खण्ड  में  दो  गई

 at साज  सहायता  के  बारे  में  सुचना  का  प्रबोधन  अलग  से  नहीं  किया  जाता  है  ।  क

 विवरण
 ह

 केवल  केन्द्रीय  झा  रुपए  में  )
 वर्ष  दौरान  बंटित  धनराशि क्

 ऋ०  राज्य किन् द्र  शासित  1975-76  1976-7
 ह  1O7 a?  HO  tnn

 क  81  1981-82

 fo  क्षेत्र  1m

 4  5  9
 7

 वह

 aleeq  प्रदेश  3.00  1.92  19.46  20.75  11.20  10.00  11.65

 1.00  5.0  1.00  891  5.87  0.87

 0.50 बिहार  4.50  7.50  2.00  100
 क

 3.59  1.00

 गुजरात  1.00  5.00  300  250  0.10  3.00

 efeam  =  2.00  8.00  12.50  4.00  2665  8.86  7.14

 हिमाचल
 2.00

 2.50  3.50 4.00
 1.50

 1.00

 3.52 le
 तथा कदम

 1.00
 100.

 12  7.42

 केरल  ॥  क  2.00  0.49  5.50  37  00  34.03  32.52  31.00

 कर्नाटक  4.50  9.50  15.00  22.16  12.00  eq

 10  मध्य  प्रदेश  3.00  6.32  15.00  22.61  9.50  22.50
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 1  2  4  5  6  7 3

 2.00  1.00  4.00  8.82  7.03  6.71 11.  महाराष्ट

 0.50  0.50 12.  मणिपुर
 0.25

 1.00  0.30

 13.  मेघालय  3.50  1.00  0.25
 1.00

 2.00  तन्य  0.50

 ्
 14.  नागालैंड  0.795  00  2.62  7.97

 a

 15.  उड़ीसा
 0.60

 as

 1.5{  23  16.  17.51  17.67

 16.  पंजाब  3.00  a  7  9.00  i  12.52

 ong ann  r  no 17.  ca  30  5.00  19.00
 ata

 16.60

 18.  तमिलनां  3.50  46.40  26.00.  39.38
 id

 31:24
 क

 0.50  100  1.50  0  8.00  11.00 19.  त्रिपुरा

 7 20.  कतर  प्रदेश  0.69  82.00  17.50  धन्य

 ह

 5  exe

 11.93  27.00  12.50  ह  7.00

 2>  wYaT
 =ਂ

 os

 3.50  3.00  1.75  200
 मान्य

 03.  दिल्‍ली  1.00  1.00  0.25
 =  pe

 24.  पा  sya  3.00  2.00  00  6.74
 Ps

 —= -- wm

 मांग  295  39.20  167.50  292.00  22.51
 16.05

 208.18

 ला

 देश  में  केन्द्र  सरकार  की  जमीन  पर  अनधिकृत  कब्जा

 श्री
 तारिक अनवर  :

 निर्माण  और  आवास  मन्त्री  ag  बताने
 की  कृपा

 करेंगे
 क्

 द

 (=),  क्या  ag
 सच  है

 कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में
 कुछ

 लोगों  ने  के  चन्द्र  सरकार  को  जमीन

 पर  अहि
 ba

 कब्जा
 क्या

 es
 (a)  क्या  यह  भो  सच  fis  arg  सरकार  उक्त  अनधिकृत  कटाने  के  लिए

 राज्य  सरकारों  को  परिपत्र  भेज  रही  है  अथवा  भेज  चकी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 घ  )  इसके  बया  कारण  हैं  कि  बेदखली  सम्बन्धी  खर्च  के
 ron  द्वारा  किये  जा  रहे

 क  से  उनके  iy  के  अधीन  ate  aweray
 जमीन हैं  और  उन  लोगों  से  वूल  नदीं  किए  जा  रहे  जिनके

 खाली  करार

 गा  रही  बोर
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 a
 ir

 उन  स्थानों  के  नाम
 जमीन  बन

 a}
 जक घिकृत कट क् क

 क्ति  बढ  में  इ

 रि कौर
 यह  बात

 सरकार  के  ध्यान में  कब  भाई ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  ही  भीष्म  नारायण  fag)
 मी  जी

 हां  ।  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  की  भूमि  पर  विद्यमान  अनधिकृत  कब्जे  के  बारे  में  कोई  स
 क्षण  नहीं

 किया  या  है  ।

 मामलों  में राज्य  सरकारों  को  कोई  भाम  पात्र  नहीं  भेजे  जाते  चल

 राज्य  रा
 कार  की  जो  मी  सहायता  आवश्यक  पाई  जाती  उनसे उन  मामलों  क्रो

 जाता  ||

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 (4)  सरकार  कोई  ने  दखली  सम्बन्धी  खां  नहीं  कर  रही  बुहत

 अन्तत
 बम्बई

 भनधिकृ  पटना  fer  गए  हेलमेटों  के  लिए  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकारी af
 से

 einer
 गया

 विकृत  दखलकारों  को  वैकल्पिक  स्थलों  पर  पुनः  बसाने  के  राज्य  सरकार  amy
 अनुदान

 देने  का

 नील  किया  गया

 क
 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  ब्योरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भारतीय  fed  बेक  द्वारा  ब्याज  दर  aga  किए  जाने  को  तुलना  में  age

 8411.  थ्री  रामविलास  पासवान :  क्या  कपि  मंत्री  याद  बताने  को  कृपा  करेंगे  ie

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  भारतीय  रिज  बैंक  से  कहा  है  कि  ag  उन

 राज्य  सरकारों  जो  धान  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  निश्चित  मूल्य  की  तुलना  में  अधिक  वसूली  मूल्य

 देती  हैं  क
 ऋणों

 पर  ब्याज  की  सामान्य  दर  की  तुलना  में  अधिक  दर  वसूल

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  बौर  उस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया

 बयां  :  लोर

 घान  को  वसूली  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  है
 ?

 wie  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  कमला  :
 र

 भारत  सरकार  विभिन्‍न  संगत  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  खाद्यान्नों  के  वसूली  मूल्य  निर्धन

 (« mh  ती  है  भोर  a  सभी  राज्यों  को  समान  रूप  से  लागू  होते  हैं  ।  केन्द्र  द्वारा  निर्धारित  किए  गए

 मूल्य  से  अधिक  मूल्य  पर  खाद्यान्नों  की  वसूली  करना  समूचे  राष्ट्र  के  हित  में  नवदीं  है  क्योंकि  इससे

 सामान्य  मुल्य  स्तर  में  वृद्धि  हो  जाती  इसका  परोक्ष  रूप  से  ag  परिणाम  होता  दे  कि  स्थानीय

 yea  स्तर  में  वृद्धि  होने  के  कारण  सार्वजनिक  far  प्रणाली  के  लिए  केन्द्रीय  पूल  से  अधिक

 मात्रा  में  खाद्यान्न  प्राप्त  किए  जाते  हैं  ।

 जिन  राज्यों  ने  विंमान  खरीफ  मौसम  1981-82  के

 ब

 कन
 द्वारा

 धान

 किए  गए  मुल्यों  से  या  तो  बोनस  a  शा  प ww  SEI  be  में  eae
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 न

 weal
 ae घोषणा  को  है  उन्हें  12.5  प्रतिशत  की  रियायती  दर  के  ब्याज  की  बज  प्रतिशत

 की
 त
 वाणिज्यिक  दर  पर  ब्याज  अदा  करना  होगा  और  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  12.5  प्रतिशत  की

 स्थायी  दर  पर  ऋण  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।

 वर्तमान  खरीफ  मौसम  के  दौरान  वसूली  की  रफ्तार  पिछले  मौसम  की  तुलना  में

 बेहतर  है  क्योंकि  14-4-  198  !  तरू  चावल  की  वसूली  64.30  लाख  मीटरी  टन  हुई  बतायी  जाती

 थी
 है  जबकि  पिछले  मौसम  में  उसी  अवधि  के  दौरान  50.28  लाख  मीटरी  टन  को  वसूली  हू

 दैनिक  मजदूरी  पर  काम  करने  वाले  श्रमिकों  की  मजदूरी

 .  8412.  श्री  चिन्तामणि  जना  कया  निर्माण  ओर  आवास  मन्त्री  यह  बत
 हँ

 करेंगे

 wa  वालें  श्रमिकों )  क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  भवनों  में  दैनिक  मजदूरी  पर
 काम

 म

 की  aaa में  वृद्धि  की  गई  यदि  at,  तो  मजदूरी  को  प्रतिदिन
 दि

 की दर  क्या  होगी  और

 पुनरीक्षित  दर  किस  तारीख  से  लागू  होगी  द

 क्यां  इसमें  और  afa  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  और

 बया  महीने  के  दौरान  छुट्टियों  के  लिए  मजदूरी  देने  का  कोई  प्रस्ताव  ट
 हि

 भीष्म  (*) _  संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  नारायण  :

 नई  fa  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  अकुशल  दैनिक  मजदूरों  को  मजदूरी  की  दर

 l-  1-1  १0  से
 9

 रु०
 25  प  है  ।

 भीर  श्रम  मन्त्रालय  के  विचारधीन  हैं  ।

 )  दैनिक  मजदूरी  के  कोंचा  रियों  के  मामले  में  3  राष्ट्रीय
 छुट्टियों

 को  वेतन  छुट्टियां

 माना  जाता  ्

 OO

 एन०  बी०  alo  ato  में  सहायकों  को  नियुक्ति

 8413  a  भू  न  सेठी  :  क्या  निर्माण  ate  आवास  मन्त्री  ag  बताने की

 ई  दिल्‍ली  में  एन०  बी०  सी०  सी०  में  2  से  14  मान  be  तक  330-560 क्या

 रुपये  के  वेतन  में  दो  के  कार्यालय  सहायकों  की  नियुक्ति  के  लिए  सक्षात्कार
 faa

 गये थे

 करने  अभ्यार्थियों  को  साक्षात्कार  के  लिए  बुलाया

 शप  oerr >
 (7)  क्या

 साक्षात्कार के  समय
 दिये  गये  कार्यकरण  के  आधार

 पर  भर

 चयन  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किया  गया  है
 ?
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 लिखित  उ  19 aaa, 1982
 एएए  खदिर  न्यय

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  भर  आवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  fag)  :  (8)  at, सं तर रीय

 1  से  14  1982  तक  (7,9,'0  ate  |3  !  952  को  छोड़कर  ।.  साक्षात्कार

 fa  1  गया a
 दि

 1225  उम्मीदवारों  को  साक्षात्कार  के  लिए  बुलाया  गया  था  ।

 तथा  (9)  साक्षात्कार  के  प्रदश  के  आधार  पर  ही  नहीं  अपितु  उम्मीदवार  तें  की

 weal  भों  एवं  अनुभव
 के  आधार  पर  यह  चयन  किया  गया  था  ।  सरकारी  भनुदेदों

 के  अनुसार

 सिलिक
 तिनकों  के  mata  अनुसूचित  जाति/अगुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवार गों

 का

 अलग  से

 साक्षी  र  faat  गया
 था

 ।

 क

 उड़ाता  में
 महानदी  मुहाना  तिहाई  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के

 परिणामस्वरूप  पानी  जमा  हो  जाना

 8414,  थो  aga सेठी  :  बया  सिचाई  weal  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  सरकार  की  उडीसा  में  महानदी  मुहाना  सिचाई  परियोजना  कके  स्वीडन

 के
 प  थ णामस्वछषप  पानी  जमा  हो  जाने  के  कारण  भूमि  के  एक  बड़े  क्षेत्र  पर  जो  ह a  पड़  गा

 उसके  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  से
 कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 भोर

 यदि  तो  सरकार  का  कार्यवाही  करने  अथवा  पाती  जमा  होने
 से

 भूमि क
 को बचाने

 तथा  उड़ीसा  के  इंस  क्षेत्र  में  सिंचाई  सुविधा  उपलब्ध  करीने  के  बारे  में
 कया

 कदम
 उठाने  ब

 विचार है  ?

 तिखाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 fara  tema  ध्न् सार  भोर (

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  कोई  विशिष्ट  रिपोर्ट  भारत  सरकार  की  उपलब्ध  नहीं  की  गई  ।  aarti,

 राज्य  सरकार  ने  यह  सुचित  किया  कि  उनके  द्वारो  महानदी  डेल्टा  सिचाई  परियोजना  को

 Oo  क्रिया  कवित  fag  जाने  के  कारण  कुछ  क्षेत्र  जल-जमाव  से  प्रभावित  हुए  राज्य  सरकार
 ने  यह

 भी  सुचित  frat  है  कि  geet  सिचाई  परियोजना  के  ्रियास्वयन  के  कुछ  जल  निकास

 सुधार
 सम्बन्धी  निर्माण-कायम  क्रियान्वित  किए  गए  हैं  ।  महानदी  aus  परियोजना  के  क्रियान्वयन

 के
 राज्य  सरकार

 द्वारा
 डेल्टा  क्षेत्र  के  लिए  सम्पत

 जल निकास
 सम्बन्धी  व्यापक

 पोज
 ना

 यार  करने  ओर  धुनी  जल  निकास  salar  को  क्रियान्वित  करने  का  काम
 हाथ  मे  नि

 का  प्रस्ताव  है  ।

 ग्रामीण  विकास  के
 लिये  स्वयंसेवी  संगठनों

 को
 दिया

 शय  लुदिन
 ग

 8415.  शी  dae  तिरकी :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  ag  बताने  की
 go  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  स्वैच्छिक

 मदों
 को  araic fi

 f  कास  गतिविधियों  के

 लिए
 अनुदान

 के  रूप  में
 राज्यवार

 (
 कितनी  राशि  दो  गई

 ः

 प  चम  बंगाल  के  चार  पिछड़  fi  i  वकास के के  लिए  sat  कदम  सरूप
 a

 गए  कौर
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 है  ह  परिचय  बंगाल  में  ग्रामीण  विकास  के
 लिए  कितने  स्वस्तिक  ae को  अ

 अनुदान
 फि  mg ?

 की  तथा
 ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राजय  मन्त्री  बालेश्वर  :  (*)  ग्रामीण

 विकास  मंत्र/लय  द्वारा  स्वैच्छिक  संगठनों  को  इनके  लिए  सहायता  दी  जाती  (1)  स्वेच्छिक

 तथा  सामाजिक  कार्यवाही  कार्यक्रम  को
 बढ़ावा

 देने  की
 योजना

 के  अन्तरगत  जन  सहयोग  की  प्रिया

 गिक  परियोजनाओं  को  शुरू  2)  ग्रामीण  युवाओं  को
 स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  दे

 की  योजना  के  अन्तगंत्त  प्रशिक्षण  आधारभूत  ढांचे  को  मजबूत  बनाना  ।  इस  मंत्रालय  द्वारा  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  इन  योजनाओं  के  अंतगर्त  स्वैच्छिक  संगठनों  को  27,70,78  1.00  रुपए  की  घन

 राशि  दी  गई  है  जिनका  sate  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  हैं  4

 यह
 विषय  परिचय  बंगाल  सरकार  से  सम्बन्धित  है  अनिवार्य  सूचना  उनके  पास

 उपलब्ध  होगी  |  ।  जहां
 तक  इस  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  समन्वित  ग्रामीण  विकास  सुमुद्री मि

 विकास  सूखाग्रस्त  क्षत्र  कार्य  ग्रामीण  बाजारों  के  विकास
 भादि  जेसी

 महत्वपूर्ण
 नाओं  के  अस्तंगत  सभी  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित क्षत्रों  को  qiaag a  सिद्धान्तों  के  अनुस

 र  पर  सहायता  उपलब्ध  है  ।  hess

 द
 पश्चिम  बंगाल  में  उन  cafoan  संगठनों  की  संख्या  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  में  agar

 गलगला

 दी  ay  ग्यारह  है  ।

 ot  Oo
 qe  ty

 ऐच्छिक  जिन्हें  ग्रामीण  विकास  गतिविधियों
 के  लिए  निधियां

 मक  थ  बंटी  को  गई  को  राज्यवार  सचों
 क

 स्वैच्छिक  aaAT  कौर  सामाजिक  कार्यवाही  कायस  को
 a

 पहन

 =

 राज्य  fea  धनराशि

 थ (
 ह

 संगठनों  के  नाम

 रुपये  मे ं)

 ह  के

 a  3

 आन्ध्र  प्रदेश  GUT  टेस्ट  यलमानवेली  896.00

 बिहार  de
 मिल

 भारतीय  पंचायत  | 0-11  015.00

 बिहार  में
 शुरू  को  गई

 द
 ह

 दिल्ली  3. अखिल  भारतीय

 nf  34

 984.00

 महा  राष्ट्र  4.

 य  ग
 कार्य

 संस्था  28,500.00
 eee

 24,580.00
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 1  2  3
 जाण

 मणिपुर  25,000.00 मणिपुर  ग्रामीण  संस्थान  का  ग्रामीण

 तमिलनाडु  श्री
 रामकृष्ण  मिशन  18  050.00

 कोयम्बतूर  = a

 उत्तर  प्रदेश  ।  कल्याण  तथा  अनुसंधान  8qu,  25,000.00

 लखनऊ

 पश्चिमी  बंगाल  a  गठनी  दक्षिण  24-  है  ह  हि  24,754.00

 17,000.00 10.  सेट
 ch

 करन्ट
 24

 परगना

 8,000.00 11.  ग्रामीण  विकास
 में  स्वैच्छिक  एजेन्सियों

 नई  facet की
 एसोसी

 oe  ae  es  ा  ee  were

 2,20,779.00 योग

 a
 1980-81

 क  ow
 असम  1.  अखिल  भारतीय  पंचायत  दि  लल

 v  50,000.09

 सम  में  शुरू  किया  गया

 ् थ
 दयानन्द  सेवाश्रम  बो खाजा

 ः
 23,290.00

 गुजरात  अखिल  भारतीय  पंचायत  दिल्‍ली  24,  700.00

 _  गुजरात  में  शुरू  को  गई

 विद्या  दत्त जक  मेहसाना  25,000,00

 25,000.00 ग्राम  सेवा  मनसा

 अवचेतन  प्रगति  वेराबार  11,875.00

 नानकपुर  केलवानी  मानकपुर  18,750.00

 पॉड  मेवात  विकास  गुजरात  24
 750.00

 25,000.00
 2

 ग्राम  विकास  पीलिया

 प
 कर्नाटक  10.  त्रिलिनगेदवर  विद्यावधंक  25,000.00

 मुहाल  रायचूर

 laue nfa fr  25,000.00 11.  महेश्वरी  विद्यावधघंक क
 इटागी

 102



 29  1904  लिखित  उत्तर

 ]

 मणिपुर  12,
 प्रामीण  fe

 लाम सांग  25,000.00

 af

 महाराष्ट  13  प्रकृति  कांयं  बम्बई  24,580.00

 तमिलनाड़ु
 ue

 निदान  कोयम्बतूर
 ह

 25,000.00

 उत्तर  प्रदेश
 ec

 25,000.00 5.  मुशी  जमुना प्रसाद  नई  दिल्ली

 प्रदेश  में  शुरू  किया  गया

 6.  बाल  कल्याण  तथा  अनुसन्धान  25,000.00

 लखनऊ
 ह

 17.  श्री  रामगढ़-आनन्द  करवे  रिया पश्चिम  बंगाल  12,500.00

 18,
 बनी  खोर  दाना ला

 थ
 25,000.00

 9.  आनन्द  हावड़ा
 जगत प ु्

 17,000.00

 राष्ट्रीय  सास्कृतिक  कलकत्ता  ः  36,000.00

 ह  गुरपोल  अरुणोदय  हावी  17,000.00
 oo

 2.  सोन ताला  मिलन  हावी  क  23,025.00

 21,500.00 बाल  खेल-कूद  गों डाल पाड़ा

 बंगाल  )

 24  भारतीय  कृषि  fi  शास  20,875.00

 SIT  SENT

 25  कलकत्ता  24,754.00

 योग  6,00,599.00

 असम  23,290.06 दयानन्द  सेवाश्रम  बो खा जान

 eal  24,984.00 दिल्ली  tala  पंचायत

 गुजरात  श्री
 faa  |

 त  25,600.00

 पांडु  Nata  निकास  ug
 a,

 agtar .  24,750.00
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 3

 — अ  आआ  आ

 5.  ग्राम  विकास  मंडल  साद
 25,000.00

 6.  नानकपुर  केसवानी  मेहसाना  8,750.00

 स्वर
 ग्रीम  सेवा  पि  मेहसाना  000.00

 :

 18,225.00

 f

 श्री  नवचेतना  प्रगति  वेरा बार

 a  ह खारी
 विभाग  विकास

 नादन  000.00

 भ  श्री  भा
 पूरा

 विकास  भाजपुर  नै  250.00

 gto  ato

 श्री  अवचेतन  प्रगति  वेरावल

 श

 350.00

 श्री  fan  मंडल  सावर कण्ठा

 क
 23,  250.  00

 दोरपुर  उत्पादक  सहकारी  सोर  य
 23,750.00

 लिमिटेड  शेरपुर

 14  सोंगा  विकास  पो०  भा  25,000.00

 Oo
 सुरत

 श्री  कपाली  सेवा  मालव  25,000.00

 (  हाकलिका  नवयुवक  मिल  कावा  23,250.00

 7.  श्री  ang  जुब  केलवा ली  मेहसाना  _  25,000.00

 भाल  नलंकंठा  ब्राजोगिक  संघ  घी हलका  ,5,000.00

 19.  श्री  विद्या  उत्त  जक  काजोल  25,000.00

 20  अखिल  भारतीय  पंचायत  दिल्लो  20,800.00

 गुजरात  में  दुरू  किया  गया

 काय )

 21  ग्राम्य  विकास  atfaer  25,000.00

 22  लोक  वासुकि  18,100.00

 हरियाणा  23  रया  कन्या  गुरुकुल  सभ  a  6,910.00

 24.
 पाबन्द

 सेवा  क Ht  20,250.00

 मणिपुर  25.
 बांग That  महिल  ear  कन्या  20,350.00

 मणिपुर
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 Se  ८

 |

 तमिलनाडु  26.  श्री  रामकृष्ण  fara  कोयम्बतूर  19,692.00

 द्  rd उत्तर  प्रदेश  217.0  छारा  शिक्षा  23,050

 23,025.00 पश्चिम  बंगाल  28,  सानता  मिलन  जिला  हावड़ा

 ह्  9.
 बाल  खेलकूद  हावड़ा  21,500.00

 0.
 श्री  रामा कृष्णा  आनन्द  24  पर गर  12,500.00

 संगठन  दिक्कत  24  परगना  75,000.00

 (3  परियोजनाओं  के  लिए
 ए  oe

 32  do  माज  रायपुर  17,000.00

 हावड़ा

 एलननागामधणाननााााममधुततानाा ee

 योग  7,63,026.00

 =e  eee aes  oe

 कुल  योग  (1979-80  से  1981-82)=

 ः
 रपये  ।  15,84,404.00

 प्रदूषण सम्
 क

 ata  Au  क

 nT  in

 an

 वि

 राज्य  स्वेच्छिक  एजेंसी  पों  के  दी  गई  सहायता

 ee

 नाम  व  पते
 1979-80

 2

 क्

 भास्कर  प्रदेवा  (1)  माग बतुल्ला  gate  भोरुगातिवार
 कक

 37,500

 बेलामनचिलली -_  531055

 (2)
 समु  पुननिर्माण  प्रशिक्षण

 केन्ट

 द

 राव

 भक ली - 53 1 055 क ण. प्रशिक्षण तथा सूचन राव स्ट्रीट, पाप त बर, ्

 a

 विजयवाड़ा  Se  वाया  बाया  अधानाਂ

 योग  41,000

 oes eee
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 4959-51.

 (1  rt ण  कोदकीटपालन  उद्योग  के  fe आन्ध्र  प्रदेश

 के  लिए  तिरुपति

 (2)  श्री  वेंकट  सु  रेडडी  मेमोरियल  alan

 प्रशिक्षण  16-612

 गांधी  रोक  जिला  चित्तौड़  87,500

 कर्नाटक  (1)  कर्नाटक  sig  दिक्षा  शि वस गु

 मीडिया  15,000

 (2)  महिला  बेलगीरा  5,875

 8,250 (3)  सर्वोदय  विदवनीड़म

 (

 (4)

 कर्नाटक  प्रौढ़  शिक्षा  नव  1,

 उलारकेन-काड़ा  15,000

 बजाने  (1)  महिला  रूपनगर  36,225

 (2)  अखिल  भारतीय  महिला  सम्मेलन

 48,500 दरीफपुरा  जी०  टी ०
 रोड

 (9)  राजस्थान  राजस्थान  विद्यापीठ  जनता  पो « (1)

 जिला  उदयपुर  36,000

 ©
 )  सामाजिक  काय  तथा

 अनुसन्धान

 अजमेर
 27,500

 पॉंडिचेरी  साधित्री  देवी  Saar  बेकरी  कामराज (1)

 पाण्ल्चिरी  600

 2)  सेनगजुनीरमन  नालेना  मधार

 3/8  भोनिपकारा  भारयन

 पारण्डचेरी  2,000

 3)  पुनी धर थी  मदर  रामकृष्ण
 नगर

 आरयकुप्पम  2,000

 (4)  saad
 कदम  संगम

 म  नेस सवरन कोली ली

 siaaiafae  Y  2,000
 ——  PS  ee

 योग  2,93,950

 omen  a
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 2

 ey  प्रदेश  1.  मु  =  विकास

 हैदराबाद  1,12,625

 इन्दिरा  गांधी  बरुआ  मजदूर

 निर्माता  औद्योगिक  सटकारी  सोसाय

 अनन्तपुर  ~2,500

 3.  भगवतुल्ला  धर्माध  बलमा

 विशाखापत्तनम  जिला  37,500

 way  1...  मोहन  मोहन  पो०  alo

 _  कामरूप  16,045

 mad  तोक  सेवा  34,625 थ

 रानी  सरोजबाला  नारी  गौरीपुर  1,31,537

 बिहार  सर्वोदय  गाम  रानी  जिला ्  59,000

 क
 हिमाचल  प्रदेश  सर  at  चेकिंग  तिबत्तन  बुद्धि

 संग रा ली  77,000

 कर्नाटक  अविका  महादेव  महिला  सहकारी
 ्

 पवगादा  2,287

 2
 ewer

 महिला  सहकारी
 eee

 2,287
 क

 12,500 3
 कस्तूरबा

 महिला  सेवा  fate
 ली

 4.  शारदा  महिला  afearz  8,750

 i  000 बनिता  महिला

 लतिहर
 8,250 6

 सर्वोदय  विश्वनोलम
 क

 नागालैंड  चाक संघ  महिला  कल्याण  टी ०

 पुलिस रो  क  6,250

 पंजाब  | ह  तेज़पुर  36,250

 राजस्थान  1.  लोक  दिन
 |  संस्था  जयपुर  23,722

 2.  सामाजिक  कायें  अनुसंधान  घंटा ली  27,250
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 3

 3.  नोक  सेवा  जेल
 1,  पी०  एस०

 fit संगठन  जिला  अजमेर  13,500

 38,250
 4.  बीकानेर  stg  शिक्षण  बीका मीर

 ह
 ्

 जिला  प्रौढ़  गुमानपुरा  12,575

 अजमेर  प्रौढ़  दिक्षा  अजमेर  7,354

 जीवन  निर्माण  भरतपुर  53,750

 उत्तर  प्रदेश  रोज  गांधी  पोलित  र  बरेली  79,875

 श्री  सिद्धि  भवानी  arte
 बिसाल

 जिला  पीली  भीत  46,745

 ED प्र

 योग  8,51,427

 ee  ee  ee  ee  पावा

 महायोग  (1979-80  से  1981-82)  रुपये  11,86,377

 सारांश
 :  सूची  रुपये  15,84,404.00

 सूची
 पये

 11,86,  377.  00

 कसन

 27.70,  कमा 00 योग  रुप
 ्

 ae  CE  Ge  ee

 दि उ
 द  उडीसा  में  नारियल  उत्पादन  का  fama

 8416  शी  चिन्तामणि  जेना  :  संया  कच  मंत्री  यह  बताने  की  पा करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  ओद्योगिकी  विकास के  जरिए  सरकार  नें

 राज्य में  निश्चित  उत्पाद  के  विकास  के  लिए  dda  कार्य क्रम ਂ  क्रियान्वित  करने  का  वि  चार  किया

 द
 यदि  तो  इस  पैकेज  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या

 )  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  यह  योजना  भेजी  अथवा  उनके  मन्त्रालय

 योजना
 को

 कंब  मंजूरी  दी  थी  भीर  केन्द्र  ने  aquifer  करने
 के  लिए

 बया  कार्यवाही  की  है

 प  ह

 राज्य  गल  के  ठ्ह्प  दन  में
 कितनी

 वृद्धि (1)
 इंस  योजना  की

 क्रियान्वित  के
 बाद

 ्  अ
 होगी  ?
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 @  तथा  ग्रामीण  विकास  सम्भाला  में  उपमंत्री  (gaat  कमला  :
 इस प्

 राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव  प्राप्त  नही ंहुआ है
 |  arf  भारत  उड़ीसा  में

 लिखित  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  पहले  हो  मंजूर  कर  चुको  हैं
 :

 |  नारियल  पर  पकेज  काय  क्रम

 2.  नारियल  की  टी  संकर  पीद  का  उत्पादन  और  वितरण  थ

 ,  डी  x aY  संकर  किस्मों  के  -  उत्पादन  के  लिए  संकर  बीज  उद्यानों  की  स्थापना  ।

 ई  योजनाओं  के  नारियल  विकास
 बीडें  ने  वर्ष

 नारियल  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  योजनाओं
 का  प्रस्ताव  किया  है  :

 ५

 से  उड़ीसा  के  लिए

 े  न्द्रीय  के  अंतगर्त  क्षेत्र-विस्तार  की  परियोजना  |
 थ

 उड़ीसा  में  तटबंधों  पर  नारियल  की  वृक्षारोपण
 परियोजना

 4

 _
 नारियल  की  बढ़िया  किस्म  की  पौद  के  उत्पादन

 की  परियोजना

 ।

 4.  प्राथमिक  परि संस्करण  मौर  विपणन  कार्यों  के  सम्  के  लिए  नारियल  उत्पादकों
 क

 को  सबका  री
 ¥

 संगठनों  की  स्थापना  सम्बन्धी  परियोजना  |

 ् द
 (  और  (a)  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कायथ  क्रम

 8417.  दी  चिन्तामणि  नेना  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्रो  यह  बका को  करेंगे  कि  :

 संप्रेषित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  लागू  होने  कै  बाद  इस  कार्यक्रम a  बेकार  गौर

 राज्यवार faa  राज्यों  भर  प्रत्येक  कितने  ब्लाकों  को  शामिल  किया
 क

 क  केन्द्रीय  सहायता  से  इस  कार्यक्रम  को  लागू  करने  के  लिए  प्रत्येक राज्य  ने  डग

 ना  व्यय-बहन  किया  कौर  इस  कार्यक्रम  से  प्रत्येक  राज्य  में  कुल  कितने  लोग,लामान्वित  हू

 ii  बया  अपेक्षित  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  विशेष  तौर  पर  राज्य

 हां  कुएਂ  खोदने  का  काय  क्रम  बुरी  तरह  GAT  पड़ा  पर  विशेष  जोर  देते  हुए  इस  कायें  क्रम
 अपेक्षित  प्रगति  नहीं  हो  रही  कौर

 यदि  तो  वह  198]  में  राज्य  को  सीमेंट  को  कितनी  मांग  थी  मार  केन्द्र ने

 आवंटित  किया  तथा  राज्य  में  कार्यक्रम  के  सफल  कार्यान्वयन  हेतु  कया  केन्द्र  ने  और  aaa

 रने
 lee

 बारे  में  कोई  निर्णय  किया  है  ?  SO  a

 af
 और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों

 न्य  गली
 ( sit

 बालेश्वर  एक

 संलग्न

 विवरण 2  तथा  3  संलग्न  हैं  ।
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 लिखि  19
 1

 न

 ह a की  $<
 ==

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायें  क्रम
 के  अंतगर्त अस्तगत  लक्षित  वर्ग  को  सहायता वर्ग  को  सहायता  देने  हेतु

 मिक  द्वितीय  तथा  तुतीय  क्षेत्रों  में  भारिक  कप  से  सक्षम  किसी  भी  परियोजना  को  शुरू  द जा

 कता  है  ।  कुओं  की  खुदाई  मी
 समन्वित

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  भन्तगंत  शुरू  की  गई 3  ों

 से  एक  है  अतः  सीमेंट  की  अनुपलब्धता  इस  कार्यक्रम  में  मुख्य  अड़चन  नहीं  रही  हैं  ।

 उड़ीसा  की  2.5  लख  मोटरी टन  सीमेंट  की  मासिक  माँग  के  मुकाबले  केन्द्र

 सर  कार  ने  1981  के  दौरान  उड़ीसा  को  4.084  लाख  मीटरों  टन  सीमेंट  आवंटित  fa  था

 थ वास्ता  बक  रूप  में  3.267  लाख  मीटरी  टन  मात्रा  जारी  की  गई  ।

 विवरण 1
 ह

 = समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के
 wets  अंतगर्त  लिए  गए  खण्ड डो की  संख्या

 eee

 उठ  राज्य/किन्द्र  शासित
 अ

 79  1979-80  1980-81  1981-82

 क्षत्र मत

 2  4

 आसमान  प्रदेश  174  190  324

 aaa  54  69  134

 3.  बिहार  310  325  587

 गुजरात  100  103  218

 हरियाणा  48  57  88

 हिमाचल  प्रदेश  29  50  69

 40 जम्मू  और  काश्मीर  42  75

 कर्नाटक  91  103  175

 केरल  38  63  144

 10  मध्य  प्रदेश  184  212  458

 11  127 महाराष्ट्र  133  296

 12  मणिपुर  11  12  26

 13  पवैघालय  10  11  24

 14  नेपाल  13  13  21
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 1  2

 131  314 15.  उड़ीसा  127

 '

 16.  पंजाब  56  71  117

 17,  राजस्थान  112  122  232

 18  सीपीएम

 19  161  187  377

 20  17 त्रिपुरा

 21  उत्तर  str  384  476  876

 22  169  182  335
 परिचय

 23  तथा  बर

 प  समह @

 24  झरुणाप  10  10  48

 25
 चण्डीगढ़

 26  दादरा
 तथा

 नगर  हवेली

 217.0  दिल्ली

 28  दमन  भोर  दीव  12

 29  लक्ष्यद्वीप  5

 30  मिजोरम  5  10  20

 31  पॉंडिचेरी |  2  10

 वही

 5011 अखिल
 —_——— tT a  2

 300
 2600

 नॉट  :  2-10-1980 से  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  विस्तार देव  के  सभी

 विकास  खण्डों  में  कर  दिया  गया  है
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 ae

 समन्वित  प्रमाण  विकास  कार्यक्रम  के  grata  sag

 wad में  )

 ब्थयमम

 छ  ज्य/केन्द्र  1978-79  1979-80  1980-81 *  1981-82*  योग

 Go

 3  4

 ण

 भार  प्रदेश  411.74  714.00  1656.07

 a

 3990.99

 aay  2.37  30.44  27.25  205.72

 बिहार
 201

 62  389.66  3295-76 1034.77  =

 गुजरात

 Moss

 323.96  842.56  ् ्
 na

 1689.89

 82  143.91 हरियाणा  356.28  736
 68

 हिमाचल  2  89  58.51  07.12  277.12

 जम्मू  तथा  काश्मीर  14.66  28.85  37.42  83.97

 कर्नाटक
 54  186.92  9  13  58.40  1778.99

 _
 केरल  6  177.15  4  2  र  963.91

 10  मध्य  प्र  78  574.02  1356.00  3278.14
 1]  महाराष्ट्र  59 दि फै थी ल्

 ay 4]

 543:85  1272.11  17  )  2655.05
 12  मणिपुर  चत  32.50 37.99  70.49

 13  मेघालय
 12-20  9.15

 38.58
 84.94

 14  नासादण्ड
 ४०

 32.19  132.02  150.27  ्
 319.55

 15  उड़ीसा  198.60  302.90  322.68
 1411.83

 16  पंजाब  |  19  158.11  647.66
 450.9

 1455.83
 17  राजस्थान  87.24  387.08  1078.38

 745.90  2298.60
 18  सिक्किम  3.04  0.09  3.76  2.87  11.76

 19.
 तमिलनाडू  394.26  610.63  1420-80  1593.64  *  4019.33
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 1  2  3  4  6  7

 20.  त्रीषुक  16.64  44.33  90.33  41.37  192.87

 437.20  2010.20  2823.84  2155.52  7426.76

 22.  परिचय  बंगाल  असूचित
 0.05  224.36  3.46  227.87

 केन्द्र दा

 23  अण्डर  ee

 निक

 हं प्राप्य  अप्राप्य aye

 24  भरंगाचल  प्रदेश  भयभीत  4.96  90.68  95.64

 25  2.00  अप्राप्य  2.00 चण्डी गढ़

 26  दादरा  तथा  नगर

 हवेली  अप्राप्य

 217  दिल्‍ली  3.  09  8.08  23,94  4.71  39.42

 28  Yat,  cad  wat

 दीये  13.87  7.38  60.75  45.85  127.85

 29  लक्षद्वीप  भपष्राप्य

 30  मिजोरम  न  6.50  3.45  eae  दलन  9.95

 31  पाण्डियेरो  2.49  0.69  16.11  19.29

 विवि  मि

 ह  |  90  11573.35  36770.60 afar
 area  326

 6.7
 चन्

 a

 वर्ष  1981-82  के  लिए  सूचना  usa  सरकारों/किन्द्र  शासित  क्षेत्रों  से  31  1981

 तक  विभिन्‍न  अवधियों  के  लिए  उपलब्ध  रिपोर्टों  ४
 है  ।

 नक्ल  व्यय  में  राज्य  का  5
 0  प्रतिशत

 '

 aa
 भी  शामिल  है  ।
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 लिखित  उत्तर  19  1982

 समन्वित  Wey oT  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाभभोगी

 ——

 करे  1978-79  Fis »79.  1980-81  1981-82*  योग

 स०  शासित  क्षेत्र प
 उलमा

 1  2

 _  क ्  ft
 A  नाद

 1.  WTFET  प्रदेश  7812  116  4/962  106  335™  468551

 ः  450

 =

 =  i  24052

 बिहार  200  138  342428

 OB  ates
 634  181437 गुजरात

 किम  a  205

 825  रि  112663 हरियाणा  541  700

 हिमाचल  5550  Sus  4805  1.0  98226

 जम्मू त  गीर  187  631  16  16441
 थ  93:

 कर्नाटक  ei  25  94  906  16  180722

 केरल  18  69  33  133283

 10  मध्य  qa  a
 905  135  8  345140

 11.  महाराष्ट्र  ्  1168  513  85414  35  284830

 12  मणिपुर  असूचित  1181  2768 71.0  13949

 13  मेघालय  431  1214  10  10011

 14  1174 4537
 16721  32997

 5  42962  03  101780  53263  259042

 16  पजाब  _....  14669  102694  |  ह  196611

 17  9961  7865
 15523:

 242338

 18  सिक्किम  539  29  679

 19.  तमिल  arg  102976  1357821  219680  291567  772044

 20.
 त्रिपुरा  3862  8314  11006  5812  28994

 414



 29  1904  लिखित  उत्तर
 ——

 3  4  5  6  7 2

 21  उत्तर  6768  599411  1310916  132000  2119095

 ene  37415  104 22.  परिचय
 बंगाल  ....  असूचित

 2667  40186

 23
 arcaara  तथा  क

 है
 ०६७० ६  oe

 सूद

 24  अरुण  480  10274  10754 न
 प्रदेश

 oe 25  71  71

 26  दादरा  गि  z gaat
 sel  =

 27  दिल्ली  1442  915  4259  267  6883

 28  —e  2464  12426  1033  15921 दमन  तथा  दीव

 29  3630  3630 लक्षद्वीप
 Oo

 30  115  315

 नि
 31.

 az

 167.0

 aa

 882 पिण्डीर

 ae

 |

 a ्

 भील  भा  6  5942175

 ll

 624288  1475448  2775613
 106682

 bad  f

 यह  जुलाई

 से  1981  के  बीच  की  विभिन्न  अवधियों  के  लिए  द ेनि

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  सीमेंट  के  बोरों  का  जानो  किया  a क

 418.  थी  निहालसिंह  ;  तथा  निर्माण  शर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  यह  सच
 है

 कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कुछ  ठेकेदार  को उनकी

 करता  से  हजारों  बोरे  सीमेंट  अधिक  जारी  किया  गया  है

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जारी  किए  गए  अधिक  सीमेंट  बोर
 का  सूर

 1  मूल्य

 दारों  से  डि  कस
 दर  से  लिया  गया  है  और  क्या  इस  सम्बन्ध  में  नियमों

 का  उल्लंघन | किया  गया  है
 ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  आर  आवास  मन्त्र  घस  area
 :

 जी

 सहीं ।

 (@)  तथा  प्रश्न हो  नहीं  उठता  ॥
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 19  1982

 Fas  उपभोक्त  resp  aov  हा
 MUN  |

 19,  थोपती  जयन्ती  पटनायक
 :  क्या  नागरिक  पूति  मंत्र  बताने  को  कृपा

 करेंगे  fas

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  सहकारिता  के  क्षत्र  में  दिल्ली  ड़पभोबता
 a

 सारी  थोक  स्टोर

 का  कारोबार
 बढ़ाने  का  कोई  कार्यक्रम  लागू  किया

 थ
 >

 a  (a)  यदि  तो  पुनर्वास  योजना  aq

 पुनर्वास
 योजना  को  लागू  करने  छे  लिए  ag  1982583  a  कितनी  - शि

 त  की  शरीर  थ

 क  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 थ
 क

 कथा  तथा  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  सोहम  उन्माद ra

 दिल्‍ली  उप ग्रो कता  सहकारी  थोक  भण्डार  नई  दिल्ली  पुनर्स्थापना  के  लिए fre

 TIES
 का  प्रस्ताव  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  ।  इस  योजना  व्यापार  में

 पता  लाने  तथा  बिक्री  सुधारने  के  लिए  भण्डार  को  सहायता  देने  को  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 व
 |
 यह इस  योजना  के  भन्तगंत  16  लाख  रुपये  की  रानी  मंजूर  की  गई

 सहायता
 50  rag  जी  ओर  देख  ऋण  के  ea  में  होगी  ।  इस  सहायता  में  से

 दिल्ल
 as

 1981-82
 के  दौरान  5  रुपये  की  राध  नियुक्त  कर  चुका  शेष  क  ण  ay

 ve  2-83  के
 दौरान  नियुक्त

 करने  का  प्रस्ताव
 है

 ।
 ब

 सब्जियों  कौर  फल  बाजार  के  fame  हेतु  वृहद  प्लान
 a

 8420.  शी  कमेटी  warak
 :  कया  वकास  सन्तरी  यह  बताने  को

 कृपा
 बक  रेगे  ° 5

 फल  बाजार
 (a)  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  जिन्होने  अपने  राज्य  में  सब्जी  wis

 *  कास  के  लिए  किसी  वही  योजना  कत  प्रस्ताव है  ः

 द  ear  सरकार  ढ्  सायों  age  तय  और  शक्रिधन्वित
 थ

 करने  के
 कोई  केन्द्रीय  सहायता

 दी  गई
 ा

 इनके यदि  तो  उन  राज्यों  की  वृहद  amar  को  करने  दि

 लय  द्वारा  क्या  निर्देश  भेजे  गए

 ~ तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 wie  ओर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्र  (sft  wane  ae  किसी

 भो
 राज्य  ने  समितियों  ओर  फल  बाजार  के

 विकास  हेतु  कोई  भी  वृहद  aYaat  इस  मंत्रालय

 को  न  हीं  भेजी  ८

 )  जी  नही ं।

 os र  (9)  aa  न  उठता ॥
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 es

 amiga  frat  esi  नियति  मे  प्रगति

 8421  राजेश  पायलट  क्या  कि  स्त्री  यह  बताने  को  कृपा  क

 (
 क

 सरकार  को  भानुवं  धमकी  इन्ही  नियरे  में  उत् साहव धंक  फोधों/फसलों  में  हुई  ala

 प्रगति  की  जानकारी  है  जो  की  आवश्यकता  के  ate  हवा

 सकते  हैं  भोर

 ate  तो  इस  fear  में  प्रोत्साहन  देने  तथा परीक्षण  करने  एवं  बतों  a  करने

 के  ष्  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  ह
 क्

 कुकी  और  ग्रामीण  विकास  Rental  में  राज्य  मन्त्री  भार०  ato
 स्वामी

 :

 जी  at,  श्रीमान  ।

 पिछले  एक  दशक  के  पूरे  संसार  में  जीव-प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  पर्याप्त  प्रगति

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ga  से  पूर्णतः  सचेत  है  तथा  अपने
 अनुसंधान

 न

 स्थानों
 इस  के  अनुसंधान  काय कऋरपों  हाथ  में  लेले  के  प्रोत्साहित  कर  रहा  q |

 क्षेत्र  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अनुसंधान  भारतीय  कृषि  ary  हन

 aq
 म्यान  नई  दिल्‍ली  कौर  कुछ  विश्वविद्यालयों  में  कुछ  अनुसंधान  कार्यक्रमों  में  पहले  से  हो  प्र

 जारी है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  में  नाइट्रोजन  के  स्थिरीकरण  की  दक्षता  के  सुधार  के

 कु  बुला
 में  दे  हैं

 थ
 (1)  नाइट्रोजन  के  स्थिरीकरण  में  शामिल  ऐन्ज़ाइम  में  नियंत्रण  पर

 oa

 (2)  अधिकतम  जैविक  नाइट्रोजन  स्थिरीकरण  के  लिए  आदर्श  पद्धति  के  रूप ही कुछ

 ra

 स्थिरीकरण  करने  वाले  सूक्ष्म-जीव  का  sqaiz  करके  भानुवंदिक  परिचालन  का

 थ a

 (3)  बैक्टीरिया  से  निक  जेनीस  को  स्थानान्तरित  करने  के  लिए  परपोषी  पदार्थों  के
 रूप

 में

 लने  उद  aie  प्रोटोप्लास्ट  को  पूरक '  भोग्य
 उसकी  सेती

 UO aut !

 (4)  क ेव्यवहार  की  प्रकृति  को  aaa  के  लिए  जो  एक  बेलेरी
 रया

 से  दूसरी

 बैक्टीरिया
 गौर  बैक्टीरिया  से  बड़  पौधों  में  निक  जेनीस  के  स्थान कत् तरण  के  रोगवाहुक  2

 एजेन्ट
 या

 वाहन के  छप  में  कायें  कर  सकता  पर  अध्ययन  करना  |

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  में  gea  oie  एस
 प्रशासनिक

 प्रबन्धक  तथा  सचिव  का  पद
 |  क |

 8422.  sit Senne  we  क्य
 नि

 आयास  मन्त्री  ag  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 as  वापसी यह  स्  ea  भवन  निर्माण  निगम  के  निक

 म

 मण्डल  ने  यह  निर्णय

 जि  a  =e  एव ंie  ata  तथा  सचिव  के  पद  को  दो  अलग-अलग  पदों  में

 यो विभीषण

 यदि  हां  तो  यह  निर्णय  कब  लिया  गया

 कया  यह  निर्णय  कार्यान्वित  कर  दिय  aly  भोर

 (  दि  तो  उसके  क्या  कारण

 संसदीय  कार्य
 तथा  निर्माण

 और  आवास  मंत्रो  भीष्म  नारायण  ।

 git

 15-12  1980

 द
 थि

 )  नहीं
 ।

 cha  भवन  निर्माण  निगम
 द्वारा  उपयुक्त पदों  के  लिए  चुने  गए  अलग-अलग  af

 कारी
 (afe

 को  छोड़ना  सरकार  के  लिए  संभ  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण |

 संगठन
 क  t  नया

 चयन  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 ः भारतीय  बीज  निगम  का  watt  एकक  थ

 823.
 थ्रो  रास  बिहारी  बहेरा  :  कया  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  «

 भारतीय  बीज  निगम  के  प्रचार  एकक  का  ब्योरा  क्या  है  ATT  गत  त ्तीन  agt  के  दोरान

 प्रतिशत  q  र  पर  fa-ar  व्यय  किया  गया

 लि क  भाषा  के _  भारतीय  बीज  निगम  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक

 कि

 ं

 दैनिक  पत्रों  तथा  पत्र-पत्रिकाओं  में  विज्ञापन  दिए  और

 के  लिए  क्या  कदम
 लि

 ः
 भारतीय  बीज  निगम  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्देश्यपूर्ण

 प्रच

 |... ह है उठाए  रहे
 हैं

 ?

 द् ही

 ग
 तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य

 meat
 (od  azo  धी»

 :

 राष्ट्रीय  बीज ज  निगम  के  प्रचार  एकक  के  कर्मचारियों
 कं

 संख्या  नीचे  दी  गई  है

 1
 जन-सम्यक  भधिकारो

 सम्पादक

 द

 क  व्यवसाय
 सम्पादक

 ्

 4.  सहायक  जन-सम्यक  अधिकारी

 5,  प्रचार  सहायक  एवं  कलाकार

 6.  सहायक
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 लिखित

 उत्तर

 द ि क  क  ंचारियों  अतिरिक्त  एकक  को  आवश्यक  सचिवीय  और  लिपिकीय  सहायता

 भी  उपलब्ध  करायी  ag

 प्रचार  के  ।  नाम  द्वारा  किये  गये  व्यय  का  वर्षवार  ब्यौरा  नोचे  दिया  गया  है

 धनराशि

 1978-79  2,63,595.00

 979-80
 2,47

 641.00
 Oo

 19  8  |  3,01  201.00

 )  विज्ञापन  के  प्रयोजन  के  लिए  ag  1978-79,  1979-80.  भोर  1980-81

 दौरान  ट्री  बीज  निगम  द्वारा  प्रयोग  किए  गए  दैनिक  भोर  आवधिक  समाचार  पत्रों  के  age वार

 ग
 भाष  वार  बटोरे  को  देने  वाला  विवरण  क्रमशः  ख  कौर  भोर

 च  ख  गोर  में  संलग्न  [waraa  में  रखा  गया  देखिये  समय  एल ०  टी०  3952/82

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रचार  के  लिए  निगम  सरकारी  संचार  माध्यमों  अर्थात्  रेडियो  और

 aaa  का  अधिक  &  अधिक  प्रयोग  कर  रहा  समाचार  पत्रों  में  दिए  जाने  वाले  विज्ञापनों

 शेष  afer  दीवारों  पर  चित्रकारी  और  बसों  की  पट्टियों  पर  विज्ञापनों  की  व्यवस्था  करने  जरे

 भग्य
 माध्यमों

 का  प्रयोग  करने  के  अलावा  कृषि  मंत्रालय  के  विस्तार  निदेशालय  द्वारा  आयोजित
 किए

 जाने  व  a  मेलों  भोर  प्रदर्शनियों  तथा  कृषि  विश्वविद्यालयों  द्वारा  लगाए  जाने  वाले  फील्ड  सों

 का
 भी  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  प्रयोग  किया  जा  रद्दा  है  ताकि  किसानों  में  प्रचार-प्रसार

 ः
 या

 जा  सके  ।
 कि

 ह

 ग्रामीण  पुननिर्माण
 थ

 8424,
 थी

 रास  बिहारी  बहेरा
 :

 क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मंत्रालय  के  अन्तर्गत  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  क्या
 हैं

 तथा  प्रेमी ण
 निर्माण

 के  लिए  काम  कर  रही  एजेंसियों  के  नाम  बया

 ि
 इन  यूनिटों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विज्ञापन  कें  लिए  वीरवार

 और  और  यूनिटों  द्वारा  युनिट-वार  तथा  एजेंसी-वार  कौन-कौन  से  नये दनि  क  erat  तथा

 पत्रिकाओं  का  उपयोग  किया  और

 इन  यूनिटों  द्वारा  यूनिट-वार  तथा  एजेंसी-वार  की  गई  कार्यवाही  का  ब्योरा  क्या
 था  इन  यूनिटों  तथा  एजेंसियो ंके  क'यंक्रमों  तथा  कार्यक्रमो ंके  क्रियान्वयन  का  ब्योरा  क्या

 if
 कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  (et  बालेश्वर  :  (*)  ग्रामीण

 विकास
 मं  rat  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  केवल  एक  ही  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्र  कला

 तथा  फल  1  कल कास  निगम  है  जिसे  बन्द  किया  जा  रहा  है  ।  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियम  के  अधीन

 _
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 a

 fam  1982

 OS  ह
 ब लिखित

 उतर  अ
 —_—

 मारतीत  विकास  लोक  नई
 ६  Fexatt  तथा  राय fa प  )  Yer  बिका  हैदराबाद

 ्
 दो  पंजीकृत  सोसायटियां  भी  हैं  जो  ग्रामीण  विकास  से  सम्बन्धित  a

 (@)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  थ

 es
 केला  तथा  फल  विरासत  निगम  ने  कार्य  करना  बन्द  व्र  दिया  है  तथा  यह  ई

 थ
 साथी  कार्य  नहीं  कर  रही  है  ।

 थ

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  हैदराबाद  ग्रामीण  विकास  के  समी  पहलूओं  लगे

 व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  अनुसन्धान  अध्ययन  आयोजित  करने  तथा
 परामशं

 दायी  सेवाएਂ  कुल ह

 करने  के  कार्य  करता  है  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  संस्थान  के  1966  से  1979  के

 बीच  188  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किए  जिसमें  कुल  5360  व्यक्तियों  ने  भाग  लिया  था  |  दस
 4

 धान  नें  100  अनुसंधान  अध्ययन  भी  पूरे  किये  जिनमें  से  46  परामर्षदात्री-सैम्बन्धी  कार्य
 र

 t

 ह
 वर्षों  के  दौरान  आयोजित  किए  गए

 प्रशिक्षण/अनुसंधान
 कार्यक्रमों  के  दोरान  आयोजित

 किए
 mn Bourne)  sane

 कार्यक्रमों  के  ब्योरे  निम्न  प्रकार

 1979-80  1980-81  1-82
 वि

 क  प्रशिक्षण  पाठयक्रम  31  36  39

 क

 ...  अनुसंधान
 परियोजनाएं  27  9

 ill
 थ

 भारतीय  लोक  विकास  कार्यक्रम  पंजीकृत  स्वं  ऐच्छिक  संगठनों  को  ग्रामीण  समुदाय  के  कर
 गोर

 qq  it  के
 सामा

 जा धिक  विकास  हेतु  पारियों  अना  प्रस्ताव  तैयार  करने  में  सहायता  पहुंचा  कर  ef  Not

 fi  वकास  के  क्षेत्र  में  सरकार  क  प्रयासों  को  बढ़ावा  के  लिए  स्वेच्छिक  कार्यों  को  बढ़ाता  है  ।  यह

 ः
 अनुमोदित  परियोजनाओं के  कार्यान्वयन  का  प्रबोधन  तथा  मुल्यांकन  भी  करता  है  ।  वर्ष  1960  से

 1981  तक  देश  में  विभिन्‍न  स्वेच्छिक  संगठनों  से  अधिकतर  डेरी  भूमि

 लग  सिंचाई  तथा  मत्स्यपालन  भारी  से  सम्बन्धित  प्राप्त  लगभग  202  परियोजनाएं

 भारतीय  लोक  विकास  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  10.28  करोड़  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  को  लगा

 कर  पूरी  की
 गई

 स्थित  ग्राधौोण  विकास  लधु  सिचाई  तथा  विकास

 युवकों  को  गतिशील  पशु  डेरी  फार्मिंग  इत्यादि  से  ara  |1+ ह

 107  जिनमें  15.00  करोड़  wad  की  वित्तीय  सहायता  शामिल  अभी  कोर्ट

 विन  अवस्थाओं  में  हैं  ।

 निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  के  अधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम
 ्

 RAD  5.  थी  रास  बिहारी  बहे रा  en  निर्माण  झर  arara
 मंत्री  ag

 wait  कौ  कृपा

 ः

 (=) ati  पैन  से  सरकारी  क्षेत्र  उनकें  मन्त्रालय  के  अधीन  नके  अध्यक्षों  का  क्या  नाम

 हैं  भर  इन  इंकाइयों  के  THAT  कामना  रिंदों  का  इंकाई-वार  ब्यौरा  क्या
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 थ  ie.

 सचित
 उत्तर

 29
 a:

 1904

 बन् छ
 इन  इकाइयों  में  इकाई-वार  इस  समय  प्रकाशन  विभाग  में  कौन-कौन  ते  पद  रिक्त

 पड़े  मौर  ag  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  इन  इकाइयों  द्वारा  इक  ई-वार  प्रकाशन  ae
 कित  ती

 शि  व्यय  की  गई  ale

 इन  इकाइयों  में  भाषा-वार  ओर  समाचार  पत्रकार  जो  केन्द्र

 द्वारा  प्राप्त  area  नियमित  डाक  सूची  मैं  हैं  उनके  क्या  नाम  हैं
 ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  झोर  आवास  मन्त्र  भीष्म  नारायण  om)  (7)

 ग

 विवरण
 क

 जसा कि वि व थ

 संलग्न  विवरण  में  है  ।

 सार्वजनिक re  अध्यक्ष  का  उपक्रमों  प्रचार  पिछले  तीन  वर्षों  को x प्रचार  एक

 क्षत्र  उप  क्रम
 में  प्रचार  विभाग  में  ी  े  रान  प्रचार  पर  नियमित  प्रतीक्षा

 का  नाम  कक  उन  पदों  कके  v  को  गई  राशि  में  केन्द्रीय  सरक

 स्टाफ  के  नाम  जो  मान्यता  प्राप्त  स
 न  फल  हान

 a

 Oo  ose  थ  दाताओं
 के  नाम

 ब  भाषा वार  चार

 पत्र
 a

 च्ब्ज्

 व

 7
 eo

 राष्ट्रीय Pee
 प  (1) त

 ele:
 0-81  163616  रु०  राष्ट्रीय भ  निर्माण

 भवन  हि  ०  कपूर  सम्पर्क  खोली  न  0  9  रु०  निगम  के  न्द्रीय 19-8
 निर्माण  अध्यक्ष व  अघिकारी  18-79  16  2  ट्०  सरकार  टू द्वारा  प्राप्त

 निगम  सवाद  की
 ह

 लि०  नदेदाक  कार्य
 थ

 मित  सुची

 पक  नहीं  है

 प्  ड्  1  का

 एक  पद

 (3)  कनिष्ठ

 आशुलि

 का  एक  पद

 श्री  जो०  दस  उपक्रम  80-81  प्रोफेसर 2.  हिन्दु  1950  Go  हिन्दुस्तान
 स्तान  ho  मज A»  में  कोई  79-80  9056  रु०  लि०  के  पास  कोई

 प्री  फोर  दार  भय  अलग  से  78-79  16385%0  नियमित  सूची  नहीं

 लि०  प्रबन्ध  प्रचार  द

 निदेशक  एकक  नहीं है
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 लिखित  उत्तर

 नकल  a

 19  1982

 a  सलीका

 4

 थि

 3.  आवास
 श्री  एच  इस  उप  क्रम  0-81  0.21  इस  उपक्र

 में  | कम उप
 लाख  झ्०  निम्नलिखित म  न्यू

 नगर  art  भग  |
 9-80  0.41  प्राप्त  संवाददात  |  |

 विकास  भय
 प्रचार  लाख  उनकी  ढाक  सूची  में

 निगम  प्रबन्ध  -79  0.49 एकक  नहीं  द

 लि०  निदेशक  लाख  1.0  1  रिपोर्टर

 नई  दिल्‍ली

 मुख्य

 नई

 दिल्ली

 ii  yer  |  रिपोर्टे

 स्टेट्स  नई

 दिल्ली

 श्री  पी०  शर्मा

 त्रिदोष

 स्टेट
 टस  नई

 क  पुष्प  रिपोर्टर

 टाइम्स  साफ

 इडिया  नई

 दिल्ली

 े  है  मुख्य  दरिपोटेर

 हिन्दुस्तान

 नई

 Vil  sir  पी०  एस०

 पूछना  भूमि

 विशेष  सवाद

 दाता  नई

 vill.  श्री  एस०  सी  ०.

 ईत  weer

 अनन्त

 स ।(-1(  क

 बिजनेस

 स्टेण्ड  तई

 | ज
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 लिखित  उत्तर 29  1904

 2  3  4

 TT OMaKare

 a

 नई  दिल्‍ली

 x  favre

 दाता  दि

 नई  दिल्‍ली

 xi.  श्री  विनोदा नन्द

 oh  त्रिदोष

 संवाददाता

 इडियन

 नई  दिल्‍ली

 AML  श्र  |  |
 नश्ल  e  मत  |  |

 विशेष

 तीर

 नई  दिल्‍ली

 Xiu  श्री  मार  सो०

 ईस्टने

 इकोनो

 नई  दिल्‍ली

 xiv.  fara

 करो  प्रेस

 नई

 दिल्ल

 | ३  श्री  पी०

 विशेष

 अमृत  बाजार

 नई

 a  T  x

 क्
 द  द  द  हि  [२  ॥

 दक्कन

 मई  दिल्‍ली
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 19  मंज़िल  1982 लिखित  उत्तर

 1  2  6

 ee  ee  ey

 xvii.  शी  मोहनराम

 त्रिदोष

 दाता  नई

 दिल्ली

 जप  rete  -"  ॥
 क

 ह

 विशेष

 ह  द  के  र  द  दि

 गद  जप्य  लला

 हुए  पम  NAY  एल

 विशेष

 यु ०

 एन ०  गाई०  नई

 दिल्ली

 XX  मुख्य  रिपोर्टर

 ....  हिन्दुस्तान

 चार  न्यूज

 astral,  नई

 दिल्‍ली

 है |

 त

 एन०  बी०  सी ०  सी०  द्वारा  लेखों  को  केन्द्रित  प्रणाली

 8  «  26.  थी  कपूर  भूषण  क्या  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  यह  बताने
 क  पा  करेगे  कि

 (*)  बया  यह  सच  है  कि  एम०  बी०  सी०  सी०  जिसमें  आ  उपना कऋ
 ं  को  केन्द्रीकृत

 प्रणाली  भी  भोर  जिसने  बाद  में  लेखों  की  विकेन्द्रीकृत  प्रणाली  अपना  ली  थी  अब  पु
 द्वि  मुक्त

 ली  अपनाने  पर  विचार  कर  रहा

 चाँद  तो  इसके  कया  कारण  हैं

 (4)  बिकिन्द्रीकृत  प्रणाली  कब
 अपनाई  गई  लेखा  विंग  में  सभी  श्रेणियों  में  कार्मिकों  की

 संख्या  कें  चहुंमुखी  वृद्धि  हो  रही

 (a)
 1  लेखों  की

 केन्द्रीकृत  प्रणाली  पर  वापस  भाने  से  इतनी  ही  विधि  की  भाषा

 भोर
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 29  क्षेत्र  1  904
 ne

 लिखित  उत्तर
 wal

 तो  बपा  यह  qa  करने  के  लिए  DSTAT  की  qa: ; जांच  की  जाएगी  कि
 (=)  al

 केवल  लेखों  को  ए  मे ंप ct नन
 मात्र

 से  किसी  भी  श्रेणी  में  लेखा  कार्मिकों  की  संख्या  में  कोई

 बृद्धि  न  हो

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  arara  मंत्री  (ait  भीष्म  नारायण  fag

 जी  हा  |

 गत  i  1980-  81  को  अवधियों
 1  वच  कि  विकेन्द्रीकरण  योजना  क

 से  सम्बन्धि  लेखों  को  यतीम  रूप  देने  में  कुछ  विलम्ब  लए  इस  स्थिति  की  पुनरीक्षा

 की  गई  Vz  1.4.1981  से  लेखे  को  केन्द्रीकृत  पद्धति  आरम्भ  की  गई  थी  ।

 ,  नहीं 1 (7)
 थ

 शा
 नहीं  ॥

 हुए  sea  ही  नहीं  उठता  ॥
 (=)

 age

 मांगे  (i)  तथा  (a)  के  दत्त
 रे  को

 देखते
 हुए

 खाद  सवों  की  वितरण  लाग
 कि

 84  7  एच०  एन०  ताजे  :  क्या  ota  मन्त्री  यह  बताने क

 न
 pm

 करेंगे  कि  :

 मया  यह  सच  है  कि  उचित  दर  दुकानें  के  माध्यम  से  बेची  जा ui  खाद्य  वस्तुओं

 की
 age

 amma  उनकी  वितरण  लागत  से  कम

 ae  यदि  at
 (a)

 यदि  at,  ती  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  का  कोई  atqg  किय
 < तक

 a  तत  सम्बन्धी  तथ्य  क्या  भोर

 ्
 गी कोई  संभावना

 है
 बौर  यदि  तो क्या  विवरण  लागत  को  कम  किए  जा  सब

 किस  किर
 सीमा

 तक  कियां  जां  सकता  हैं
 ?

 विवि

 fe  तथा  ग्रामीण  fama  मंत्रालयों  में
 पिन्को

 चारा iene

 मला

 हाँ

 सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  है  ।

 मानवीय  खाद्य  निगम  की  ag  बराबर  कोशि  रही  हैं  किं  भण्डारण  और  प्रशा  नक

 तन्त्र  में  सुधार  लाकर  वितरण  प्रभार  को  कम  किया  जाए  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  में  वितरण  प्रभा
 *

 ह भि ग्रहण  लागत  के  16  प्रतिदिन  से  20  प्रतिशत  के  बीच  बनाए  cat  जा  रहा  भारतीय

 निगम  ने  कुछेक  मितव्ययी  उपाय  किए  हैं  ।  नये  पदों  के  सजन  ale  प्रवेश  स्तरों  पर  भर्ती  पर  प्रा

 rq  लगा  दिया  गया  है  ।  एक  विभागीय  समिति  द्वारा  जांच  करने  के  बाद  भण्डारण  fey  में  र
 a

 तने  के  मानकों  में  कटोती  कर  दो  गई  है  ।  सभी  कार्यालयों  में  समय  बाद  काय  करने  पर  प्रतिबन्ध

 ल  दियां  tate  और  परिचालन  तथा  अन्य  परि  हाय  कार्यों  को  छोड़कर  समय  बाद  ग्य  करने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।
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 घोष  श्री  |  ढी =
 ह  पव

 842  ए०  यु०  झा आजमी  कया  नागरिक  सतीश  मंत्री  यह  बताने  व
 कृपा

 करेगे

 ् ह (  क  या  यह  सच  है  कि  डी०  सी०  एम०  के  अलावा  अनप  निर्माताओं  द्वारा  उत्पादित

 वनस्पति  ची  की  बिक्री  पर  लगी  रोक  हाल  ही  में  हटा  ली  गई  क

 यदि  तो  डी०  सी
 ०  एम०  को  ढील  से  अलग  रखने  के  बया  कारण  भी

 पर्याप्त  मात्रा  में  खुला  वनस्पति  घी  उपलब्ध  कराने  भर  खुले  वनस्पति  थी  को  बेचने

 के  लिए  लाइसेंस  को  आवश्यकता  को  समाप्त  करने  के  लिए  छोटे  अंकों  की  तुलना  में  16.5  किलो

 gl  अधिक  कनस्तर  न  बेचने  की  डी०  ato  एम०  की  गतिविधि  पर  रोक  न  लगाने  के  क्या

 रण  हैं
 ?

 की
 तथा  नागरिक  पूति  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  मोहम्मद  उसमान

 :
 :

 व  दिल्ली  में  वनस्पति  के  दो  निर्माताओं  में  से  गणेश  फ्लोर  मिल्स  कृ०  जो  भारत

 सर  कार  के  प्रबन्ध  में  कांत  एकक  ने  सूचित  किया  था  कि  उनके  पास  वनस्पति  का  भारी  ee

 | हैं: ह  हो  गया  जिसके  फलस्वरूप  उनकी  पूजी  अवरुद्ध  हो  गई  है  ओर  कम्पनी  के  लिए  ge है

 समस्याएं  खड़ी  हो  गई  हैं  ।  इसे  गर-लाइसेंसधारी  डीलरों  को  भर  थोक  उपभोक्ताओं

 उनके  कोटे  से  अधिक  वनस्पति  बेचने  की  अनुमति  दी  गई  ।  चू  कि  डी०  सी०  एम०  द्वारा  सप्लाई
 को

 जाने  वाली  मात्रा  उनके  ब्राण्ड  के  वनस्पति  की  मांग  से  कम  इसा  निए  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा
 fe

 सी०  एम०  को  ऐसी  कोई  ढील  नहीं  दी  गई 1

 दि ली  में  वनस्पति  के  कुल  मासिक  उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते  छोटे  पेक कों  और

 बड़े  val  का  वर्तमान  अनुपात  समाज  के  सभी  वर्गों  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने |

 पर्याप्त  सभा  जाता  है  ।

 राज्यों  हारा  चोरी  फैक्टरियों  से  उठाई  गई  लेवी  at  घोनी

 8429.  बाला साहिब  fae  पाटिल :  क्या  aia  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि

 {*)  प्रत्येक  राज्य  को  1981  से  1982  तक  महाराष्ट्र  शुगर HI IH s at i
 a

 लेवी  की  चीनी  wr  कुल  कितना  आवंटन  किया  गया  और  उनके  द्वारा  x
 चीनी  उठाई

 थ

 ia

 प

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  विशेषकर  राजस्थान  ने  लेवी  की  तनी
 गी  नहीं  उठाई  है  क

 इन  राज्यों  द्वारा  आवंटित  की  गई  लेवी  की  चीनी  न  उठाए  जाने  के  क्या  कारण

 हैं

 11.0  यंह  सुनिश्चित  करने  के के  लिए  fa  र  उर उन्हें  आवंटित  को  गई  लेवी  कौ  tet  के
 मासिक  आवंटन  उठा  जिसमें  far

 उपभोक्ताओं  कौ  asferré  at  हो  a  सरकार  द्वारा  क्या
 कदम  उठाए  गए  ?
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 द  कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  कमला  :  a

 भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  पंजाब  और  आन्ध्र  प्रदेश  सरकारों  द्वारा  1981  से  मा

 1982  के  दौरान  मासवार  महाराष्ट्र  की  फैक्ट्रियों  से  लेवी  चीनी  के  किए  गए  भावंटन  और  उठ
 rat

 गई  मात्रा  के  बारे  में  सूचना  का  ब्यौरा  परिशिष्ट  में  दिया  गया  है  ।  जहां  तक  पंजाब  भौर  मा

 प्रदेश  का  सम्बन्ध  31  1982  तक  महाराष्ट्र  की  फैक्ट्रियों  से  लेवी  चीनी  की  बिना  sora

 गई  कोई  शेष  मात्रा  नहीं  थी  ।  जहां  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  का  सम्बन्ध  उक्त  तारीख  तक

 निगम  ने  महाराष्ट्र  की  फैक्ट्रियों  से  24683.0  ato  et  की  मात्रा  नहीं  उठायी  थी  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  और  उपयु क्त
 राज्य  सरकारों  के  महाराष्ट्र  की

 फैक्ट्रियों  से

 1981  से  1982  के  दौरान  महाराष्ट्र  मौर  राजस्थान  की  सरकारों  को  लेवी  चीनी

 का  आवंटन  भी  किया  गया  था  लेकिन  इन  राज्य  सरकारों  ने  शेष  लेवी  चीनी  की  उठाई  गयी

 बिना  उठाई  गई  मात्रा  के  बारे  में  सम्बन्धित  अवधि  के  लिए  अपेक्षित  सूचना  अभी  तक  नहीं

 है  कौर  इसे  एकत्रित  किया  जा  रहा  है  ।

 और  भारतीय  खाद्य  निगम  att  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  विशेषतया  राजस्व

 को  cue  दिया  गया  था  fe  वे  महाराष्ट्र  की  फैक्ट्रियों  से  लेवी  चीनी  शीघ्र  उठाने  न

 व्यवस्था  करें  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  कौर  राजस्थान  सरकार  ने  पर्याप्त  संध्या  में  aaa  आदि  उप

 लब्ध  न  होने  से  सम्बन्धित  परिचालन  सम्बन्धी  कुछ  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया  था  जिनके  कारण

 महाराष्ट्र  की  फैक्ट्रियों  से  चीनी  उठाने  में  बिलम्ब  हुआ  था  इस  मामले  को  सम्बन्धित  रेलवे

 प्राधिकारियों  के  साथ  उठाया  गया  था  भर  ara  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  गया  इसके

 राजस्थान  सरकार  ने  यह  भी  शिकायत  की  थी  कि  महाराष्ट्र  की  कुछेक  फैक्ट्रियां  उनके  नामितों  द्वारा

 जमा  की  गयी  बयाने  की  राशि  के  अति  रेलवे  के  पास  वग नों के  लिए  समय  पर  eke  नहीं  प्रस्

 करती हैं
 ।  इस  सम्बन्ध  में  सांत्रघिक  उपबन्धों  का  उल्लेख  करने  के  लिए  चूककर्ता  फैक्ट्रियों  को

 कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  ।  इसके  राजस्थान  तथा  भाप
 राज्य  स

 रकारों

 द्वारा
 महाराष्ट्र

 की  फैक्ट्रियों  &  लेवी  चीनी  उठाने  के  कार्य  में  सुधार
 oo

 a
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 लर

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  पदोन्नति  के  अवसर
 ह

 8430.  थी  भीखा  भाई  :  क्या  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 शि

 या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  लिपिक  वर्गीय  संवर्ग  में  बड़ी  संख्या  में  मं चा रियों  की

 हुई  है  और  इस  संवर्ग  में  1974  से  कोई  पदोन्नति  नहीं  हुई  यदि  et,  ay  इसके
 पति

 a

 कपा  का

 गए  हैं

 क्या  लिपिक-वर्गीय  पदों  की  तुलना  में  50  प्रतिशत  तक  फील्ड  कर्मचारी

 नियुक्त
 किए

 ley  भ
 रत _  लेखा  संवर्ग  को  सृजन  करने  तथा  लेखा  भर  सामान्य  संवर्ग  के  बीच  सीमा-लिए

 शरत

 के  क्या  कारण  और

 लिपिक  वर्गीय  रिक्त  पदों  पर  फील्ड  कर्मचारियों  को  नियुक्त  करने  के  क्या  हैं
 र  सामान्य  संवर्ग  के  कर्मचारियों  को  उनका  उचित  हिस्सा  देने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  जा

 रही  है  जसा  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  कमेंचारी  कांग्रेस  (gen  से  द्वारा  प्रबन्धकों को

 _ प्रस्तुत  किये  गये  अपने  ज्ञापन  में  उल्लेख  किया  गया  है  ?

 कमला  :  कौर
 ;

 aia  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री

 र क्योंकि  भारतीय  खाद्य  निगस  में  लिपिक-वर्गीय  पदों  पर  नियुक्ति/पदोन्नति  निगम  वि
 क्षेत्रीय  कार्यालयों  द्वारा  भी  की  जाती  इसलिए  निगम  के  मुख्यालय  के  पास  aa feta  सूचना  |  ह क

 लब्ध  नहीं  है  भोर  उसे  एकत्रित  किया  जा  रहा  है  ।

 वाणिज्यिक  वित्तीय  दृष्टि  से  प्रस्तावों  की  जांच  करनें  आदि  सहित

 fa  पय  प्रबन्ध  करना  एक  विशिष्ट  कायें  होता  है  जिसके  लिए  व्यावसायिक  ज्ञान  और  अनुभव  होना

 अपेक्षित  होता  है  ।  विभिन्‍न  संगत  बातों  को  ध्यान में
 रखते  हुए  अपेक्षित  व्यावसायिक  शैक्षणिक

 योग्य  1  और  अनुभव  रखने  वाले  कार्मिकों  को  लेकर  एक  अलग  लेखा  लीग  बनाया  गया

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  पर  चित्तौड़  नियन्त्रण  ह
 द  थ

 8431,  eft  भोला भाई  :  क्या  कृषि  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  थ

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  भारतीय  कृषि  भनुसघान  परिषद  पर  प्रकार  कस गौर  वित्तीय

 नियंत्रण  é 2 4

 यदि  तो  क्या  इस  परिषद  को  केन्द्रीय  सरकार  के  सांविधि  नियमों  तथा

 प्रशासनिक  भोर  वित्तीय
 प्रदेशों

 का  पालन  करने  से  छूट  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 और  यदि  नहीं  तो

 बयां  विहार  राष्ट्रीय  महत्व

 के  सभी  दिशा  तथा  सांविधिक  नियम  इस  पर  ला  4

 क्या  भारत  सरकार  की
 राजभाषा  भौति

 तथा  तत्सम्बन्धी  नियम  ale  आदेश  इस

 पर  समान  रूप
 से  लागु  और
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 लिखित  aut  Oo
 19.0

 1982

 a

 ()
 यदि  तो  क्या  उपरोक्त  आदेशों  भारी का  स  ढंग ra  पालन  किया  जाता  दे

 कौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  तथा  प्राणियों  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  कार  थी ०  स्वामी  पाने  )

 से  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  एक  सोसायटी  है  ।  जिसका  सोसायटी  पंजीकरण  गाध

 1960  के  अंतगर्त  पंजीकरण  किया  गया  था  ।  इसके  अपने  नियम  भोर  उप  नियम  वर

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  सोसायटी  के  नियमों  के  नियम  में  यह  प्रावधान  है

 परिषद  का  दासी  निकाय  सोसायटी  के  सभी  कार्यकारी  भर  वित्तीय  अधिकारों  का  प्रयोग  करेगा  ।

 इसमें  किसी  संविधि  द्वारा  या  उसके  अंतगर्त  दिए  गए  अधिकार  भी  शामिल  फिर  भी  व्यय  के

 थ
 सम्बन्ध  में  ऐसी  सीमायें  भारत  सरकार  समय-समय  पर  निर्धारित  कर  सकती  है  ।

 द

 भारत  सरकार  के  आदेश  भर  बेमानी  नियम  इस  सोसायटी  पर  ay  नहीं  होते

 फिर  उप-नियम  30  की  ad  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  सोसायटी  के  कम
 जारी

 की  सेवा  हॉर्मोंस  सम्बन्धित  मामलों  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  ale  वित्तीय  नियमों
 « : ह

 अपनाया  गया  बशर्तें  कि  सोसायटी  ने  arta  भोर  विनियमों
 को

 ब  पॉली

 कर
 या  उन्हें  जारी  कर  विशिष्ट  व्यवस्था  नहीं  की  हो  ।

 क  और  जेसा  कि  राजभाषा  1976  के  सरकारी  कार्यों  के  सिए

 के  में  दिया  गया  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालय  में  ये  कार्यालय  ar  मिल  हैं  :

 क  केन्द्र  सरकार  का  कोई  भी  विभाग  पा  कार्यालय

 }  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नियुक्त  आयोग  समि  ति  या  अधिकरण  का  कोई  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  अपने  अधिकार  में  निगम  या  r  कोई

 ots

 a  ag  प्रदान  कि  aor  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  केन्द्र  सरकार  के  कार्यालयों  के  लिए  दी

 a ॥ है म  प्री  परिभाषा  के  भस्तगंत  भाता  जसा  कि  ऊपर  गया  विधि  मंत्रालय  के  quay
 से

 राजभाषा

 विभाग  द्वारा  इसकी  जांच  को  गयी  ।  इस  सम्बन्ध  में  विधि  मंत्रालय  की  यह  राय  थी  1  |  |  |

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  सोसायटी  केन्द्र  सरकार  के  कार्यालय  के  लिए  दी  गयी  परिभाषा

 अंतगर्त  नहीं  आती  जेसा  कि  ऊपर  बताया  गया  है  ।  फिर  परिषद  सरकारी  ara  में

 हिन्दी  के  क्रमिक  प्रयोग  के  लिए  स्वेच्छिक  रूप  से  केन्द्र  सरकार  के  निदेशों  का  पालन  करती  है  जेसा

 कि  एक  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयਂ  पर  लागु  होता  है  ।

 रामकृष्ण पुरम
 सेक्टर  थार  सें  जोन  पर  अनधिकृत  कब्जा

 8422  Blo  Yo  Jo  आजमी :  क्या  निर्माण  आद  आवास  मन्त्री  यह  my  कृपा

 करेंगे

 रक  स्वास्थ्य  योजना  अधिकारियों  ने  माम
 क्या  विकास  कार्यालय

 को
 रामकृष्ण पुरम  के  ——s  में  जमीन  के  उस  टुकड़े  पर  जो  ate  सरकार  स्वास्थ्य
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 पि

 सेवा  alee  लय  के  लिए  faa  at  और  जिस  पर  कई  वर्षों  से  एक  गेर-सरकारी  सकल  चल

 रहा  अनधिकृत  कब्जा  खाली  कराने  की  भ  तथा  बताया ट  ौर

 ने  के  क यदि  तो  अनधिकृत  कब्जा  र
 लिए  की  गई

 कारवां
 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्प  तथा  निर्माण  भोर  arate  मन्त्री  (६. |  whew  नारायण  fag)

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  लोक  परिसर  दखलकारों  की

 अघिनियम  1971  के  अंतगर्त  कायंवाही  की  जा  रही  है  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  सम्पदा

 अधिकार नि +e
 बेदखली  के  आदेश  पारित  कर  दिये  ये  आदेश  निष्पादन  की  प्रक्रिया  में  हैं  ।

 facet  में  नादान  कार्डों  को  जाच

 :

 8433.  डा०  ए  यू०  आजमा
 :

 कया  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बसाने  की  कपा  करेंगे  कि

 )  कया  यह  सच  है  कि  जाली  राशन  काई  समाप्त  करने  के  लिए  दिल्‍ली  सिन  द्वारा

 घर-घर  ( | है: 1  र  नादान  काड  को  जांच  का  भादेदा  दिया  गया  है  गौर  इस  प्रक्रिय

 '

 में  दिल्‍ली

 पुलिस  की  अपराध  शाखा  ओर  मजिस्ट्रेटों  द्वारा  सहायता  ली  जायेगी ;

 यदि  तो  क्या  राशन  कामों  में  दं  यूनिटों  का  सूक्ष्म  विश्लेषण  जायेगा

 ताकि  pret  पर  राशन  वाली  वस्तुएं  दी  जा  सकें  क्योंकि  अधिकतर  खाद्य-पदा  ta  चत  दर

 की
 दुकानों  के  मालिकों  द्वारा  कालाबाजारी  कर  दी  जाती  भर

 द
 ag  प्रक्रिया  कब  तक  पूरी  हो  जायेगी  alt  क्या  लोक  सभा  अनिश्चित  काल  तक

 स्थगित  होने  से  ga  जांच  के  परिणाम  की  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 कूदी  तथा  नागरिक  पूरि  मंत्रालयों  सें  उपमंत्री  सौहार्द  उसमान

 भोर  जी  हां  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  के  खाद्य  तथा  आपूर्ति  विभाग  द्वारा  खाद्य  कार्डों  की  धर  Co

 जाकर  जांच  की  जा  रही  खाद्य  कार्डों  की  जांच  करते  खाद्य  कार्डों  मेंदा  यूनिटों  2

 बारीकी  से  विश्लेषण  किया  जा  रहा  ताकि  फालतू  यूनिटों  का  पता  लगाया  जा  सके  भोर  उ

 _  कांटा  जा  सके  ।  उचित  दर  की  दुकानों  के  दुकानदारों  को  खाद्य  वस्तुओं  की  आपूर्ति  तदनुसार

 व्यवस्थित  की  जायेगी  ताकि  उचित  दर  की  दुकान  के  दुकानदारों  द्वारा  वाद्य  वस्तुओं  की  काला

 बाजारों  न  को  जा  सके  ।

 दिल्ली  में  सभी  खाद  कार्डों  की  जांच  करने  का  कार्य  बहुत  बड़ा  भर  श्रमसाध्य  है  ।

 =  15  लाख  खाद्य  wet  जांच  करने  की  सम्पूर्ण  प्रक्रिया  में  समय  लगेगा
 और

 Fay

 स्थिति  के  वर्ष  1982  के  oa  तक  दी  सामने  माने  को  सम्भावना  है  ।  सभा  के

 यत मान  स  बताना  सम्भव

 नहीं है  ।

 के  अनिश्चित  काल  तक

 थ

 से  पहले
 जांच  के
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 ee
 ae  Naratay  का  उत्पादन

 a
 8434  wa  ध  Ta;  कया  एपी  STA  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शिनी  वाला  विवरण

 सभा  पटल  रखने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 ्

 देश  में  वर्ष  1980  कौर  1981  में  मू  गाली  भोर  सोयाबीन  का
 कितना

 उत्पादन

 हुमा

 (@)  क्या  इन  दो  नों  फसलों  सस्ते  मूल्य  पर  संतुलित  आहार  मुहैया  करने  के  लिए  देश

 की  छाद्य  भावद्यकता  में  प्रोटीन  के  एक  प्रमुख  स्रोत  के  रूप  में  कार्य  कर  सकती  है
 और

 इस  रूप

 में  इनका  विकास  fear  जा  सकता

 क्या  इन्हें  केन्द्रीय  खाद्य  और  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  que

 कार  मंसूर  में  किए  गए  मू  गफली  और  सोयाबीन  से  दूध  तथा  दादी  तथा  कर

 ्
 अनुसंधान  की  जानकारी  मौर  सिकरी

 ि  afe  तो  ब्यौरा  क्या  दै  और  उसके  वाणिज्यिक  qe

 करने के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  है  ?  र

 पर  उत्पादन

 न्त्रालयों  में
 क  कपास  yy

 कमला
 ।

 fe  तथा  ग्रामीण  विकास

 my  re

 Al  ea  FATT )  :  से

 विवरण  संलग्न  है  ।

 _................
 faator

 देश  में  1979-80  ae  1981  के  दौरान  मु  गाली ८  के  अनुमानित  उत्पादन

 का  eater  नीचे  दिया  जाता  है  :

 tito  टन०

 1979-80 =  1980-81

 भू  गिलो  57.70...  50.20

 सोया  |  |;  ह  2.82  4.40

 rage  कौर  सोयाबीन  प्रोटीन  के  अच्छे  स्रोत  के  रूप  में  काम  कर  सकते  हैं  भौर  उ

 वकास  किया  जा  सकता  है  ताकि  भोजन  में  प्रोटीन  के  तत्व  को  बढ़ाया  जां  सके  और  sas

 संतुलित  किया  जा  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  मुख्यतया  केन्द्रीय  खाय  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  संस्था

 एफ०  टी०  ato  मैसुर  भर  जी०  बी०  पंत  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  कुकी
 उत्तर  प्रदेश  ढारा  अनुसंधान  भोर  विकास  सम्बन्धी  प्रयास  गए  हैं

 +  इन

 प्रयासों  का  उद्देश्य  लागत  को  यथासम्भव  न्यूनतम  रखकर  स्वीकार्य  पदार्थों  का  विकास  करना

 केन्द्रीय
 खाद्य  प्रौघोगिकी  अनुसंधान  मंसूर  ने  मूंगफली  के  प्रोटीन  भर  पशु भों  के  दूघ

 वद्धंक  खाद्यों  पर  आधारित  दूध  का  विकल्प  का  विकास  किया  है
 जिसमें पाथ
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 धन्ना
 fa  उत्तर

 हैं ॥
 साथ  खाने  के  योग्य

 मू
 गाली  के  आटे  का  अ  दामुल  सामग्री  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जाता

 ताने  योग्य  मुंगफली  के  भाटे  का  भोर  विधायक  जिसे  तेल  रहित  म  गोली  की  खली  से  प्रा

 किया  जाता  प्रोटीन  आइसोलेट  प्राप्त  किया  जाता  है  ।  न्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकी  भनुसंघान

 संस्था  ने  मू  गाली  के  दूध  से  मूंगफली  का  दूध  भोर  दही  जसे  पदार्थों  को  तेयार  करने  के  भी  प्रयास

 किए  हैं  ।  मू  के  दूध  को  उपभोक्ताओं  ने  पसन्द  नहीं  fear  gars  soil

 स्वीकायंता  परीक्षणों  से  पता  चला  है  ।  जी०  बी०  पंत  विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकी  कृषि  विश्वविद्यालय

 ने  सोयाबीन  पर  आधारित  सोया  दूध  ओर  we  पदार्थों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  प्रक्रिया  का

 बिकास  किया  है  ।  इसके  अलावा  राष्ट्रीय  हेरी  विकास  बोड़े  ने  मू  गाली  की  प्रोटीन  पर
 मीर

 दूध  के  बेकार  का  विकास  किया  है  ।

 n-
 मिल् टोन  जोकि  म  गाली  की  प्रोटीन  at  पशु  दूध  का  एक  मिश्रण  का  निकल

 कौर  हैदराबाद  में  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  किया  जा  रहा  इन  दोनों  स्थानों  पर  प्रति  वर्ष  कु

 लगभग  30  लाख  लिटर  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  दाक्तिवद्धंक  खाद्यों  का  उत्पादन  कर्नाटक

 मैं  किया  जा  रहा  है  भोर  उनका  वर्तमान  अनुमानित
 उत्पादन  लगभग  15,000  मी ०

 टन  प्रति

 .  ब्र  है  ।  इसके  खाने  योग्य  मू  गाली  के  भाटे  और  सोया  के  आटे  पर  areata  एक्सट्रेडेंड

 खाद्यों  का  उत्पादन  बरेली  और  दिल्‍ली  में  किया  जा  रहा  गाली  की

 प्रोटीन  पर  आाधारित  का  उत्पादन  बड़ोदा  में  जा  रहा  है  और  उत्पादन  की

 _  वर्तमान  मात्रा  लगभग  6,000  लिटर  प्रति  दिन  सोया  दूध  का  उत्पादन  दिल्‍ली  में  किया
 .

 रहा
 है  ।  सोया-आटा  पर  भाषा  रित  दूघ  छुड़ाने  बाला  खाद्य  *'बाला  alae  में  तयार  पि x

 रहा  है  ।  माइन  बेकरी
 fear)  fro,  जोकि  भारत  सरकार  का  एक  उपक्रम

 फी  fen  कार्यक्रमों  के  लिए  उनके  द्वारा  उत्पादित  डबलरोटी  को  पोष्टिक  बनाने  के  लिए  रहित

 aia  के  भाटे  का  इस्तेमाल  कर  रही  है  ।

 जंगली  जीवों  को  गणना

 व
 8435,  sit  go  के०  कया  कि  मन्त्री  यह  बताने  की

 ग  कृपा
 क

 कया  सरकार  ने  देना  में  जंगली  जोरों  के  ब्यौरे  के  बारे  में में  कोई  गणना  की  यदि

 तो  neat
 का  ब्यौरा  क्या

 क्या  जंगली  जीवों  क्रो  कुछ  जातियां  घट  रही  हैं  जिससे  उनकी  समा  हो  रही

 यदि  तो  गत  3  वर्षों  के  लिए  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या

 जंगली  जीव  के  संरक्षण  हेतु  सरकार  दारा  गये  नेपाल  पाक  अथव  जंगली
 आझाश्नय  को  संख्या  क्या  है  और  वे  किन-किन  स्थानों  में  हैं  भोर  जंगली  जीव  संसद

 में
 a  प्रमावकारी

 बची  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  सूत्री  भार०  वी०  स्वामी  +

 wit
 अभी  तक  देश  में  सभी  अन्य  प्राणियों  की  अखिल  भारतीय  संगणना

 नहीं
 की  गई  हूँ

 tre  og कुछ  राज्य  राਂ राष्ट्रीय  पार्कों
 rat और  भाश्रयस्थलों में  वन्य  प्राणियों  के  अवधि eee 2  जे  क्षण  करते  हैं  ।
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 ्  ee  a

 ul व  कसी  भी  न
 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान देश  में  लुप्त  होने

 की
 र

 चना  न
 हीं

 मिली  है  ।

 राष्ट्रीय  qa  कौर  माश्रयस्थलों  को  स्थापना  वन्य  प्राणि

 |  712.0  के  अस्तगत  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाती  इस  समय  संलग्न  सूची  के
 देश

 3  राष्ट्रीय  पाक  भर  205  भाश्रयस्थल  हैं  ।

 फार
 देश  में  राष्ट्रीय  पार्कों  बौर  आाश्रयस्थलों  की  पर्याप्त  संख्या

 करने
 से  अन्य

 प्राणियों  की  रक्षा  पर  निश्चय  रूप  से  प्रभाव  पड़ा  gt

 विवरण
 ब

 =
 Be  =

 डेकन

 er  सिवानों  बश्रयस्थलों

 की  संख्या  की  संख्या

 1
 BS

 भाग्  प्रदेश  14

 अण्डमान  att  निकोबार

 अरुणाचल  प्रदेश

 मरयम

 fagrz  15

 गोवा  दमन  पर  द्वीप

 गुजरात

 हरियाणा

 जम्मू  भोर  कश्मीर

 हिमाचल  प्रदेश  26

 कर्नाटक  13

 केरल

 मध्य  प्रदेश  22

 10 महाराष्ट्र

 मणि पुर

 134



 लिखित  उत्तर 29  1904

 1

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालैण्ड

 उड़ीसा  18

 पंजाब

 राजस्थान  13

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश  12

 पश्चिम  बंगाल  12

 चण्डीगढ़

 लमा  ane  नन डा

 23  205

 3.0  प  ध

 ह

 earl  प्रिय  जनाओ  को  स्थापना  के  इल  ष्ह् [eqeq
 *

 सरकार  से  सहायता  को  पेदा कदा sh

 843  es  कुपासिस्पु  भोई  :  क्या  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 )
 क्या  स्विटजरलैंड  सरकार  ने  सम्बलपुर  और  गंजा

 ह्वथापना  के  लिए  कोई  सहायता  देने  की  पैदाइश  की  ि

 हेरी  परियोजना

 यदि  तो  ब्या  सरकार  को  परियोजना  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  भोर

 ह
 ्  उन

 पर  सरकार  हारा  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 pf
 तथा  ग्रामीण  विकास  भन्त्रालयों  में  राश्यमन्त्री  आर०  वो  ,

 Faery ) ~
 ः

 से  सम्बलपुर  और  गंजम  में  ढेरी  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए

 waar  रिपोर्ट
 :

 गे  जांच  करने  के  लिए  अब

 द  प्राप्त  ५८

 oe

 be
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 परी  में  छोटे  और  सत्यम  नगरों  का  विकास

 843  हा०  कपा सिन्ध  भोई  :  क्य  निर्माण  att  आवास  as  |  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि

 (*  या  उड़ीसा  सरकार  ने  सम्बलपुर  आर  पुरी  में  छोटे  भर  मध्यम  नगर  योजना  के

 केन्द्रीय  सरकार  सें समेकित  विक  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  मंजूरी  देने

 भाग्  are  द

 at,  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  भर  क

 ह
 )  इंस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 सिह  *)

 at
 =

 कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण

 (  शौर  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  व  लबों  की  स्वीकृत  विकास  ate  ना  के  अंतगर्त

 सम्बलपुर और  पुरी
 की  परियोजना  रिपोर्टों  को  सहायता  के  लिए  भनुमोव्ति  क्र  दिया  गया

 है भ
 तथा  इन  दो

 शहरों
 के  लिए  क्रमशः  20.50  लाख  तथा  5.00  लाख  रुपये  की  ऋ  संहिता  दी

 गई

 7 फार  एन०  ध्रनएंप्र व्ड  शशांक क समाचार

 84  sit  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री

 भी  रोत लाल  प्रसाद  बर्मा

 क्या  निर्माण  और  strata  मन्त्री  यह  बताने  की

 हती  करी
 क्या  सरकार  का  ध्यान  30  1982.  के

 eter  फब

 mie
 में  CMH  फार

 एन०  अनएप्रूब्ड  वेन्चरਂ  शीर्षक  के  अस्तगत  st  उस  समाचार  की
 ओर
 प्  पा  गया  है  जिसमें

 शी ०  के  नाम  पर
 ल०  एफ०  यूनिवर्सल  तथा  अ  सल  प्रापर्टीज  हवा रा  गुड़गांव  में  प्लाट  जमीन

 ‘  के  करोड़ों  रुपये  लूटे  जाने  का  उल्लेख है  ।

 ह
 (@)  यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  प्रतिक्रिया  हैਂ  और  भारतीय

 aug

 ह

 . अधीन  क्या  कारवाई  की  गई  है हु  और

 क्या  इन  कालोनाइजरों  की  भारतीयों  तथा  धन  के  बारे  में  हाल
 — किया  गया  था  और

 यदि
 तो

 उसके
 क्या  परिणाम  निकले  ?

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  ae  arara  मन्त्री  (att  wise  नारायण  fag)  नी

 aris  Risa  प्यार
 हरियाणा  राज्य  सरकार  ने  पहले  ही  जांच  कर  दी हैं

 ue

 जेसा  कि  हरियाणा  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  हैं  राज्य  में  का  लोनी  की  स्थापना
 कालोनाइजरों  को  हरियाणा  विकास  तथा  शहरी  क्षेत्रों  कें  विनियमन  अधिनियम द
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 29  19 1964  )  उत्तर

 197  की  धारा  3  के  अन्तगंते  arate  के  लिए  mater  करना  पड़ता  है  जहां  कहीं  भी स

 कार  के  ध्यान  में  यह  बात  मती  है  कि  किसी  व्यक्ति  ने  बिना  लाइसेन्स  प्राप्त  किए  म
 च्  ट  काट  कर  ay  हैं  ay  बिक्री  के  लिए  विज्ञापन  दिया  है  ती  उक्त  अधिनियम  areata  उ

 कच्छ  कार्यवाही  को  है  ।  जैसा  कि  उपयु बत  भाग  के  उत्तर  में  बताया  गया  स

 ray  भी  जांचाधीन  है  और  यदि  प्रथम  दृष्टया  उल्लंघन  का  पता  चलता  है  तो
 कानून  के  ग

 उसके  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  ह

 =

 )  वित्त  मन्त्रालय  विभाग  प्रत्यक्ष  करों  का  केन्द्रीय

 से से  पम्बैन्धिते
 सूचना

 प्राप्त

 wet

 ।

 ्

 fea  प्यारों पर  विज्ञापन  लगाने  के

 on
 कि

 रियों  को  अदा  किया  ग

 8439.

 करेंगे  कि  :  Ble

 a
 To  भाजपा :  क्या  निर्माण  भोर

 द

 बताने  को  कपा

 oe

 कया  उन  स्कूटरों  आदि  द्वारा  सिविल  प्राणी  रियों  को उ  विज्ञापनों
 पर

 कर  दिया  |  जो  उन  पर  लगे  होते

 टीन की  प्लेटें क्या  सरकार  को  पता है  कि  दीवारों  बिजली  के  खम्बों  पर

 लटकाए  पाई  पोस्टर  आदि  लगाकर  बड़  माने  पर  विज्ञापन  तरित  कियां  जाता

 और
 क

 _  धनादि  तो  ऐसे  वाहन  आर  लोगों  से  Fanaa  करें  बसूले  करने  के

 me

 er

 सबील
 कार्य  तथा  निर्माण  te  आवास  मन्त्री  aia

 a 7 aTeTTet fag) ; F
 :

 उपलब्ध  सू
 paar  के  अनुसार  कुछ  पालिका  अधिनियमों  में  वाहनों  पर  लगे  विज्ञापनों  पर  कर  वसूल

 करन ेa  ही  व्यवस्था  है  परन्तु  यह  कर  केवल  कुछ  ही  स्थानीय  निकायों  द्वारा  वसूल  किया
 जाता

 है  t

 ati

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  सभी  स्थानीय  निकायों  द्वारा  इसे  के  विज्ञान  परे

 कर  वसल
 नहों  किया  जा  रहा  है  ।  नगर  प्राधिकरणों  द्वारा  अनधिकृत  प्रचार/करों  के  भुगतान  न

 करने  पर  में paar  की  कार्यवाहियां  की
 ज ताती  हैं

 ।
 करों  का  अपवंचन

 का  पता  bie  लिए  राजपत्रित  अधिकारी  के  पर  झर  f
 |

 गया

 द

 त

 का  गठन  किया
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 ee

 a  ———— nn , fear  a
 tama
 सबल  fee

 844 7" दी  शमिनुद्दीन  क्या  सिचाई  मंत्रो  यह्  बताने  al  q  गे  कि

 a  लम्बित  राष्ट्रीय  परि देश  के  विभिन्‍न  भागों  की  सिचाई  की  निर्माण

 wi  =  ब्योरे  कया

 ब्या  राष्ट्रीय  सिचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  और

 =  न
 विवादों  को  हल  करने

 के  लिए  कोई  समयावली  नियत  की  गई
 i

 क्या  उपरोक्त  लक्ष्यों  के  पूरा  किए  जाने
 में

 वृद्धि  के  बारे  कोई  अनुमान  लगाया

 गया  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  बया या

 |
 +  (®)

 राज्य-वार  एक fawn  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  faarstgart  we सारी
 ी  )

 विवरण  संलग्न है  ।  ्र

 ह

 छठी  योजना  के  दौरान  यथासंभव  अधिकाधिक  निर्माणाधीन  स्कीमों  को पूरा  करने

 लिए  प्राथमिकता  दी  जा  रही  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जल  विवादों  को  हल  करने  के  लिए

 कोई  समय-सची  तेयार  नहीं  की  गई  क्योंकि  ae  सम्बन्धित  पक्षकार  र  ज्यों  en

 दायित्व  है  कि  वे  मतभेदों  को  दूर  करें  और  केन्द्रीय  सरकार  समझौते  की  बातचीत  करने  में  श  बल

 _  झपना  सहयोग  देती  है  ।

 थ

 ह  ae  अपरिचित  भूमि  को  अपेक्षा  तिचित  भूमि  से  पारित
 सामा  दुगुना

 होता  है  ।  इस  मंत्रालय  द्वारा  कोई  अनुमान  तैयार
 नहं

 किया  गया
 to  योजना  के  दौरान

 औसत रूप
 से  रोजगार

 की
 सम्भावना  का  मुल्यांकन  4  मिलियन  ea गया ग  aye  यह  अधिकतम

 लगभग

 क
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 29  +  190
 xt है |  दि  खित  उत्तर

 दिल्ली  विक  प्राधिकरण  st  कालोनियों  को  दोष  एसोसिएशनों  हारा

 8441.  बसन्त  कुमार  पंडित :  क्या  निर्माण  ओर  gare  wat  प्र ह  बताने  क्री  कृपा
 स्त

 करेंगे

 क  क्या  दिल्‍ली  की  28  डी०  डी०  ९०  क्रालोनियों  को  शीष  एसोसिएशनों  ने  दि  के  14

 ad 1982  को  अथवा  इसके  आस-पास  और  अपनी  विभिन्न  शिकायतों  से  सम

 ्  ज्ञापन  सरकार  को  भेजा

 :  यदि  तो  ज्ञापन  में  कराधान  सम्बन्धी  fr

 it) प्रभार  की  अभि ग्राह्म  मरम्मत  भर

 1,  क
 मादा  राष्ट्र  अपा/मेन्ट  स्वामित्व  अधिनियम  सम्बन्धी  किन-किन  मुख्य  मांगों  आर ह

 मतों  का  उल्लेख  भोर

 ज्ञापन  में  उ  ल्लिख्ति  प्रत्येक  मांग  और  शिकायत  के  सम्बन्ध  में
 सरकार

 की  क्या

 या  है  भर  उन  पर  बया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  mg  तथा  निर्माण  और  mata  मन्त्री  wes  नारायण

 :

 से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  प्र  रख  दी  जाएगी  |

 मध्य  gas  में  विदिशा  तथा  गुना  की  सिचाई  को  प्रति दा तता

 8442  1०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  छपरा  करें  कि  «्

 त  तथा क्या  मध्य  प्रदेश  के  विदिशा  तथा  गुना  जिले  राज्य-वार  सिंचाई  at

 सिंचाई  naa  की  तुलना  में  सिचाई  बाले  क्षेत्नों  की  प्रवद्ठादूता  में  सबसे  नीचे  हैं

 (@)  यदि  तो  तुलनात्मक  भांकड़े  कया  है

 मध्य  प्रदेश  में  जल  संसाधन  मध्यम  तथा  लघु  सिचाई  तथा  re) Fe Fe

 था  टंक  सिचाई  परियोजनाओं  के  द्वारा  इन  तीन  जिलों  के  पिलाई  की  द्रष्टा  से  पिछड़  aq  को

 ae er

 के  लिए  क्या  कारण  उठाये  जा  रहे  ओर

 इन  तीन  जिलों  में  1982,  1983  तथा  1984  के  लिए  सिचाई  Fs
 Fare  के  लिए

 fat  लक्ष्य  निर्धारित  हैं  ?  ्

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  जियाउरंहुम।म  अ  सारी  जी  git

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 राज्य  के  इन  तीन  जिलों
 में  दो  age  लथा  मध्यम  fang

 ert
 पट्ट  हदी

 क्रियान्वित  जा  रही  हैं  ।  इसके  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दो  तई  म  =  भी

 ara
 में  ली

 गई  राज्य  सरकार  ने  इन  जिलों  में  कई  लघु  सिचाई  निर्माण-कार्य  भी
 :

 थ  में  लिए

 हैं  सभी  जिले  राष्ट्रीय  औसत  पर  पहुंचने  को  आशा  नहीं  कर  सकते  क

 लिए
 a  संसाधनों  की  उपलब्धता  सभी  जिलों  में  समान

 नहीं  द

 विकास  के

 जिलावार
 सूब  केन्द्र  में  नहीं  way  ज़ाती  | दीक

 i
 Oo
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 मनवर  ant,  मई  facet  में  जल  सप्लाई

 844  3  ——  क्या  निर्माण  भोर  आवास  झरती  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 )  बया  ag  सच  ह  कि  मन्दिर  माग  स्थिति  तथा  ब्लाकों  के  टाइप  गनी  के
 क

 ह
 wale  रों  लए  जल  सप्लाई  केवल  दो  घण्टे  भोर  सायं  दो  घण्टे  तक  की  जाप  भोर

 मन्दिर  मार्ग  स्थित  तथा  एच  ब्लाकों  को  जल-सप्लाई  बढ़ाने  के  ए  सरकार

 क्या  कर  रही  है
 ?

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्रों  भीष्म  नारायण  :

 नहीं
 ।
 जल  की  जाती  17  1982  तक  दो  घण्टे  सुबह  और  दो  घण्टे

 थी  me

 द्वैती

 ब  तीन  घण्टे  gag  भोर  तीन  घण्टे  शाम  को  की  जाती  है  ।

 त ्
 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  से  अतिरिक्त  कनेक्शन  प्राप्त  करने  के  Teta  जल  कीं

 सप्ली
 गाई

 को  पहले  ही  2  घण्टे  से  बढ़ाकर  तीन  घण्टे  gag  भीर  तीन  घण्टे  शाम  कर  दिया

 भाटा  मिलों  की  स्थापना  हेतु  लाइसेंस  जारी  करने  पर  ofader
 =

 8444,  eft  aga  सेठी :  क्या  कृषि  मन्त्री  आटा  मिलों  को  लाइसेंस
 जोरों

 ने  के  बारे

 निम्नलिखित
 |  में  2  1982  के  अतारांकित  set  संख्या  4473  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 जान  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कपा  करेंगे  कि  ;

 सरकार  को  लघ  क्षेत्र  में  आटा  मिलें  स्थापित  करने  हेतु  विभिन्न  ज़्यों  मई

 0  से  qa  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए ;

 हक राज्य इस  तरह  के  आवेदकों  को  आज  तक  विवरण  सहित  और  र  जारी  किए  गए

 यदि  कोई  हैं  की  संख्या  कितनी  कौर  द

 जहां  तक  लाइसेंस  जारी  किए  जाने  का  सम्बन्ध  पहले  लगे  प्रतिबंधों क को
 लागू

 न

 करने  के  विशेष  कारण  क्या

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  कमला  :
 a Z (%) Ht a See

 197
 9  से  1980  के  दौरान  जब  फ्लोर  मिलों  की  स्थापना  पर  प्रतिबन्ध  भौतिक  रूप  से  उठा

 लिया  गया  तब  राज्य  सरकारों  को  लघु  क्षेत्र  में  ऐसे  यूनिटों  की  स्थापना  करने  के  लिए

 देने  के  अधिकार  सौंपे  गये  थे  ।  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  अद्यतन  सूचना  के  अनुसार  विभिन्न
 र  राज्य

 सरकारों  द्वारा  306  जारी  की  गई  थीं  ।

 गेहूं  रोलर  फ्लोर  मिल  तथा  1957  के  अधीन  मिली ह

 लि
 सेंस  जारी  करने  के  अधिकार  राज्य  सरकारों  से  केन्द्रीय  सरकार  ने  6.2.1982  से  ले  लिए

 उ  |
 युनिट  tare  उनके  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  हाल  ही  में  कहा  गया  है  कि  वे  परीक्षण

 पिसाई र  ट  भेजें  कौर  जिन  मामलों  में  ऐसी  रिपोर्ट
 प्राप्त  लाइसेंस  जारी  करतें
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 ea  1904  उत्तर

 नन  नस्र
 oe

 के  प्रश्न  पर  केन्द्रीय  सरकार  विचार  कर  रही  वोन  ने  aq  तक  किसी  यूनिट

 को  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  है  ।

 क्योंकि  स्थापित  क्षमता  आवश्यकता  से  अधिक  है  और  उद्योग  का  क  मता  उपयोग

 wat  तक  केवल  50  प्रतिष्ठित  के  आस-पास  रहा  इसलिए  और  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए

 अनुमति  देना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  ।  इस  निर्णय  को  लेने  में  सरकार  ने  केन्द्रीय  पूल  में  गेहू

 की  ची  स्टाक  स्थिति  को  भी  ध्यान  में  रखा  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  मोरों  के  लिए  कल्याण  कार्यक्रम
 क

 8445,  ए  नीलालोहिथादसन  नाडार
 :

 कया
 कृषि  मन्त्री  थ्

 wo
 बत बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (=)  उठो  पंचवर्षीय  aaa  के  दौरान  मोरों  के  लिए  कौन  से  कल्याण क  क्रम  कार्यान्वित

 करने  का
 वि

 र  ह ै्

 ww

 नका  पत  t

 )  क्या  सरकार  को  ay  1978  में  गठित  केरल

 co  aa

 गतिविधियों

 —
 (  यदि  तो  निगम  द्वारा  शुरू  की  गई  गतिविधियों  का  ब्योरा क्या

 हया  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुसार  कौन  सी  नई  योजनायें  है  जो केरल  मछेरा

 अ

 निगम

 द्वारा  द्रु  को  जानी

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इन  योजनाओं  के  का

 peer लिए
 कोई  सहायता

 देने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केरल  मछेरा  कल्याण  निगम  द्वारा  किस
 प्रकार

 को  सहायता  का  अनुरोध  किया  गया  और
 क

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 ्

 कृषि  तथा  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  कार  वी०  स्वासोनाथन
 द

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  क्रियान्वित  किये  जाने  वाले  प्रस्तावित  मछली  कल्याण  यक्रम थ

 में  नौकाओं  की  मात्स्यकी  साज  मछुओं  के  प्रशिक्षण  के  लिए  ऋण  तथा  राज

 मछली  तालाबों  में
 सुघार  तथा  आमदिनों  के  लिए  राज  मछली

 मछुआ
 आवास  भोर  मछुआ  राहत  निधि  के  सुजन  के  लिए  विस्तार  सहायता  देना  शामिल  ।

 (@)  द

 केरल  मेरा  कल्याण  निगम  ने  निम्नलिखित  कार्य  हाथ  में  लिए  हैं

 Ai)  थ
 तथा  नगरीय  विकास  निगम  की  ऋण  सहायता

 द्वारा  आवास  व्यवस्था  ;

 (ii

 अदायगी  ॥

 )  or

 परसन

 की  नौकाओं  कल-पुरज़ों  के  क्रय  हेतु  राज  सहायता  की
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 (iii)  अबकी  हि विपणन  के लिए  वित्तीय

 ae  |

 (iv)  मछुआ  राहत  निधि  से  क  की  व्यवस्था  करना

 ही  मछली  पकड़ने  के  काम  संक्रिय  स्प  से  ं  के  लिए  बीफ  योजना

 गए  मोरों  के  परिवारों  का

 पुनर्वास
 ।
 थ

 विज हि जाम  में  मच्छली  बन्दरगाह  क्षेत्र  से  निका

 (
 oe

 i)  age  के  लिए  विशेष  बस  सेवा  |

 क

 (vii i)
 asoay  नौकाओं  के  डीजल  थ

 a c)  मछुआ  समुदाय  के  विद्याथियों  को  छात्रवृत्ति

 सिर  पर  उठाकर  फल  बेचने  वालों  को  सहायत  कद

 1 xi)  देसी  नौकाओं  के  यत्त्रकिरण  के  लिए  राज  सहायता  कीं  अदाय

 इस  समय  निगम  व्यापक  योजनायें  कार्यान्वित  बर  रहा  है

 फा
 gon

 देने  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  t
 थ

 नई  योजनाओं

 योजनायें  राज्य  क्षेत्र  में  हैं  और  उन  पर  राज्य  योजनाओं  से  घन  लगाया  जायेगा  ।

 दी
 इस  सम्बन्ध  में  केरल  मछुआ  कल्याण

 निगम
 से  कोई  अनुरोध

 प्रे
 नहीं  हुआ  है  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 meq  प्रदेश  में  पूरी  को  गई  सिंचाई  योजनाएं  ः

 थ्री  सुभाष  यादव  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  az  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 ह  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लाम  तथा  सरूपा  क्या  ;  ह
 |  | (

 eq  से  fa  1  खार गांव  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  पूरी  की  गई
 ी

 wea  राज्य  में  विशेष

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  उक्त  प्रयोजन  के  लिये  पिछले  ala
 में  कोई  वित्तीय

 aia  seta  की  alc  द

 क

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्  है
 ?  क

 ह  काका
 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 ज़ियाउर्रहमान
 :

 1980-81  के

 दौरा  न  मध्य  प्रदेश  के  शाहजापुर  जिले  केवल  एक  मध्यम  सिचाई  परियोजना

 र  पूर्ण  हुई  थी  ।  1979-80  और  1981-82  के  दौरान  कोई  परियोजना  पूरी  नहीं  हुई

 कुम  और  सिचाई  एक  राज्य  विषय  है  और  सिचाई  परियोजनाओं
 के  लिए

 रोशि  की  व्यवस्था  राज्य  aware
 |
 द्वारा  ‘wir  समस्त  विकास  योजनाओं  के  अन्तर्गत

 र  वय  की

 जाती  है  ।
 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक

 ऋणों
 के  रूप  में  दौ  जाती

 है
 ओर  ag

 विकास  के  fr  पी  विशिष्ट  सेक्टर  अथवा  परियोजना  से  जुड़ी  न  हीं  होती  है  ।
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 लिखित  उतर 29
 mee)

 2 बेद
 =)

 ae  कन  ए

 हाय
 i

 ea  satay  a  adar  सागर  सिचाई  योजना  सम्बन्धी निर्मा

 47.  श्री  सुभाष  यादव  .  कया  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि

 le)  क्या  मध्य  प्रदेश  में  नमदा  सागर  सिंचाई  योजना  का  निर्माण  का  निर्धारित  कार्य

 क्रमानुसार  चले  हैं  कीर  मंदी  तो  उसकी  विंमान  स्थिति  क्यो  हैं

 कया  ईस  बात  का  कोई  अनुमाने  लगाया  गयी  कि  इस  परियों  1  ्  कितनी  कमी

 को रि  ई  हो  सकेगी

 ag  योजना  किस  तारीख  तक  चाल  हो  जाएगी

 )  इस  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  अब  तक  कितनी  सहायत  दी  और

 क्या  धनराशि  का  उचित  ढंग  से  प्रयोग  किया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 say  बया है  ?

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जिणउरंहमाने  a  सारी
 से  (

 ती

 naz  परियोजना  के  निर्माणपर्वे  vad  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  आरम्भ  कर  दिए  गए  टे

 उनके  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  इन  पर  5  करोड़  रुपए  व्यय  किए  जा  चुके  है  ।  वारस्ता

 निर्माण-काय  राज्य  सरकार  हारा  अभी  हाथ  में  लिये  जाने  है  ।  राज्य  सरकार  से  वि  परि

 जिंना  रिपोर्ट  अंभी  तंक  कत्  में  प्रात  नहीं  हुई  हैं  ।  जैसाकि  राज्य  सरकार
 यदि

 पचना

 दी  गई  परियोजना  के  पूर्ण  हो  जाने  पर  इससे  1.36  लाख

 हैक्टेयर

 के  सिचाई लोभ  व्यवस्था

 होने  को
 seat  &  |

 ae  ea

 कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।

 अ
 दन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 क

 (  गाँधी  हमत  tate  को
 संदेशों कं

 8448

 i

 काल  नाथ  क्या  निर्माण  झोर  oa  cant  ag  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बय
 rarely  cafe  समिति के  मंगेशकर  की  पढें  कुछ  समय  से  बड़ी  हुआ  थीं

 इस  पद  को  ara  किस  प्रकार  भरा  गया  है
 ?

 ह  संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  भर  आवास  मन्त्री  भोष्म  नारायण  !  तथा

 गांधी  स्मृति  समिति  का  पद  इसके  पदधारी  की  नियुक्ति  अवधि  समीप

 फलस्वरूप  1-2-1981  को  खाली  हुआ  था  ।  इस  मन्त्रालय  के  एक  अधिकारी  को  सरकार  के  aes

 उसकी  सामान्य  ड्यूटी  के  अतिरिक्त  इस  पद  का  कार्यभार  भी  अस्थाई  तौर  पैर  सौंपा  गया  था  ।

 उस  अधिकारी  के  पर  चल  जाने  के  कारण  12-581  सें  इंस  मंस्त्रालिये  के  अन्य

 द  a
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 ह 19  ata,  1982

 acy

 afer  ज
 इस  पद  द

 फ  गया  1  -
 -12-8 BL  को  पारी

 सबा
 स  निवृत्त

 होने  पर

 मिति  का उसी  अधिकारी  को  तदर्थ  आधार  पर  31-5-82  तक  6  माह  के  लिए  गांधी  समति
 |

 कालिक  निदेशक  नियुक्त  किया  गया

 भास्कर  सरकार  प्रत  को  उडीसा  से  पश्चिम  बंगाल  स्थानान्तरित  करना

 8449.  भी  चिन्तामणि  जेना  क्या  निर्माण  और  sma  मन्त्री  यह  सत  ने  को  कृपा

 करेंगे

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  स्थापित  केन्द्रीय  सरकार  की  पाठय  पुस्तक  छाप  वाली

 मात्र  प्रेस  को  उड़ीसा  के  पश्चिम  बंगाल  के  शांति  गांधी  स्थान  पर  स्थानान्तरित  पा  जाना

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं

 क्या  उस  क्षेत्र  के  सभी  कर्मचारियों  ने  ऐसे  निर्णय  के  fa  अपना  भारी

 fa  प्र  व्यक्त  किया

 ः

 ay

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  वी  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  यह  सच  है  कि  अपेक्षित  o AT  नों  की  ast  के  कारण  प्रेस

 नहों  कर  रहा  थ

 द  रूप  से

 गाज

 सो  इस  प्रस  को  अपेक्षित  महीनों  की  सप्लाई  हेतु  सरकार  काक  रा  क्या  कार्य

 Be4onic  TRiatl बाल क्या  यह  प्रस  विभिन्‍न  सरका

 स्वीकार  करने  से  इन्कार  कर  रहा  भर  pa

 के

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  a 7a  को  सक्षम  बनाने के
 crs fa og

 के  लिए
 क्या

 कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है
 ?

 संसदीय  कायें
 तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  (-

 भुवनेश्वर  में  केन्द्रीय  सरकार  का  पाठ्य  पुस्तक  मुद्रणालय  को  gests

 में  स्थानान्तरित  नहीं  किया  जा  रहा है  ।  कुछ  कम्पोजिंग  रूम  उपकर

 जिससे  कुछ  star’  शामिल  को  भुवनेश्वर  से  aerial  स्थानान्तरित  करने  का  प्र  | [: |

 है  क्योंकि  ag  कम्पोजिंग  उपकरण  भुवनेश्वर  प्रस  में  फालतू  है  तथा  इसके  उपयोग  में  न  थ

 पाठ्य  पुस्तकों  की  छपाई  लागत  में  विधि  होती  है  ।  इस  बारे  में  कतिपय  पत्र  अभ्यावेदन  प्र
 हुए  हैं

 नन  पर  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 नहीं  a

 प्रदान  ही  नहीं  saat

 नहीं (@

 प्रश्न  ही  नद्दी  उठता  ।
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 a

 कटु महारष्ट्र  में े  गजलों  की  खेती  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 50.  श्रीमती  gar  प्रकाश  चौधरी  :  क्या  कैसी  मन्त्री  यह  बताने  को  है|  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  छठी  योजना  अवधि  गी
 telat  के

 उत्पाद  पा के  लिए  कोई के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  उसकी  स्वकृति  के  लिए  तथा  वित्तीय  सहायता

 खोज  भेजी  थी
 दि

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 mfr  तथा  grater  विकास  seated  में  राजय  मंत्री  आर०  वी ०  tq rather  )

 भोर  (a)  हाँ  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  Hag  1979-80  में  5.68  लाख  पटरी

 ra  मू  गाली  के  उत्पादन  को  वर्ष  1984-85  में  बढाकर  11.19  लाख  मीटरी  टन  करने  के  लिए

 म क  विद्वेष  परियोजना  प्रस्तुत  को  थी  ।  3  वर्षों  की  अवधि  के  दोरान  योजना  को  कुल  ल

 3289.25  लाख  रुपये  अकी  गयी  थी  ।  इसके  खोज  वनस्पति  रक्ष

 रासायनिक  दवाओं  भर  परिचालन  छिड़काव  सुरक्षात्मक  fe  दि

 गौर  जल  उपयोग  जसे  विभिन्‍न  पदों  पर  राज  सहायता  की  व्यवस्था  है

 पह  निर्णय  किया  गया  था  कि  चाल  केन्द्रीय  प्रायोजित  सात  तिलहन  विकास

 म  के  अन्तर्गत  सहायता  को  विद्यमान  पद्धति  के  भगत  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को

 भो  fue  धनराशि  आवंटित  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 खाद्यान्न  ओर  नकद  फसलों  का  उत्पादन

 सभा  पटल
 पर  रखने  की  कपा  करेंगे  किः

 8451.0
 डा०  कृपासिंधु  भोई

 :
 क्या  कुकी  मंत्री  निम्नलिखित  जानका  तो

 दुकान  वाला
 विवरण

 दम  (#)  चालू  वर्ष  के  दौरान  देश  में  गत  ata  वर्षों  में  हुए :

 ऋषि  सम्बन्धी  कितना  उत्पादन

 ven

 gens

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रति  at  हुए  उत्पादन  की  तुलना  में  इस
 ह  फसलों

 का

 तना  उत्पादन

 ् गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  नए  क्षेत्र  में  area  को  और

 आगामी  ag  के  लिए  क्या  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया  है
 ?

 कमी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  आर०  थी०
 (*)

 तथा  ag  1977-78  से  1980-81  तक  की  अवधि  के  दौरान  प्रमुख  क़षि  फसलों  (  जिसमें

 दी  फसलें  मी  शमिल  के
 ' अनुमानित  उत्पादन  का  विवरण  अनुबंध  में  दिया  गया  है  ।

 fers  मूल्यांकन  के  अनुसार  अनुमान  है  कि  इस  ad  खाद्यान्नों  का  लगभग  1340  लाख  मीटरी

 गन्ने  का  लगभग  1700-1800  लाख  मीटरी  तिलहनों  का  लगभग  112  लाख  मीटरी

 कपास  का  लगभग  80  लाख  गांठों  का  तथा  पटसन  और  मेहता  का  लगभग  |
 लाश

 गाँठों

 थ का  उत्पादन
 होगा  वि  क
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 भूमि  उपयोग  सांदीपनि  के  aga  के
 ८  त्  लाएं  गए  नए  क्षत्र  के  सम्बन्ध

 में  जानकारी

 eer  नहों
 हीं

 की  जाती  हाल
 के  म्बन्घित  कुल  सस्य गत  क्षेत्र  के

 लाव  हेच टार )

 मांकड़

 ध

 a

 कुल  सस्पंगत  क्षेत्र

 1975-76  170.99
 ्

 1976-7'  |  क  167.28

 थ
 172.31

 ग  175.18

 6  तथा 27  फरवरी i
 ro

 रि
 1982  को  न  ई  दिल्ली  में  आयो  जत  gfe  विकास  से से  dafad

 creda  कार्यशाला
 में  राज्य  सरकारों  ने  उत्पादकता  वीं  1982  द  alata  3  से  5  लाख

 हेक्टअर

 पुरानी

 रती
 भूमि

 को  कृषि  के  अन्तत  लाना  स्वीकार  कर  लिया  था  ।  इस  उद्देशय
 के

 लिए  वे

 कत
 प कार्यक्रम  तयार  करेंगे  ।  ः

 विवरण

 ‘as

 1977-78  से  1980-81  तक्र  भारत  सें  प्रमुख  फसलों  के  उत्पावत्त-प्राक्कलत

 लाख  मीटरी

 1978-  19  19  79  80  80-81 at
 टि

 3

 oar.  53.23
 चावल

 i
 pa  oe

 क

 =  36.46

 सभी  मान्य  114.44  119.72  101.13  118.70

 aa  11.97  12.18  8.57  11.17

 | |  ay  चानन  126.
 41
 ्  131.90  109.70  129.87

 |  6.09  6.21  5.17  5.02

 bas

 कुल
 तिलहन

 ग  9.70  8.43  8.83

 ste  he  7.70  7.60 कपास  र  7.24  7.96

 pee  6.47  6.07  6.52

 मेहता  क  कन क  1.86  1.89  1.68

 150,52
 गलना  176

 a  2
 151.66  128.83

 8.14  AZ  8.33  9.60
 10.0

 a,  द्
 तम्बाकू  oa

 पत्तनों  0.44  0.46

 A  rar  राम तिल  तथा  ज़ाफ़रान

 म
 कक  rn  इसे  लाख  गांठें  ।

 ***  cts  180  किलोग्राम  की  दस  लाख  गांठें  ।
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 साइन  बेकरी ज  द्वारा  बिल्ली मे में  बिहार  क
 यों  को  बिक्र

 8452.  डा०  कृपासिंधु  भोई ;  बया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  त
 करेंगे

 कि  म

 _  क्या  मानें  बेकरी  लिमिटेड  ने  प्रायोगिक  arene  पर
 पिल्स  में

 |  at
 को

 चपातियों  को  बेचना  शुरू  कर  दिया  ्

 ्
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 ag  प्रयोग  कहां  तक  सफल  हुआ  है  ?

 | ३1. |  तथा  प्रमाण  विकास  मकालमों  में  छप मन्त्री  कमला  छु सारी  से

 ने  को  बिक्री  कते  का  काग a  ae  नद्दी माइन  बेकरी  लिमिटेड़ ते

 था  कम्पनी  इस  समय  चपातियां  तयार  करने  के  मामू  ले  का  प्रानकोकरण  क़र

 दम

 लिए

 क्षण कर  रही

 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  राज्यों  सें
 कृषि  विकास  परियोजनाएं

 «8453.  थी  चतुर ज  :  क्या  सिचाई  मंत्री  gg  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ्

 क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  इस  समय  कार्यान्वित  को  जा  रही

 राज
 यवार

 कृषि  विकास  परियोजनाओं  की  संख्या  क्या  है  भोर  वे  कहां-कहां  स्थित  भरी

 ्
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है

 ?
 ः

 सिखाई  dared  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर  समान  :  कमान  क्षेत्र  विकास

 परियों

 जनेओं  शोर  उनके  स्थानों  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
 थ

 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  लन्तगेंत  हुए  कृषि  कास  कार्यकलापों

 =

 विभिन्

 (1)  लेत  पर  )  festa  जिनमें  खेत  सिचाई  नालियां  @  खेत

 नाले  )  भूमि  समतल  करने/उपयुक्त  आकार  दैनिक  कार्य  और
 खेतों

 की  च reat

 मे ंलि ( ड्ों क को  जहां  भी  आवश्यक  शामिल  हैं  ।

 (2)  निकास  कमान  में  जल  को  बारी-बारी  से  वितरित  ग

 vr

 a  णाली  को  लागु  करना

 की  न  carrey  उ cant
 (3)  फसल  पेंदा  करने  क्रो  चित  पद्धति  भोर  सिचाई  को  अपनाना A

 (4)  कृषि  विस्तार  सेवाओं  को
 सुदृढ़  =

 (5)  कमान  क्षेत्र  में  पर्याप्त  जलतिकास ने

 प्रणाली  मि  कीक रण  ;
 ी

 व्यवस्था  करना  ओर  विंमान  सिंचाई

 (6) )  ager  5  भूमिगत
 जल  का  विकास
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 का

 (7)

 i

 = aif

 =

 ऋण  कृषि  सम्बन्धी  निवेशों  तथा  सेवाओं  की  व्यवस्था  तथा

 कमान  क्षेत्र  में  मंडियों  तथा  are  संम्बन्धी
 स

 it  के  रूप  में

 यक  हील
 दी  सुविधाओं  का  विकास  ।

 विवरण
 थ

 समय  कमान  क्षत्र  विकास  कार्यक्रम  के  तगत  कियान्वित  की  ह  रही

 कमान  क्षेत्र  विकास  परियोजनाओं  की  राज्यवार  संख्या

 स्थानों  को  दिखने  वाला  विवरण
 a

 क

 कमान  क्षत्र  सिचाई  स्थान राज्य का

 थ  विकास  क्षेत्र  ह  जिला

 परियोजनाओं  afaaataray |

 ही  संख्या
 ee  ्

 2  oa  +

 1.  मां प्र  प्रदेश  6  1.  कर
 गल कुड़ा प्पा

 Phil

 कर

 नहर  ATT

 2.  ang
 any

 नालगोंडा

 क बायां

 Io  नहर  थ

 2.  नागाजुनसार

 या  तट
 as

 3.  पोचमपाद  करी  क  निजाम  बाद

 कर  ि
 महबूबनगर

 ब्यपवत्तन  स्कीम

 )  उच्च  स्तरीय  अनन्तपुर  कुप्पा

 चरण-एक

 उच्च  स्तरीय

 चरण-दो  कर  ल

 निम्नस्तरीय
 करनूल

 नहर

 गुल  दिखने  करनल
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 —"*

 4

 2.  असम  नवग जमुना

 गंडक 3.  बिहार  पूर्वी  गोपालगंज

 सारन  wal

 पश्चिमी  चम्पा रन
 थ

 wear  मुंगेर

 10  चन्दन  संस्थान  पर  न

 11  मुखर

 12  कोसी  पू
 Ua  सहरसा

 4.  गोवा  13  सोन  नहर  प्रणाली  औरंगाबाद  वि  द

 14  सलोनी  गोवा  द

 15.  Atsl-wSTat 5.  गुजरात  व  ह
 पंचमहल

 om

 भावनगर
 ण

 6.  हरियाणा  ककरापार

 सर सूरत
 गुड़गांव  नहर  ara

 सिवा जवाहरलाल  नेहरू  ~ ~ —

 लिफ्ट  सिचाई  रोहतक

 स्कोर

 a 20.  जुई  लिपट  सिचाई

 स्कोर  द

 1.0
 वाड़ी  लिफ्ट

 genta,  रोहतक

 सिंच  re  स्कोर

 अम्मू  और  कशमीर  2
 22.

 रावी  नहर  जम्मू

 !3  तवी  लिपट
 जम्मू

 or

 थ
 ह  चाई  स्कीम

 wafer  5  "24.  sta  af

 qfzayaar

 5
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 3  4

 25  चटापध्रभा  pe

 26  माल प्रभा  मेल
 जाय

 27  तु  गहरा  बदल

 28  ऊपर  बीजा  naant

 29  डी 9.
 केरल

 30  मालम  त्रिचूर

 31  पीछा

 32  नैय्यर  श्रवेन्द्रम

 33  पोल डी  एलाट

 34  पाल घाट गायब

 पालघाट 35  वबाल यां

 36  मंगलम  पाल घाट

 37  rag  त्रिचर

 38  टीचर

 =
 10.  मध्य  प्रदेश  7  39  चम्बल  मोरैना

 40  तवा  ॥  होशंगाबाद

 41
 ह

 सीहोर

 42  हलाली
 विदिशा

 43  हंसदेव
 रायगढ़

 44  खारूगताल  बिलासपुर

 45  मनियारी  ताल  बिलासपुर

 11.  महा  राजद  15  46  बाच  मंडरी

 47  इति या दोह  चन्द्रपुर

 48  भीमा  दौलतपुर

 49  घोड़  पुणे

 50  ५  दिल
 ह

 भी रंगा HABA,

 एक  और  दो  परधानी
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 लिखित  उत्तर 29
 a  फिक  ee

 1

 51  परिधान पूर्णा

 52  शिन  जलगांव

 53  अपर

 चरण-एक  unui

 54  कुष्णा  सतारा

 55  कुकड़ी
 ह

 शोलापुर

 56  पच

 517.0  मूला  अहमदनगर

 58  पूजन

 59  ऊपर  पे  गा )
 a  =

 60  वर्ना
 q  it,  कोल्हापुर

 12.  मणिपुर
 लोकल

 लिफ्ट  Forge

 सीमा  करा

 13.  उड़ीसा  62  हीरा कुड  बोलेगी  सम्बलपुर

 63
 महानदी डे  ye

 नया  मह
 पुरी

 उल्टा  =

 पुराना  मह  ही  कंटक

 डेल्टा

 64.  लेंगी
 _...

 क्यों
 कर

 ॥  4.0  रो  weg IA ने  65.  भाखड़ा  गंग  नहर  eta

 66.  चम्बल  कोटा

 67.  राजस्थान  नहर  बीकाने
 श्री

 गंगानगर

 परिवार  चरण-एक

 15,  तमिलनाडू  68,  कावेरी
 डेल्टा  प्रणाली

 कराई कल

 धंजानुर

 तिरूचि 69.  लोअर  भवानी

 70.  पेरियार  ang  मदुरै

 153
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 1  3  4

 16.  सत्तर  प्रदेश  71.  गंडक
 देविका  गोरख

 72.  रामगंगा  अलीगढ़

 मधुरा

 73.  द्वारा  सहायक

 वाराणसी

 17.  परिजन  बंगाल  74.  दामोदर  घाटी  निद्य
 सदर

 सिचाई  परियोजना  alg
 बन्

 1  |  भ Co

 =  गूगल

 शाहिद

 _.........  श्रमिक
 कारीगर  एवं  बेरोजगार  ब्यक्ति

 थ

 za  किः

 ss

 थी  aga  :  क्या  ग्रामीण  विकास  weal  यह  बताने  की  कृपा

 क

 (*)  क्या  उपेक्षित  ग्रामीण  कारीगरों  तथा  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  वित्तीय  दशा  को

 सुधारने

 के
 के  लिये  एक  आदर्श  विधेयक  का  प्रारूप  तेयार  किया  गया  है  जिसे  राज्यो ंके  उद्योग  तथा

 ग्रामीण  विकास  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  अनुमोदित  किया  गया  और

 यदि  at,  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कपि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री
 बालेश्वर

 प्रामीण

 विक
 त  मन्त्रालय  ने  उपेक्षित  ग्रामीण  कारीगरों  तथा  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  वित्तीय  दशा  को

 सुधारने  के
 लिए  कोई  भी

 आदद  विधेयक  का  प्रारूप

 नहीं  किया
 है  ।

 | प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 गर्त  क  ta

 णी 8455.  को  दयाराम  वाक्य  बया  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  f

 क्या  सरकार  को  इस  भा दां फका  के  बारे  में  मालूम  है  कि  इस  ag  किसानों  के  सारे
 re Bara

 गाने  पेरने  में  चीनी  मिलें  सक्षम  नहीं  होंगी  और  लगभग  1/3  गना  बिना  पेराई  के  रहने  को

 सम्भावना  है  जिसके  कारण  किसानों  में  बहुत  असन्तोष  भोर  नाराजगी  हो  सकती  भोर  ्

 क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  जब  तक  समूचे  गरे  की  उनके  द्वारा  पेराई

 ह्मीं  कर  दी  तब  तक  वे  गन्ने  की  पेराई  बन्द  नहीं  करेंगे  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप सन् त्री  कमला  कुमारों  थ्

 देश  at  चीनी  फैक्ट्रियों  की  पिराई  क्षमता  सीमित  है  ओर  वे  सामान्यतया  उत्पादित  गन्ने  क  ्

 लगभग  1/3  भाग  पेरती  हैं  ।  देख  गन्ना  खण्ड तारी  क्रेशरों  भर  कोल्हुओं  द्वारा  पेरा  जाता

 है  अथवा  बीज  तथा  चुनने  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।  वर्तमान  मौसम  के  दौरान  wey

 द  सभी  समय  का  रिका  उत्पादन  हुआ  है  ।  गन्ना  उत्पादकों  के  हितों  में  यथा  सम्भव  अधिकतम  गत्ता

 पेरने  के  लिए  फैक्ट्रियों  को  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  चीनी  फ  क्रियाओं  को  शीघ्र  गन्ना  पेरने  के
 ः

 लिए  उत्पादन  शल्क  में  रिबेट  देने  के  रूप  में  प्रोत्साहन  दिया  गया  था  ।  विलम्ब  से  करने

 लए  इसी  प्रकार  की  रियायत  देने  का  भी  विचार  है  ।  यथा-सम्भव  अधिकतम  गन्ना  पेरने  के
 लिए

 |  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  उनका  इस  तथ्य  से  पता  चलता  है  कि  15-4-1982  तक  299
 फेक्टर

 कार्यरत  थीं  जबकि  पिछले  ad  उसी  तारीख  तक  केवल  74  फैक्ट्रियां  कार्यरत  थीं ।
 थि

 छोटे  सीमांत  किसान  भोर  कब  विकास  एजेन्सियों  को  स्थापना  करना

 क
 8456,  No  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने

 as करने
 किः

 _..  क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अस्त  तक  1969  में  अखिल  भारतीय  ग्रामी
 ण

 ऋण

 मिला  समिति  के  सिफारिशों  पर  88  छोटे  सीमांत  किसान

 कृषि
 मिक  विकास  एजेन्सियों  की  स्थापना  की  गई  थी  ओर  तब  तक  मुख्य  बल

 समाज
 के  आधिक

 fez
 से  कमजोर  ant  का  वित्त  पोषण  करना

 क्या  इस  बल  से  वर्ष  1978  में  आमूल-चूल  परिवर्तन  हुआ  और  राष्ट्रय  महत्व के
 दूरगामी  2  frog  हुये  अर्थात  उद्योग  को  बढ़ावा  देकर  ग्रामीण  विकास  समान

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर ०  डी०  ग

 यदि  तो  इन  जो  पहले  सघन  कृषि  जिला  कार्यक्रम  के  रूप  में  जाना

 है  ता  था  ate  जो  सात  चुनींदा  जिलों  में  वर्ष  1961  में  लागू  किया  गया  को  कार्यान्वित  करने

 में  इन  दो  मिथकों  का  क्या  प्रभाव  भोर

 क्या  सरकार  विशेष  रूप  से  भारिक  कार्यक्रम
 को

 शुरू  को  देखने  हुए

 द इस  पूरी £  क्रिया  की  समीक्षा  करेगी  ओर
 इस

 बल  की  दिदा  को  सही  करेगी  ता  प्राथमिक  उद्देश्यों

 को  परा  किया  ar  सके  रि
 जिसके  लिये  यह  afi  प्रत  थ
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 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :  afar

 भारतीय  ग्रामीण  लग  समीक्षा  समिति  के  निष्कर्षों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  चौथी  पंचवर्षीय  योजन

 में  46  लघु  कृषक  विकास  एजेन्सियों  स्थापित  की  गई  थीं  ।  लघु  कृषक  विकास  एजेन्सी  के  प्रतिमान

 द  पर  सीमान्त  किसानों  तथा  कृषि  श्रमिकों  के  41  एजेन्सियों  भी  स्थित  की  गई  थों  ।  पांचवी

 योजना
 में  छोटे  सीमान्त  किसानों  कृषि  श्रमिको ंके  लिए  168  संयुक्त  एजेन्सियों

 स्थापित  को  गई  थों  ।  1978  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  दुरू  गया  था  जिसके

 भन्तगंत  माने  वाली  गतिविधियों  के
 कार्य

 त्र  का  ग्रामीण  उद्योग  तथा  aaa  क्षत्र  शामिल  करने

 के  लिए  विस्तार  किया  गया  था  ।  2  1980  के  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का

 विस्तार  पूरे  देश  में  कर  दिया  गया  था  और  लघु  कृषक  विकास  एजेन्सी  के
 चल  रहे  wT RAT  को

 समन्वित  maftor  विकास  कार्यक्रम  के  साथ  मिलो  दिया  गया  था  ।  लघु  कृषक  विकास  एजेन्सी

 कार्यक्रम  में  मुख्य  बल  ग्रामीण  क्षत्र  में  उत्पादन  में  सुधार  करने  तथा  कमजोर  धर्मों  के  अधिक  हालात

 में  सुघार  करने  हेतु  अनेक  उत्पादी  fate  और  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  सुलभ  करने  पर  fear
 थ

 maT  ः
 ह  क

 से  कमज़ोर  वर्गो  पर  अधिक  बल  देते  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 गई  द
 |  की  शुरुआत  तथा  पूरे  देश  में  इसका  विस्तार  लघु  कृषक  विरासत  एजेंसी  कार्यक्रम  में  अपनाई

 पद्धति  तथा  इसके  दृष्टिकोण  की  मूलभूत  बातों  को  स्वीकार  करके  किया  गया  था  भोर  ग्रामीण  क्षे

 ं में  कमजोर  ant  के  सदस्यों  के  लिए  उपयुक्त  प्रत्येक  सक्षम  गतिविधि  को  वास्त  विक  रूप  में

 शामिल  करने  हेतु  उस  कार्यक्रम  के  अधीन  गतिविधियों  का  विस्तार  किया  गया  था  ।  लघु  कृषक  विकास

 एजेन्सी  कार्यक्रम  जो  मुख्य  रूप  से  पशुपालन  तथा  लघू  सिचाई  तक  ही  सीमित  के  विपरीत

 समन्वित  प्रमाण  विकास  कार्यक्रम  के  भगत  भारिक  गतिविधि  के  सम्पूर्ण  ढांचे  जिसमें

 a

 विकि
 कुटीर  तथा  लग  सेवाएं  तथा  परम्परागत  व्यापार  आदि  भी  शामिल  है

 थ  के  लिए  सहायता  सुलभ  की  जाती  वर्तमान  कार्यक्रम  में  लामभोगियों  की  आय  को  निर्धनता  की
 Oo

 रेखा  से  काफी  ऊपर  उठाने  के  लिए  पर्याप्त  सहायक  प्रबन्धों  सहित  विस्तृत  एक  मुश्त  सहायता  सुलभ

 करने  पर  बलन  दिया  गया  है  ।  अब  विशिष्ट  रूप  से  गरीबी  से  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वाले  परिवारों

 पर  ध्यान  केन्द्रित  किया  गया  है  भर  यह  दृष्टिकोण  है  कि  पूरे  परिवार  को  उपदानों  तथा  बैंक  ऋण
 क

 के  माध्यम  से  उत्पादी  गति  विधियों  द्वारा  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  वित्तापोषित
 किया

 जाए  ।  1982  में  घोषित  किए  गए  कार्यक्र+  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  vo

 ma
 को

 शामिल  करने  से  यह  स्पष्ट  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  के  व  कमजोर  वर्गों  के  arife a  हाल  तों  मैं
 गिरा  की  कर  निरन्तर  ध्यान  दिया  गया  हैं  तथा  छठी  में  गरीबी  निवारण

 मों
 ं  के

 ढाचे  में  इस  कार्य  को  तात्कालिकता  दी  गई  है  ।
 ः

 थ फसल  झोर  बीमा  की  व्यवस्था  के  लिये  कानन

 457,  प्रो ०  नारायण  तत्व  पराशर  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने
 को

 छुपा  करे  किः

 किन  राज्यों  ने  फसल  कौर  पशु  बीमा  की

 ser

 के  लिये  कानन  बनाये  हैं  भोर

 इससे  संबंधित  कार  का  स्वरूप  है
 ि

 (a  क्या

 झ  हक़

 भी  इसका  अनुसरण  और
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 सन्टर  Se  नव

 नााााााााइााणणा (९ थ  पि  नहीं  तो  जिन  राज्यों  में  कान
 ये

 हैं  वहां  फसन/पशु
 के  मामले में

 नुकता किसान  होने  की  स्थिति  में  क्षतिपूर्ति  या  राहत  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  कया  कदम  जाने

 पर  विचार  कर  रही  है  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  आर०  वो०  स्वामी

 से  1979  से  भारतीय  सामान्य  बीमां  निंगम  द्वारा  राज्य  सरकारों  क  सहयोग  से  क्षत्र

 भा घार  पर  एक  मागंदर्शी  फसल  बीए  योजना  क्रियान्वित  की  जा  रही  यह  योजना  स्वैच्छिक

 भोर  ऋण  संस्थाओं  द्वारा  किसानों  को  दिये  गये  फसल  ऋण  से  सम्बन्धित  इस  योजना  में  बीमा

 कृत  फसल  मौसम  के  दौरान  मौसम  की  खराबी  की  वजह  से  यदि  निश्चित  उपज  से  क्षेत्र  की  alae

 उपज  कम  हो  तो  योजना  के  चनींदां  इकाई  क्षेत्रों  के  संधि  बीमा कृत  किसानो  को  एक  समान

 द
 पूति  देंने  की  व्यवस्था  है  ।  भारत  सरकार  ने  1979  में  सभी  राज्यों  को  इस  योजना  को  अपमान

 सिफारिश  की  थी  ।  अभी  तक  9  राज्यों  अर्थात  ater  हिमाचल

 ह
 तमिलनाडु  और  पश्चिम  बंगाल  ने  इस  योजना  को  अपनाया  दै  ।

 कुछ

 अन्य  राज्य  भारतीय  सामान्य  बीमा  निगम  से  अपने  क्षेत्रों  में  इस  योजना  को  ary  करने  के  लि

 ड  बातचीत  कर  रहे

 1974  वे  भारतीय  सामान्य  बीमा  निगम  कीं  चार  सहायक  कम्पनियां  देश  भर  में  पद

 बीमा  की  विभिन्‍न  योजनाएं  चला  रही  योजना  में  बीमा  अवधि  के  दौरान  बीम  कृत  पशु  क

 दुर्घटना  या  बीमारी  से  मृत्यु  होने  के  जोखिम  से  रक्षा  करने  की  व्यवस्था  है  ।  प्रीमियम  की  दर  2.25

 गिन fama  से  4.00  प्रतिशत  लक  है  ।  समेकित  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रम  के  लाभभोगियषों  के  लि

 नाएं  जिनके  अन्तगंत  लाम भोगियों  द्वारा  राज  सहायता  पर  खरीदे  गये  पशुओं  के  बी  पर
 पो

 5  प्रतिघात  की  दर  से  रियायती  प्रीमियम  लिया  जाता  है  ।  1981  में  53,53,900  भों  का

 थी  किया  गया  जबकि  1980  में  50,14,394  पशुओं  का  बीमा  किया  गया  था

 ह  थ्
 भवन  निर्माण  ऋण  योजना  हेतु  ब्िव्शि  सरकार

 द्वारा  सहायता

 8458.  थी  के  ०  मानना :  ्

 थी  एम०  रामगोपाल  रेड्डी :

 |  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  ग
 at

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  ब्रिटिश  सरकार  ने  भ

 पन

 निर्माण  ऋण  के  लिए  हाल  ही

 में  सहा  यता  के  रूप  में  किसी  राशि  को  मंजरी  दी  है

 ्
 afe  तो  तत्सम्बन्धी  ब्याँ  क्या

 राज्यों  को  इस  ऋण  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  सरक  हा  अपनाए  गए  मानदण्डों

 का  बपी  क्या  कौर  व

 (¥)
 a  सम्बन्ध  में  ब्रिटेन  सर a  |  कार

 के
 साथ

 re

 का  ब्यौरा  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  भर  mara  मन्त्र ी  भाष्य  नारायण

 ait,  हां
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 लिखित  उत्त  19  at

 ct,
 18

 as

 से
 आधिक  दुष्टि  मे

 कमजोर  वर्गों  के  लिए  आवास  योजनाएं  एवं  स्थल  तथ  ष

 एं  आरम्भ  करने  के  लिए  राज्य  आवास  बोर्डों  और  निष्पादन  करने  वाले  अभिकरणों  को  WHat

 fafe  at  उधार  देने  के  लिए  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  हेतु  ब्रिटिश  सरकार  ने  भार  रकार

 को
 14

 75  लाख  पौण्ड  का  अनुदान  देने  के  लिए  सहमति  प्रदान  कर  दी  है  ।  इन  निधियों  के

 वितर  गाथ  अपनाए  गए  मानदण्ड  वही  हैं  जोकि  हुडको  द्वारा  नगर  एवं  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आधिक  दुष्टि

 से  मजोर  वर्गों  की  आवास  योजनाओं  के  लिए  अपनाया  जाता  है  ।

 राजस्थान  में  केन्द्रीय  कृषि  काम

 8459.  थी  सुखद  डागा :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  बजे  1981-82

 के
 दौर

 राजस्थान  में  प्रत्येक  केन्द्रीय  कृषि  फार्मों  पर  प्रशासनिक  व्यय  सहित  कुल  कितन  1  व्यय
 किया

 और  उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  फोन  से  कितनी  आय  अजित  की  गई  ओर  प्रत्येक

 laa  सामान  की  खरीद  पर  अब  तक  कितना  व्यय  किया  गया  है  ?

 ee
 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर०  ato  :

 पर तोय  राज्य  फोन  निगम  का  वित्तीय  वर्ष  30  जून  को  समाप्त  होता  है  ।  राजस्थान  में  भ  रह तीय

 य  फोन  निगम  के  फार्मों  द्वारा  किया  गया  खच  तथा  अजित  की  गई  भायं  के  केवल  30

 1982  के  बाद  ही  उपलब्ध  होंगे  ।  31  1981  तक  के  ८  प  के  मांकड़  नीचे

 थ

 omer

 हैं  जो  पूर्णरूप  से  अस्थायी है
 :

 किया  गया  व्यय  ्  लाख
 ्
 थ

 क  195.06

 - /
 परदारगढ़

 ्

 क  क क

 जैतसर

 ar
 व्यय  में  fag  कृषि  की  प्रत्यक्ष  लागत  ही  शामिल  नहीं  है  बल्कि

 इसमें
 उपरी

 मूल्य
 मुख्यालय  में  खच  के  अ  श  समेत  सभी  प्रकार  को

 अप्रत्यक्ष
 लागतें  मी

 शामिल  हैं  ।

 लगों 30  1981  तक  सरगम  कौर  जैतसर  में  पू  जगत

 थ  द  पर  खच  की  मई  धनराशि  233.52  लाख  रुपए  तथा  71.86  लाख  ६पए  ॥  इस  में

 उपहार स्वरूप  प्राप्त  उपस्करों  और  जब  फार्मों  का  प्रबन्ध  निगम  को  हस्तान्तरित  f  गया

 उस स  य  सूरतगढ़  तथा  जैतसर  फार्मों  के  अधिकार  में  लिए  गए  संयन्त्र  तथा  मशीनों
 की

 लागत  भी
 शामिल  |

 क

 [1.1  भर  सोमारी  सिचाई  परियोजनाओं  की  स्थिति
 a

 60  श्री  प्रताप  भानु  फार्मा  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह ak  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क  देश  के  पतित
 मां

 at  र सोमारी  के  लिए  दो  मध्यम  प्रकार  की

 सिचाई  ही  गम
 ह

 tela

 सकार  मे
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 लिखित  उत्तर 29  चंद  To

 —  गए

 (@)  यदि  तो  ा तत्सम्उन्धी  ब्यौरा  क्या  कौर

 1)  इनकी  स्वीकृति  कब  तक  मिलत  जाने  की  संभावना  है

 सचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  ज़ियाउर्रहमान  योजना  आयोग

 को  स्वी  त  प्राप्त  करने  के  लिए  हैदवी  ओर  सोमारी  सिचाई  परियोजना  की  परियोजना  रिपोर्ट

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  अभी  तक  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं

 गर  ये  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।  ह

 ह ग्रामीण  विकास  एजेन्सी  जिला  asa  प्रदेश

 8461.  भी  प्रताप  भानु  शर्मा  :  कया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  ag  बताने  को  gat  करेंगे

 बया  ग्रामीण  विकास  एजेन्सी  जिला  मध्य  प्रदेश  ने  वर्ष  1981-82  के  लिए

 रा

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्यों  को  पूरा  कर  लि

 साहब
 (a)  प्रत्येक  विकास  खण्ड  से  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  वित्तीय  वर्ष  1981-  82  के

 अन्त
 सक व करने  परिवारों  को  चुना  गया  भर  उनमें  से  कितने  परिवारों  को  अनुदान  कौर  बेक

 ऋण  मंज़र
 किए

 @)
 बया  सभी  ब्लाकों  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  प्राप्त  कर

 सिए  चाह

 भोर

 =o
 (a)  ae  1981-82  के  लिए

 निम्नलिखित  क्षेत्र
 ध  ै कि  वार  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्यों

 31  मार्च  तक  प्राप्त  लक्ष्यों  का  ब्योरा ओर

 ्

 ग

 )  कृषि  तथा  लघु  सिचाई

 लघु  भोर  कुटीर  उद्योग

 पशुपालन  भौर  डेरी  ओर

 चारो
 धन्य

 कृषि
 तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री (  पौ  धा लेद यर  :

 से
 सूचना  राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभ

 पटल
 र  रख  दी

 क  समेकित  ग्रामीण  विकास  योजना

 8462.  थो  प्रताप  भानु  कया  ग्रामीण  बिकास  मन्त्री  यह  ताने  की  कृपा

 करों  fr

 दिशा
 गिर

 के  प्रत्येक  विकास  खण्ड  में  ऐप  दीवारों  की  ड्  संख्या  क्या है  जिनहें
 समेकित  ग्रा  विकास र

 भोर  अनुदान  प्रचुर
 ही  gl

 किए  गए ए  गए  ट्रक ae
 ततगं ह व्षं ा

 1981-  82  के  दौरान  31  1982  तक  ऋण
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 लिखित
 ह  19  हाल  198 2

 गए

 -  छक्का निम्नलिखित  =  ij  ऐसे  —  की  संख्या  क्या
 हें

 a

 जिन्  ऋण  भोर  अनुदानों  की

 मर ज़री
 गी  गई  है  तथा  उनकी  राशि  कपा  कृषि  भोर

 (2)  ठीर  तथा
 लघु

 पद् यु पालन  भर  sat  फालिंग  और  अन्य
 ?

 तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर
 :  )  व  (@)

 सूचना राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 _  8463,  eft  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कंपा
 क

 क्या  बच  1981-82  के  लिए  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अस्त  निर्धारित

 किये  az  लक्ष्म  जिला  main  बिकास  प्राधिकरण  विदिशा  प्त  कर  लिये  हैं  और  इस  वर्ष  इस

 काय  के  अन्तर्गत  वित्तीय  सहायता  के  लिये  खंडवार  कितने  टावरों  को  चुना  स  Te  कौर

 as सन  कितने  परिरवारों/ब्यक्तियों  को  अनुदान  ओर  ऋण  मन्जूर  किये  गये

 यदि  वार्षिक  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किए  गए  हूँ  तो  इसके  क्या  कारण
 सीर

 उन्हें  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  उठाये  जा  रहे  हैं  ?
 द

 चिता  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  राम  सें

 aw  कप  सरकार  से  एकत्र  जा रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएं

 तिहाड़  गांव  दिलों  में  मदान  fa  के  निकट  अनधिकृत  निर्माण

 _  8464.  शी  सीखा  झाई  :  क्या  निर्माण  भोर  आयास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  पश्चिम  दिल्ली  में  तिहाड़  ata  के  निकट  शमशान  सू मि  के  निकट  विकृत

 निर्माण  पुरे  जोर  पर  है  भीर  वहां  अनेक  दुकाने  भी  चलना  भारम्भ  हो  गई

 ह क्या  ag  सच  है  कि  पह  भूमि  करीब  एक  साल  पहले  खाली

 (  )a  किस  आधार  पर  और  fart  अधिकारियों  की
 अनुमति  से

 बनाई

 जा  रही

 )  कया  यह  भी  सच  है  कि  इन  दुकानों  को  बिजली  भी  दे  दी  गई  है  जबकि  नियम

 1  जनवरी  981  को  उसके  बाद  बनायें  गये  अनधिकृत  निर्माणों  को  बिजली  नवदीं  दी  जाती

 क्या  यह  संघ  है  fie  ga  सम्बन्ध  में  अनेक  लिखित  शिकायतें  दिली  के  उपराज्यपाल

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ओर  नगर  निगम  को  भेजी  गई  हैं  परन्तु  उन  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं

 की थ  कौर  द

 सभी  अनधिकृत  निर्माण  .  [- ७: अ  ae  गिरा  दिये  जायेंगें  औ  ey

 दिखाने  के  दत्त  ही  पति  नमना  नर  कही  पी  q  बाहों ी  isis

 ढीले
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 कट
 नक i

 संसदीय  य॑  तथा  निर्माण  और  आवा  प्री  सोनम  fag)  :.  से

 सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटन  पर  रख  दो  जा

 कृषि  मंत्रालय  tala  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम ग

 465,  थ्री  भीखा  भाई :  क्य  फुंसी  मंत्री  यह  बताने  को  करेगे  कि  :

 ml -_ -
 उनके  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  संख्या

 bile
 है  भर  उनके

 निदेशक
 माइ

 के  सदस्यों  का  ब्यौरा  कया  है  तथा  उनका  कार्यकाल  क्या

 wet  का  गठन  किस  तारीख  को  fear  गया  था  तथा  उल्का  ad
 ः कब  समाप्त

 ई
 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  ब.मंत्नारियों  के  feat  की  देखने

 ख  हेतु
 इन

 नि  मामलों  में अनुसूचित  -  जातियों  जनजातियों  के  प्रतिनिधियों  का  ब्योरा
 क्या

 रि यदि  उन्हें  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  गया  है  तो  भारक्षण  के  सम्बन्ध  में

 पति  को  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  निर्देश  -  मण्डलों  में  करने  कपा

 जाने  का  विचार  भोर

 डराया  ag  सच  '  है  कि  राष्ट्रीय  क्रेजी  सहकारीਂ  विपणन  फेडरेशन  तथा  अन  हों  के

 at
 te

 मण्डल  में  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित
 जनजातियों  को  नियुक्ति  हेतु  सिप

 पीन  यदि  हा  तो  उस  पर  निर्णय  क्या  लिया  गया  है
 ?

 व

 ष  तथा  ग्रामीण  -ख़िकास:-मन्त्रालयों  में  राज्य  मन्त्रों  aro  यो ०  ;  q

 {%)  जानकारी  THT  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  | arate)

 OO व उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  तथा  खाद्य  तेलों  को  सप्लाई

 8466.  थ्री  मोहम्मद  असरार  अहमद :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 कि

 उत्तर  प्रदेश  में  ag  1981-82  में
 चीनी  तਂ तथा

 नाद  |
 तेलों  को  कुल  मांग

 हि
 =

 as
 तथा  उनका  कुले  आवंटन  किया

 बया  यहਂ  सच  हैं  उक्त  चार  वस्तुओं  के  क्रिया  गया
 उसकी  कुल  ata

 की  तलना  में  कॉफी  कम  भोर

 यदि  तो  इसके  कारण हैं
 ?

 कथित  तथा  ग्रामीण  निकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  हमारी  कमला  :  एक

 विवरण  संलग्न  है  जिसमें  1981-82  के  दोरान  प्रदेश
 सार्वजनिक  वितरण

 के  गेहूं  चोनी+:ओऔर  खाद्य  तेलों :की  और  उनको  इत  के..क्रिए:ग =  आवंटन

 को  बताया गया  है  ॥

 और

 '

 वर्तमान  सार्वजनिक  प्रणाली  से  card  रूप  में
 ऐसी  आशा  नहीं

 को  जा  सकती  है  = इन  facet के
 बारे  में  राज्यों  की

 समूची  खपत/आवश्य  कता  को  पुर्णतया
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 लिखित  उत्तर

 पूरी  कर  सकेगी  ।  उत्त
 र

 प्रदेश  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  को  ये  आवंटन  स्टाक की  विभिन्न

 areal

 ड

 उठान  के  ded  aife  जेसे  विभिन्‍न  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर

 विवरण

 faa

 a

 ae
 Ue  a  में  19-4  82  को  पूछे  जाने  वाले  भतायंकित  प्रश्न  संख्या  166  के  उत्तर  के

 भाग

 म

 af गति  अलखित  विवरण  ।  व

 aq  lo  उत्तर  प्र  द ेशा  क  गह

 किए  गए  भावंटन  को  बताने  वाला  विवरण

 Cag faa Gi

 खाने  के  तेल

 को  मांग  और  "aa

 मा

 ew =

 टन  में  )

 मास  चाव  ag
 चीनी

 आयातित  चाव  wT
 आयातित

 _ सारी  <10  वान  क
 सात्विक

 है  खाने  के

 Jo  Holo

 1981  क क

 at ल  100  100  65

 i

 2.300 @@
 ee

 हनन
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 जुलाई  100  90  65  75  ी  4
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 दिसम्बर  45  65  45  40  30  4  761
 1
 1,200
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 जनवरी  45

 50.0 50.0

 40
 45.0

 40  30  41  538
 दस

 nth
 45  40  30  41.7

 ज
 538

 लाल
 As F&F B13)  थ  a  35  30  41.76 it  1: 700

 pee

 किया

 कि
 (@@)  चीनी  का  आवंटन  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  मांग  के  आधार  az  नहीं

 ये  कोटे  कुछेक  समान  मापदण्डों  के  आधार  पर  सभी  राज्य  सरकारों  को  आवंटित  करने

 के  म  कुल  उपलब्ध  लेवी  चीनी  में  से  आवंटित  किए  जाते  हैं  ।

 (  )  राज्य  सरकार  नेव तें मान  तेल  वह  1981-82

 1982  से  लिए  अपनी  आवश्यकता  42,000  मीटरी  टन  बतायी  है  ।  उन्हों ने  क ैश्री  198:2

 में  3,000  मीटरी  टन  खाने  के  भायातित  तेल  का  और  आवंटन  करने के  लिए  अनुरोध  किया  था  ॥

 सा०  fao
 प्र  वजा नव  वाली

 रो०  फुट  मि  फ्लोर
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 लट

 राह  नेजगार  काय  क्रम विकि

 8467.

 — थी  ए०  के ०  राय  :  क्या  ग्रामीण  विकास  ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रग

 शका जाज ाा
 ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  काम

 अनाज  कायम
 के  उद्देश्य

 तथा  कलयंत्र sy  क्या  हैं  और  उसके  विस्तृत  तथ्य  क्या
 Tt (am) x ~~ om

 पम  के  बदले क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  में  mrfzar'  मिक

 अनाज  कार्यक्रम  से  भी  कम  और

 योजना  के क्या  सरकार  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  योजना  को  काम  के  बदले  अता
 |

 we  छप  लाने  के  लिए  इसकी  दर  में  विधि  यदि  तो  सम्बन्धी  कार ण  7
 ह

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर  काम

 के  बदले  अनाज राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोज  र  कार्यक्रम  के  yer  उद्देश्य  निम्न  प्रकार  हैं
 ः

 7 (1)  ग्रामीण  क्षत्रों  में  बेरोजगार  तथा  अल्प  रोजगार  प्राप्त  पुरषों  हवाओं

 दो  े  के  लिए  अतिरिक्त  लाभप्रद  रोजगार  का  सजन

 ह  (2)  ग्रामीण  भा धार भत  ढांचे  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  टिकाऊ  स  परि

 सम्पत्तियों  का  सजन  करना  जिनसे  ग्रामीण  अथ-व्यवस्था  का  तेजो से  fasta  होग  था  निर्धन

 ait  ं  के  aqg-eaqzt  में  भी  तेजी  से  बुद्धि  भोर

 (3)  निधन  ग्रामीणों  के  तोषणिक  स्तरों  तथा  रहन  सहन  के  स्तरों  में  सुधार  ।

 जहां  तके  कार्यक्रम  के  कार्यक्षेत्र  का  सम्बन्ध  सभी  तरह्  के  निर्माण  जि  ग्रामीण

 में  टिकाऊ  सामुदायिक  परिसम्पत्तियों  का  सुजन  होता  को  इस  कार्य  क्रम  vere
 गत  शुरू

 फिर  जा  सकता  है  ।  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किये  जा  सकने  वाले  निर्माण  कार्यों  की
 जी

 फप

 दर्शी  है  न  कि  संलग्न  है  ।

 व  यह  सच  नहीं  है  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  दि

 ि  ला  पारिश्रमिक  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  दिये  जाने  वाले  ह

 सेक मम  है  ।  इसमें  बढ़ोत्तरी  करने  का
 प्रशन  नहीं  उठता

 कि  avr  ददा
 राष्ट्रीय

 ग्रामीण

 रोजगार र  कार्यक्रम  के  areata  दी  जाने  वाली  मजदूरी  cae  राज्य  में  लागू  न्यूनतम अ कृषि  मजदूरी

 के  बराबर

 विवरण

 राष्ट्रीय  ग्रामीण
 ण

 रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  किए  जाने
 बाले

 रि  निर्माण  grat it  की  मदों  को

 बेदीनी  वालो  सुची

 1.  सरकारी  तथा  ait  जिसमें  स्थान  लत  पों  जैसे  पंचायतें  आदि  को  भूमि
 सामां  चानन सी  arfaa  पर

 तक  क

 किनार ेपेड़  नहरों  के
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 णा क

 तटों  तथा  रेलवे  ल  अदि के  साथ  बेकार  पड़ी  भूमि  पर  पेड़  नि  रावत  बन  क्षेत्रों  तथा

 कृषि के
 अयोग्य  wey  पेड  ईन्धन  ब  चारे  के  लिए  और  फलदार  वक्ष

 द  पेयजल  सामुदायिक  सिचाई  पु  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनता
 bine

 सामूहिक
 आवास  तथा  मि  विकास  परियोजना

 3.  माननीय  उपयोग  अथवा  पशेमाँ  &  सिए  जल  उपलब्ध  सिचाई  या
 नी

 आदि  को  विकसित  करने  हेतु  ग्रामीण  तालाबों  विधमान  तालाबों  की  ween

 गहरा  करना  तथा  पुनरुद्धार  करना

 द  4,  ay  सिचाई  निर्माण  कार्य  जिसमें  बाढ़  नालियां  तथा  जल  लग्नता  नि  रंक

 सि  चाई  परियोजनाओं  के  कमाण्ड  क्षेत्रों  में  माध्यमिक  तथा  मुख्य  नालियों  तथा  खेत  की  ल  यों  का

 नि
 afer  मि  समतलीकरण  जल  वाणीकारों  भारी  को  सफाई  करना  तथ

 .

 नेको  गाद

 निकालना  आदि  शामिल  हैं

 5.  भू  तथा  जल  संरक्षण  और  भूमि

 6.  मीनक  के  अधीन  ग्रमीण  सड़के  जहाँ  उन्हें  पक्का  करने

 wa

 निकासी

 रख-रखाव  आदि  के  लिए  विशिष्ट  वित्तीय  प्रावधान  उपलब्ध

 7.  विद्यालय  तथा  बाल वाड़ी  पंचायत  समुदाय
 ह

 पय  जल  वन

 wd  गली  cysts  लिए  पंथ  जलें  पशेमाँ  के  लिए  alae  fas

 समुदाय
 क  मुर्गीपालन  सूअरों के  लिए  नहाने  तथा  कपड़े  धोने  te  सामुदायिक

 शौचालय  सामुदायिक  कूड़े-दान  भर  सामुदायिक  बायो-गेस  मयंक  ।

 क

 दिल्ली  में  और  अधिक  दूध  के

 ्

 646
 er

 war  करेंगे  कि 68.  शो  राजेश  पाइलट :  कया  कि  मंत्री  रह  बताने
 कपा

 कर
 कया  सरकार  का  विचार  8  बजे  से  8  बजे  wa  के  बीच  मित  के  लिए

 मौर  भैरव  दूध  के  डिपो  खोलने  वा  कौर  |

 यदि  तो  क्या  सरकार  उपभोक्ताओं  की  सुविधा  और  इसकी  रोजगार  क्षमता

 को  में  रखते  हुए  एशियाई  खेलों  की  पारो

 पोज  बना  रही  है
 ?  तौर  पर  ऐसे

 चन्द्र
 डिपो  खोलने

 की  कोई

 नहीं

 था  ग्रामीण  fae
 स  मंत्रालयों

 में  राज्य  मंत्री  (ef  azo  थो०

 (&)  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।
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 ग  दे

 सुपर

 स
 बाजार  द्वारा  जब्त  किये  गये  साल  की  f बिक्री के

 ि
 न्य

 नियमों  का  पालन

 कि  :
 469.

 थ्री  के०  लक प्पा :  कया  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 (4 =
 क्या  उनका  ध्यान  इन  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  दिल्ली  में  सुप  बाजार

 iq  गये  fats  माल  की  बिक्री  के  बारे  में  सामान्य  नियमों  का  उल्लंघन  कर  रह ेहे  कौर

 | गठ प्रभाव  यक्ति  ऐसा  सारा  माल  इकट्ठा  कर  रहे  और

 यदि  तो  क्या  मामले  को  जांच  कर  ली  गई  है  तथा  सुपर  रों  को
 बिर्र

 मान्य
 तरी के  अपनाने  के  सलिए  अनुदेश  दे  दिये  ad  हैं  arf  सभी  खरीदारों  देसा  माल

 खरीदने
 क  लिए  समान  अवसर  मिल  सके  ?

 क्ष  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  सोहुम्सद  उसमान  झएरिफ) : ( :  (
 भोर सरकार  ध्यान  सुपर  में

 जब्त शुदा  वस्तुओं
 की  बिक्री  सम्बन्धी  ा  §

 दिलाया  गया  है  ।  इस  समय  सुपर  बाजार  जब्त शुदा  वस्तुओं  को  आये  सो  पहले  पा  आधार

 पर  र  खनने बेचने  की  नीति  अपनी  रहा  है  ।  ग्राहक  उपलब्ध  जब्त शुदा  वस्तुए  अपनी  पसंद  के  अनु

 के  fe
 ए  स्वतन्त्र  हैं  ।

 मान्दर  प्रदेश  के  गांवों  में  पेय  जल  को  सुविधाए

 कि

 470,  श्री  अनन्त  राहुल  क्या  निर्माण  और  आवास
 मन्त्र |  यह

 ताने  की  कृपा

 _  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  में  उन  गांवों  की  संख्या  कितनी  है  जहाँ  गत  वर्षों  के  दौरान

 i  त  अवधि  के
 पीने

 ब
 ह  पनी  सुविधाए  नहीं  थीं  और  उन  गांवों  संख्या  कितनी  जह

 दौ  बाजार  पीने  के  पानी  की  पानी  की  व्यवस्था  की  गई  थ्

 a+ | सम्भाव  भर  इस इस  कार्यक्रम  का  सरकार  द्वारा  कब  तक  पूरा  किए  जाने  की

 थारे  में  राज्यवार  तथा  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  और  क्
 द  ः

 (7)  क्या  सरकार  ने  पेयजल  सुविधाओं  से  रहित  जनसंख्या  का  जसी  fe  1

 81  को  राज्यवार  खासकर  आन्त्र  प्रदेश  में  अध्ययन  किया  है
 ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ध्रोर  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  :  (
 ane

 प्रदेश  सरकार  से  प्रप्त  आंकड़ों  क  1.4.1980  को  स्थिति  के  अनुसार  8206  समस्याग्रस्त

 व  थे  जिनमें  प्राथमिकता  के  आधार  पर  जलपूर्ति  सुविधाए
 मुहैया

 कराए  ज़ने  की  आत् नद यकता

 वर्ष  1980-81  और  1981-82  1981  के  दौरान
 we  gee  में  जि

 समस्याग्रस्त  गांवी ंमें  पेय  जल  पूर्ति  सुविधाएं  दे  दी  गई  हैं  उनकी  संख्या  487  ओ

 24  थी

 (a)  छ
 छठी  योजना  के  पता

 पता
 लगाए  गए  सभी  समस्याग्रस्त  गांवों  कू  स्व  पेयजल

 का  कम  से  कम  ए  स्रोत  जिसमें ad  भर  नि  .  जल
 उपलब्ध  उपलब्ध  कर  जल  yea
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 कराने  के  प्रयास  किए  जायेंगे  ।  1.4.1980  की  स्थिति  के  अनुसार  पता  लगाए  गए  समस्याग्रस्त

 गांवों  को  राज्यवार  ची  संलग्न
 समूची

 छठी  के  लिए  विचार  भोर  राज्यवार  कोई  Tayo

 पण  नहीं  बनाया  ग

 |है

 at नं

 विवरण

 ग्रामीण  जल  पूर्ति  कार्यक्रम
 क

 31-3
 1980

 नक  पता  लगाए  उन  दोष  समस्याग्रस्त  ate

 थ  जल  पूर्ति  मुहैया  को  जानी  है
 ी

 संख्या  लिम ैं

 ग्र  स+  राउ  घ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम

 लि

 नन _ समस्पाग्रस्त गावों कीं सं ल तत000200 थ क्

 गांवों  कों  संख्या

 2

 1.  भास्कर  प्रदेश  8,206

 2.  असम  15,743

 3.  बिहार  15,194

 5,318 4,  गुजरात

 हरियाणा  3,440

 6.  हिमाचल  प्रदेश  7,815

 7.  जम्सू  मौर  कश्मीर  4,698

 8,  कर्नाटक  15,456

 9.  केरल  1,158

 10,  मध्य  प्रदेश  24,944

 11.  महाराष्ट्र  12,935

 12.  मणिपुर  1,212

 13.  मेघालय  2,927

 14,  नागपाल  649

 15.  23,616

 1.66
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 1  2

 16  पजाब  1,767

 19,803 17  राजस्थान

 18  सिक्किम  296

 19  तमिलनाडु  6,649

 20  2,800
 त्रिपुरा

 21  उत्तर  प्रवेश  28,505

 Ze  पश्चिम  बंगाल  25,243

 23  अण्डमान  कौर  निकोबार  द्वीप  173

 24  अरुणाचल  प्रदेश  1,740

 25  yea i

 99 26  दिल्‍ली

 217.0  दादर  भर  नगर  हवेली

 28  गोआ  दमन  कौर  द्वीप  66

 29  लक्षद्वीप

 30  मिजोरम  214

 31  पॉंडिचेरी  118

 Oo
 बोग  2,30,784

 ———  ee

 ah

 किसानों  के  ऋण  समाप्त  करने  हेतु  मान्य  प्रदेश  सरकार  से
 a9

 71.  थी  गिनती  राहुल  मल्लु :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  |

 क्या  छोटे  किसानों  जिन्होंने  सहकारी  संस्थानों  से  ऋण  लिया  था  समात

 करने हे  भारतीय  feat  बंक  की  अनुमति  हेतु  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार
 से  कोई  अनु

 बोध  किया  है

 सकीर लड़
 यदि  पे  तो  इस  सम्बन्ध  में  धन्तप्रसरत  ऋण  को  yey  > CTIRT वे  बार  में  ब्यौरा  क्या  भोर

 =
 कया  सरकार

 ने
 तदनुसार  अनुमति  दे

 दी  है  v
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 लिखित  उत्तर  19  भारत  1982

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  क्यों  में  राज्य  मंत्री  आर०  alo  स्वामी  :

 जी  नही ं।

 (a)  तथा

 aida मिट्टी  का  परीक्षण  करने  वाली  ग

 8472.  श्री  क्या  कृषि  मंत्री

 er
 क्य  कमी  के  सम्बन्ध  में  कृषि  कार्य  करने  वालों  को  बसता  | है? |

 qq  qt  वैज्ञानिक  जान

 कारों  प्रदान  क  की  दृष्टि  से  देश के  प्रत्येक  जिला  मुख्यालय  में  मिट्टी-परीक्षण  प्रयोगशाला

 कौर

 क्
 क

 पित ी
 यदि  तो  प्रत्येक  जिला  मुख्यालय  मेंਂ  इस  प्रकार  को  eat  |

 करने

 के
 लिए  ant

 मंत्रालय  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 दि  gfe  तथा  ह: 111  विकास  सन् त्राल यों  में  राज्य  मन्त्री  आर०  स्वामी
 :

 नों  के  लिए  सदा  परीक्षण  सम्बन्धी  परिणामों  के  आधार  पर  fafe  कट  उर्वरकों  के  बारे

 हाँ  करने  हेतु  329  मुदा  परीक्षण  प्रयोगशालाएं  हैं  जबकि  देश  में  लगभग  400  जिले  हैं  जिले

 मुख्यालयों  पर  मदद  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  रक  होना  आवश्यक  नहीं  बल्कि  ये  कृषि  दृष्टि

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रो  में  स्थित  हैं  ।
 ं

 (8)  राज्य  सरकार  मुदा  परीक्षण  कार्यक्रम  की  अपनी  वार्षिक  योजनाओं  date  करती

 पौर
 पड़ने  पर  अतिरिकत  मुदा  परीक्षण  प्रयोगशालाएं  स्थापित  करने  *  को  व्यवस्था

 करती

 थ  ्  ग्

 सत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षत्रों  में  पन्त नगर  कृषि  विश्वविघालय  को  शाखा

 गे 473,  श्री  सरोदा  रावत
 :

 कया  कृषि  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेगे कि

 क्या  सरकार  पंतनगर  कृषि  बिद्यपलय  को  -  ae  में  अप  व्तगखा  खोलने

 का  पर  म  देगी  ताकि  पहाड़ी  क्षत्रों  में  कृषि  के  विकास  के  लिए  आवश्यक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण

 उपलब्ध  को  जा  और

 क्या  उनका  मंत्रालय  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  भर  दिक्षा  के  विस्तार  के  लि  भ व- , ् J

 क  वित्तीय  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  करेगा  ?

 "  कृषि  कौर  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आर०  alo  स्वं  )3

 (*)
 गोवि

 दें  इल्म भ  पंत  और  प्रौघोगिकी  विश्वविद्यालय  जिस  मुख्य  परी  पंत  नगर

 में  पह
 से

 ही  टिहरी  गढ़वाल  ज़िले
 के  रानी चौरी

 स्थान  में  एक  पर्वतीय  परिसर  की गे  स्थापना  की

 है  |  पर्वतीय  क्षेत्र  के
 के  कृषि  पर  आधारित  अर्य  iq  रा  दे  fam  ह  लिए  ar  के  अनुसंधान  ओर
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 9  चल  10  के  )  a
 लिखित  उत्तर

 प्रशिक्षण  स  राने  हेत  राज्य  सरकार  की  सहायता  से  इस  परिसर  को  gag  किया

 जा  रहा  है  रि

 aaa  कृषि  अनुसंधान  परिषद  मैंने  राष्ट्रीय  afd  अनुसंधान  प्र  war  के

 ही गत  रानी चों री  परिसर  को  और  gas  करने  पर  विचार  कर  रही

 सुखा  प्रभावित  क्षेत्रो  के  कार्यक्रम  में  शामिल  किये  गये  विकास  खंड  क

 ह
 8474,  थी  हरी  रावत :  कय  ग्रामीण  fasta  मंत्री  यह  बताने  की  कँपा  करेंगें

 (8)  देश  में  इस  वध  कुल  कितने  नए  विकास  खण्डों  को  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  के  कार्यक्रम

 मिले  किंया  गंयी  हैं  और  तैह्सम्बन्धी  राज्य-वार  बड़ी रा  क्या  और
 थि

 द
 इनके  चयन  के  लिए  बैया  मीनदेण्डे  निर्धारित  किए  गए

 व कमी  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  धा्लैदंवर

 व
 खा ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  कार्यक्षेत्र  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  ग्रामीण

 विकास  मन्त्रालय  द्वारा  ग  ठित

 च adam  ने  सूखाग्रस्त  Ga  atin  के  atid  142  नए  विकास  wee  inifret  करने  की
 सिफारिश

 है  ।  सिफारिशों  का  राज्यवार  ब्यौरा  अनुबन्ध  में  दिया  गया  हैं  सिफारिश  सिचाई  के
 = bast

 11.0  प्रशासनिक  सक्षमता  और  अपेक्षित  विकास  नीति  के  स्वरूप  पर  आधारित  हैं  ।

 रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है

 विवरण

 का  धਂ ह  क  ers  &>  हे  eee  were सुखागप्रत्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  भन्तगंत दा  के  लए  .  फायदा  जारा ्

 गए न
 स  खण्ड |

 राज्य  खण्डों  को  संख्या

 1

 बहा  न

 गुजरात

 हरियाणा

 जम्मू  तथा  कश्मीर

 6.  कर्नाटक  26

 मध्य  we

 महाराष्ट्र  26

 9.
 उड़ीसा

 14

 10.  राजस्थान

 11.0  तमिलनाडु

 (2.  उत्तर  प्रदेश  39

 id.  परिचय  बंगाल

 " लाए एक् एएए  rE  ee  TEE  Oe  TD  थन
 योग  142

 ES,
 थ  Sts
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 लिखित  उत्तर  19  1982

 उसर  प्रदेश  के  qaata  क्षत्रों में  aq  विश्वविद्यालय  « की  स्थापना

 नस

 8475.0

 att  खरीदा  क्या  कुज  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  क

 ।

 Ps

 कया  धन-विज्ञान  में  शिक्षा  देने  की  दृष्टि  से  एक  वन  विधवा
 विद्यालय  खोने

 का  कोई

 प्रस्ताव  हैं gh  ६३

 यदि  तो  क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पैंतीस  क्षेत्रों  में  इस  विश्वसनीय  ।  को  स्थापना  के

 बार  विचार  किया  जायेगा  ?

 क

 ग  fa  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  स्त्री  आर  थो०

 केन्द्रीय  सरकार  का  वन  विश्वविद्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 प्रदान  ही  नहीं  होता ।

 वन  प्रबन्ध  होती  में  संशोधन  के  लिए  बिहार  सरकार  से  प्राप्त
 wae

 कि 3 8476.  थी  एन०  ई०  हीरो  कया  क़षि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क

 क्या  सरकार  को  वन  प्रबन्ध  जो  कि  इंधन  के  मुख्य  स्रोत  पशुओं  के  चारे

 से  वंचित  पय  लोगों  की  हितों  की  रक्षा  कर  सकती  में  संशोधन  के  |  र  सरकार  से

 कोई  भम्यावेदन  मिला  है

 यदि  हां  तो  उनकी  शिकायतों  पर  जांच  करने  के  लिए  ag  कदम  उठाए  गए

 कि
 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कोई  समिति भी

 को
 गई

 ait  भौर  यदि  at,

 तो  इसने
 दि

 कोई  सिफारिशें  की  हैं  तो  उनके  सम्बन्ध  में  ब्योरा
 OO

 fe
 तथा  प्रामोण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  स्त्री  बा

 कोका
 (*)  जी  नहीं  ।  भारत  सरकार  को  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  नहीं  मिला  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 कर्नाटक  में  अधिक  उपज  देने  वाली  हिस्सों  से  सम्बन्धित  क
 ब

 84  श्री  जोर  वाई०  gona  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  ales  के  प्रत्येक  जिले  में  aa  तक  कितनी  afa  में  अधिक  उपज  |
 वाली  किस्मों

 की  का  की  गई  9.0  कौर

 a
 )  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  शेष  तीन

 म  प्रत्येक  जिले  सहित

 सम्पूर्ण देश  में  ्

 =e  } afew  दाय  देने
 बाली  Wat Aq] fazay  से  सम्बन्धित  amide  के  अन्तगंत

 लाए  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 ee  —__—____—
 fo  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  (tt  आर  छह  स्वा मोना यन है

 भोर  1)  वर्ष  1981-82 क  दौरान  व क नों  alt  सारे  देश  में  अधिक  उत्पादनों

 HIT  म  के  अन्तगंत  शामिल  किये  गये  क्षेत्र  संम्बन्धी  alas  भोर  छठी पंचवर्षीय  योजना  के किस्म

 भक्त  तक  लक्ष्य  संलग्न  विवरण  में  दे  दिये  गये  हैं  ।

 चरण aq  रण  BS

 So  rn
 कटर

 #)

 कर्नाटक  के  जिले  1981-82  1984-85

 |  (aga )

 बंगलौर  1.98  2.18

 कोलार  1.90  1.90

 तुमकुर  1.52  1.88

 शिमोगा  2.06  3.00

 चित्रदुर्ग  2.16  3.46

 असर  2.34  3.01

 मंडप  1.35  1.60

 कोडागु  0.27  0.338

 हसन  1.60  2.07

 10  चिकमगलूर  0.94  1.12

 11  दक्षिण  करने  0.81  1.02

 1.99  3.44 12  घारवाडई़े

 13  उत्तर  कन्नड  0.60  0.70

 14  बेलगांव  1.81  3.02

 15  2.57  3.04 बीजापुर

 16  1.84  2.71 रायचूर

 17  बेलारी  1.86  2.96

 18  गुलबर्ग  0.66  1.08

 19  बीदर  0.65  1.11

 अखिल  भारत  466.80  560.00
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 लिखित  re  ड्  1982
 =  2

 बिहार  में  हथिया  नक्षत्र  में  धर्म  न  होने  के  कारण  घान  को  फसल

 को
 ने  क्षति

 8478.  थी  रामावतार  शास्त्री  क्या  कभी  मन्त्री  यह  बताने  की  क  रंगे  कि  :

 कया यह  सच  है  कि  सरीफ  की  फसल  के  दोरान  बिहार  में
 a wy Ba # efaal

 नक्षत्र  में  वर्षा  न

 होने  के  कारण  घान  की  फसल  को  बड़े  पैमाने  पर  क्षति  हुई  थ

 पद  तो  कया  इन  स्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बिहार  सरकार
 ने  अनेक

 क
 sara ग  को  पाती  की  कमी  वाले  ब्लाक  घोषित  किया

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस
 स्थिति

 का  सामना  करने  में  सहायता ae  हेतु  राज्य

 az रकार  को  कोई  सहायता  दी  और

 र्पिए  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  भोर  यदि  तो  इसके  क्या  ?

 तथा  ग्रासोण  विकास  मंत्रालयों  में  उपमन्त्रो  कमला  rer g (*)  बहार

 स  रकार  की  रिपोर्टें  के  1981  में  हथिया  नक्षत्र  में  वर्षा  न  होने  के  कारण  भाई  ओर

 अज्ञानी  फसलों  को  क्षति  पहुंची  थी  ।  राज्य  सरकर  ने  बताया  कि  16  जिलों  के  66  लाख  हेक्टर

 क्षेत्र  पर  अभाव
 प्र रिश् थितियों

 का  प्रभाव  पड़ा  ।

 =
 (a)  तथा  (7)  ह  ।  राज्य  सरकार  ने  राज्य

 के
 निम्न

 ललित
 16

 a
 के

 अ का  ह
 ae

 |  :  हीं
 को  अभाव  ग्रस्त  खण्ड  घोषित  कि

 पा

 fl जिले  का
 नाम

 थ
 खण्डों  की  संख्या

 13

 नवादा  10

 औरंगाबाद

 भागलपुर

 ai  10

 31 संथाल  परगना

 tit  12

 परमार  29

 24 हजारीबाग

 fader  18

 धनबाद

 सिहमूम

 भोजपुर

 रोहित

 सहरसा

 dat  (S) £
 सरकर  तै  बतया

 है
 fr  कौ  feafe.  के  सम्बन्ध  में  एक  विस्तृत

 शासन  तैयार  किया  जा रहा  है  और  इसे  भारत  सरकार  को  भेज  दिया  जायेगा  |  इसकी  प्रतीक्षा

 को  जा  रही  है  ।
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 29  छह i  OB
 fan

 उर
 71 a ae

 U4  )
 है  भ  स ननद  र  a ——

 बिहार  सरकार  के  पास  प्राकृतिक  विपदाओं  के  कारण  उत्पन्न  आकस्मिक  माहश्य  1  की

 82
 लिए  13.08  करोड़  रुपये  की  विधिक  जिस  धन  राठी  है  ।  इसके  198  ह

 rs दौरान
 भारत  सरकार  कृषि  आदानों  की  खरीद  gear  वितरण  के  fag  14.00

 क  झ्

 सावधि
 (a  फ  के  लिए  4.00  करोड़  रु०  और  रवी  के

 लिए
 10.00

 करोड़
 की  sazfer  भ

 न्

 er  में  स्वीकार  की  राष्ट्रीय  aTater  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  fag र  को

 20,000  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  के  आवंटन  सहित  12.10  करोड़  रु०  को  नकद  सहायता
 दी

 गई  थी ।

 सिचाई  के  साधनों  में  afg  के  लिए योजना  आयोग
 ्

 से  धनराशि  देने  के  लिए  अनुरोध  क

 8479.  भो  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  ठ
 करेगे  कि

 या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  में  सिचाई  साधनों  में  af.

 योजना  भा
 बोग

 को  इस  वर्ष  अतिरिक्त  राशि  देने  के  लिए  कहा
 रा

 को  दुष्टि  से

 (a)  यदि  at,  तो  सिंचाई  के  अतिरिक्त  साधनों  ओर  इस  धन  जे  लिए
 किए  गए

 अनुरोध  का  बया  भोर

 ्
 इस  बारे  में  योजना  आयोग  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 ज़ियाउर्रहमान  अ  (®)  (1)

 वे  1981-82  के  राज्यों  को  जाने  वाली  209,  68  रुपये  की  म  योजना

 रह  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव  योजना  आयोग  को  भेजा  गया  शा  ।

 (2)  छठी  योजना  के  शेष  तीन  वर्षों  (1982-83  से  1984:85  के  नान
 ई

 हेतु  2600  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  परिव्यय  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रथम  प्रस्ताव  भी

 पारी योजनाओं  की  लागत  में
 हुई  वृद्धि  को

 पूरा
 करने  ओर  0.26  मिलियन

 हेक्टेयर
 की

 अतिरि

 _ सिंचाई  क्षमता  प्राप्त  करने  के  योजना  आयोग  को  भेजा  गया  और  इस  प्रकार  ह  ar

 योजना  का  लक्ष्य  13.74  मिलियन  हेक्टेयर  से  बढकर  14.00  मिलियन  ट्रेक्टेयर  हो  गया  है  ॥

 (a)  (1)  योजना
 ने  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  वर्ष  1981-82  के

 ल

 भूमि  सहायता  देने  अपनी  प्रकट  की  ट्रै  ।

 (2)  2600  करोड  रुपय ेरे  अतिरिक्त  परिव्यय  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  अभी  भी
 यो

 जना  आयोग

 द

 विचाराधीन क. बि

 |

 artic |  परागण  तिलहन  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 कसको
 848

 0.  थ्री बोह  eto  देसाई :
 क्या  घी  मन्त्री  यह  बताने ने  की  छ

 पा  करेंगे  कि
 :

 क
 नी  के  परागण

 de
 gat  और  फलों  का  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिए 1

 1982  से  कोई  योजना कोई  रू  वी

 |  a
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 a  आन

 यदि  at  क्या  मसली  परागण  पर — r gate  प्यू  उनमें  किया  गया  था  ओर  परिणाम

 बहुत  उत्साहवधंक

 गोर यदि  तो  कया  यह  योजना  खेतों  में  भी  शुरू  किये  जाने  की  सम्भावना  है

 ्  )  देश  में  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  यह  योजना  कितनी  सहायक  होगी
 ?

 कृषि  धौर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्रों  भार०+७  Glo  say

 न्द्रीय  मुमकिन  अनुसंधान  पुणे  तथा  महात्मा  फले  कृषि  वि

 संस्थानों  से ug  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  प्रश्न  से  सम्बन्धित  सूचना  जेसे  ही  इन

 सुचना  प्त  हो  जायेगी  प्रश्न  से  सम्बधित  उत्तर  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  में  सस्ते  किस्म  के  होटलों  का  निर्माण  किया
 जाना

 181

 श्री  बी०  यो०  देसाई

 थी  पो०
 एस०  सईद

 अ

 निर्माण
 कौर  strata  मंत्री  ag  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  में  और  afar  ae  ही  का  निर्माण  करने  पर  सहमत  हों
 गई

 यदि  हा  तो  क्या  पेंशन  निगम  ने  82  के  पहले  सप्ताह  के  दौरान  पर्यटकों
 अ

 के  पिए  होटलों  का  प्रस्ताव  रखा

 afa  at,  तो  क्या  डी०  डी०  To
 भोर  दि  पर्यटन  विकास

 निगम  इस  परियोजना
 के  लिए  मुख्य  प्रतिस्पर्द्धी  हैं

 क

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया  arty

 (8)
 यह  परियोजना  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  सम्भावना  है

 ?

 dada  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  alee  नारायण  fag)  |  सरकार

 ने  वि  हसर  प्लेस  में  भारतीय  पथ टन  विकास  निगम  द्वारा  जनता  होटल  यात्री  |  के

 निर्माण  की  माजरी  दी  थी  ।  दिल्‍ली  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  10  नागरिक  भाव  गहों  के

 निर्माण  को  भी  सैद्धान्तिक  रूप  से  neat  दी  गई  |

 भर  15  मोच  1982  को  दिल्ली  पर्यटन  विकास
 निगम

 से  f
 रयायती  दर

 सर  कार  के  तथा  1  दिल्‍ली पर  5  होटल  स्थलों  आवंटन  के  लिए  एक  प्रस्ताव  पास  हुआ  था  4

 विकास  प्रकरण  जिसमें  स्थानों  की  अनुमानित  दा
 का  संकेत  fran:  गया  था  ।

 जी

 इस
 ब

 यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।
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 == क

 ध  पंजाब  में  चीनी  फटी  &  ही  eet

 8482.  थी  बी०  वी०  देसाई  :  क्या  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  सरकार  ने  पंजाब  में  चीनी  मिलों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव

 पर  शीघ्र  जूरी  देने  के  लिए  केन्द्रीय  कृषि  मंत्री  से  अनुरोध  किया

 क्या  उन्होंने  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाया  है  कि  गुजरात  भो  महा  राष्ट्र  में

 90  से  82%,  तक  की  तुलना  में  पंजाब  में  वर्तमान  मिलों  में  केवल  3  Of  गलने  की

 पिराई  की  जा  रहो

 यदि  तो  कया  अनेक  चीनी  उत्पादक  राज्यों  ने  अपने  राज्यों  में  चल  यूनिटों  की

 सश  ना  मंजूरी  देने  के  लिए  केन्द्र  सरकार
 से  अनुरोध

 किया  और  द

 ~  -

 तो  वे  कौन-कोन  से  राज्य  हैं  जिन्होंने  और  चीनी  की  मि  लग

 से  aq  ्  क

 का  केन्द्र

 घ  किया  है  और  इन  प्रस्तावों  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  ह

 ः
 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उपसन्त्री  कमला  :  (*)

 जौ
 at

 थ  जी  हा ँ।

 और  जी  हा  ।  उत्तर  afi

 राज्यों  और  दादर  तथा  नागर  हवेली  के  संघ  शासित  प्रदेश  ने  नये  चीनी  यूनिट  स्थापित
 करने के

 लिए  लाइसेंस  प्रदान  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  ये  serra  विचाराधीन  हैं

 कौर  a  शा  है  कि  छठी  योजना  में  लाइसेंस  प्रदान  करने  के  लिए  निर्धारित  किए  ग  मार्गदर्शी

 faz  ं  के  अनुसार  भर  अन्त  क्षेत्रीय  तथा  पिछड़े  हुए  जिलों  को  agar  को  ध्यान
 ी

 रखकर

 सरन

 "

 निर्णय  ले  सेगी  ।

 ्
 उर्वरक  की  खपत  में  ahs  करने  को  योजना

 द  ह

 ™ 8483.
 ot  ato  ato  देसाई  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा करे द
 amr  एक  ऐसी  नई  योजना  तयार  की  गई  fore  अस्तगत  बे्रक  की  खपत  को

 ये
 198.0

 -82 में  61.3  लाख  टन  से  बढ़ाकर  बर्ष  1982-83  में  72  लाख  टन

 अस्ति
 "

 करने  का

 क्या  मंत्रालय  ने  facia  किया  है  कि  उवेरक  वितरण  के  लिए  ऋण  75.
 5  भतीजा

 को  aaa  दर  के  बजाए  12  प्रतिशत  ब्याज  पर  उपलब्ध  कराया  जाना  और

 क्या  कार्यवाही  योजना  के  अंतगर्त  सारे  देश  में  गहन  कृषि  विकास  के  लिए  400

 भों  द्वारा  10000  गाँवों  को  स्वीकार  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  आर०  दो ०  :

 1982-83  के  लिए  पं  तक  तत्वों  के  रूप  में  72  लाख  मीटरी  टन  उबेर  क  को  खपत  का  लक्ष्य

 रखा  गया  जबकि  1981-82  में  61.30  लाख  मीटरी  टन  की
 खपत का  अनु

 क

 थ
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 र  —

 जी

 तही

 ।

 के  बौरा  गहन  हू  सके  लिए  fafard ataat/oatfaat संग॑  रनों  /  एजेंसियों
 हारा  5000 19

 ग्राम  अपनाने

 i

 केय  गया  be

 ee

 te

 ae सुनो  नदी  की  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  को  रक्षा  के

 _

 ध्
 84,  ait  afg  चन्द्र  झन :  क्या  सिचाई  संघी  यह  बत

 fi की  कृपा
 कपा  रंगे  fa

 |  )  क्या  राज  तक  लूनी  नदी  की  बाढ़  से  प्रभावित  es

 सरकार  ने a ई  मास्टर  प्लान  तयार  किया

 नि
 (@)\  यदि  तो  बयां  zany  a  प्रति  समां-पर्पल  पर  wl  जीएं

 त्  पर  वार्षिक  रूप  सें  कितन  ey  enn
 ke

 स  राशि  में
 केन्द्र

 ow  2
 ar

 कितन
 are

 इस  मास्टर  प्लान  में  आरम्भ  गएं  और  पूरा  किए  गए  निर्माण  यें  का  ब्यौरा

 क्या

 हक

 fang
 में  राज्य  मंत्रो  ज़ियाउर्रहमान  :  (8)  र राज्य

 वस्तुत at  सूचना  दी  है  कि  लूनी  नदी  की
 बाढ़ों  द्वारा  प्रभावित  aa  की  सुरक्षा

 के  f

 योजना  तयार  करने  का  qu  होने  के  aq  अन्तिम  qt  में  द्  i

 और  (3)  बाढ़-नियन्त्रण  एके  राज्य-विषय  है
 और  हंसे  क्षेत्र  के  लिए  घनसाली

 व्यवस्था  राज्यों  द्वारा  अपने-अपने  वार्षिक  योजना  बजट  में  की  जाती  है  ।  राजस्थान  सरक  ९

 सिन  में  कुछ  आवश्यक
 aig  नियन्त्रण  सम्बन्धी  निर्माण-कार्य

 आरम्भ  कर  दि  एवं  भोर ea

 198  तक
 लगभग

 45  लाख  रुपये  व्यय
 होने

 की  संभावना
 है

 ।  राज्य  सरकार  ने  स
 क
 ik

 दी  हैकि

 काय  विस्तृत  aiaat  में  की  ua  ब्यपवस्था  तथा  उपलब्ध  संसाधनों  पर  ta
 मर

 रते  हुए

 स्कीमों  की  स्वीकृति  के  भटार  हाथ  में  लिए  जाएंगे  । ga

 गांधी  सागर  बांध

 8485.  शी  बद्धी  चन्द्र  जन  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 किः

 बैया  ae  सच  है  कि  गाँधी  सागर  ate  के  : अस्तगत  जले में गन  होने  वाले  क्षे
 iY  के  उपयोग

 के  सम्बन्ध  में  राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश  सरकारों  के  बीच  को  ई  करारे  हुआ  थी
 भीर  यदि  तो

 क्य

 ह. ्

 उक्त  करार  की  प्रति  सभा-पटले  पर  रखी  औरे

 qe  * क  (  @)  aa  मध्य  प्रदेश  सरकार
 ने  उक्त  करार

 का  séataq
 feat  र  ate

 सागर
 बांध  i  ई  हं अन्तर्गत  जलमग्न  होने  वालि  a ay  में  ata  छीटे  बध  बाकर  मे  तक रची  OV  कटर  भि  में

 सिचाई  र  धाएं  प्रदान  की  हैं  ?  ern
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 Oo  ta

 सिचाई
 मंत्रालय  में  राज्य  i  जियाउरंहु पान  अ

 :  उपलब्ध  सूचना

 होने  वाले  क्षत्र  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  किसी के  गांधी  सागर  बांध  के  अंतगर्त

 ऐसे  करार  को
 केन्द्रीय  सरकार  को  जानकारों  नहीं

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मरुस्थल  क्षत्रों  की  समस्या  ब

 त  श्री  विधि  चन्द्र  जन  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  की  कृपा  करेंगे  कि

 थ

 ्
 )  क्या  मरुस्थल-क्षेत्रों  की  विशाल  भर  अत्यन्त  कठिन  समस्या  खते  हुए  मरूस्थल

 विकास  क्रम  के  भन्तगंत  किया  गया  आवंटन  बहुत  भपर्याप्य  ओर  7 i Be

 ः

 यदि  at,  तो  क्या  विभाग  मरुस्थल  क्षत्रों  कीं  विशाल  और  अत्यन्त  कठिन  समस्या

 आयोग देखते  हुए  इस  राशि  को  कम  से  कम  50  करोड़  रुपये  प्रति  ag  बढ़ाने  के  लिए  यो  अन

 गर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  कहेगा
 ?

 कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर

 पूरी  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  छठा  योजना  में  50  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किय

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  बराबर  का  योगदान  देना  star  हैं  ।  व्यय  के  वार्षिक  स्तर  पर

 कि करते  उपलब्ध  निधियों  को  अपर्याप्त  नहीं  समझा  जा  हालांकि  ag  सच्

 थल  क्ष  त्रों  में  अनेक  कठिन  समस्याएं  उत्पन्न  हाती  हूँ  भोर  बहा  विकास  क  लिए  aeater  ट

 द
 आवश्यकता  होती  है  फिर  निधियों

 के
 प्रवधान  का  निर्धारण  ऐसी  सक्षम

 योजनाओं  प्र

 र  करते  हुए  करना  होता  है  उपयुक्त  समय  में  सन्तोषजनक  रूप  से  क्रियान्वित
 किः

 1  जा

 सभी  तक  निधियों  की  तंगी  के  कारण  मुख्य  कठिनाई  उत्पन्न
 नही  हुई  है  ।

 थ्

 उसर  प्रदेश  में  वेद  जल
 ्

 वि  श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद :
 कया  निर्माण  और

 ile
 मंत्रो  यह  बताने  को

 कपा  करेंगे  कि

 थ
 aia

 7
 उत्तर  प्रदेश  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 aint
 पथ  a  arardy  उन

 a  t  > तेज ना भों  के  क्या  वाम  हैं  जिन्हें  इस  awa  क्रियान्वित  कया  प्रत्येक  पर  लागत

 गि  ओर

 किस  तारीख  तक  उनमें  से  प्रत्येक  के  पूरी  होन  की  सम्भावना है  साथ  हो  इन
 से

 कितने

 गॉव  ate  जनसंया  को  लाभ  पहुँचेगा
 ?

 & re aaa  कार  तथा  निर्माण  और  ware  weal  ( sit  भोष्म  नारायण
 0:19

 पेय  जल  पूर्ति  राज्य  का  विषय है  और  योजनायें  राज्य  सरकारों ट्  बनाई  भोर

 निष्पादन  की  जाती  हैं  |  पता
 लगाये

 गये  समस्याग्रस्त  मो  को  पेय  जल लकी  कराने  के

 लिए  राज्य स  कगर रों  कके  संसाधन  ों
 acy

 करने
 के

 लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  त्वरित  ग्रामीण
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 TP
 जलपूर्ति  कार्य क्र

 she  भ्न्त ग त
 केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती

 है
 ।  केन्द्र  शव

 प्रचलित
 त्वरित  ग्रामीण

 ्  A ਂअ ह
 के  लि क

 ि  pee  nae  ि
 198  ग्रामीण

 ज  लपू  जनेओं  को  सर्जरी  दी  गई  इन  योजनाओं  की  अनुमोदित  लागत  38  .69  लाख

 ग ह
 रुपए  दं  क

 rv
 तय  परकार  द्वारा  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  1981

 तक  10:  ग्रामों  की

 ग  +
 aaant  पर  |

 ई हैं
 दोष  योजनाओं  को  छठी  योजना  के  दो

 वर्षों
 करने  का  लक्ष्य

 है  ।  इन  योजनाओं  के के पूर्ण  होने  से  21.63  लाख  लोगों  को  लाम  होने  का
 ag

 ah
 ल aa  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  गेहूं  को  करनाल  बंट  aus

 किस्म  का  विकास
 —

 8

 488,
 श्री  हरिकेश  बहादुर  ;

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे

 ®) aT

 र क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  गेहूँ  करनाल

 हासक्राम्  विकास  किया  है  साफ  इडिया  8,3.1982)  और  यदि  ह  सरकार  तथा
 ग

 ary  क्यों  को  इस  किस्म  कितने  टन  का  वितरण  किया  है

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  पिछले  20  वर्षों  में  गेहूं

 ल

 खतरनाक

 बो  का  कोई  इलाज  तू  ढा है
 ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क  क्या  सरकार  को  ag  जानकारी है  कि  इस  बीमारी  के  फलने  का
 कारण ar  की

 अनुसंधान  परिषद  द्वारा  राष्ट्रीय  बीज  निगम  और  अन्य  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  बीज  का  वितरण
 क

 केर
 समय  ध्यान  न  देना  और

 थ

 कृषि  उत्पादों  को  प्रभावित  करने  वाली  area  बीमा  रियों  को  दूर  करने  के  fart  सरकार

 कार्यवाही  करना  चाहती  दै
 ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  वी ०  स्वामी  नाथ
 )

 हटीं  श्रीमान  ।  अब  तक  कहीं  भी  करनाल  बंट  रोग  से  मुक्त  गेहूं  की

 म  विकसित  नहीं  की  गयी  है  ।  फिर  हाल  ही  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  ने  गेहू

 किस्में  एच०  डी०  2281  और  एच०  डी०  2285  विकसित  की  हैं  जो  अपेक्षाकृत  अधिक  र

 Yel  @.  इन  दो  किस्मों  के  उमदा  10  ate  5  क्विंटल  प्रजनक  बीजों  के  विंमान  खरीफ  मौसम
 द

 में  उत्पादन  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  इन  किस्मों  के  बीजों  का  राष्ट्रीय  बीज  निगम  और  राज्य

 नगमों  के  माध्यम  से  आधारी  और  प्रमाणित  बीज  के  रूप  में  सम्बन्धी  और  वितरण  किय

 TVaqT  |  इसके  अन्य  किस्मों  का  जिनमें  रोग  सहिष्णुता  की  शक्ति  विभि

 अनुसंधान  संस्थानों  द्वारा  पता  लगाया  गया  है  ।  इन  किस्मों  के  प्रजनक  बीजों  का  उत्पादन  किया

 जो
 a

 श्री मान्‌  ।  भारतीय
 कृषि

 कृषि  अ चुस  धा  न  परिषद के  ज्ञ
 _  वैज्ञानिकों  ने  ag  पाया  है

 कि

 सहिष्णु क गेहूं  की  रोग  seat  का  उपयोग  इ उपयोग  इस  बीमारी  के  मौजूदा  समय [ar  समस  an नियन्त्रण  के  लिए

 एक  मात्रा  ठोस  ग  है  ।
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 209  aa  04

 ज ेoe

 उत्तर

 5  न पम यह  बीमारी  हवा  से  पैदा
 ती  है भोर  es  बहुत  ल  सकती

 सो
 बीमारी

 के  फैलाव  को  रोकने  में  यह  नहीं  माना  जा  सकता  कि  या  a  भारतीय  fe  अनुसंधान

 परिषद  या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  या  अन्य  सरकारी  एजेन्सियों  की  बीज  वितरण  पद्धति  भ

 गय  कयोंकि  उनका  प्रयास  रोग  मुक्त  या  प्रमाणित  बीज  उगाने  की  दिशा  में  है  ।

 ः  र

 हो

 सरकार  ने  उपयुक्त  अनुसंधान  भीर  विस्तार  नीति  अपनाई  जेसे  ra Finas  तौर

 पर  क्रोधी  फसल  किस्मों  का  रोगमुक्त  या  उपचारित  चीज़ों  का  उपयोग  रोग  का

 प्रबोध  तम  करने Tate  आवश्यकता  के  अनुसार
 रासायनिक  नियन्त्रण  भर  रोग  को

 के  :  जो  कृषि  उत्पादों  को  प्रभावित  azar  कृषि  क्रियाओं  का  उपयोग  करना

 द
 पी०  एस०  डब्ल्यू०  भार०  आई०  जांच  समिति  को  अन्तरिम  सिफारिशों

 8489.
 धी  हरिकेश  बहादुर  :  sar  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  प  ह  सच  है  कि  सी०  एस०  डब्ल्यू  अर०  भाई ०  की  जांच  समिति  के  चेयरमेन

 ने
 भारतीय  wie  अनुसंधान  के  अध्यक्ष  की  लिखे  पत्र  में  कुछ  अन्तरिम  सिफारिशों  की

 द
 ्  (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  बया  निर्णय  लिया

 क
 ;

 )  क्या  यह  संच  है  कि  1978  से  मारपीट  कृषि  अनुसंधान  परिषद
 में  घटी  दुखद

 घटनाओं
 के  बारे  में  मूल  सुचना  उपलब्ध  भोर

 स

 यदि  at,  तो  अन्तप्रंस्त  अधिकारियों  बचाने  और  पदोन्नत  करने  के
 बारे  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई  हैं ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  fama  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  कार  alo  स्थासीनाथन

 ear  केन्द्रीय  भेड़  तथा  ऊंट  संस्थान  से  सम्बन्धित  जांच  समिति  के  were  द a

 ज्योतिर्मय  बसु  से  दिनांक  53.1981  को  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  जिसमें  मंत्री

 के  व्यक्तिगत  सूचना  के  लिए  मामलों  की  एक  सूची  संलग्न  की  गयो

 इस  पत्र  में  कोई  विशिष्ट  अन्तरिम  सिफारिशें  नहीं  की  गई  थों  ।  रिपोर्ट  के  i

 रिशिष्टों  के  साथ  भाग  (IL  अन्तिम  रिपोर्टे  केवल  1982  के  आखिर  में  प्राप्त  हुई  :

 है  तथा  में  जांच  समिति  की  जो  उपलब्धियां  हैं  परिषद  में  उसकी  बारीकी  से  आ
 द

 की  भावश्यवत्ता  है  ।  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नही  लिया  जा  सक्का  है  क्योंकि  केन्द्रीय  भेड़  नथा

 न
 अनुसंधान  संस्थान  तथा  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  मुख्यालय  की  रिपोर्ट  से  ara

 धत
 काड  केवल  17,2.1982  को  समिति  को  वापस  प्राप्त  हुआ  था  ।

 (7)  दिनांक  9.3.1979  को  आयोजित  अप  दी  बैठक  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  of
 खूद

 शासी-निकाय
 ने  केन्द्रीय  भेड  तथा  ऊन  अनुसंधान  अविकानगर  तथा  मे

 ड  गजन

 न  के  लिए ताल  में  कथित  भेड़  को  अधिक  मृत्यू  दर  पर  विचार  किया  था
 मामले  न्या

 एक  स  ति  नियुक्त  करने  का  निर्णय  लिया
 तदनुसार  स्वर्गीय  14  संसद  सदस्य

 तथा  भारती  अनुसंधान  परिषद  क  उत  समय  क  अध्यक्षता  में

 दिनांक
 एक गर्मी  गठित  की

 mg
 af

 ।
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 19  1982 लिखित
 बत  विल  म  सी

 ह
 भारतीय  कृषि

 अनुसंधान
 परिषद

 में  va  कोई प  प्त  नहों  गी  गई  है  जो  कि

 र  फ्  q |  |
 NE  की  जांच  की  जा परिषद  के

 नियमों
 विनियमों

 रही  है  तथा
 जो

 भी  दोषी  जा  गा  उस  पर  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  कायंवाही  की

 जायेगी

 faa  मालिकों  द्वारा  गन्ने  को  खराब  न  किया  जाना

 8490,
 भी  अमर  राय  प्रधान  ;  कया  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चीनी  मिलों  को  ठीक  रंग  से  चलाने  हेतु
 ग्या

 मालिकों  लिए  कोई  मार्गदर्शी  निर्देश  जारी  किया

 za
 a

 चीनी  मिलों  के

 ं
 (a)  यदि  तो  तश्सम्वस्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  इस  बात  की  शिकायतें
 मिली  हैं  कि

 चीनी  मिल

 मालिक  किसानों  से  उचित  मूल्य  पर  मरने  की  खरीद  नहीं  कर  रहे  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कपों  है  भोर  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में

 लगों
 तथा  किसानों  को  क्या  मागं दर्शी  निर्देश  जारी  किए  हैं  ?

 चीनी

 मिल

 कि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उपसमन्त्रो  कमला  :  (4  और

 ब  चीनी  मिलों  का  समुचित  संचालन  चीनी  )  1966,  गरना  ऋण

 1966,  उद्योग  भोर  1951  भर  चीनी  उपक्रम  (  प्रबल

 1978  के  उपबन्धों  के  माध्यम  से  सुनिश्चित  किया  जाता  है  ।

 द
 भोर  केन्द्रीय  सरकार  1:  का  केवल  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करती

 द  गीता  उत्पादकों  की  वास्तव  में  दिए  गए  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  से  साघारणंतथा  काफी

 arf  हैं  ।  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  वत  भान  मौसम  के  लिए  निर्धारित  सांविधिक  न्यू

 भीर  गलता
 उत्पादकों  की  वास्तव  में  दिए  जा  रहे  मुल्य  बताएं  गये  हैं  ।

 >.

 द
 लोक  सभा  में  19  1982  को  पूछे  जाने  बाले  अतारांकित  प्रदान

 संख्या =
 विवरण  |

 re  के  दौरान  fafa  रा  ज़्यों  में  गन्ने  का  न्यूनतम  afagf  मूल्य  भोर

 फंबिट्रयों  द्वारा  दिये
 गये  मूल्य

 के  रेंज  को  बताने  वाला  विवरण

 थ

 तद ss

 राज्य  aq  मौसम  के  aire  पर स्यूसतम
 अधिसूचित

 द्य  या  मूल्य

 3

 उत्तर  प्रदेश  13.00  से  20.50 से

 16.52  21.50
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 चतर

 20.50 जिहार  13.00  से

 16.21

 23.00  से q  नाव  13.00

 14.53  26.00

 22.00 हरियाणा  13,00

 15,60

 aaa  13.00  19.508

 20.00

 परिश्रमी  बंगाल  13.00  16.00  से

 23.00

 उडीसा  14,07  14.22%

 20  00 14,22

 मध्य  प्रदेश  13.00  20.00  से

 14.68  21.00

 राजस्थान  13.00  20:00  से

 14.99  25.00

 महाराष्ट्र  13.00  17.00  से

 18.81  22.00

 गुजरात  13.00  10.00  से

 17.13  20.00

 भास्कर  प्रदेश  13.00  16.00  से

 16.21  23.07

 13.00  13.00  से तमिलनाडू

 15.45  18.05

 कर्नाटक  13.15  से  17.50  से

 17,44  21.68

 केरल  13.00  15.00%

 13.92
 ne

 17.00

 13.15  16.69 पांडिचेरी

 नागालैण्ड  13.00  19.50

 13,15  13.50
 श

 चोट  :  नन  और  गुजरात  भें  deg  ने  खेत  बर  afer  क  रुप  में  सामान्यतया  अस्थाई

 wer दिए  हैं  ।
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 राज्यों  में  कथा  विस्तार  कार्यक्रम
 ae

 site  ए 8491  11 |  वन्य है

 थो  सेठी

 क्‍या ਂ  कथा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 a

 ऐसे  कौन-कौन  से  और  कितने  राज्य  जहां वि
 विश्व बेत  की  सहायता  से  कृषि  संव धंसा

 फा  प्रशिक्षण  ओर  दौरा  TOTAY  कार्यक्रम  शुरू  किया  गय

 ये  कार्यक्रम  किस  वर्ष  में  शुरू  फिएट

 at 8; at an
 जा  रहे )  क्या

 विभिनन
 राज्यों में  ऐसे  कार्यक्रम  अब  भी  कार्यान्वित

 (7 (4  यदि  at,  तो  इस  कार्यक्रम  के  लक्ष्य  कया  हैं

 धनराशि
 ी

 on

 इ
 इन  पर  कितनी-कितनों

 चे  को  जाएगी

 ie  aq ro  m4 है  न  gq  कार्यान्वयन या  उनके  मन्त्रालय  ने  इस  कार्यक्रम  के  दारू  होने से
 wy

 में  हुई  प्रगति  के  बारे  में  सम्बन्धित  राज्यों  में  कोई  पुनरीक्षण  किया

 ह
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है

 ?

 ef  givin  fare  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  आर० व प
 म्  13  राज्यों (=  विश्व  वक  की  सहायता  से  कृषि  विस्तार  प्रशिक्षण  और  दौरा  प्रणाली

 ह पश्चिम  मध्य  fag

 मलाड  महाराष्ट्र  भर  आंध्र  प्रदेश  में  शुरू  किया  गया  है  ॥

 क्

 ी

 ag  कार्यक्रम  विभिन्न  राज्यों  में  नीचे  दिए  ष  में  शुरू  किया

 1977  पश्चिम  असम  और  मध्य

 प

 1978  maf हरियाणा
 तथा  कर्नाटक

 1980
 के  रल

 [---  तमिलनाडु  तथा

 1s
 प्रदेश

 द a)  जी

 थ  इसे  प्रणाली  का  मुख्य  लक्ष्य  क  को  अ er
 से  af

 t  तकनीकी  के

 का  गर  ्रो  सुनिश्चित  करना  है  ।  इस
 प्रणाली

 क  अक्षय  ड  में  एकता

 ि
 .

 ।  के  afar  रूप  से विषय  वस्तु  सम्बन्धी  विशेषज्ञों  के  जरिए  क्ष  त्रीय  स्तर |
 ी

 ि
 मच

 प्रः  देना  बाद  में  प्रत्येक  पखवाड़े  में  एक  बा  ae

 bial

 अन  विस्तार  सेवा

 जर्मन
 प

 ों  द्वारा  किसानों  के  यहां  नियमित  रूप  से
 सकार  ना  é |

 प
 र  त्तीय  afi

 प्रदर्शित करने  वाला  संलग्न  t
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 जी

 ब्योरा  संलग्न

 eat

 में  दिया  गया  है  i

 Oo

 ्

 ऋम  को  प्रशिक्षण  तथा  दौरा  परियों  के  सम्बन्ध में कृषि  विस्तार

 =

 थ

 राज्यवार  वित्तीय  परिव्यय  फका
 विवरण

 कद
 eer

 SS  नित राज्य  का  नाम  इव  बेक  की  सहायता

 este  रुपये

 erg

 दस  र लाख  अमरीकी

 डालर  में

 उड़ीसा  26.00  20.00

 2.  परिचय  बंगाल  25.33  12.00

 असम  14.76  8.00

 मध्य  प्रदेश

 qi.  |  10.80  10.00

 42.00  37,00

 5.  राजस्थान  23.89  13.00

 6.  गुजरात  12.65  7.00

 7.  बिहार  14.70  8.09

 8.  इत्यादि  11.35  6.20

 9.  कर्नाटक  20.58  11.10

 10  केरल  12.84  10.09

 {1  तमिलनाडु  31-26  28.00

 12  महाराष्ट्र  26.66  23.00

 13  मार  प्रदेश  7.00  6.00

 279.90  199.30
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 प्रशिक्षण  तथा  ata  विस्तार  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  की  संवीक्षा
 ar  के  ह  ee

 1.  राजस्थान  के  चम्बल  क्षत्र  में
 प्रण

 =

 a
 oe

 प्रति  क्विटल/हैक्टार)

 फसल  परियों  ने  1975-  16  1976-77  1977-78  afaa

 स्तर से  पू  औसतन

 उपज  (1974)

 म

 घान  20.49  33.51  36.06  43.60  35.70

 ज्वार  4.39  1.02  6.63  8.30  8.38

 Tea  408  £Q  05.00  710.00
 Sa

 2.  राजस्व
 मगर गंग

 बटन

 नहर

 mania

 जीप  दिन  की  गर्द

 (2  is  ठन

 me

 पानी  की  कीमत

 So  क secre

 1970-71  100  879  8.75

 1971-72  699  2751  3.75  2.06

 1972-73  785  11400  14.52  20.13

 1973-74  1125  9475  8.42  21.92

 1974-75
 ्

 5616  8.00  12.91

 परियोजना ye  करने  के  बाद

 1975-76  1200.  24211  20.00  60.59

 1976-77  1200 |  32823  27.50  76.94

 1977-78  1120  33632  30.00

 a  गा
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 29  चैत्र
 Te)  लि खित॑  उत्तर

 3.  राजस्थान  के  नहरी  क्षत्र  में  एकल  alo  एल०  डब्ल्यू  का  प्रभाव

 परियोजना  शुरू  करने  से  पूर्व  1980-81

 (1974)

 कट  ण  ना

 42 ट्रेक्टर  के

 सस  23

 हवाई  छिडकाव  के  यंत्र  80

 जीप  शैतां  कार  15

 पक्के  घर  7  94

 मजदूरी  की  दर  5  रुपये  15-20  शाये

 दाराब  के  39,000  रुपये  1,70,000  रुपये

 (1979-80)

 ee
 बद र

 राजस्थान  नहरे
 के

 art
 धक  कला

 as  | |
 a

 क ae
 अक्स  मद  T4T5  -/6  ad  80  80-81

 1  ट्र  कटर  प्  996  1458
 431.

 os?  2
 194

 2597

 201.  382.0  en  95  12  35  2212 ट्रॉली

 असर  39  125  268  466

 88.0
 1593

 10 स्तर  यस  धक
 10  490 —  zant TY  oe  ह

 at

 2462

 डस्टर  3  63  26
 2

 2287...  497

 पम्प  सट
 १3  11  138  19  244

 asain

 के  मलावा, प य ह
 काय  क्रम  करने  के  निम्नलिखित  महसुस  किए

 real

 उडीसा  में  qa  के  तहत  का  क्षेत्र  1977  में  37,377  हेक्टर  से  बढ़कर  1979-80

 भें  5,82, 182,  828  हेक्टर  हो  गया

 यान्  ी  के  पोच  छह  faa  सम्बन्धी

 ay  को  तुल  त  हेक्टर  तन  बुद्धि  5  f  वटल  तक  हुई

 बाजरा  AT  खि  प्रत  भी  इसी  प्रकार  की  बृद्धि  sata  में  भई  है  ।
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 19

 1982

 SS

 राजस्थान  के  कोटा  जिले  में  धान  की  भौोसत  उपज  प्रति  है कटार  2.05  म ंnea  टन  सें

 करो टन  से

 soe

 3.56  मीटरी  टन  प्रति  हैक्ट।र  हुई  और  गेहूं  की  उपज  प्रति  हैक्टर  1°17

 बढ़कर  2.21  मीटरी  टन  प्रति  हेक्टर  तक  हुई  ।  राजस्थान  के  शेष  17  जिलों में  ह  अनुमान

 लगाया  गया  है  कि  इस  परियोजना  के  शुरू  करने  के  बाद  आधार  स्तर  की  तुलना  में  उत्पादन  में

 प्रति  FETT  30  प्रतिदिन  तक  औसत  वृद्धि  हुई  है  ।  कपास  के  तदनुरूप
 मच

 50

 136  प्रतिशत  तथा  42  प्रतिशत  हूँ  ।

 क
 छठी  योजना  के  अन्तरगत  दुग्ध  उत्पादन

 क

 ब  भी सती  जयन्ती  पटनायक :  क्या  कृषि
 मस्ती

 यह pani  er  करेंगे  कि  ;

 att  कया  लक्ष्य  निर्धारित दे  में  छठी  योजना  अवधि  के  लिए  दुग्ध उत्पादन

 किया  गया ह

 (a  )  marae  में  दूध  की  मांग  और  इसको
 उपलब्धता  का का  पता  क  रने  के  लिए  राष्ट्रीय

 कृषि  भाप  द्वारा  कोई  मुल्यांकन  किया  गया
 ब

 किस  वर्ष  का  किया  गया तो  ag  मुल्यांकन

 हि  )  था  जिन  वर्षों  के  लिए  ag  अनुमान  लगभग  ब  उनमें  दुग्ध  उत्पादन  दुग्ध  की

 मांग
 के  अनुरूप

 _  यदि  तो  उसके  कारण  कौर  ह  ्

 बढ़ाने  के  लिए  सरकार
 पग

 मांग  के  अनुसार  छठी  अवधि  में  दुग्ध-उपलध
 ........ हारा  क्या  re दम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 t
 हुयी

 तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में
 नय  (si  गार

 tito

 a)
 छठी  योजना  अवधि

 i.  लए  दुखी-उत्पादन  के
 केव घं वार  लक्ष्य  ये  हैं  :

 Oe
 मीटरी  टन )

 1979-80  स्तर )  300

 1980-81  314

 1981-82  330

 1982-83  346

 1983-84  363

 1984-85  380

 राष्ट्रीय  कैंप  aay  ने  1985  से  2000  fe  तक  gy  की  सकल  मांग  के
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 re

 canal  का  आकलन  किया  है  1985  और  2000  ईठ  के  निम्न  और  उच्च  अनुमानों  के  आधार

 पर  दूध  की  सकल  मांग  के  अनुमानों  को  नीचे  दिया  गया
 है

 :

 मोटरी

 1971  1985  A  ०

 fart  zee  fara  अऋ  es

 21.7  33.4  44.2  49.4  4A

 q  कौर

 मॉँग के  ब
 के

 कम  और  ऊचे  अनुमान  प्रति  व्यक्ति  व्यय  की  वृद्धि  दर  से  जुड़े  हैं  ।

 अन्तर  बना  रहता  है  क्योंकि  अधिकांश  cy  कम  दूध  देने  ary  होते  हैं  ।

 a
 (  4  )  चालू  और  केन्द्रीय/राज्य  सरकारों  द्वारा  क्रियान्वित  किये  जाते

 वाले
 दोनों  प्रकार  के

 विभिन्‍न  गोपुर  और wa  विकास  कार्यक्रमों  का  उद  दय  दुग्ध-उत्पादन  बढ़ाने  के

 पशुओं  की  उपलब्धि  में  बृद्धि  करना  है  ।  ga  प्रमुख  कार्यक्रम  निम्नलिखित

 :

 उन्नत  दुधारू

 1)  सधन  पशु  विकास  परियोजनाएं  और  मूल  ग्राम

 क

 (2)  mag  और  मेंस  प्रजनन  फार्मों  को

 )  सीमित  aa  सांड  केन्द्रों  /fafaa  ata  बैंकों  की

 सगर (  उच्च  कोटि  के  प्रजनक  सांडों  के  प्रजनन  के  लिए  संतति

 (5)  विदेशी
 ढेरी  नस्लों  से  पशुओं  का  संकर  प्रजनन  भोर  हि

 *

 तकनीक  का

 की  नस्ल  को  उन्नत भाले  =a  में  ह

 (5)
 |

 परेशन  एक  बड़े  पैमाने  का  पशु  ale  डेरी  विकास ब  म

 art  सुधार

 करने  के

 an

 oe

 a

 चारे  की  साधन  समानता  में  गुणात्मक/परि

 थ

 मूल
 वेतन वेतन

 में  मिलाये  गये  महंगाई  भत्ते  को  मकाम  खना  fou

 श्लोक  करना

 op
 8493  ०  QAo  रोके दां  :  क्या  निर्माण  लोर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगें  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकारे  के  aqafal  को  मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  देते  समय  मूल

 चेतन
 में

 मिलाए  गए  मंहगाई  भत्ते  को  भी  शामिल  किया  और

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ओर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  प्लेटों  के  बढ़े

 हुए  मूल्यों  देखते  हुए  मकान  बनाने  के  ऋण  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  उपाय  ए  गए

 ह
 सस  ata  कार्य  तथा  निर्माण  मौर  आवास  स्त्री  wan के  इस  नारायण  पह

 मामला  विचाराधीन है  ।.
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 #  न

 संसाधनों
 की  art aetTaA  कारण  गह  निर्माण  अप्रिय  की  मात्रा  में  वद्ध

 का  कोई  प्रस्ताव  फिलहाल  विचाराधीन  नहीं  2  ।

 क़षि  मंत्रालय  के  अन्तगंत  सरकारी  aa  को  प्रचार

 8494,  श्री  रास  बिहारी  बहेरा :  क्या  कृषि  मन्त्री  निम्नलिखित
 rl S} —) soared eat |

 वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  को  कृपा  करने  कि

 ही  क

 अध्यक्ष उनके  मन्त्रालय  के  अधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  ब्योरा  कया

 त  प्रचार  कर्मचारियों  के  यूनिट-वार  नाम  क्या  हैं  तथा  इन  यूनिटों  द्वारा  विज्ञापन  पर  लल्ली  में

 वर्षों  के  दौरान  यूनिट-वार  तथा  वर्ष-वार  कुल  कितनी  राशि  व्यय  को  गई

 इन  यूनिटों  के  विज्ञापन  हेतु  प्रिसले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उपयोग  ताए  गए

 निम

 ट्रीय  समाचार  पत्रों  और  पत्रिकाओं  के  वर्ष-वार  तथा  भाषा-वार  नाम  क्या  इन

 यूनिटों

 को

 मित  सुची  में  यूनिट-वार  कौन-कौन  से  प्रसिद्ध  संवाददाता  भोर

 क
 इन  यूनिटों  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रो  में  प्रचार  को  तेज  करने  के  लिए

 afr
 वार  उठाए

 गए  कदमों  का  ब्यौरा  बया  है  ?

 द्  ef  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर०  वी०  स्वार्थ  नाथ  : ः
 जानकारी  एकत्र  कौ  जा  रही  है  भोर  सभा  पहल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 वि
 थ

 सत्यवती  नगर  ate  सावन  पाक  face  के  बीच  मुर्गियों  का  हुआ

 सा  चाता

 8495.  श्री  विलास  सुत्तेत्तवार  ;
 कया  निर्माण  भोर  आवास  मंत्र  यह  बताने  को  कृपा

 (5  क्या  ag  सच  है  कि  सत्यवती  नगर  ओर  सावन  पाक  बिहार
 फि

 बीच  कुछ  भूमियां
 पिछले

 20  वर्ष  से
 Oo

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  aitaal  को  हटान ेवे  लिए  तीन  बार  आदेश  जारी  किए

 ना
 ene x  परन्तु  इन  आदेशों  को  wa

 तक  लागू  नहीं  किया  गया

 क
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  यह  at  सच  है  कि  इन  मुर्गियों  का  न  हटाये  जाते  के  कारण  स  त्यागी  नगर

 बोर
 अशोक  के  बीच  के  एक  बड़े  लाले  का  निर्माण  कार्य  बक  गया है

 ak  दिल्ली

 विकास  टीकरण  द्वारा  अपना  वायदा  पूरा  न  करने  के  कारण  हुए  नुकसान  के
 लिए

 ठेकेदार  ने

 दिल्ली  f  स  प्राधिकरण  के  foes  मुकदमा  दायर  कर  दिया  और

 बपा  सरकार  ra  नक्  owt is  sara  सिरा
 (F)  पाशा  विकट  भविष्य  में  कोई  कार्यवाही

 कर  रही
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 1904  (u%)  .........  लिखित  उसर

 er संसदीय  काय  तथा  निर्माण  भोर  aaa  मंत्री  (sft  भीष्स  नारायण  :  }  facet

 फी  समय he  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया है  कि  कुछ  झुग्गियां  और  हडि्डयां  इस  स्थान  पर  क

 पहले  से  विद्यमान

 म
 तथा  दिल्ली  fasta  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  भूमि  अजन  भा

 घटिया
 कके  प्रावधानों  के  भन्तगंत  भूमि  acta  समाहर्ता  द्वारा  अभी  afer  का  कब्जा  लिया  जाना  है  ।

 (a)  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  स्थल  पर  भूरि क्यों  भोर  अन्य

 अतिक्रमण
 गों

 के  करण  का  निर्माण  रुका  हुआ  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दिल्‍ली  प्रशासन  से  अनुरोध  किया  है  कि  aj  बा

 |  उत्तर  में  उल्लिखित  औपचारिकताओं  को  पूर्ण  करे  । तथा

 ही  1979  के  सुखे  से  शिक्षाਂ  के  बारे  में  प्रदनावलो

 अजित  कुमार  क्या  कभी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह
 Sito

 a  a

 क्या  सरकार  ने  देश  में  विभिन्‍न  एजेंसियों  को  दिसम्बर  में  *बर्ष  1979  के

 ह  के  बारे  में  एक  विस्तृत  प्रश्नावली  जारी  की  है qa से  fire

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा

 क्या  प्राप्त  हुए  उत्तरों  का  विश्लेषण  भोर  qe
 ataa

 कर

 कर  लिया  है  और  यदि  तो

 ata
 rave

 ब्यौरा  क्या
 ह

 थ

 द  सै ਂर  ज Q  | *  ि  ्
 (=)  क्या  मूल्यांकन  की  गई  जानकारी  परिचालित  की  ग

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 क्ष  तथा  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री  कमला
 : ae

 षाडव जी  प्रश्नावली  में  फसल  क्षति  की  सूखे के  प्रभावों  को  दूर  करने  के

 लिए  मनाएं  गए  किसानों  को  समय  पर  खादानों  की  पशुधन  और  पेयजल  पर

 .  सुखे  के  शुरू  किए  गए  राहत  कार्यक्रम  और  कायें  के  लिए  अनाज़  और  पोषण  कार्यक्र  म  फे

 लिए  खाद्य  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  सूचना  मांगी  गई  थी  ।

 ह  तथा  प्राप्त  उत्तरो ंके  भाष् नार पर  सूखा  तथा  आपदा  प्रबन्ध  पर  a  |  चा

 पुस्तिका  dare  करके  समस्त  राज्य  को  परिचालित  की
 गई  है  |  हस्त पुस्तिका  में  दिए  कुछ

 ९
 महत्वपूर्ण  मुद्दे  निम्नलिखित

 हैं
 :

 थ  गप

 ह्य
 च् 1)  खाद्यान्न  रिज वं  को  इतने  अधिक  स्तर

 और  पर  व्यवहार

 रखने  को  आवश्यकता

 ae

 भाषिक

 (2)  ग्रामीण  गोदामों के
 एक  राष्ट्रीय  fay  की  तेजो  से  स्थापना  का  संवर्धन  भोर

 सुरक्षाਂ  अभियान
 को  तेज
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 लिखित  उत्तर  क  ase  1982

 ry  |: है cord  पन  दोनों  के  लिए  पेयजल  की  सुरक्षा  व्यवस्था  के  विकास  को

 तम  क
 ज द  करन

 परियोजनाओं  की  एक  तालिका  सर

 अ

 कि  कॉम
 के

 लिए  नाज

 क्रम के  ज  स्थायी  लाभ  प्रदान  कर  सके

 ०

 0

 एक  समेकित  ऊर्जा  प्रबन्ध  नीति  का  fear

 | कद  )
 )

 मभूमि  तथा  जल  उपयोग  की  वैज्ञानिक  व्यवस्थाओं  का  स मिन ध्न्

 ह 7)  सखा  आपदा  राहत  के  लिए  स्वयंसेवी  एजेंसियों  के  संघ  के  रए  राहत  तथा

 पुनीत
 उपायों  में  सामुदायिक  कार्यवाही  को  समान  तथा

 (8)  सीमित  तथा  अनुकुल  क्षेत्रों  मे ंफसल  आयोजन  और
 क्षति पूरक

 क्रमों  में  फसल

 चाव  मौसम  के  मध्य  qa  को  अपनाने  के  लिए  किसानों

 यार

 र  करने  के  लिए

 भारत  मौसम  विज्ञान  विभाग  को  सहायता  से  अखिल
 जिला

 ay  बलाक  स्तरों

 पर  ही  चेतावनी  देने  को  व्यवस्था  का  विकास  करना  ॥

 ्
 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 a

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  क्षेत्रीय  समितियों
 को  बैठके ंट

 97,  प्रो०  अजित  कुमार  कया  कृषि  मंत्री  ag  बताने
 कं  करेंगे  fa

 )  क्या  यह  सच  है  कि  सांविधिक  आवश्यकताओं  के  अनुसार  सार  ती  कृषि  अनुसंधान

 परिषद  भागों  में  से  प्रत्येक  क्षेत्रीय  समिति  की  एक  वर्ष  में  कम  से  कम  ए क  बठक  विचार

 कौर  भा  नन  के  लिए  की  जानी  होती

 कपा  यह  भी  सच है  कि  वर्ष  1979  में  कोई  बैठक  हुई  थी  कौर  af
 परि  at,

 तो  उसके

 कया  कारण

 क्या  ऐसी  बठक  वह  1980  भोर  1981  में  आयोजित  की  गई  थीं

 यदि  का  तो  ऐसी  कितनी  बैठकें  हुई  थीं  और  क्या  अनुवर्ती  कायम  के  लिए  प

 कायें वा  परिचालित  की  गई  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  ए  हैं  ?

 _  कुकी
 तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  आर०  ato

 जी  हाँ  sitar  थ

 जी  श्रीमान  ।  दिनांक  12-1-  1979  को  क्षत्रीय  समिति

 सम्पन्न  थी  कष् द द ए को कैड

 जी  af,
 श्री मान्‌

 (a  eed |

 (3)  aq  1980-81  ओर  1981  82 के  दौरान  सभी  लाठ  क्षत्रीय  समितियों  की  घेठकं

 सम्पन्न  हुई  हाल  ही  में  सम्पन्न  हुई  क्षेत्रीय  समिति  संख्या  vii  भर  iv  को  छोड़कर  जिस
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 29  1904  (a8)  fafaa  उत्तर

 पर  कार्यवाई  की  जा  रही  इन  कार्यवाहियों  को  अनुवर्ती  कार्यवाही  के  लिए  परिचालित  किया

 गया  था  i

 a =m =5 प्र  उठता

 ह  ी  कल्

 पण  बिकास
 pe

 yee
 पुननिर्माण  के  बारे  में  दिनांक

 29  1982  तरो  कत  प्रश्न  संख्या  ने  ने  के  के
 सम्बन्ध  में  यह

 बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 सम्बन्धित  राज्यों  विशेषकर  बिहार  और  gam  जिलो ंमें  कितने
 wen

 रह  गई  द्  ं

 i  om  ~
 जरिए

 +4
 at  &  निवेश  को क्या  केन्द्र  ढारा  सरकार  A  स्वरों

 Sete
 ख

 बनाने  को  सुनि दि  ने  तथ  पर  निगरानी
 रखने  द्वैत  सरकार

 hone के  पास  को  ae
 तर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा ate  बया  और ar 2; alt

 राज  सहायता  भारी  के

 रूप  क्य  हैं
 ?

 a कवि  भोर  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  बालेश्वर

 ग्  ea  क्षेत्र  area  तथा  मरुभूमि  जीप  कयें कन के  सम्बन्ध  ने  उपयोग  में  न  लाई

 mt

 पत्रकार

 नदियों  को  दर्शाने  बालो  1  att  बिहार  में  मरुभूमि
 a  ae

 के  त

 योग
 में  न  लाई  गई  जिलावार  निधियों  को  दर्शाने  वाला  विवर्ण  27

 सिलिकन  3  ila  ie  the

 वकास  कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  को
 जा  गह

 है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 व  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  भर
 gi

 रोजगार
 के  लिए  किएं  गए  व्यय  और  समाप़्त  ला भोगियों  का  नियमित  रूप  से  प्रबोधन  करता

 re
 |

 स
 मंत्रालय

 द्वारा  तथा  राज्यों  द्वारा  आयोजित  बैठकों  के  माध्यम  से  राज्यों  में  प्रगति  की  पुनरीक्षा

 al  जाती  है  ।  इस  मंत्रालय  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  तथा  राज्य  मंत्री  द्वारा  राज्यों  को  अपने

 रों  के  दोरान  इस  मंत्रालय  के  मुख्य  कार्यक्रमों  की  प्रगति  की  पुनरीक्षा  भी  की  जाती  है  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  छोटे  किसानों  के  लिए  योजनाओं  की  परज

 लागत  से  25  प्रतिशत  की  दर  से  तथा  सीमा  मतिहीन  कारीगरों
 द  के  लिए  योजनाओं  की  पू  जी  लागत  के  334  प्रतिदिन  की  दर  से  उपदान  सुलभ  किया  जाता

 क  त  यह  दि
 3,000  रुपये  से  अधिक  नहीं  होगी  क्षेत्र  कार्य  क्रम  के  क्षेत्र

 4,001  रुपय ेit  अनुस  चित  जनजाति  के  लाममोगियों  के  मामले  में  उपदान  की  लागत  जी

 के  50  प्रति
 ्

 त  की  दर  से  सुलभ  किया  जाता  लेकिन  इसकी  अधिकतम  सीमा  5,0
 00  होगी  ।
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 लिखि  उत्तर  1982

 सामुदायिक  सिचाई
 निर्माण  कार्यों

 कार्यों  ज जे  a
 मुताबिक कि

 योजनाओं  के  मामले
 उपदान  छोटे  तथा

 alana  द्वारा  वहन  को  जाने  वाली  लागत  का  50  प्रतिशत  दि  |
 जाता

 .  सूखाग्रस्त  क्षत्र  कार्यऋ्म/मयमूमि  विकास  कार्यक्रम

 _  उपयोग  में  न  लाई  गई  राज्यवार  धनराशि

 (eae  तथा  राज्य

 लाख  रुपये

 राज्य  निम्न  afer  की  स्थिति

 1-4.79  ह  क  1-4-8 1

 थ
 aa

 —__——
 eel  ब

 Oo
 Galore  काम  eda  zea

 a

 1  wee  प्रदेश  379.21  200.90

 2  बिहार  190.39  589.80  464.46

 3  गुजरते  327.66  333  17  218.12

 फा
 20.46  20.46 जम्मू  तथा  काम  शुन्य

 हरियाणा  135.72  80.99  84.76

 6.  कर्नाटक  176.37  311.39  257.56

 मध्य  प्रदेश  325.45  78.81  78.81

 8.  महाराष्ट्र  333.10  शस्य  33.12

 उडीसा  165.61  240.60  195.689

 10  राजस्थान  272.64  206.94  39522

 1]  मिलना ड  58.19  130.54  328.08

 12  उत्तर  प्रदेश  120.53  265.46  87.367

 13  पिचें  बंगाल  150.49  189.09  236.87

 सद भूमि  विकास
 कार्यक

 1.  गुजरात  4.99  30.03  61.74

 4
 22.62  20.00  76.22

 3.  ह्ॉरयाणा  152,76  72.88  92.779

 4.  हिमाचल  प्रदेश  43.41  शुन्य  शस्य

 5.  राजस्थान  183.50  351.11  308.83
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 29  दि; |  1904  लिखित  उत्तर

 सूखाग्रस्त  क्षत्र  कार्यक्रम

 बिहार

 उपयोग  में  न  लाई  गई  देख  जिलावार  |  धनराशि

 तला  a

 ame

 रुपये  में )
 wee  नबा  ne  थ

 जिला
 निश्

 et
 तक

 को
 स्थिति

 1-4-  79  Ot  -81

 wee  te

 नवादा  47.38
 प्

 क  75.04

 जमुई  (TAZ)  5.80
 62.52  84.0  086

 रोहतास  66.19  12  6.96  108.90

 पाजामा  ऊ  71.02  295.52  196.435

 pe  aos

 टिप्पणी  बिना are  में  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  नहीं  है  ।
 ्

 a
 ठोस  पानों  नाथ

 8499.  श्री  भोगेन्द्र  ver  ब्या  सिचाई  मन्त्री  कपिल  नदी  पर  बांध  के  बारे  29

 1982
 के

 अतारांकित  अदन  सख्या  5795  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  ay  बताने  को
 करेंगे

 कि

 के  बहु हे )  कमला  नदी  के  अन्तर्राष्ट्रीय  ates  और  प्रस्तावित  सीस
 पानी

 बोय ग्  नामों  को  ध्यान  में  रखने  हुए  भारत  सरकार  महाराज  सरकार  नेपाल  को  उनकी  मंजूरी

 प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  अद्यतन  परियोजना  रिपोर्ट  तयार  कर  रही  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 _
 ard,  1982  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4499  के  उत्तर

 में  स्टेटमेंट
 के

 अनि  तम  पृष्ठ  पर  नई  योजनाओं  की  मद  संख्या  25  के  अंतगर्त  से  भोर  छिपा

 वाल  तक  उप दी  कमला  नदी  के  तट  ate  बनाया  जानाਂ  को  क्रियान्वयन  के  लिए  शामिल  कया

 गया  यदि  तो  कार्य  के  पूरा  होने  की  निश्चित  तिथि  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंह भाम  झ  से  (7)  कम  नी

 दी  पर  बहुप्रयोजनी  बांध  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  के  बारे  में  नेपाल  की  मह् दाम सिम  सरकार  के साथ

 fast  fragt  जारी  कमला  नदी  पर  प्रस्तावित  बहु प्रयोजनी  बाँध  के  लिए  नेपाल  a  कार  के

 रेहमत  हो  जाने  के  बाद  व्य वहा यंता  रिपोर्ट  तयार  करते  के  प्रदान  पर  विचार  दि  या  जाएगा  ।

 ae
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 ag  स्कीम
 स्कीम  राज्य  सरका

 र  aa  ग  भेजी  जानी  है  ।  तथापि

 बिहार  सरकार  ने  छठी योजना  के  दौरान  उसके  लिए  100  लाख a  की  व्यवस्थ  खो

 खिलाड़ी  नदी  पर  रूसी  गेट  एवं  पुल  सम्बन्धी  योजना

 8500.  थी  भोगेन्द्र  £ 1 ह  बया  सिचाई  मंत्री  खिरोड़ी  नदी  पर  सल्यूशन  गट  एवं  (  संबंधी

 ay  के  ta  14  1981  के  भतारांक्ति  प्रश्न  संख्या  3710  के  उत्तर  Y  सम्बन्ध  में

 यह
 |  बता

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुद  क्या  बिहार  सरकार  से  इस  बारे  में  जानकारी  मिल  गई  क्यों
 कि

 यह  म गमला  बहुत

 उच्च  सतर  से  उठाया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  यदि  तो  सामान्य

 विलम्ब  के  कया  कारण  भोर

 द  बया  बिहार  सरकार  ने  अधवारी  के  दोसन  बागमती  ओर  रोड़ी  नदी

 पटरियों  की  बाढ़  नियंत्रण  एवं  सिचाई  परियोजनाओं  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है
 ?

 सरकार  ने द  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 जिया  रहमान  :

 राज

 मी  तक  सूचना  नहीं  भेजी  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  धवारा  नदी  ate  fads  नदी  पर  बाढ़-नियंत्रण  धी  उपाय

 प्रारम्भ  किए  हैं  ।  बिहार  सरकार  से  अधवारी  परियोजना  के  दोसन  बागमती  थो  खोई  नदियों

 के  क्षेत्रों  किसी  बाढ़-नियंत्रण  एवं  सिचाई  के  बारे  में  कोई  सूचना  प्रा reer
 ™~t न  थीं  हुई  है  ।

 कृषि  ऋण  समितियों  को  ऋण  दिया
 जाना

 द

 |
 कपा  करेंगे

 f

 501.
 भी  रासावतार  शास्त्री :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने को

 पा  यह  सच  है  कि  कृषि  ऋण  बो  ने  प्राथमिक  ऋण
 fafa  को  अग्रिम  ऋण  देने

 को  योजना  बनाने  का  निणंय  किया

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  गोर

 )  इसके  बाद  भी  कृषि  शरण  समितियों क (7)  पारित
 रखने  का  औचित्य  कया  होगा  ?

 sf
 तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  usa

 15a  मन्त्री  Mo  ato  स्वामी
 जी

 नहीं

 तथा  प्रदान  ही  नहों  होता  ।

 द

 टी
 ०

 ato  पी०
 द्वारा  मही बाँ वा  में

 अवैध
 कप  से  वन  थी  |

 -  8502.  ite  नारायण
 चन्द  परेश  fa  oe  पह  बताने  की  करने  कि  :

 कया
 उत्तरकाशी  के  निवासियों  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  मद्दी बांदा  में
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 झाई ०  ट  बी ०  पी०  के  Haart  हारा  aq  के  रक्षित  पेड़ों  को  अवध  रूप  से  गिराए  जाने  के

 बारे  में  सरक  से  विरोध  प्रकट  किया

 eaves  पिर  डॉ  को  चोरी  छिपे यदि  तो  बया  सरकार  को  ag  भी

 राज्य से  बाहर  भेज  दिया  जाता  भीर  पता
 col

 a

 यदि  at,  तो  उस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की  है  ?

 द  कृषि  तथा  प्रमाण  fasta  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  (  |  कार  ato  &
 सॉनिगिशो

 जी  हां  ।  तथापि  इस  जगह  का  नाम  माही  ster  है

 _..  भारी  डांडा  से  भाई०  टी०  ato  पी०  द्वारा  इमारती  लक
 कसीस

 से  बाहर

 भेज  जाने  की  कोई  रिपोर्टो  नहीं  मिली  उत्तर  प्रदेश  के  वन  विभाग  ने  भी  स
 रचना  दी  है  कि

 इस  क्षत्र  चालू  वर्ष  मे  भाई ०  eto  बी०  पी०  ने  पेड़ों  की  कोई  कटाई
 नहीं  कीं  ै

 ध

 s प्रत  ही  नहीं  होता  ।

 ्
 थ

 मा

 रियल  &  पेड़ों  पर  छिड़काव  करने  तथा  रोगप्ररत  पेड़ों  को  हटाने  site
 उनको  स्वस्थ  करने  के  लिए  उपाय

 श्री  ए०  नौलालोहियादसन  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने की  करेंगे

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  तथा  केन्द्रीय  सरकार  ने  मारि  बयक  पेड़ों  पर

 ष्यापक्र  छि  तथा  रोगग्रस्त  पेड़ों  को  हटाने  और  उनको  लगाने  के  बारे  में

 द्वारा  प्रसू  a ी  गई  योजना  पर  क्या  कार्रवाई  को  उसका  ब्यौरा  क्या  बर

 सरकार

 ह  भार  सरकार  का  इस  बारे  में  बया  कारवाई  करने  का  विचार  say
 ce

 जा

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  सन् त्राल यों  में  राज्य  मन्त्री  आर०  alo  क
 ख

 ह  रोगग्रस्त  नारियल  के  बागों  को  लगाए  जाने  के  बारे  में  केरल  सरकार  के  प्रस्ताव

 रतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  विचार  किया  है  ।  अनुवर्ती  काथंवाह्दी  के  रूप  में  नारियल  के  ड़

 pata  रोग  के  निदान  अनुसंधान  तथा  इसके  प्रबन्ध  की  गति  तेज  करने  के  लिए  कायागुलार

 प्यार  केन्द्रीय  बागान  फ्ल  अ  समान  संस्थान  के  क्षेत्रीय  केन्द्र  को  उपयुक्त  रूप  से  सुदूर  किया  गदा

 ॥  कार्यो गुल म  स्थित  केन्द्रीय  बागानी  फसल  अनुसंधान  संस्थान  ने  भी  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  रोगग्रस्त

 डो  को  हटाकर  उनके  स्थान  पर  स्वस्थ  पौध  लंगा  करके  रोग  को  स्वस्थ  क्षेत्रों  म  फलने  से  बचाने

 faq  दम  उठा  gi  अभी  तक  30,000  रोगग्रस्त  पेड़ों  के  स्थान  पर  पड़  लगाए  गए  हैं

 केरल  सरकार  पहले  ही  योजना  क्रियान्वित  कर  रही  जिसे  र्थ्य  सरकार  के  दिनं

 18  पर 198:  के  आदेश  संख्या  सख्या  डी०  द्वारा  नारियल  के  प

 व्यापक  shia  करने  के  लिए  मंजूर  किया  गया  था  ।  द

 परि
 =e

 से  केरल  मर (a)  भारत  सरकार  102.93  लाख  झपा  के  प्रति  तथा

 दक  नारियल  के  पेड़ों  नवीकरण  र  एक  eg  gra पे  ज्ञ त  aula qY TAT  कर  रही  जिस
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 2.“  नए

 पर  होने  ला  व्यय  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  द्वारा  राख  दर्द  र
 (IULIU)  आधार  पर  वहन

 fas  न्ञाएगा  ।  यह  योजना  छड़ी  योजना  में  जारी  रहेगी

 नारियल  विकास  ate  ने  लारस्यिल  उत्पादकों  को  के  रल में  जड़
 मुस्

 न  ग  से  प्रभावित

 arf  चल  के  पेड़ों  को  हटाने  के  लिए  त्तीय  सहायता  देने  के  लिए

 .

 49.50  लाख  रुपए
 ा  के

 परिव्यय  से

 एक र योजना
 तयार  को  है  जिसे  राज्य  सरकार  तथा  नारियल  विकास  we  द्वारा

 बराबर-बराबर
 (5

 :50)

 के  आधार  पर  किया  जाएगा  ।

 केन  हारा  प्रायोजित  योजना के  मोहन  सदस्य  प्रदेश  में  छोटे  नगरों  का  wa

 8504.  lo  वसन्त  कुमार  पंडित  ;  क्या  निर्माण  झोर  आवास  मन्त्री य
 त  मह
 ्  कृपा

 करेंगे  मि
 थ  a

 क्या  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  नगरों  के  समेकित  विकास

 के  अंतगर्त  1981-82,
 nw

 प्रस्तुत  की
 ी

 1982-83  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के

 कक

 योजना

 यदि  तो  मार्गनिदंशों  ott  केन्द्रीय  निदेशों  के  अनुसार  राजगढ़

 सगर
 कौर  उज्जैन  जिलों  में  विकास  गर  निर्माण  के  लिए  कितने  नग

 गज
 का

 सुभ  दिया  गया

 और

 )  उन  ad  टा  उनतीसों  में  काय  कब  आरम्भ  किया  जायेगा  ?

 सदस्य  कार्य  तथा  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  fag)  (*)

 जी

 छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  कस्बों  के  एकीकृत  विकास  योजना  के  अ  क्त  उल्लिखित

 जिला  में  से राज्य  सरकार  ने  केवल  गुना  के  विकास  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 गुना  के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  कतिपय  स्पष्टीकरण  मांगे  गये  थे  वे  ary  1982.

 के  अन्त में  प्त  हो  गये  कौर  योजना  के  अंतगर्त  सहायता  देने  के  लिए  परियों  ज  ना
 रिपो  का  अब

 मूल्यांकन  जो  रहा  है  ।

 थि

 क
 द  समेकित  win  विकास  कार्यक्रम  के  अधीन  ग्रामीण  क्षत्रों  में

 बाजार  fasta  योजना
 ह

 थ
 ग

 505,  @  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि
 कि

 क्या  सरकार  का  यह  प्रस्ताव  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बाजार  विकास  सम्बन्धी

 नहीं  fea  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  के  अधीन  लाया  जाये
 श

 )  क्या
 x

 कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  कर  रह

 विपणन  काश
 श

 को  चला  सकती  हैंः  और

 at
 जिल  ग्रा

 ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  भी  कृपि

 काय

 ्
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 यदि  तो  विपणन  विकास  योजनाओं  और  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  दोनों

 को
 स समेकित  प्रामीण  विकास  एजेंसियों  के  क्षेत्राधिकार  में  लाने  के  पोछे  कया  कारण  हैं  ?

 से
 कि

 और  ग्रामीण  विकास  सन्तानों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :

 ararel  का  विकास  समन्वित  ग्रामीण  विकास  का  एक  महत्वपूर्ण  घटक है  ।  चू  कि  पर्याप्त

 वर्णन  सहायता  का  अभाव  ग्रामीण  विकास  के  लिए  एक  मुख्य  अड़चन  रहा  है  अतः  विशिष्ट  स्थानों

 का  पता  लगाना  वांछनीय  समझना  गया  है  जिन्हें  प्राथमिक  बाजारों  के  रूप  में  विकसित  किए  जाने

 की  आवश्यकता  है  ।  vfs  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियाँ  पहले  को  ग्रामीण  विकास  के  एक

 _  व्यापक  पंचवर्षीय  परिप्रेक्ष्य  योजना  dare  करने  में  लगी  हुई  अतः  राज्यों  केन्द्र
 शासित  क्षत्रों  की

 rer

 को  यह  सुभाव  feat  गया  है  कि  सभी  एजेंसियों  को  इस  आशय  के  aaah  निर्देश

 किए  जाएं  कि  उन्हें  ऐसे  स्थानों  का  चयन  भी  करना  चाहिए  जिनमें  प्राथमिक  कृषि  बाजारों
 में अ  थ

 faa  किए  जाने  की  संभाव्यता  है  तथा  उन्हें  इस  सूचना  को  कृषि  विमाग/बाजार  विकास  म
 थ

 कारी अ
 थि  कृषि  विपणन  det  को  जिनका  कृषि  बाजारों  के  विकास  से  सीधा  सम्बन्ध

 भेजना

 चाहिए  लल्

 झा परे दान

 4s
 ee

 एवं  एन०  नकली  गोड़ाई  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  इन्टर  एजेंसी  मिशन  ने  आपरेशन
 के

 he

 माने
 बाले  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  मौर  उसमे  इस  आपके  शान  को  सफल  Ne  द

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  का  दूसरा  चरण  कब  हाथ  में  लिया  और  पहले

 त कार्यक्रम
 सम्मिलित  बातों  के  अतिरिक्त  कौन  सी  मुख्य-मुख्य

 बातें
 शामिल  की  जाएंगी  ?

 gfe  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  ह |  आर०  alo  earns) :  ©

 बिष्ट  सादा  काय  क्रम  द्वारा  गठित  एक  एजेंसी  अन्तिम  मूल्यांकन  मिशन  ने  भापरेपन

 परियोजना  के  अंतगर्त  आने  वाले  कुछ  क्षत्रों  का  दौरा  fears  मिशन  के  निष्कर्षों  के  अनुसार  परि

 योजना  को  कु  मिलाकर  सफलता  मिली  है  ।

 आपरेशन  परियोजना
 शुरू  हो  गई

 है
 ।  कार्यक्रम  के  तहत  लगभग  155  ya

 बन  जिले  लेने  का  विचार  है  !  इसके  परियोजना  से  100  लाख  ard  परिवार  ी  ®)  श
 ant

 चने  तथा  इसके  तहत  लगभग  150  लाख  संकर  जनित  गायों  तथां  उन्नत  fal
 =

 एक  राष्ट्रीय

 दुग्ध  यू
 यूथ  के  लाये  जाने  की  भाषा  है  ।

 कलि
 उत्पादों  पर  राज  सहायता

 ्

 8507.  थ्रो  एच०  एन०  नाजे  बया  कैसी  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 पा  करेंगे  fe

 bom  द  वा @

 of ) ~ a  बया  बह  सब
 बिजली

 तथा  पानो  जैसे  कृषि  आद
 के  भा  प हन  कर  रही  है  जो  प्रति  ag  1000

 करोड़  रु०  बढ़ती
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 लिखत  उत्तर  19

 mee
 1982

 न  टान  ee
 ae

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाने  के

 लिए

 कोई मध्य
 1  है  कि  ag  राज

 aaa  उपरि  खित  मदों  में  किस  प्रकार  बांटी  जा  रही  है  और  याद

 ese

 ब्योरा

 कया

 कया  पह  सच  है  कि  उर्वरकों  का  उपयोग  एक  समिति  क्षेत्र  में  ही  होता  है  भ  उस

 क्षत्र म  भ  केवल  aries  किसानों  द्वारा  ही  कया  जाता  है  और  इस  प्रकार  सरकार  जो  राज  स
 14.0

 क  र पता  इ
 प  समय  दे  रही  है  उसका  मुख्य  भाग  बड़ी  जोतों  वाले  किसान  ही  आप्त  करते  भ

 यदि  तो  सरकार  का  इस  बात  को  सुनिश्चित  ata  के  लिए  क्या  कार्रवाई  करने te

 का  च धर  है  कि  देश  के  सभी  क्षेत्र  उमीदों  का  पर्याप्त  प्रयोग  करें  निर्धन  किसानों  को  ऊची

 करी
 ह

 त्  पर  उर्वरकों  को  अपनी  ही  आवश्यकता  की  खरीद  करने  के  लिए  सम्पन्न  किसानों  पर  नि

 न
 हना  पड़े

 ?

 कृषि  तथा  arte  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  कमला  तथा

 कृषि  आदानों  पर  राजसहायता  की  मात्रा  अदिन-विशेष  की  सलाई  की  मात्रा  तथा  उनमें

 क  के  लिए  दी  जाने  बाली  राज  सहायता  की  दर  पर  नीमच  करती  वर्ष  1981-8

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उर्वरकों  पर  लगभग  365  करोड़  रुपये  तथा  काटना  शियों  मिना

 1.8  करोड़  रुपये  रा  ज  सहायता  केन्द्रीय  शेयर  के  रूप  में  वहन  की  ।  भारत  सरकार  विद्वत  प

 सी  प्रकार  की  राजसहायता  नहीं  दे  रही  है  जल  के  लिए  दी  जाने  वाली  राजसहायता  की  ठी

 धनराशि  का  पता  लगाने  के  लिए  अभी  तक  कोई  प्रत्यक्ष  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 ठी
 खपत  होने  वाले  कुल  saa  का  लगभग  85  प्रतिशत  भाग  का  उपयोग  समूचे  देश

 चत  क्षेत्रों  में  जाता  है  ।  छोटे  एवं  सीमान्त  जो  कृषक  परिवारों  में  लगभग

 तश्त  बेते  खपत  किए  जाने  वाले  कुल  उवंरक  का  लगभग  31  प्रतिशत  खपत  करते हैं
 ।

 राज्य  सरकारों  से  अवरोध  किया  या  है  कि  वे  उर्वरक  विनिर्माताओं  के  सहयोग

 >  न
 प्रमुख  वर्षा  सीमित  जिलों  के  100  चुनींदा  जिलों  में  उर्वरक  संवर्धन  अभियान  area  क

 जहां  उर्वरकों  की  खपत  की  और  अधिक  क्षमता  है  परन्तु  इस  समय  खपत  का  स्तर  कम  है  ।

 ary  शीर्षों  के  स्थान  पर  ब्लाक  मुख्यालयों  तक  सरकारो  खच  पर  उर्वरकों  के  FIT  को प

 आरम्भ  की  नई  है  जिससे  दूरस्थ  क्षेत्रों में  अधिक  से  अधिक  फुटकर  बिक्र  केन्द्र  खले
 हैं

 ।  र  कते
 a

 प्रेमी कण  विकास  कार्यक्रम  में  छोटे  कृषकों  को  334  प्रतिष्ठित  सीमान्त  कृष ं
 को

 2  प्रतिशत
 तथा

 अनुसूचित
 जनजाति  के  कृषकों  के  लिए  50  प्रतिशत  की  दर  से  फास्फोरस  क्त  atateita

 राजसहायता  देने  का  प्रावधान  क उर्वर  ों
 पर

 देवार्क  के  साथ  करार

 850
 08,  श्री  रशीद  मसुद  क्या  थी

 मंत्री  यह  बत
 ने  की  कपा

 करेगा  कि

 (*)  बया  यह  सच  है  कि  मारतीय
 डेयरी

 far  3  मंत्रालय  अथवा  कैबिनेट  की

 अनुमति  के  बिना  तथा  कोई  टेंडर  भाए आमंत्रित  किए  बिना  दिनांक  8  1978  को  टेट्रापक  के

 साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए
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 BS

 ..........................
 लिखि

 त  उत्तर
 1904  ae

 ा््ण्णण्णण्णण्ण  पाय  म

 क्या  यह  भी  सच  a  परि  मंत्रालय ने  एक  भारतीय  कम्पनी  के  सहयोग  से

 लिमि
 ड  प्लॉट  बनाने  वाली  एक  स्विच-कम  को  लाइसेंस  देने  पर  विरोघ  किया  था  जि

 गल

 कि

 शेषों निगम  के  सहयोग  से  कार्यरत  टेट्रापक  कम्पनी  के  हितों  को  रखना  को  जा  यद्यपि

 al  यह  सलाह  दी  गई  थी  कि  टेट्रापवक  परियोजना  को  समाप्त  कर  दिया  क्योकि  एक  पी

 नई  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  जिससे  पेपरਂ  के  उपयोग  की  आवश्यकता  नहीं  मौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  मामले  में  सरकार  ने  बया  कारत

 कमी  तथा  arin  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  थ्री  आर०  alo
 स्वामीनाथन  e e Tw

 द  भारतीय  डरी  निगम  तथा  मैसेज  टेट्राप
 क  डवलपमेंट  स्विटजरलैंड  के  बीच

 रव
 पी  | 8  में  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  जिसे  भारत  सरकार  की  स्वीकृत  मिलन

 प  1979  में  इस  करार  की  जगह  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  दातों  पर  एक  टैंकर  रार

 र  हस्ताक्षर  किये  गये  ।

 इस  मंत्रालय  ने  एक  स्विस  फर्म  के  सहयोग  से  स्टे री पक  स्टड  अप

 कलाम  के  लिए  मै  सर्व  बावरी  पैकेजिंग  प्राइवेट  लिमिटेड  को  लाइसेंस  देने  पर  आपत्ति  को

 aay  कि  19  मान  1981  के  टाइम्सਂ  में  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  ताकि

 निगम  द्वारा  लेमिनेटेड  कागज  उत्पादन  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  युनिट  के  हितों  रक्षा  की

 जा  सके  ।  यह  पाया  गया  कि  मास  बाबरी  पैकेजिंग  प्राइवेट  लिमिटेड  से  न  तो  औद्योगिक

 लाख  हेतु  कोई  प्रार्थना-पत्र  और  न  ही  विदेश  सहयोग  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्रात  हुआ
 था  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उचित  वर  दुकानों  से  बांटी  जा

 ह

 के  कोटे  में  ear

 85  9,  श्री  मोहनलाल  पटेल

 sit  नवीन  वाणी  क

 बया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करें
 : ne

 1,  11  और  प्रा  श्रेणी  के  शहरों  मे  ar  उचित  दर  की  दुकानों  के  जरिए  प्रति

 व्यक्ति  चे  नी  के  कोटे  को  मात्रा  बया

 क्या  यह  सच  है  कि  भीन्न-भिन्न  शाह  7 में  चीनी  का  कोटा  अलग-अलग

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 क्या  सरकार  प्रत्येक  राज्य  भर  प्रत्येक  दहर  में  बराबर  चोरी  वित्

 विचार  करेगी  ?
 रित  करने  पर

 तथा  ग्रामीण  विकास  शिवालयों  उप मन्त्री  (3
 pr)

 से

 (४)  अधिक  राज्यों  और  संघ  शा  सित  प्रदेशों  सभी  वर्गों  को

 नों  के  माध्यम  से  समान  मात्र ह  ह उचित  दर  की  शु  ढा  दिया  जाता
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 ल

 सि
 अ

 उत्तर  आ

 क

 aga  va 982

 ा  जिन

 =e
 sake  राज्यों  में  बाहरी  भर  प्रेमी  ती

 के
 लिए  वितरण की ही  मात्रा  भिड़त-भिड़त  हैं

 ।

 प्रत्येक  रा  leq  दिवसीय  प्रदेश  में  लेवी  चीन  क
 वितरण  की  काका मात्रा

 का  ब्योरा  संलग्

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।  स्थानीय  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सम्ब

 लेवी च॑  नी  के  वितरण  के  art  में  निर्णय  करती  हैँ  ।

 =

 राज्य  सरकारें

 ¢
 विवरण  थ

 थ

 fafwea  र  afar  प्रदेशों  में  लेवी  बोनी  के  वितरण  को
 मात्रा

 बताने  बाला  विवरण

 1.  भास्कर  प्रदेश  प्रति  व्यक्ति  चीनी  कौ  मात्रा  vets  जिले  भर  प्रत्येक  श्रेणी  के

 लिए  भिन्न-भिन्न  2  से  6  श्रेणियों  के  उपभोक्ता  क्रय  शक्ति

 गौर  ara  आदतों  को  ध्यान  में  रखकर  इन  श्रेणियों  में  ब  गएं

 प्रति  परिवार  आवटन  की  मात्रा  1/2  किलो  के  बीच  है

 2.  असम  ह  ग्रमीण  और  शहरी  क्षेत्रों  के  लिए  वयस्कों  तथा  बच्चों  दोन

 द

 लिए  425  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमास  की  समान  यात्रा

 a
 बिहार  शहरी  aa—sfa  वयस्क  प्रतिमास  875  ars

 ग्रामीण  क्षेत्र--प्रति  व्यक्ति  प्रतिमास  356  ग्राम

 mes

 कि  sat

 का  कोटा  उपलब्ध  हो

 हि 4.  गुजरात  ग्रामीण  तथा  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  400  ग्राम  ति  व्यक्ति

 प्रतिमास  ।

 5,  हरियाणा  मा वद यकता  के  अनुसार  उपायुक्तों  द्वारा  स्थानीय  मायो  जनों  के

 राशन  कार्डों  पर  दोनों  शहरी  ओर  प्रा  क्षेत्रों के

 लिए  400  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमास  की  समान  मात्र

 400  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  ग्रामीण  कौर हिमाचल  प्रदेश
 ः

 भावनाओं  में  कोई  भेदभाव  नहीं  ।

 प

 7.  जम्मू  पौर  mauve  बाहरी  और  प्रामीण  क्षेत्रों  में  400  प्राम  प्रति  safe  af प्रतिमास  की

 समान  मात्र  ।

 केरल  राज्य  भर  में  राशन  कार्डों  पर  450
 प्राम  ध

 ति
 व्यक्ति  प्रतिमास

 को  समान  मात्रा  ।

 he  बाहरी  किलो  प्रति  व्यक्ति  प्रेमी  लरा

 अधिक  से  afaa  4  किलो

 मीण  क्षेत्र-प्रति  परिवार  2  दिलो

 10.  मध्य  प्रदेश  सहर
 र  ग्रामीण  दोनों  %  उपलब्धता  के  अनुसार  400  से

 450  प्राम  प्रति  यूनिट
 प्र  ट a
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 29  1904  (  )  लिखित  उत्तर

 1  1.  महा  राष्ट्र  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किए  गए  मासिक  आवंटन  पर  fads  करते

 em  राज्य  भर  में
 कम  से  कम 400  ग्राम  भर  गैरिक  से  अधिक

 425  ग्राम  प्र  तमास ।

 12.  मणिपुर  AL.
 eee

 में--नादान  कार्डों  पर  400
 प्राम  प्रति

 ब्यक्ति

 द प्रात  a
 ia

 2.  ग्राम  ण  क्षेत्रों  ~—  300  ग्राम
 प्रति  a

 प्रतिमास  t

 13.  मेघालय  बाहरी  क्षेत्र  0  ग्राम  प्रा  ्य '  प्रतिमास

 गण  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमास  t

 14.  नागालैण्ड  भर  में  राशन  कार्डों  पर  1  किलो  प्रति  व्य  त  प्रतिमा  ।

 रो  क्षेत्रों  में 15.  उड़ीसा

 इला  शरणी  उपभोक्ता  किलो  प्रस्

 द लेकिन  अधिक से  अधिक  5  किलो  प्रति  परिवार  ।
 =

 प्रतिमास

 2,  श्रेंणी  SIAadT  प्राम  a  लेकिन

 क अधिक
 से  अधिक  3  फ्लो  750  ara  प्रति ik

 Peo

 क्षेत्रों  श्राम  afa  व्यवित  प्रतिमा  कि श
 ही

 कें
 पंजाब

 नि  शहरी  भोर  प्रमाण  उपभोक्ताओं  के  लिए  400
 ग्राम

 प्रति

 ब्यक्ति  प्रतिमास  ।
 थ्

 17.  राजस्थान  धरी  और  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों
 कें

 लिए  425  प्राम
 प्रति

 मास  का

 अधिकतम  प्रति  व्यक्ति  ret  निर्धारित  किया  गय
 ।

 औसतन  लगभग  350  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  की  मात्रा  oa
 ही  है  ।

 यूनिट  भर  उपलब्धता  के  अनुसार  कलक्टरों  को  रूप से

 इसमें  कटोती  करने  का  अधिकार  है  ।

 18.  सिक्किम  दोनों  बाहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उचित  मुल्य  क
 दो

 के

 माध्यम  से  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमास  1  किलो  ्

 19.  तर पिल नाड़  दोनों  हरी  और  ग्रामीण  क्षत्रों  में  पार  वार  asa  fay  के  लिए

 425  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमास  ।

 1980  से  ग्रामीण  भोर  शहरी  दौर  क्ष  में  100  ग्राम 20.  त्रिपुरा

 प्रति  व्यक्ति  प्रति  सप्ताह  ।  अपर्याप्त  आवंटन  कारण  ग्रामीण

 क्षत्रों  में  मात्रा  कस  कर  दी  गई

 21.  उत्तर  प्रदेश  AS  }  पहाड़ी  जिलों  में :  क

 प्रति  युनिट
 ब्नोतघाध  किलो  तथा  ग्रामीण  दोनों  क्ष  त्रों

 लेकिन  चीनी  उपलब्ध  होने  पर  ।
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 मदानी  जिलों  में

 शहरी  क्ष  ऋ
 तों  में  —  1  किलो

 प्रति  यूनिट  प्रतिमास  ।

 ग्राम
 क्षत्रों

 क

 )  4  युनिट  तक  राशन  कारे  1  किलो

 )  5-9  यूनिटों  के  राशन  काढ़े  पर  2  किलों

 3  किलों (3)  9  यूनिटों  से  अधिक  के  रान  काब

 22,  पशचिमी  बंगा ल  कलकत्ता  काम्पलेक्स  ओर  दुर्गापुर  a  -  100  ग्राम

 के  सीधी  क  नादान  व्यवस्था  वाले  क्षेत्रों  afar

 arate  |

 a

 राशन  व्यवस्था  के  क्षत्रों  में  प्राम

 प्रतिवादी
 ब्यक्ति

 प्रति  सप्ताह

 t  |  है ३ गौर  ग्रामीण  क्षत्र  न  कार्डों  पर

 a
 की  दुकानों  से  90C  ql  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमास ।

 24.
 core  परदेश

 .

 425  ग्राम  प्रति  ब्यक्ति  प्रतिमास

 25.  चण्डी  गढ़  ी  पम  प्रति  व्यक्ति ग्रामीण  कौर  शहरी  दोनों  क्षत्रों  के  लिए
 oy

 (fo  To)  प्रतिमास  ।
 थ

 *26.  दादरा  सारे  संघ  शासित  sear  में  राशन  काई  पर  500  ग्राम  प्रति

 नगर  ब्यक्ति  प्रतिमास  ।

 =
 27.  दिल्‍ली  बाहरी  कौर  ग्रामीण  दोनों  क्षे  900  ग्राम  चीनी  प्रति  यूनिट

 प्रतिमास  ।

 28,  गोआ  दमन  कौर  शहरी  और  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  राशन  काड  पर  400  याम

 दीव  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमास  ।

 20,  लक्षद्वीप  समूची  जनसंख्या  के  लिए  राशन
 काई

 पर  1  किलों  प्रति  व्यक्ति

 प्रति  स

 30.  मिजोरम  शहरी  तथा  ग्रामीण  दोनों  क्षत्रों  में  usa  क
 कार्डों

 पर  लेवी  चीनी

 425  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमास  की  any  दर  पर  बांटी

 जाती  है  ।

 31.0  पांडिचेरी  पा  चारों  और
 करई कल

 क्षेत्र

 ह  क  AS  tarp?
 कार कंधा रि  ay  >  कार्ड gi

 34  किलो  प्रतिमास  ।

 vai  2  किलो  प्रतिमास  । stéaftat  के  fac
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 कार्डधारियों  के  लिए  1  किलो  प्रतिमास  ।

 इनसे  क्षत्र  में

 बाऊ
 «१९,  और  पि  प्रेत  वयस्क  भोर

 ह  गो  प्रति  बच्चा  ।  लेकिन  प्रति धारियों  के  लिए

 काई  प्रतिमास  अधिक  से  अधिक

 किलो

 vey?  काई धा  रियों  के  कु  किसी  प्रति  वयस्क  ओर  हू

 किलो  प्रति  बच्चा
 लेकिन  afar

 कार्ड  प्रतिमास  अधिक  से
 अधिक

 7  किलो

 1  किलो  प्रति  वयस्क  a 3.
 महे  अन्न  में  नक

 किलो
 प्रति  बच्चा  की  द  पर

 ग
 प्रति ania  सप्लाई  ।  लेकिन

 क
 काह  प्रतिमास  afar  a  afar

 ऊ  feat

 सार  स्थिति  बताई  गई  है  । निराश्रय  सरकार  से  1984  में  प्राप्त qa

 राज्य  सरकार
 स ेज
 &

 980
 में  प्राप्त  सुच  अनुसार  स्थिति  बताई

 गई  है

 थ
 हैफेड  के  निदेशक  कसे  बठक

 851  ).  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :

 थ्री  रसीद  मसुद
 ः

 थी  वी०  डी०  Tag

 प  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  चेयरमेन  तथा  कुछ  अधिकारियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  सम्बन्धों  ate

 समिति  की  रिपोर्टे  पर  विचार-वीमेंस  करने  हेतु  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन
 फेडरेशन

 बोड़  की

 एक  बठक  हुई  थी

 यदि  तो  इस  बोड़ें  को  बठक  की  अध्यक्षता  किसने  की  और
 "

 कया  age  बोर्ड  के  प्रत्येक  सदस्य  तथा  उच्च  को  (500  Go)  पांच  सौ

 प  मूल्य  को  एक  स्वचालित  एके  एवं  cto  धड़ी  उपहार स्वरूप  दी  गई  यदि  at,  तो  इसका

 क्या  अबसर  था  ।  इस  उपहार  के  बांटे  जाने  में  कुल  कितना  व्यय  हुआ  alt  इसका  मगर  किसने

 किया  ?

 ्  तथा  प्रोमोशन  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  कमला
 कुमार  )

 3-3-1982 को  हुई  राष्ट्रीय  कृषि  ea कारी  विप
 संघ के  fa

 वि मण्डल  को  बे
 बे  क  विशेष

 तौर
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 प्र  नेफा  के  उन  कोंचा  रियों  की  ः  ai  को ऊ  रण  =
 लिए  गठित  को  पी  समिति  की

 रिपो re  विचार  विमर्श  करने  के  लिए  नहीं  बुलाई  गई  थी  ।  जिन्होंने  समिति  के
 सम्मुख  अध्यक्ष

 के
 विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  कुछ  आरोप  लगाये  यह  dow  संघ  के  सामान्य  कारोबार  पर

 f
 म

 दो  करने  के  लिए  निश्चित  की  गयी  थी  ।  मण्डल  के  27  1981  को
 हुई

 उनकी

 ए  बैठक  में  लिए  गए  fang  के  अनुसरण  में  समिति  से  प्राप्त  कागजात  भी  पेश  किए  गए
 म

 ः  3-3.1982  को  हुई  मण्डल  की  बैठक  की  अध्यक्षता  मण्डल  के  अध्यक्ष  ने
 की  थी  ।

 जब  जांच-समिति  से  सम्बन्धित  कार्यसूची  पर  विचार-विमर्श  शुरू  हुआ  तो  अध्यक्ष

 ले  गये  और  बैठक  की  कारवाई  नेफेड  के  उपाध्यक्ष  की  अध्यक्षता  म  जारी  रही  ।

 ह
 निवेशक  मण्डल  के  सदस्यों  को  लगभग  480  रुपए  के  मूल्य  को  स्वचलित

 at  24  फरवरी  1982  से  वितरित  की  न  कि  3  मान  1982  को  जबकि  बैठ  ह ी  ।

 किर  भी  कर्मचारी  को  घड़ी  ह्ह्दीं  मिली  vans  तथा  इस  प्रकार  के  अन्य  संगठनों  ह  वस्त्र

 है  वि  रेशा-मण्डल  के  सदस्यों  कुछ  मामलों  में  साधारण  सभा  के  सदस्  को  नव
 वर्ष  /

 वाटिका भ
 म  सभा  जैसे  अवसरों  पर  उपहार  दिया  जाता  36  घडी  का  कुल  मूल्य

 17,24:

 a

 रुपए  था  जिसका
 सुल्तान

 नेकेड  ने  किया  ॥

 सरोजनी  नगर  में  वालेਂ

 श्री  केराव  राव  पारधी :  कया  निर्माण  और  मन्त्री  यह  बता  को  कपा

 ete

 (  क्या  सरोजनी  नगर  में  के  सरकारो

 दसरे  लोग  कटर

 के  बीच  प्रस  वालों*  भोर

 [  बनाई  गई  अधिकृत  हैं  Oo

 (=)
 यदि  तो  उन्हें  किसने  अधिकृत  कियਂ  भर

 क्या  सरकारी  क्वार्टरों  के  बीच  आस-पास  के  खाली  स्थान  सी  भोगियों  का

 fa
 ्

 सरकारी  नीति  के  अनुरूप  और

 a यदि  उपयुक्त  ये  तक  का  -  उत्तर  नकारात्मक है  था  सरकार  का

 far  स्वस्थ aaa  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  आस-पास  के  ह

 चरण

 wy Aa ¥ ufe
 ले

 के  अलावा  चोरी  की  कथित
 घटनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  भ  fe a  को  गिराने

 का  है
 र  तो  कब  यदि  तो  उसके  व्या  कारण  हैं

 ?

 संसदीय  कायें  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्रो  few  नारायण  fag  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 होगी  का  उत्पादन  अरयात  और  gen

 851:
 श्री  सुधीर  कुमार  शिरि :  क्य  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 (#)  चल  से  अक्तूबर
 1981

 =  sate
 ढी  fa  , feaemt  चीनी  को  उत्पादत

 उस  पर
 लगाएं  गए  faa

 किसी  क  शिला
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 उ  ों  को  बिक्री  किए  जाने  से  ga  प्रति  क्विंटल  चीनी  पर  कितनी  राशि  का

 कर  अथवा  शुल्क ल  Oo

 वह  1981-82  के  दौरान  यदि  चीनी  का  आयात  किया  गया  था  तो  उस  कुल  मात्रा

 कया  और

 क्या  सरकार  गरे  के  वैधानिक  मूल्य  को  संशोधित  करने  पर  frat  कर  रही
 +

 ह ्  कृषि  तथा  aria  fasta  मंत्रालयों  मसें  उपमंत्री  कसला

 की  औसत  उत्पादन  लागत  का  हिसाब  कुल  मिलाकर  किसी  चीनी  मौसम  के  लिए  और  a  कि  किसी

 ate  मध्यावधि  अथवा  महीने  से  जाता  गन्ने
 के  न्यूनतम  अधिसूचित  मुल्य

 के  गाध  र

 1.10.80 से  30.9.81  की  अवधि  के  लिए  ग्रेड  को  चीनी  के  उत्पादन  की  अखि

 पीर  औसत  निकासी  जिसमें  उत्पादन  शुल्क  शामिल  नहीं  284.56  रुपए  प्रति  क्विट

 dam
 थी  1.10.81  से  प्रारम्भ  और  30,9.82  को  समाप्त  adara  चीनी  alan  के  लिए  चीनी

 नी  हालत  उत्पादन  लागत  अखिल  भारत  आधार  पर  294.56  रुपये  प्रति  क्विंटल  बढ़ती  है  ।  ail

 थि

 लेवी  चीनी  बर  उत्पादन  शुल्क  निकासी  मूल्य  पर  13.175  प्रतिशत
 अनुसार ca

 है

 नों प्रति  क्विंटल  चीनी  पर  शुल्क  की  राशि  भीकन-भिन्न  होती  है  क्योंकि  विभिन्‍न  मूल्य-निर्यात
 el

 वी  के  निकासी  मूल्य  भिन्न-शापने  होते  हैं  ।

 480  रुपए  प्रति  क्विंटल  के  टेरिफ  मुल्य  पर  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  पर  दन  शुल्क

 15.9  प्रतिदिन  मूल्यानुसार है
 1992  से  इसे  समय  प्रति  fee  चीनी  पर

 =

 रानी  76.32  रुपये  बैठती है  ।

 है है णी  4,650

 fen
 i

 वित्तीय  ag  1981-82  के  दौ
 का  जाबा

 वन

 वक़ार  का  इस  समय  मन्ने  के  aifaf
 घन  gaan  a  मे

 बृद्धि afg  करने  कोई  प्रस्ताव

 क नहीं है

 oO

 a  fo  उठ  भार ०  भाई ५  मिलाकर  प्राम  वेरायटीਂ  sas से  समाचार
 ही

 3.  श्री  wa  बसव  क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  fa

 क्या  सरकार  का  ध्यान  30  1981  के  स्टेट्स मन  में  ट्रक  उस  समाचार

 को  भोर  भक्षित  किया  गहरा  है  जिसमे  Also  Uo  आर०  कराई  के  चने  को  चमत्कारी  किस्म  के

 दाये प  gay  किया  गया  है  भर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 ब्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  दाल  तथा  हि  तल  हु  अथवा
 े

 ई  नई  महत्वपूर्ण

 किस्म  विकसित  नहीं  की  गई

 क्या
 थी

 सब्ब  है  कि  करनाल  बंड  रोम  रोही  एक  भी  गेहूं  को  किस्म  20  वर्षों  में

 विकसित  नवदीं  की  गई  .
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 पाशा  ह

 ा
 Ca

 et  ws
 है  कि  नारियल  | की  जड़  को  श

 (4)
 ee

 थी
 SS.  oe  क  वि

 बाली
 बीमारी  के  सामने

 25  वर्षों से  सपा  नस  शा जनक  रहीं
 घान

 और

 ति  समान  रूप  से  मि

 श जनक ह ह थ

 क्या  सरकार  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  सतौर  पर  इसके
 grist  *  बाद

 कार्य  निष्पादन  भारी  पुजो  निवेश  की  तुलना  ata  कराने  के  लिए से  इस

 दल  का  ay  रूप  से  गठन  करेगी  ?

 थि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  सूत्री  करार  alo  र्वाभीमाਂ

 5)
 जी  at,  श्रीमान  ॥

 हि

 दिनांक  30.12.1981  के  स्टेट्समैन  में  जिस  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  गया  है  ag  संदिग्ध

 की  है  ।  यह  कहा  गया  है  कि  बेहतर  प्लान्ट  टाइट्स  को  विकसित  करके  करीब  50  faze

 पति  हैक्टर  उपज  वाली  आनुवंशिक  पैदावार  क्षमता  वाली  चने  की  एक  किस्म  को  विकसित
 करने

 शय  से  वैज्ञानिक  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इस  दिशा  में  कुछ  सफलता  पहले  ही  प्राप्त  की  जा  चुकी

 ही  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  ने  चने  की  एक  किस्म  do  जी०  209  रिलीज  की  हैं

 aaa  हरियाणा  में  कृषकों  के  खेतों  में  किये  गये  प्रदर्शन  में  प्रति  हैक्टर  30  क्विंटल  पे दावा

 फसल  की  उत्पादन  क्षमता  पें  सुधार  लाने  के  लिए  ate  आगे  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  द
 - ap

 जी  श्रीमान  ।  यह  सही  नहीं  है  कि  तिलहनों  और  गेहूं  की  थी  faeny

 फका  बिका  भारत  में  गया  है  ।  देश  के  विभिन्न  भागों  ने  लिए  उपयुक्त
 /

 द

 war  को  नी  पा  गया  कृषकों  को  दी  गयी  हैं  ?

 किस्में
 न  थ

 दालें  :  पूसा  पूसा  10,
 ae  एस०  120,  पूसा  भ  ray,  पंत  114

 उड़े  पंत  द ि

 या  सी  152

 a  पंत  एल  406,  पंत  एल  639

 कै लल हन  :  बी  आई  बी  आई  पूसा  कल्याणी

 पी०  WIT-  10,  पूसा  कथ्य णी  भोर  पूसा  far

 षण्ड  जी  सी  एच: ई  जी  at  ह

 गेहू  ला  के  एस  एम  एव  एच  बिल्लू

 OF Ct  के  एच  बी  208,  एच  यू  डब्ल्यू 37,

 एच  2189,  डी  डब्ल्यू  अर  39,  डब्ल्यू  135, एच

 डब्ल्यू  सी  सी  464,  राज  911,  मानवी  1,

 जे  147
 डब्ल्यू  711,  ड्ब्ल्यू  एच

 ne
 पी

 262,

 थू  पी  215,  जनक  एस  SS  आद ॥
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 29  ह
 904  fafera Jaz

 उतर —

 हि. | \  यह  एक  तथ्य  है  कि  पिछले  20  वर्षों  में  गेहूं  को  wat  कोई  भी  किस्म  विक्  a

 i  fea
 ी  है  जिस  पर  करनाल  बंट  रोग  का  बिल्कुल  असर  होता  हो  ।  यह  एक  बहुत

 पारी  है  कौर  विश्व  के  विभिन्न  भागों  से  प्राप्त  की  गई  गह  की  हजारों  किस्मों  की  इस  ी

 प्रतिरोधिता  के  लिए  ata  की  गयी  है  ।  इनमें  से  कोई  भी  रोगरोधी  नहीं  पाई  गई  हे  ।  पि
 ह

 wat  2281,  एच  डी  2285,  डब्ल्यू  एल  1562,  भाई  डब्ल्यू  पी  72  भोर  डी  डब्ल्यू एल  23

 ्  सी  किस्में  जिन  पर  अपेक्षाकृत  इस  रोग  का  कम  प्रकोप  होता  विकसित  की  गयी  हैं  ।

 कर्ता  करनाल  बंट  के  बढ़ते  हुए  प्रकोप  के  प्रति  सके  हैं  और  इस  समस्या  का  हिले  करने
 के

 लए

 रत्नों  में  तेजी  लायी  गयी  है  ।

 ह
 नारियल  का  गलनਂ  रोग  एक  बहुत  जटिल  समस्या  है  ।  इस  तरह  का

 रियल  का  रोग  विषव  के  अन्य  भागों  में  भी  पाया  जाता है  जसे--पिली  पाइबस  का  डांग  कड़ा

 बेस्ट  इंडीज  का  ये लात रिंग  रोग  arte  ।  इस  बीमारी  के  सुनिश्चित  कारण  का  पता  नहीं
 ल

 गया  है  ।  जट्ट  गलन  रोग  के  मामले  यद्यपि  कारण  का  अभी  पता  नहीं  चला  है  लेकिन  अनुसंधा  न

 से  संभावित  रोग  जनकों  का  ठीक-ठीक  पता  लगाया  गया  है  जो  इससे  सीधे  सम्बन्धित  होता  है ।

 ं
 फिर  अनुसंधान  के  परिणामों  से  अपेक्षाकृत  अधिक  रोग-सहिष्णु  क्स्पों--जिनका  नाम  नेचुरल

 सेवायें  है  का  पता  लगाया  गया  है  ।  इस  किस्म  के  ताड़  के  वक्षों  में  पश्चिमी  तट  के  ता

 a :  tay  तुलना  में  फल  अधिक  लगते  हैं  भोर  उनकी  Aare  भी  seal  होती  है  ।
 टकेताड़ कृषि क्रिय |

 मिश्रित  खेती  के  साथ  दोहरा  तलवार  बिछाने  से  भी  इस  बीमारी  से  होने  वालो  क्षति  क

 कग
 कया  गया  है  ।

 क
 इसलिए  अनुसंधान  और  विकास  की  नीति  तीन  तरीके  से  तयार  की  गयी  (

 (1)
 aq

 वना  कि  बीमारी  को  भर  भागे  फलने  से  रोका  जा  सकता है  ।  तीस  हजार  से  भी  अधि  |  ह  अ  गर्त

 ताड़  के  वृक्षों  को  काट  दिया  गया  है  और  उनकी  जगह  रोगरहित  उपयुक्त  पौधों  लगाया  गयां
 गहे  fare  पर  निरन्तर  निगरानी  रखी  जाती  है  fa  नयी  बीमारी  पदा  नहं ।  र  ल

 (2  )  परनी

 श
 |

 रोग  के  नियन्त्रण  और  उवंरक  अनुसूचियों  के  द्वारा  ठोस  प्रबन्ध  प्रक्रिया  को  अपना  (3)

 घान  को  गहन

 | राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  दोनों  स्तरों  पर  गहन  अनुसंधान  प्रयत्नों  में  प्रगति  जारी

 थानों भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  प्रणाली  में  सभी  अनुसंधान  स

 अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रायोजन ओं  और  तथा  अनुसंधान  योजनाओं  के  माध्यम  से

 को  जाती  है |  उपलब्धि  लेखा  परीक्षा  समिति  जिसका  अब  नाम  पंचवर्षीय  समीक्षा  दल  (aqo  भार ०७

 घान ae  है--का  गठन  प्रत्येक  केन्द्रीय  संस्थान  और  मिल  भारतीय  समन्वित  असर

 प्रायोजना  के  लिए  किया  जाता  है  जो  संस्थान/प्रायोजना  के  कायों  की  समीक्षा  करता है  '  और

 तकनीकी  कार्यक्रम  और  कार्यकरण  में  नए  दृष्टिकोण  और  सुधारों  की  सिफारिश  करता  है  ॥
 डर

 इन  पंचवर्षीय  समोक्षा  दलों  द्वारा  नियमित  रूप  से  भारतीय  कृषि
 <

 अनुसंधान  प्
 कायों

 का

 सक्रिय  मूल्
 कत  सख्ती  के  साथ  किया  रहा
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 19  1982 लिखित
 ८  म

 dae  ra
 के  fat  गढ  क

 aa  it  को 1 att

 8514.  ef  एस०  रामगोपाल  क्या  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि

 के  बीज (*)  क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  कृषि  विश्वविद्यालय  ने  एक  नए  प्रकार  के

 को  खोज  की  है  जिससे  एक  पर्याप्त  सीमा  तक  प्रति  एकड़  ata  में  पैदावार  oe

 यदि  at,  तो  भारत  के  किन-किन  ज्यों  ने  इन  बीजों  का  प्रयोग  किया  हीर

 द  क्या  अन्य  राज्य  मी  पैदावार  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  इन  बीजों  का  प्रयोग  करेंगें

 _
 क्षितिज

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  सत्री  भार०  alo  स्वामीनाथ

 afl  श्रीमान  ।  गेहूँ  की  एक  यूरी  किस्म  ढी
 ०  डब्ल्यू०  एल०  5023  जो  afaa  पेदा  सर

 देन  बाली  तथा  अन्य  व्यापारिक  कसमों  डब्ल्यू  एल०  711,  जून  झ

 की  तुलता  में  पीले  भर  भूरे  रतुआ  और  करनाल  बंट  रोगों  को  अधिक  सहन  करने  वाली

 ल  ही  में  विकसित  की  गयी  है  ।

 गर  यह  किस्म  पश्चिमी  उत्तर  पूर्वी  गी  के
 ं  ओर  राजस्थान  ब

 कुछ  हिस्सों  में  ठीक  समय  पर  सीमित  कौर  अच्छी  बाली

 feaf  पों  के  अस्तंगत  रिक  खेती  के  लिए  उपयुक्त  सभी  जाती  उपयुक्त  रा  में  इसकी

 खेती  सिफारिश  करने  के  पहले  इस  किस्म  की  तीन  वर्षों  तक  जांच  की  गयी  थी  ।

 द
 सोमांत  किसानों  को  सक्षम  किसान  बनाया  जाना

 8515.  st  एन०  ईठ  होरी  ;  क्या  कभी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 _..  {s)  कया  यह  सच  है  कि  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  बहुत  से  किसान

 frei  जोते
 चले  गण  और

 दर

 बर्ष  सीमांत

 क क  यदि  at,  तो  सीमा  किसानों  की  सक्षम  किसान  बनाने  के  लिए  सरके  g  ।  अपनाएं

 ने  बाले  उपायों  के  बारे  में  ब्योरा  क्या है  ?

 कर्मी  हौर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  ato  ato  स्वा  )
 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  सीमांत  सानों  की  संख्या  सम्बन्धी  ates  उपलब्ध  नहीं

 1980-81  की  सदमे  अवधि  की  कृषि  संगणना  आजकल  की  जा  रही  है  आर  परिणामों

 की  1983  में  प्राप्त  होने  की  भाषा  है  ।  केवल  इसके  बाद  ही  1976-77  को  ty  संगणना  के

 आकड़ों  के
 पाथ  उसका  तुलनात्मक  अध्ययन  किया  जा  सकेगा  |  ः

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 पाम  आयल  ale  रेपसीड  आयल  के  लिये  उचित  बर  को  दुकानों  के
 मालिकों

 द्वारा  जमा  को  गई  धनराशि

 HIT  करेंगे  कि  :
 8516.  थी

 निहाल  सिह  :  क्या  सामरिक  मंत्री  यह  बताने

 (#)  उचित  ta  पाप  आपस  और
 चा

 की  दुकानों  के  मालिकों  द्वारा  गत  दो  महीनों  के

 विभाग  में  कितनी  ध रेपसीड  घायल  के
 लिये  दिल्‍ली  नागरिक  पूति  vers  म  राशि  जमा को  गई
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 थ  अ

 29  चल  19  ग  लागत अनित  उत्तर

 ्  व

 ग शत द ir.  दो  महीनों  से  राज  तक  राशन या  यह सच  है  f  दूकानों  को  रेपसी ड

 घायल  कौर  पाम  घायल  की  सप्लाई  नहीं  की  गई  भोर  यदि  at,  तो  उसके  क्या  कार  गौर

 उनको  रेपसीड  आयल  और  पाम  आपस  को  शोघ  सप्लाई  के  लिए  सर

 द्वारा  क्या  कदम  उढ़ाये  जा  रहे  हैं
 ?

 कृषि  नागरिक  पुत  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  सोहुस्सद  उसमान  (#)

 दिली  में  उचित  दर  की  दुकानों  के  म।लिक  ताड़  के  तेल  और  रेपसीड  तेल  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन

 के  नागरिक  पूति  विभाग  पास  कोई  धनराशि  जमा  नवदीं  कराते हूँ
 ।  उन्हें  इन  तेलों  की  को  हत

 दलली  राज्य  नागरिक  पूर्ति  निगम  ओर  अन्य  नामित  अभिकरणों  के  पास  जमा  करानी  होती

 ननके  माध्यम  से  उचित  दर  की  दुकानों  को  ताड़  के  तेल  और  रेपो  तेल  को  आपूर्ति  को  जाती  है  ।

 जनवरी  और  1982  के  महीनों  के  दौरान  उचित  दर  की  दुकानों  के  मालिकों  द्वारा
 दन

 fad  अभिकरणों  के  पास  जमा  कराई  गई  राशि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है

 व  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  देने  के  लिए  केन्द्रीय  नागरिक  पूति

 मालय  द्वारा  दिल्‍ली  प्रशासन  को  आर०  बी ०  डी०  ताई  का  तेल  ate  रेपसीड  तेल  का  मासिक

 fea
 निर्वाध  रूप  से  किया  जाता  रहा  है  ।  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  भी

 दन
 तेलों  का

 रि  रण
 किया  जाता  रहा  यद्यपि  1982  में  मूल्य  aaa  भोर  कुछ  अन्य  बनिक

 के  कारण  आपूर्ति  कुछ
 सीमित  रही  ।  आपूर्ति में  हुई  इन  अस्थायी  स्वरूप  की  कमियों

 को  बाद

 में
 अधिक

 आवंटन  करके  पूरा  कर  दिया  गया  था  ।

 विवरण

 ल  सबल  ह
 र

 ore
 ee

 नामित  अभिकरण  star  लभ ~ aI लल  ate बी०  Sle  are  का  तेल

 x eNews vee - — a em  KA  गए  ह  वल  SR  GD  ह  ES

 त्रि  दिनों  We  ०  ही  |  feat  मूल्यों  रुपयों  में

 a  oe

 सुपर  बाजार  7950  10,33,077

 2.  थोक  भण्डार  21666  28,26,330  3092  3,92,313

 3.  दिल्ली  राज्य  नागन

 रिक  पूति  निगम  15193  19,81,959  964  1,22,312

 केन्द्रीय  सरकार  का

 भण्डार  41  5,348  8  1,015

 ae

 योग  44850  58,46,714  4064  5,15,640

 a  te  i  tt  le  i  A
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 लिखित  उत्तर  19  अप्रैल  1982

 ata  पलड़

 8517  भो  cate  समव  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (#)  क्या  मापरेदान  के  अन्तर्गत  अभी  तक  केवल  22  राज्यों  ने  ही  पर  हस्ताक्षर

 किए  हैं  और  शेष
 u

 थों  ने  उस  करार  पर  हस्ताक्षर  करने  में  अपनो  अनिच्छा  sae

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  बारे  में  सरकार  की  क्य  क्रिया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  केवल  7  राज्यों  के  मामले  में  हो  उपयोजन  कार्यान्वयन

 योजन  gard  गई  ऋण  भर  भनुदान  करारों  पर  केवल  11  राज्यों  ने  हस्ताक्षर  किए |  और
 द

 ह

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ata  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  भार ०  वो
 ०

 as mea  के  मूल  करार  पर  19  राज्यों  और  4  संघ  शासित  क्षेत्रों
 ने

 ह

 ख  )  कर्नाटक  सरकार  और  भारतीय  डरो  निगम  के  बीच एक  करार

 जां
 i है  कौर  इस  पर  शीघ्र  ही  हस्ताक्षर  किए  जाने  को  संभावना है

 af  a

 sant

 ae

 और

 al

 सरकर  इस  प्रस्ताव  पर  अभी  विचार  कर  रही  हैं  ।

 10  राज्यों  और  संघशासित  क्षेत्रों  के  मामले  में  उप-परियोजना  कार्यान्वयन  नहीं

 तम  रूप  दे  दिया  गया  जबकि  7  राज्यों  द्वारा  ऋण  अनुदान  करार  लागु  गया

 रू  6  राज्यों  और  संघशासित  क्षेत्रों  ने  करार  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  सहमति  दी  ह

 मुल्यांकन  रिपोर्ट  एक  म  दस्तावेज  जिससे  विभिन्‍न  परियों जना  ओं  की  व्य वह

 र  उनके  कुल  निवेश  के  बारे  में  पता  चलता  है  ।  भारतीय  डेरी  निगम  ने  14  राज्यों  ओर  4
 संघ

 सित  क्षेत्रों  के  लिए  मूल्यांकन  रिपोर्ट  तयार  की  है  ।  यह  रिपोर्ट  ऋण  एवं  अनुदान  करार
 का

 लग्नक  जिस  पर  राज्य  कार्यान्वयन  अभिकरण  द्वारा  हस्ताक्षर  किए  जाने  हैं  ।  राउ  पन

 द्वारा  ऋण  तथा  अनुदान  करार  पर  हस्ताक्षर  करने  में  देरो  होने  का  मुख्य  का
 i

 यह  है  कि

 सर्ब  त  राज्य  सरकारों  ने  ऋण  की  राशि  के  बारे  में  भारतीय  डेरी  निगम

 सम्बन्ध  में  निर्णय
 नहीं  लिया  ।

 सिविक की ला

 ite}  देने  के

 थ
 थ

 थ गोशालाओं  को  क्रिया  सहायता

 8518.  श्री  रामावतार  शास्त्री  क्या  af  मन्त्री  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या य  गच  है  कि  सरकार  गौशालाओं  को  f  य  सहायता  प्रदान  करती  है

 यदि
 तो  भल्ला  fa  न  सोसाइटी  गोदाना  को  सरकारो  भोर  सरकारी

 स्रोतों  से  fade  सहायता  कब  भी  |  ह
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 ह

 क्या  सरकार  को  सहायता  राशि  के  दुरुपयोग  के  बारे  ah शिकायतें  मिली

 नौ

 पद  हा

 कया  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  शिकायतों  की  जांच

 करवाने  का

 )  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  जाँच  की  अवधि  के  दौरान
 गोशाला

 के  लिये

 प्रशासक  नियुक्त  करने  का  भोर

 यदि  तो  कब  तक  भी  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ष्ह् थि  ओर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  कार  ao

 eave  गह ate  दिल्‍ली  पिजरापोन  सोसायटी  गोशाला  को  ae  1960-61  से  ag  tartar 1970

 दि  प्रशासन  से  कुल  41,828  सुनाए  की  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई  थी  ओर  मनी  द pe

 =

 ता  नहीं  दी  गई  थी  ।  इस  सोसायटी  को  वर्ष  1974-75  से  वर्ष  1976-77  को छ  करर

 पति
 ले

 दस  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  नगर  निगम  से  कुल  2,90,000  रुपए  की  राशि  भी
 :

 थी  ।

 )  और  दिल्ली  प्रशासन  की  ca  गोशाला  के  विरुद्ध  केवल  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई

 थी  यह  गोशाला  समितियों  के  glare  के  पास  पंजीकृत  है  इसलिये  प्रशासन  ag  मामला

 भागे  क
 शिपि  करने  के  लिये  पंजीकार  के  पास  भेज  रहा  है  ।  थ

 र  (a)  समितियों  के  पंजीकार  द्वारा  छानबीन  पुरी
 कर  नने के बाद  भागे  कायें  वाही

 की  जाये  ह

 राजस्थान  में  बोराना  खेती  घ्रंदिक्षण  केन्द्र

 श्री  मूलचन्द  कागा  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 at केन्द्रीय  सरकार  ने  किसानों  को  बारानी  खेती  का  प्रशिक्षण  देने  ए  राजस्थान  के

 किन-किन  थानों  पर  प्रशिक्षण  ठद्  खोले हैं  और  ऐसे  केन्द्र  वहां  कब  बोले

 ए

 गए  अं

 कि  (a)  हममें  से  प्रत्येक  केन्द्र  पर  प्रतिवर्ष  कितना  व्यय  feat  जाता  है  और  उसके

 श्व  लप  बारानी  भूमि  के  कितने  क्षेत्र  में  खेती  को  गई  है  ?

 कृषि  भर  ग्रामीण  बिकास  भन्त्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  शरारत  वी
 ०

 स्व्ीमायन
 {  क  )

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  में  किसानों  को  खेती  का  प्रशिक्षण  देने  के  लिए

 ई  प्रशिक्षण  केन्द्र  नहीं  खोला  देश  की  बारानी  wfa/asi-fafad  क्षेत्रों  में
 बारा

 ो

 नीति  की  धौद्योगिको  का  विकास  और  प्रदर्शन  करन ेके  लिए  1970-71  में  12  राज्यों  में  24

 योजनाओं  के  माध्यम  से  एक  समेकित  बारानी  खेती  विकास  परियोजना  प्रारम्भ  की  TE  थी  ।  र म

 a  के  चित्तौड़गढ़  और  देवपुरा  जिलों  को  इस  योजना  के  अंतगर्त  शामिल  किया  गयां

 था  ॥  यह  योजना  1978-79  तक  नारी  रही  और  इसके  बाद  इसे  राज्य  क्षत्र  में  हस्तांत  कर

 दिया  गया
 ary

 मथ (2)  faa  पंद प्राकार  देने  वाल
 वाल  मों  के  कार्यक्रम को

 aa के  लिए  उदयपुर
 ४

 श्री  गंगानगर  ओर —  जिलों  में  1967-68  से
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 न ह

 eae  प्रिल, 198: 00] क ३ ख
 1978  19  तक  चरणबद्ध  ढंग  से  केन्द्रीय  प्रायोजित  ais  के  रूप  में  8  किसान

 प्रशिक्षण  केन्द्रों
 को

 गया
 स्थापन

 ना  की  गई  थी  ।  यह  कार्यक्रम  1979  से  राज्य  क्षेत्र  को  हस्तांतरित  कर  |

 |  ।  इन  कृषक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  ने  स्थानीय  अवद्य कत  ओं  तथा  बारानी  भर  fafaa  खेती  ं  की

 श्यकताओं  के  अनुसार  किसानों  को  प्रशिक्षण  दिया  ॥

 (3)  वर्तमान  कृषि-ब्रेणाली  में  सुधार  लाने  के  निए  किसानों  को  दक्षता  मुलक  प्रति  देने

 के  उद  दय  से  भारतीय  कृषि  अनुबंध न  परिषद  की  योजना  के  अंतगर्त  सीकर  जि  एक  कृषि

 विज्ञान
 केन्द्र  को  भी  स्थापना  की  गई

 थ  (1)  जब  यह  केन्द्रीय  प्रायोजित

 लिए  1  8  लाख  रुपए  का  विधिक  बजट  पिता  था  |  तर  अलक  बर

 प्रशिक्षण  केन्द्र  के

 द

 (2  fy  विज्ञानं  केन्द्र  पर  किया  गया  व्यय  इस  प्रकार  है

 1976-77
 सताना he  i अव  आ

 4
 लाख  रुपए

 1978-
 ठ्

 197
 2.27

 रुपए

 aan  vie  641

 लाब
 रूए

 1-82  =
 ल are  हूप

 दस

 jad
 मुख्य  उद्देश्य  किसान  को  अपनी  को कृषि  प्र  नी  में  सुधार  लाने  के  fac

 सुभ  बुर WAIT  दक्षता  प्रदान  करना  हैं  ।  खेती
 के

 म
 पति  नए  गए  बारानी  भूमि  के  क्षेत्र

 इसका  कोई  सोधो  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  वासों  भोर
 ete  का

 उत्पादन

 20.  श्री  लक्ष्मण  मलिक :  ः

 थ  थ्री  राम  कष्ट  मोरे :  कि

 कंपा  कमी  मंत्री  ag  बतानी  की  कृपा  करेंगे  किं

 कया  सरकार  ने  हाल  ही  में  देश  में  दालों  और  सब्जियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  का

 है निर्णय  कि

 यदि  तो  उपरोक्त  निर्णय  क्रिया  की  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  को  1982-83

 में  कुल  कितनी  राशि  नियत  की  गई
 ं

 उड़ीसा  के  उन  पता  लग  जिलों  के  नाम  कया हैं  जहाँ  ऐसा  कार्यक्रम  क्रियान्वित

 किये  जाने  की  a Tar  वना  कौर  |
 र

 उपरोक्त  प्रस्ताव  क्रियान्वित  करने  के  लिये  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  दै
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 aaa  थ

 कृषि  तथा  ग्रामीण
 विकास  मंत्रालयों

 में  राज्य  मंत्री  कार  ato  !

 (*)  ह

 (3)  (1)  दलहन

 faa  योजना  के  तहत 1982-83  %  दौरान  दलहन  विकास  सम्बन्धी  चालू  केन्द्रीय
 ~

 य
 ्

 विभिन्‍न  राज्यों  णा  जए  1.0  ANSE  | कि क  नमा | अ औ अ or  ey  es  दिया  नया  हैः

 रा  आवंटन

 भार  प्रदेश  14.367

 लता  3.058

 बिहार  19.110

 गुजरात  13.067

 22.750 हरियाणा

 1.963 हिमाचल  प्रदेश

 केरल  2.270

 मध्य  प्रदेश
 52.092

 महार  22.225

 मेघालय  0.855

 0.855 मणिपुर

 उड़ीसा  19.360

 पंजाब  10.500

 राजस्थान  44.592

 तमिलनाडु  11.127

 0.855 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  63.708

 कर्नाटक  17.975

 पश्चिम  बंगाल  थ
 10.066

 ay  और  कंद मीर  ve 655 we
 |

 इमान  मौर  निकोबार  द्वीपसमूह
 ves

 दिल्ली
 0.

 इसके  अर्ति  1982-83  के  दौरान  दुलहनों  मनी की  ट  प्रददांन  सम्बन्धी  केन्द्रीय  क्षेत्र

 गया हे थकी  योजना  के  अन्तगंत
 0  लाख  रुपए  प्रावधान जमा  ्
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 किण

 (2)  सब्जियों

 छठी  पंचम  के  दौरान  आन्तरिक  खपत  और  नियति  के  लिए  सब्जियों  का

 उत्पादन  बढ़ाने
 के

 लाख  रुपए  के  परिव्यय  कीं  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  एके  योजना  तैयार  की

 पल  क्रिया  stony  2 गई  है  ।  इस
 iene  ar  गत  निम्नलिखि

 श्रेणी  '  कਂ

 कलकत्ता

 बम्बई  2.  लखनऊ

 मद्रास  3  पटना

 दिल्ली  4  गोहाटी

 हैदराबाद  5  भुवनेश्वर

 6  जयपुर

 7  भोपाल

 अहमदाबाद

 बंगलोर

 10  त्रिवेन्द्रम

 क
 afeaai  कौ

 Shc  tanee
 हुंह

 rf  के  meer  करनें  के  लिए
 1982-83  के  दे  11  2  लाख रूप

 एए  के
 WW BAATT rw & qfwaagq  ai

 is  is

 Feat  कीं  ब्यवरसंयं

 करने  का  व  है  ॥

 )  उड़ीसा  कै  कटक  और  गर्म  जिलों  की  दलहन  विकास  कें

 अस्तगत अं

 को  सब्जी  वकास  के  अन्तर्गत  शामिल  किया  जाएगा  ।

 राज्य  सरकारों  को  1982-83  के  दौरान  दलहन  विकास  को  जारी  रखनें

 के  लिए  पहले  कहा  जा  चुका  है  ।  सब्जी  विकास  योजना  कों  अन्तिम  &
 we

 ही

 ह

 खाद्यान्नों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  परमाणु  ऊर्जा  एक  alta
 द

 21.  श्री  एच ०  एन०  नन्हे  गोंडा  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क
 रगे  किं  :

 क  क्यां  यहं  सच  है  कि  चीन  ने  कृषि  के  क्षेत्र  में  परमाणु  प्रौद्योगिकी  लागू क 3  खाद्यान्न
 उत्पाद  फसल  की  नई  क्षेत्र  किस्मों  के  रैदास  के  कीड़ों  का  पालन  तथा  कीट  frais  के

 क्षत्र में  प्रगति  की

 ह
 सर्दी  af  तो  AIA  राम  का  उत्पादन  बयान  के  लिए  परमा

 कर्जा  के  उਂ  के  लिए  am  ्  प्रगति  हुई  है  और  अब  तक  कितनी  सफलता  प्राप्त

 हुई
 हे

 गौर
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 __
 ग्

 JO

 )  बया  कृषि  क्षत्र  में  तरह  से
 पर
 परमाणु  कर्जा  का उपयोग

 कर

 ह  जैसा रहे  हूँ  उर
 पका  अध्ययन  करने  के  लिए  कृषि  विशेषज्ञ  मजमे  पर  विचार  करेगो  और  यदि  हां

 amt  कब  तक  भेजा  जाएगा  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों में
 राज्य  मंत्रो  कार  वी०

 जी  at,  श्रीमान  ।  कृषि  में  आणविक  उपकरण  समूचे  विश्व  fara  भारत  मी  Tifa  ल

 योग  किए  जाते हैं  ।  चीन  में  भी  कृषि  के  विभिन्न  क्षत्रों  में  आणविक  उपकरण  प्रयोग  में
 |  लाये

 जाते

 पता  चला  है  कि  चीन  ने  इस  तकनीकों  का  उपयोग  कर  नयी  किस्में  विकसित

 =

 की  दिशा

 ६:  प्रगति  की

 देश में  अनुसंधान  के  विभिन्‍न  क्षेत्र  जिनमें  आणविक  उपकरणों  का  प्रयोग 1a fea किया  आता

 थ से
 बच

 कार  ह्

 फसल  सुधार :

 सराह हाल  के  सालों  में  फसल  सुधार  के  लिए  आणविक  तकनीक  के  प्रयोग  को  गाह

 नशे  ये  क्षत्र  हैं  नयी  फसल  पद्धति  के  अनुरूप  पौध  प्ररूप  को  पूरे  बड़

 माने  पर  विविधता  पेंदा  कुछ  विशिष्ट  दोषों  को  रोग-रोधित  गुण  पदा  | लि

 पोषक  सम्बन्धी  क्वालिटी  में  फेर  बदल  ।  विभिन्न  विकिरण  उपचारों  वाले  उत्प्रेरित  श्र  जनन  के  द

 हुं  की  विभिन्‍न  भारतीय  प्रजातियों  में  वांछित  परिवेश
 न

 पदा  किये  हैं  जसे  शरबती  दाते  का  रंग

 सिंगुर  युक्त  पी०  836),  सी
 ०

 308  भोर  एन०  पी०  880  में  बौनापन

 Gar  करना  तौर  किस्म  में  प्रोटीन  अश  बढ़ाना  ।  कपास  में  चपा  )  रोधित  पदा

 बाजरा  की  नयी  संकर  किस्में  विकसित  करने  के  लिए  नर-अन्य

 सैदा  टमाटर  में  समान  रूप  से  पकने  का  गुण  पदा  दालों  और  में  धिक

 aq  के  लिए  उम्दा  पौध  प्ररूप  तयार  करना  आदि  ।  ये  उपलब्धियाँ  प्र  की  जा

 चुकी
 इससे  पता  चलता  है  कि  नियोजित  फसल  सुधार  कार्यक्रम  में  आणविक  ऊर्जा  1  कितना

 सका  रास्ता
 भौर  लाभकारी  उपयोग  उठाया  जा  सकत  है  ॥

 थ
 उबरता  और  जल  उपयोग  क्षमता

 भारत  का  अरे-मात्रिक  चिकनी  मिट्टी  खनिज  विज्ञान  सम्बन्धी  नक्शा  तेयार  करने  F  लिए

 बस-रे  वित्त  तकनीक  का  योग  किया  ।  15  ना  धारी  उवंर्कों  पर  किये  गधे  अध्ययनों  ये

 पता  चला  कि  धान  की  फसल  में  रोपण  अवस्था  में  उवंरक  देने  की  अपेक्षा  प्रारम्भिक  अ  कारण  व

 eur  में  उबर  देने  पर  27  प्रतिशत  नाइट्रोजन  का  उपयोग  gary  विभिन्न  फसलों  में  फास्फेट धा

 च उबंरकों  की  सक्षमता  बढ़ाने  के  लिए  विधियों  का  पता  लगाया  गया  है  ।  टसर  के  उपयोग

 से  नाइट्रो.फास्फटों  में  पानी  में  घुलनशील  फास्फोरस  के  न्यूनतम  भ  ष्  का  पता  लगाने  के  लिए  समी

 कलात्मक  मूल्यांकन  किया  गया  ।  भारतीय  मंत्रियों  में  नाइट्रो-कास्फेटों  में  कम  से  कम  50  प्र  ति

 ननशी ल  फास्फोरस  का  रहना  उपयोगी  पाया  गया  ।  आणविक  तकनीकों  के  उपयोग  से  पी  को

 क्लम ता  के  बारे  में  यह  सारांश  निकला  है  कि  प्रचलित  तरीकों  की  इसमें  30  wa  सिचाई

 द
 गजल

 की बचत गेहूं
 जेसी

 सातों
 में  प्राप्त  जा  सकेगी  ।
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 दਂ  आ
 oo क

 फसल
 प्रतिरक्षण

 :

 पौध  प्रतिरक्षण  अनुसंधान  आणविक  विकिरण  का  प्रयोग  भण्डा  रित  array  हे

 सर  के  कीट  नियंत्रण  के  कीट  बंध्यकरण  विकिरण  को  संभावनाओं  को  देखने  के  लिए  किया  गय me

 इसी  प्रकार  एक  तरह  की  फल-ब्याही  पर  भी  अध्ययन  किया  जा  रहा है  ।  परमाणु  अनु क

 संधान  केन्द्र  पर  किये  जा  रहे  कायें  में  रेड  पॉम  घुन  भर  आलू  के  कन्द  शलभ  कीटों  पर  भो  ae  न

 सम्मिलित  है  ।  आणविक  तकनीकों  का  यह  प्रयोग  कृषि  उत्पादों  की  कटाई  के  बाद  बचे  अवरोधों  को

 भी  कम  करने  में  उपयोगी  सिद्ध  हो  रहा
 है  ।  रेडियो  ट्रेसरों  का  उपयोग  ब्रिभित्त  कौटनाधाकों  के

 वितरण  और  अन्वेषण  में  भी  किया  गया  आर्थिक  तकनीकों  का  उपभोग  रेशम  के  कीड़े  के

 विकास  में  भी  हुआ  है  ।

 ा  चीन  अथवा  अन्य  देशों  में  यदि  हमारे  बटालिक  नयी  तकनीकें  अथवा  नथी  जिनका

 _
 हासिल

 करना  चाहते  हैं  तो  सरकार  अपने  वैज्ञानिकों  को  वहाँ  भेजने  में  हमेशा  मदद  करेगी  ।  फिल

 हमारे  पास  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  जिसके  झन्तगंत  हम  अपने  वैज्ञानिकों  को  चीन
 के

 गों

 हारा
 ad

 fe  &  ara  में  अपनायी  जा  रही  आणविक  ऊर्जा  के  अध्ययन  के  लिए  भेजें  ।

 ्

 et  यह  बताना  आवश्यक  है  कि  जब  हमें  चीन  में  संकर  धान  भोर  ऊतक स

 में  हुई  प्र
 ति  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  हुई  तो  हाल  ही  में  ती  न  वैज्ञानिकों  को

 वहां
 भेजा

 aT.  गया  ।

 लापता  भछओआरे

 ्
 बक on

 22. घी  लक्ष्मण  सलिक :  कया  कुकी  मंत्री  यह  zg
 en

 रंगे  कि  :

 OB

 क्या  यह
 सच है

 कि  1981  के  तूफान  में  qe  fer  मछुआरे  लापता

 हुए  और  उनका  अभी  तक  पता
 नहीं  लगा

 ie)  यदि  at,  तो  सरकार  का  बंगाल  की  खाडी  से  लापता

 का
 पत्ता

 ara  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  सिंचाई  ate  क
 ः  a

 उड़ीसा  के  लापता  मछुआरों  के  परिवारों  के  सदस्यों  को  बया  राहत  दी  गई है  ओर
 ००५

 उनके  पुनर्वास  के  लिए  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 दि  sia  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर०  do  :

 )  से  उड़ीसा  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  के  भिनसारे  1981  में  आये  सम

 कान  में  30  मछुआरे  लापता  हुए  ।  राज्य  मात्स्यिकी  विभाग  तथा  समिति  यंत्रीकृत  ब

 ध्यान  सें  नौवहन  खोज  की  गई  थी  परन्तु  लापता  मछुआरों  का  पता  लगाने  में  कोई  संगीत
 ial नहीं

 मिली  ।  लापता  मछुआरों  के  परिवार  के  सदस्यों  को  saws  अनुदान  दे  दिया  गयां  था  ।
 1  उड़ीसा सरकार  दरा  लापता  मछुआरों  के  परिवार  से  ऋणों  की  वसूली  बन्द  करने  के  भुने  श
 जारे जारी  कर

 दिये
 गये  ह  उ
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 भरपूर  सैनिकों  को  तई  नगर  के  स्टालों  करा

 आत  ध्  th

 8523.
 थ्री  निहाल  सिह  tar  निर्माण  अ

 ery  कि न

 उन
 पूर्व  सैनिकों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  1  1978  से  31

 1982

 क

 rafer  Fs  दौरान  स्टालों  के  आवंटन  हेतु  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका

 किया

 क  द्

 a)  नई  दिल्‍ली  नगर  पालि  हो
 द्वारा

 उपरोक्त  वधि  के  दोरान  भूतपूर्व  कली

 का  आवंटन  न  करने  के  क्या  कारण हैं  जबकि  दिल्‍ली  दिल्‍ली  नगर  है  कौर
 दुका

 2
 ary  te aaa,  सरक्राशी  कार्यालयों  ने  उन्हें  क्वार्टर  और  दुकानों  का  आवंटन  करने

 pial
 कोटा

 त  किया  और
 वि

 ्  क्या  सरकार  मून पूर्वे  सैनिकों  को  दूकानों  का  आवंटन  करने  के  लिए  नई  Feet
 ai

 का  के  आदेश  जारी  करेगी  ?

 नई नद  संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ate  आयास  मन्त्री  भीष्म  नारायण

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  वि  या  है  कि  दुकानों  के  आवंटन  के  मामले  में  भूतपूर्व  कों

 के
 ए  आरक्षण  न  होने  के

 मूता

 सैनिकों  से  प्राप्त  भोजन  पत्रों
 के  लिए  उनके

 द्वार

 फ
 ग़म लग  रिका  नदीं  रखा  जाता है  ।

 पुनर्वास  रक्षा-मंत्रालय ते  सुचित  क्रिया  है  कि  मूत पृ त्न  सैनिकों  के  fa

 ge
 कों  और  स्टालों  के  आरक्षण  के  बारे  में  कोई  स्थाई  हिदायतें  नहीं  हैं  ।  स्थाई  हिदायतें  न

 होने  के

 कारण  ra  बारे  में  प्रत्येक  संगठन  अपनी  स्वयं  की  नीति  अपना  के  लिए  स्वतन्त्र है  दा

 1६1:  i  ary  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  मुतु  सैनिकों  को  दुकानों  /  स्टालों  /

 टा  निर्धारित  नहीं  किया  है  । का
 कोई  प  रे

 आवंटन

 )  नहीं  ।  थ
 Bn

 i  BS

 क
 जो०  टो०

 रोश  शाहदरा ग  a aaica  ita कि

 85  24.  att  f ।
 निहाल

 tag: aft  निहाल  है

 करेगे  कि

 क

 र आवास

 मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 (*) are

 निगम  के  वाटर  सप्लाईਂ  एण्ड  सीवेज  डिसपोजल  रिपार्ट
 ड

 ने  54  इंच
 ध्यान  की  sq  aga  कब  रखी  थी  और  जी०  flo  शाहदरा  में  सोमन  का  निर्माण

 कब

 कर  नाली  56  फीट  लम्बी  पाइप  वर्ष  1976  में  जमुना  में  आई  बाढ़  से
 क्षतिग्रस्त  हो  गई  ps  1,  1977  में  विभाग  ने  इसकी  मरम्मत के  लिए  21,185
 लाख  रुपये  में  निविदा यें  arnferg,  की
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 लिखि
 ब

 19
 ्

 ्
 ्  है  क्या  निगम  ह  अधिका  ना  थ दन  RATA  mY 6  ah  में  रखकर  स्त  ata

 fata मानी  कौर  पाईप  बिछाने  के  कार्य  हेतु  मैसेज  यु ०  Fo  दिवान  को  3580  75.37  पये में कके
 979 निविदा  जारी  की  थी  और  क्या  लेखा  परीक्षा  विभाग  द्वारा  उसकी  लेखापरीक्षा  दिसम्बर

 म  की  गई  थी  तथा  लेखा  परीक्षा  विभाग  ने  लगभग  तीन  लाख  रुपये  की  धनराशि  के  दुरुपयोग _
 की  झोर  ध्यान  दिलाया  ste

 ie  भरी- द  (*)  यदि  तो  war  केन्द्रीय  सरकार  अपने  स्तर  पर  इसको  जांच  करेगी  भ

 r  कारियों
 के  विऋद्ध  कार्यवाही  करेगी  ?

 ह  संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  fag)  >  न्  से

 सु  एकत्र  | व  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 थ  मध्य  प्रदेश  द्वारा  प्रस्तुत  सिचाई  परियोजना  को  स्मोकी  दिया

 चनक
 8525.  भी  बी०  शार०  महाटा  :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 :

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  दौरान  भारत  सरकार  और  यो  आयोग

 को  स्वीकृति  हेतु  कितनी  परियोजनाएं  प्रस्तुत  की  भोर  उनका  पू  जगत  परिव्यय  क्या  था  भोर

 सचाई  की  उपलब्धि  का  लक्ष्य  क्या

 we
 ह  भारत  सरकार  अथवा  योजना  आयोग  ने  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत
 mail  में  से  किन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  कौन-सी  परियोजनाएं  वीणा

 ;

 किन
 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  नहों  दी  गई  भीर

 थ  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  सिचाई  सम्बन्धी  प्रस्तावों  को  स्वीकृति
 क

 न  देने  के

 कया  कारण  हैं  ?

 कि

 ह  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  faaraigara  :  मध्य

 कार  ने  गत  तीन  वर्षो ंके  दौरान  तकनीकी  विकृति  तथा  योजना  आयोग  का  अनुमोदन  प्राय
 sa _  के  लिए  चार  बृहद  सिचाई  तथा  21  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  की  of

 रहो  जना
 ि we  केन्द्रीय  जल  mata  को  प्रस्तुत  की  थीं  न  परियोजनाओं  की  अनुमानित  ल

 ह  सचाई  लाभ  संलग्न  वितरण  में  दिये  गये  हैं  ।
 तथा

 ी  (@)  इनमें  से  12  मध्यम  परियोजनाएं  योजना  आयोग  द्वारा  प  चले  ही  agar  दिल  की  जा

 निम्न  प्रकार  दे  :

 रे

 ।  इन  परियोजनाओं  के  नाम

 न tq
 द

 ब

 क  वि
 2.

 दोराहा  टे दोराहा
 ्  ि  >

 3.
 कालिया  छीरपानी

 4.  सागर  10.  कोसर  टेड़ा

 5.  बाह  11.  बर्दिया  नाला

 6.  बुधना  नाला  12.  करार  गांव  टेंक
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 अरि

 कोष
 परियोजनाओं  राज्य  र  ्  केन्द्रीय  जल आयोग  में  जांच

 की ज  ही

 केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियों  के  आधार  पर  संशोधित  रिपोट/उत्तर  प्त  हो

 परि  जनेओं  की  तकनीकी-आधधिक्र  व्यवहार्यता  सिद्ध  हो  लागत  लाभों  स्थिर  हो

 नि औ  न्तर्राज्पिक  जहां  कहीं  अपेक्षित  संतोषप्रद  रूप  से  हल  हो  जाने  के  बार  ही

 कृति  प्राप्त  के  लिए  इन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  आगे  कार्यवाही  को  जा
 त

 वितरण

 गत  कौन  wal  के  दोरान  1979  के
 बादे  )  सदस्य  प्रदेश  हारा  प्रस्तुत

 .  सिचाई  परियोजनाएं  Oo
 _

 —  a

 नर्म
 परियोजना  का ्  स

 faa  लागत  प्रस  त  वार्षिक  सिचाई

 संख्या
 क

 न
 नाम

 कि
 खि  रुपया  त

 र  हेक्टेयर

 —
 a  ण

 _

 बूहद/बहुप्रधोजनी  परियोजनाएं

 2270.00  23.59 1.

 बिहरो र् दें द
 1781.00

 i

 25.67

 397.59  12.00 बल
 लिपट

 fam
 jy

 ह  adrtaa  दा
 लि  ब

 aeTa-AU  at  4355.00  47.00

 MINS  लाएँ

 577.31  6.00

 दोराहा  ट
 248.77  2.833

 राकेटों  टमारा-चरण-दो  181.00  7.692

 कालियासोट  932.90  11.093

 सागर  1063.11  9.713

 1398.00 बाह  11.048

 बुद्धना  नाले  199.58  2.349

 कुवारी  लिपे  103.31]  3.926

 लखेन्दर  बौध  426.85  4.050
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 19  1982
 लिखित  उत्तर

 2  3  4

 a

 10  छीरपानी  857.37  8.00

 11  601.60  9.473

 12  1095.48  7.93
 मशहूर

 13  $22.27  3.724 कन् हार गांव  टक

 180.05  2.477 14  नदिया  नाला

 15  बार चर  नाला  330.45  2.511

 16  दजला  देवडा  843.82  10.80

 17  रामपुरी  पिक  अप  वीयर  एवं  551.51  13.565

 पिलपिला  मम्मी  संचयन

 18  520.45  4.077

 19  cri मस्त  ;  340.80  2.388

 fa
 20.  रामू  ears

 638.50  9.717

 क Se  931  60. 21.  |  2.924

 तक

 eee
 हारा  दिल्‍ली  के  पीतमपुरा  अर

 ate

 oe
 भाग  क्षत्रों  में  प्लाटों  की  बिक्री

 85  26.  भी  नवल  किशोर  फार्मा  क्या  निर्माण  ate  आवास  मंत्री
 a

 ara

 की  कृपा

 करेंगे  कि  :.
 ः

 क्या  यह  सच  है  कि  पीतमपुरा  भर  शालीमार  बाग  रियायती  नत्रा  में  प्लाटों  के

 हरेक  भल  टियों  ने  ष  1976  में  उन्हें  आवंटित  प्लाटों  पर  रिहायशी  मकानों  का
 निभाने

 अब  तक

 feat

 (a)  क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  इनमें  से  अनेक  व्यक्तियों  ने  अपने  प्लाटों

 छपे  बेच  दिया है  alt  क्रेता  कौ  पावर  साफ  भूटानी  दे  भोर  १

 चोरी

 क्या  सरकार  का  विचार  पीतमपुरा  और  शालीमार  बाग  रिहायशी य  नामों  के

 गत  ऐसे  खाली  प्लाटों  का  सर्वेक्षण  करके  उन्हें  अपवादित  करने  का  है  जिसे  ऐसे  प्लाटों  को  og

 भर  तमाम  व्यक्तियों  को  अलर्ट  किये  जा  सकें  भोर  क्या  वहू  खाली  पड़े  ऐसे  प्लाटों  की  सूची

 उनके  वास्तविक  भला टियों  के  नामों  सहित  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ?

 न  ala  काय  तथा  निर्माण  झोर  आवास  ara  {  est  यण  fag)

 हा ं।  थ्  Oo  OS
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 OS  OO a
 ee

 29
 चतर  1904

 ss  लिखित  उतर

 —  a  —s  क

 ह  नहीं  परन्तु  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  ध्यान  में  कुछ  मामले  ऐसे  आगे  हैं
 Tae

 जिनमें
 पट पट्टेदार  द्वारा  निष्पादित  मुख्तियार  नामे  में  एक  अनुच्छेद  ऐसा  पाया  गया  है  जिसमें

 बादी  को  बिक्री  की  अनुमति  देने  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  आवेदन  देने  तथा  दि

 कास  प्राधिकरण  द्वारा  बिक्री  को  अनुमति  देने  पर  बिक्री  करारनामा  निष्पादित  करने  का
 भी

 शिकार  दिया  गया  है  ।  यदि  मुख्तियार  नामें  में  एक  अनुच्छेद  यह  है  कि  यह  अपरिवतंनीय  है  तो

 उसका  निवेदन  यह  किया  जाता  है  कि  पटना  कर्ता  से  न्यायवादी  को  प्लाट  का  गुप्त  अन्तरण  ह ुक

 ।  ऐसे  सभी  मामलों  में  पट्टाधारियों  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किये  जाते  हैं  कि  क्यों  न

 q
 re  को  रद्द  किया  जाय  ।  निरपवाद  रूप  से  पट्टेदार उप  पटे टू दार  कुछ  ऐसे  आधार

 प्रस्तुत चान्ता ही १
 कर

 तौर हैं  जिन्होंने  उसे  मुद्ियारतामा  निष्पादित  करने  के  लिए  मजबूर
 किया  ।  वहू  इस  बात

 प

 देते हुए
 ए  कि  सम्पत्ति  के  अन्तरण  की  उसकी  नीयत  नहीं  .  मुख्तियार ना में  को  रह  क

 करने
 को  भी

 क्त  करता  है  ।  यदि  इस  प्रकार  का  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  जाता  हे  तो

 की  का  की  जाती  है  ।

 हमसर

 के  निर्धारण

 नहीं  ।

 चाना  का  उत्पादन ......

 Use
 कृपा  करेंगे  कि

 ne

 एम०  alo  चन्द्रदोखर  मूर्ति  क्या  म मंत्री ह  ग

 क्या  यादव  है  कि  31  1982  को  समाप्त होने
 तक बन

 सीजन  1981-

 र  महीनों  में  चीनी  का  उत्पादन  6.08  लाख  टन  से  बढ़कर  32

 गया  जबकि  पिछले  वर्ष  की  उसी  अवधि  में  इसका  उत्पादन  26.14  लाख  टन
 ग

 टन  हो

 यदि  तो  क्या  इसी  अवघि  में  निर्वात  68,000  24  हुआ है  जबकि
 के  पिछले

 aq

 दस  अवधि  में  यह  शुन्य

 1982  के  महीने  में  चीनी  का  कुल  उत्पादन  कितना

 की  तु  ना  में  यह  कितना  अधिक

 1982  में  सीजन  के  पांचवे  महीने में  इसकी  स्थिति  बया
 ae

 सरकार  ने  चीनी  के  चालू  सीजन  के  अन्त  तक  चीनी  के  लिए  क्या  लक्ष  क  धारित

 किर  शक

 कृषि  तथा  ग्रामीण  festa  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  कमला  कुमारी )  जो

 वर्तमान  at  1981-82  के  प्रथम  चार  महीनों  अर्थात  अक्तूबर  से  जनवरी  के
 दौरान

 चीनी
 का  उत्पादन  32.22  लाख  मी ०  टन  हुआ  था  1980-81  के  चीनी  मौसम :  में  उसी

 टन  की a  fer  के  दौरान  26.14  लाख  मी०  टन  का  उत्पादन  हुआ  था  ।  इसमें  6.08  लाख  मी

 वृद्धि  हुई  थी  ।

 चीनी  मौसम  1981-82  के  उपयुक्त  प्रथम  चार  महीनों  के
 दौरा

 फैक्ट्रियों  से

 | |  68  000 निर्यात  हेतु  की  गई  थी  जबकि  1980  81  मौसम की

 जसी  अवधि  के  दौरान  374  मी ०  टन  चीनी  प्रेषित  की  गई  थी  +
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 लिखित  उत्तर

 19  a TTT,  1962

 1982

 32H  14.21  =  टन  चीन  उत्पादन  2
 द  या  जनब

 ———_—_ Wy 198
 19  06  लाख  मी ०

 हन  की  वद्ध  े

 त्र  मी०  टन  चोरी  का  उत्पादन

 ह

 1982  में  13.62  लाख  ato  टन  पीनी  को  उत्पादन  हुआ
 i 1981  में  10.73  लाख  मी ०  टन  चीनी  का

 उत्पादन
 हुम  था  मत  2.8  9  लाख  मी  ०

 टन  विधि  हुई
 थी  ।

 )  सरकार  चीनी  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  करती  ते  उत्पादन  की

 हादसा  aa  70  लाख त्तियों  के  अनुमान  है  कि  1981-82  मौसम  में  चीनी  का  उ
 cr

 मौत  z  |  भी  अधिक  होगा  ।

 द
 रुग्ण  चोरी  मिलों  का  अधिग्रहण

 क
 8528.  भी  भोगेन्द्र  झा :  बया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 या
 1  @;

 )  देश  में  सरकार  के  स्वामित्व  के  अधीन  चीनी  मिलों  का
 ब्योरा /

 x  )
 क्या  इन  सभी  मिलों  का  अधिग्रहण  तभी  fear  गया  जब

 उनके  पिछले
 निजी

 प्रबन्धकों  हारा  गलने  के  श्रमिकों  की  कर  आदि  की  मारो  बकाया  राशि  a  कर  इन्हें

 ar  ण  बनाकर  छोड़  fear  गया  कौर

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कुकी  तथा  प्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  कमला

 |  ह ट्रीय  दा करा  कानपुर  में  परीक्षण  के  तौर  पर  स्थापित  की  गई  चीनी  फैक्ट्री  के  at,

 केन्द्रीय  सरकार  के  पूर्ण  स्वामित्व  में  कोई  अन्य  चीनी  मिल  नहीं  है  ।  इस  सम  न  जप

 कार  के  स्वामित्व  में  42  चीनी  मिलें  उत्तर  प्रदेश  9  बिहार  arreey  प्रदेश

 द
 दो  तमिलनाडु  ale  कर्नाटक  में  तथा  एक-एक  राजस्थान  कौर  पुष्टि

 a
 गाल  में  ।

 ्

 जहां  तक  उत्तर  प्रदेश  बिहार  का  सम्बन्ध  अधिकांश  मामलों  में  राज्य
 सरक

 र

 परा  लों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  का  मुख्य  कारण  गेर-सरकारी  स्वामित्व  में  मिलों  का  रुग्ण

 हो  होता  है  ।  उत्तर  प्रदेश  को  कुछेक  मिलों  सहित  अन्य  राज्यों  में  सूरत  सरकारी  क्षेत्र  में  मिलें

 eaifa  पित
 की  गई  थी  ।

 द
 थे

 (a  )  राज्य  सरकारें  गैरसरकारी  स्वामित्व  की  चीनी  मिलों  को  अपने  ल

 arerat  सरकारी  क्षेत्र  में  नयी  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  में  सक्षम  हैं  ।  क

 परिवार  के  सदस्यों  को  मृत्यु  के  आधार  पर  उनकी  मृत्यु  के  काफी

 समय  बाद  सरकारों  आवास  का  faar  सारो  के  आवंटन

 oe Ss 29.  att  शिबू  सोरन  क्या  निर्माण  भर  आवास  मंत्रो  यह  बताने  की  ज  r  करेंगे  कि

 (#®)
 गी

 सरकारी  कमंचारी  द्वारा  उसके  परिवार  कं  सदस्यों  वा  उस  विशेष

 परिवार  के  सदस्य  डाक्टरों  आधार निश्चित  माता  पिता  की  मृत्यु  के  काफी  देर  जि
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 लिखित  उत्तर

 wena

 पर स  सरकारी  आवास  के  आवंटन  हेतु  अनुरोध  करता  तदर्थ  आधार
 द

 पर स  रो  वाटर  का  लिया  जाना  वध  TZ

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ध्रोर  आवास  मंत्री  सीएम  ना  यण  fag) :  तथा

 ऐसी  ara fennar  में  आजकल  सरकारी  कर्मचारियों  को  क्वाटर  का  जा  नहीं  दिया  जा

 रहा  si

 राज्यों  हारा  दुग्ध  योजनाओं  के  विकास  हेतु  राशि  का  उपयोग  किया  जाना

 30.  श्री  अनन्त  रामुलु  मल्लु  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |

 क्या  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  दुग्ध  योजनाओं  के  विकास  के  लिए  भ  za  को  गई

 राशि  ‘wets  राज्य  द्वारा  पूरा  उपयोग  किया  गया  है  भर  यदि  तो  उसके  राज्यवा वार  कारण

 क्या  ओर

 होग पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  फार्मा  द्वारा  विदेशी

 वा  अन्य  देगों  को  सहायता  से  राज्य-वार  कितनी  परियों  की  स्थापना  की  गई  ?
 क ्

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर०  वो०

 )  1980-81  भीर  1981-82  अवधि के  दोरान  छेरी  और  दुग्ध  सप्लाई  योजन

 लए  राज्य/संघ,  राज्य  क्षेत्र  वार  परिव्यय  भोर  खर्च  का  विवरण  संलग्न  है  ।
 ह

 वर्ष  1980-81  भर  1981-82  के  दोरान  राज्यवार  स्थापित  faa  यंत्रों  /

 युद्ध  उत्पाद  फैक्ट्रियों  का  विवरण  संलग्न  है  ।  (ATTA)  ॥  इनमें  से  भोपाल  में  एक  री  और

 जयपुर  और  बंगलोर  में  दुग्ध  उत्पाद  फ  क्रियाओं  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  की  सहायता  से  स्थापित  की

 गयी  थीं  ।

 विवरण  1

 क  ay  |  पु

 ्

 राज्य
 क्षेत्र

 के
 तहत

 191  1981-82  के  दौरान  डेरी उ  ग  और  दुग्ध  सप्लाई
 ज

 योजनाओं  के  लिए
 स

 राज्य/संघ

 ी
 त्र

 बार
 परिव्यय

 भोर  खर्च  का  विवरण

 eta  ३ 19

 वी
 a

 &
 ह
 es

 राज्य/संघ  राज्य  कन  अनुमोदित
 .  अनुमानित संगीत  ..  वास्

 स्तरीय

 परिव्यय  परि  aq  aq

 |  2  3

 =

 मन्द  प्रदेश  170.00  170.  00  100.00  100.00

 2  असम  85.00  46.00  60.00  60.00
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 लिखित  उत्तर  19  थर्मल  1982

 3  4

 बिहार  109.00  10  60.0  160.00

 *300.00 गुजरात  32.00  32.00

 हरियाणा  16  00  13.00  60.00  60  00

 हिमाचल  प्रव्  86.00  80.00  85.00
 बन् रहे हि  361.00  कै  144,00  344.00 जम्मू  और  र

 ). Ul

 कर्नाटक  21  QO  349.00  _  211.00  211.00

 केरल
 ब

 152.00
 1  15.00  _...  180.00  0.00

 10  मध्य  प्रदेश  56.00  80.0  75.00

 11  महाराष्ट्र  550.00 —  449.00  739.00  740.00
 द

 12  मणिपुर  क  53.00...  *60.00  0.00

 13  मेघालय  14.00...  16.00  1  00

 14  नागालैण्ड  *90.00  88.00  *100.00  ~ 10000

 15  उडीसा  क  16  169  00  *200  00  00
 Oo

 16  पंजाब  १341  331.00  51.00  00
 OS
 OO 17  राजस्थान  321  371.00  180.00  180.  00

 18  सिक्किम  88.00
 ्

 90.00 2
 nn

 ee

 19  तमिलनाडु  थ  20.00.  29.00  96.00

 Vel 20  20.00  35.00

 21

 त्रिपुरा
 ह

 उत्तर  प्र  2 #47  494.00  203.00

 22  पश्चिमी  जंगल  .  .  19  139.00  150.00

 ख  प-यो  3861.0  3895.00  3227.00

 23  35.01  *50.00  47

 24  अरूणा  83.05  9.00  00

 25  शचग्छीगढ़  3.40  *12.00  11

 26  दिल्‍ली  5.00
 ह

 135.00
 कि  पा  a 27  गोभी  ः  12.55  15.00

 28
 लक्षद्वीप

 ्
 व

 wee  14,00

 29  मिजोरम

 क

 65.00  *88.00
 8.00

 30  पॉंडिचेरी  द  tesa  3.78  4.00

 31  दादरा
 तथ  नगर  aa नी  क  10.0  6.43  *8  00  07

 49.54  342.7  8  200.16

 S4  v  7.78

 205.00

 3419.16 कुल

 *इसमें  पशुपालन  सम्बन्धी
 परिव्यय  ओर  र

 खच  श  मल  हैं  ।
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 29  1904  लिखित
 असर

 alt  (1)  संशोधन  afe sau  1980-81  =‘¥e  सी०  2/79  दिनांक

 छ  4-81  भोर  13  811

 we त  81-82  बारीक  योजना  दस्तावेज  t
 (2)  मनु

 981-  2  राज्य  योजना
 (3)  Poe  का  -e- areafan  rq  भर  |

 दाख  ।

 faq  2

 1980-81  बर  1981-82 के  दौरान  राज्य  बार  डेरी  संयंत्रों|दु्ध  उत्पाद  फैक्ट्रियों

 का  वितरण  |

 1  तरल

 राज्य
 1980-81  1981-92

 मकसद  जौहर

 सि बि कृष  जोर थांग

 केरल  HAAN

 मध्य  प्रदेश  उज्जैन
 मगण

 गुजरात  पंचम  हु

 महाराष्ट  wee

 पंजाब  मोहाली

 हिमाचल  ster  शिमला

 त्रिपुरा  सतना

 कर्नाटक  we ae

 दुग्ध  उत्पाद  फौक्लियं

 कर्नाटक  बंगलोर

 महाराष्ट्र  रामपुर

 aug
 प्सुभगाद

 जयपुर राजस्थान
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 लिखित  उत्त
 _

 L  9  1982
 —__ = ——

 थी  पो  ( anita ): :  कर्नाटक क  क ेसम्बन्ध  में  पोकाक  समिति  के  प्रतिवेदन  के

 घारे  में  मैंने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  थी

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  |  वह  है  ।

 प्रो ०  ब  दण्डवत  :
 बम्बई  में

 हड़ताल  पर  हैं""*
 =

 से  अधिक  कपड़ा  मजदूर  90

 दिनों

 थ
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  का  विषय  दै  ।

 भी

 To  मघ  दण्डधते  प्रतिदिन  4  करोड़  रुपये  का  नज़र

 (  sarat
 oe

 न  केन्द्र  द्वारा  हस्तक्षेप  करने  तथा  विवाद  को  हल  करने  में  असफलता  का  उल्लेख  करता

 हूं  ।  90  दिनों से
 हक

 वे  हड़ताल  पर  st  भापका  क्या  निर्णय  है
 ?

 अध्यक्ष
 महोदय  ag  राज्य  का  विषय  है  ।

 site  मधु  दण्डवत :  ag  राज्य  का  विषय  कसे  है  ?  केन्द्र  हस्ती  प  कर  सक

 )
 ता

 ख

 a

 |

 झाचायें
 भगवान  देव  :  अध्यक्ष  मैंने  15  तारीख  को  क

 लिंग
 एटेन्वात  का

 नादिया f  16  तारीख  को  aga  नियम  377  के  अंतगर्त  एलाऊ  किया  ।  17  are

 से हिन्दुस्ताः  समाचार में  तालाबन्दी  वहां के  कर्मचारियों  को  कई  महीनों  से  वेतन  न्हीं

 मिला

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपको  नियम  377  के  अधीन  अनुमति  दो  गई  है

 थ

 wey
 व पक्ष  महोदय  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 प्रो० 1; |  सध  दण्डवत  :  आपका  विनिर्णय  कया  है  म
 rea

 ?

 ata  हो
 दय  :  ag  राज्य  का  विषय

 दण्डवत  :  हम  चाहते  हैं  केन्द्र  हस्ती  im

 )

 आचार्य  भगवान  देव  :
 *

 ज्ञ गीत  गुप्त  :  क्या  आप  हुम
 र  एक-एक  करके  सुनेंगे

 ?

 en
 थो  रामविलास  पासवान  /

 set
 बम्बई में  था  ।  भज  पूरा  बम्बई  बन्द  है  ।

 ~~

 rsidang
 वृतान्त  में  सम्मिलित
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 थ अनप
 म 29

 त्र  1908

 इद
 a  ai,

 पटले
 र
 रखे गये  पत्र॑

 क  क  ares

 मध्य  सरोद दीप  मैंन ेउ  को क
 stats  नहीं  दी  हे  ।  अनुमति  न्हीं  a  जाती

 भी  इन्द्रजीत  गुप्त  ;  भाप  यह  कसे  कहते  हैं  कि  यह  राज्य  का  विषय है  ?

 म  भाष  के
 लिए थी  चन्द्रजीत  यादव  :  भाप  कम  से

 ी
 धारी

 ते  हमें  सुनें
 ?

 थो  हरिकेश  बहादुर  भाप  आधे  मिनट  के  लिए  भी  हमारी  ata  नहीं  सुन

 कत े।

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  ;  मैंने  आपकों  यह  कहते  सुना  है  कि  ag  राज्य  का  विषय  है  ।  रितु

 णिज्य  मंत्री  जिनके  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  पिछले  वाद-विवाद  हुआ  थ  अपने

 भाषण  में  बम्बई  कपड़ा  उद्योग  की  हड़ताल  का  विस्तार  से  उल्लेख  किया  श्रम  मंत्री  ने  भी  इसका

 खल
 लेख  किया  था  और  उन्होंने  ag  कभी  नहीं  कहा  कि  यह्  राज्य  का  विषय  है  ।  कपड़ा

 ी
 ait

 _  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  भाता  है  ।  आज  सम्पूर्ण  महाराष्ट्र  में  बन्द  इस  हड़ताल  ब  गे
 तीन

 महीने  हो  गए  ।  द  ्

 थो  सत्य साधन  चक्रवर्ती  केन्द्र  सरकार  हस्तक्षेप  कर  सकती

 संयुक्त  उत्तरदायित्व है  ।

 re
 माचिस  भगवान  देव  :

 *

 aTt-qrz  we ह  अध्यक्ष  महोदय :
 मैंने  आपकी  art  सुरन  ली  ।  अब े  भाप IBS

 Sem
 हे  यह  बहुत

 कर  रहे
 ्

 ।  मैंने  आपकी  बात  सुन  ली  है  ।  मगर आप  दौर  Te
 2  तो  मैं  बिल्कुल

 सुनने  के  लिए  तयार  नहीं  हूं  ।

 mama  भगवान  देव :  मैं  इस  पर  चर्चा  चाहता  हुं  ।

 ar अध्यक्ष  महोदय  ;  मगर  आप  चर्चा  चाहते  हैं  तो

 की
 एल्
 देवक

 नहीं  कर  ent  ।  यह  गत

 तरीका
 दै

 ।
 मैं

 मानने
 वाला  नहीं  हूँ

 ।.

 दण्ड बने  मैं  इस  पर  विचार  ।
 rq

 कोई  स्थगन
 प्रस्ताव  नहीं

 )

 Seca  RE  es  a

 संभा  पटल  परे  गए  पत्र
 क

 ह
 वरण  विज्ञान  झोर  प्रद्योगिकी  विभागों  आदि  को  वच

 1582-
 83

 कों  अनुदानों  को  ब्योरेवार  मांगे

 न  और  पर्यावरण  तथा  महासागर  fren  ्  विभागों  में  राज्य

 छेत्री
 (at  सं

 पी०
 एन०

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 ल पर रख। ाम
 फ

 =  वकालत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  मया  । भया

 to

 BS
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 द

 पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 व  sate

 1982

 ब्
 (1)  पर्यावरण  विभाग  ey वर्ष  1982.

 दिनभर

 की  ब्योरेवार  मांगों  की  एक  प्रति

 नदी  तथा  भ  ग्रेजी

 में  रखा  बोलिये  संख्या  एवं  so  9935/62]

 (2)  विज्ञान  भर  प्रौद्योगिकी  विभाग  की  ae  1982-83  की  नों
 के

 भ क्त

 मांगों

 ककी  एक  प्रति  तथा  aa  sl  संस्करण )  ॥

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टो
 ०  3936/82]

 (3)  महासागर  विकास  विभाग  की  ag  1982-83  की  अनूठा

 एक
 प्रति  तथा  ara  wy

 संस्करण )
 |

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल ०  ह  93718.0

 (4)  परमाणु  ऊंचा  विभाग  की  ag  1982.83  ही  अनुदानों क  गौरव  | ह क  tifaty  की  एक

 1

 प्रति  तथा  ae  sil

 में  रखा  देखिये  संख्या  चले  हो
 3938/82  1

 (5)  अन्तरिक्ष  विभाग  की  बर्ष  1982-83  की  बहारी  ्

 प्रा  मॉ  हॉट

 मांगों  को  एक

 तथा  अग्रेजी
 ।

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  3939,

 रसायन  भर  उर्वरक  मंत्रालय  की  वर्ष  ह  83  की

 अनुदानों  को  ब्योरेवार  मांग

 ~

 रसायन  शोर  sate  मंत्रालय  में  ्य  त्री  दलबीर  fag)

 बत  पत्र  सभापटल  पर  रखता  हूँ
 ?

 _.  रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  की  वर्ष  1982  की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार
 श मांगों  को  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 प्र् था लय  मैं  रखा  देखिए  संख्या  एल  टो  10/82  )

 इन्द्रजीत  गुप्त  :  अध्यक्ष  हम  विरोध  में  सभा  से  बाहर  जा

 रहे  हैं
 द

 कि

 भी  इन्द्रजीत  गुप्त  तथा  कुछ  अन्य  सदस्य  सभा  से  बाहर  चले

 डेरी  बड़ौदा  को '  aq  1980-81  का  wiles  प्रतिवेदन

 समीक्षा  तंथा  सभा पं टल  पर  रखने  मैं  हुई  विलम्ब  की  aienidt  चाल  वरण

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों
 में  ‘asa  मंत्री  कार

 ato  स्वामीनाथन )
 मैं  निकाली  पत्र  सभापटल  पर  रखता  हूं
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 नम
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 ots  1904  (wr)

 विट  सभा  पटल  र  रखे  गये  पत्र

 ———
 rin

 )  कम्पनी  1 1956  की घारा  1)  के  गत

 लिखित  पत्रों  की  एक  प्रति  तथा  मे  ग्रेजी  बसद  ।

 कार  द्वारा भारतीय  छेरी  के  वर्ष
 .
 1980-81.  के  को

 क

 क्षा ।  ल्

 भारतीय  छेरी  का  नव  1980-81  पका

 त  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा-परिकलक  की  टिप्पणियाँ  । प

 श
 उपयु  क्त  (1  )  में  उल्लिखित  पत्रों  को  तमा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विल  ह  बताने

 एक  विवरण  is  तथा  कगर  जी

 वाला  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  eto  3941/82)

 चोरी  उपक्रम  (sare  झिरिया  के  झन्तभत
 अधियूचमाए

 कृषि  तथा  बिक्री  मंत्रालयों  में  - उपमंत्री  कु  म

 लिखित  पत्र  सभास्थल  थर  <a:  हूं

 चीनी  उपक्रम  1978  को  धारा  21  के
 अन्तर्गत

 निम्नलिखित

 सूचनाओं  को  एक-एक  भ  ग्रेजी  संस्करण )

 1982  के  के  -  राज प्रश्र  प्रकाशित
 ड

 1)  कठ  लथा  167  (a),  जो  25  मान

 मा  था  भोर  कावेरी  दीगर  एण्ड  केमिकल्स  का बेरो  फैक्टरी  पेट्राईवायतलाई

 के  vary के  बारें  में  है  ।

 (2)  का०  ato  168  25  मान  1982  के  भारत  के  राज्य पत्र  में  त  gat

 था  मार  अयोध्या  दीगर  मिल्स  राजा-का-सबलपुर  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  है

 (3)  का०  ate  169  (8)  जी  25  माथ  1982  के  भारत के  राजपत्र  थित

 था  कौर  जीजा माता  सहकारी  दिक्कत  कारखाना  दां कर नगर  प्रबन्ध

 रे  में

 क
 जो  25  ae  1982  के  &  पाजामे  में  ||  शत (4)  का०  aro  170

 ह्  था  भोर  रायबहादुर  नारायण  सिह  शुगर  face  लुढ़ककर  प्रबन्ध
 ः

 के  बारे  में  है
 ।

 विकी

 थ
 1982  के  के  राजपत्र (5)  ate  ato  171  जो  25

 हमा
 था  भोर  श्री  सीताराम  दूर  बे  ताल्लुक़  के  ware

 र
 के  बारे

 में

 (6)  का०  ate  172  जो  25  मोच  1982  के  भारत  राजपत्र  में  arf शित

 हुआ था
 कौर  देवरिया  शूगर  मिल्स  देवरिया  प्रदेश  के  प्रबन्ध  के  बारे  में

 थ

 A  )  के०  ae  173  (at),
 जो  25  1982  के  भारत  कैनाल  लिय अक  प्रकाशित

 ।  के  प्रबन्ध  के  बारे  में हुआ  था  बर

 ial

 रया
 दा

 शुमारी

 स
 बभनान
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 ह

 _

 लद
 (8)  का०  are  174  (a),  नो  aa  5  1982  के  कारक  के  रायपुर  में  प्रकाशित

 और  श्री  कैदो राय पतन  सहकारी  शूगर  मिल्स  केशोरायप  के
 हुआ

 थ
 भ  के  बारे  में  है  ।

 में  रखे  देखिए  सपा  एल०  ठो०  3942/82)

 वित्त  neater  orf  की  बर्ष  1982-83  की  अनुदानों  को  ब्योरेवार
 माँगे ंक्

 बित  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  जनों  :  मैं

 लसित

 TT  सनभा पटले  पर

 रखता
 ह  |

 (1)  वित्त  मंत्रालय  की  ag  1982-83  की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  ata

 तथा  भेजी  ।

 ्  कहो

 एक  प्रति

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  zo  २943/81))

 ह ्  (2  )  संसदीय  ard  cezqfa  भोर  उपराष्ट्रपति  के  सचिवालयों  भोर  संघ

 लो  सेवा  आयोग  की  बे  1982-83  की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  की
 एक

 भारती  ।  मि

 ( farat  तथा

 ः
 में  रखा  देखिए  संख्या  टो

 ०  3944/82)  क

 इलेक्ट्रॉनिक  विभाग  की  वर्ष  1982-83  को  अनुदानों  को  ब्योरेवार  माँगें
 न  ्

 इलेक्ट्रॉनिक  विभाग  में  उपमंत्री  एम०  एस०  संजीवी  मैं  इलेक्ट्रानिकी  विभाग

 की  ay  1982-83  की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  को  एक  प्रति  (fa  था  अंग्रेजी नी

 सभा पटल पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 3945/82) a

 a

 क

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  डिस्कशन  करवा  देते

 ail  warmer  यादव  :  दो  मिनिस्टरों ने  इस  मामले  पर  बकस  से  अपील  की  ।

 थ्या ह  म  इस  पर  चर्चा  नहीं  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ;  स्थगन  प्रस्ताव  प८  नहीं  ।

 थी  चंद्रजोत  यादव  क्या  आप  चर्चा  की  अनुमति

 wea  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  क  sr ot  मैं  विचार  करने  के  लिए  ata  तैयार

 परन्तु  इंस  प्रकार  नहीं  t

 थो  चख जोत  यादव  :  इससे  15  लाख  लोग
 प्रभावित  भाप  इस  पर  चर्चा  कॉ

 भाइवासन  दीजिए  ।
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 ten  377.0 हम
 के

 द... 77 के भधघोग म सामने
 er

 wea wong nqugien  :  जी  at,  क्यों  नहीं नहीं  |  ९३  ट  ।
 ?  परन्तु  यह  कोई

 तरीका
 महीं

 ह  बलजीत  यादव :  यदि  आप  भार वासन  दें  तो  यह  बिल्कुल ठी  a

 झ मा चाप  भगवान  देव  :  अध्यक्ष  दविन्दुस्तान  समाचार

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपकी  बात  सुन  ली  है  ।  377  में  एलाऊ कर
 दिया  दै  |

 थो  हरीश  कुमार  गंगवार  :
 अध्यक्ष  महोदय  )

 अध्यक्ष  महोदय  यह  बया है  ?

 वहू  क्या  कर  रहे  हैं
 ?  श्री  चन्द्रपाल  चलानी  ।

 द थो  होश  कुमार  गंगवार  मेरी  बात  भी  सुन  ली  जिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  भाप  क्यों  बेकार  में  मेरा  समय  खराब
 कर  रहे  हैं

 ?  जव  मैंने  प्राकार

 न  ए  विश्वास  क्यों  नहीं  करते  ?

 आश्वासन दे
 दिया

 है
 कि  यह  मेरे  विचाराधीन  है  तो  आप  मु

 हा क्या  ?  मैं  अपने  वायदे  पर  कायम  रह माप  प्रचार च

 )  a

 क  अब
 नियम  377  के

 अधीन  मामले
 ले

 वि

 व  a  ee  ee

 _  नियम  377  के  अधीन  मामले
 कमि

 )
 सत्तर

 प्रदेश  के  देवरिया  जिले  में  कुशीनगर  में  भगवान  बुद्ध  को  प्रतिमा

 क
 सेक्टर  हटाये  जाने  को  घटना  को  जांच  करने  को  आवश्यकता

 थ  भी  चन्द्रपाल  चलानी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  करि

 ध्यान  dade  कुशीनगर  जिला  देवरिया  उत्तर  प्रदेश  में  पुरातत्व  विभाग  के  तमंचा  रियों

 द्वारा  भगवान  बुद्ध  की  मति  के  ऊपर  से  sat  उत्तार  देश  विदेश  के  भिक्षुओं  व  उपासक

 के  प्रति  अपमानजनक  दादों  का  प्रयोग  करने  तथा  उन्हें  पूजा  एवं  बन्दना  न  करने  देने  की  ओर

 मार्जित  करना  चाहता  g  ।  श्री मन  कुशीनगर  एक  विश्वविख्यात  महान  बौद्ध  तीर्थ  स्थान  है  जहां

 भगवान  बुद्ध  का  महापरिनिर्वाण  हुआ  था  और  इस  स्थान  पर  हजारों  की  संख्या  में  प्रति  ag

 से  बौद्ध  alt  यात्री  द्शनाथं  भाते  हैं  !  भारत  सरकार  ने  भी  लाखों  रुपये  खच  करके  इस

 स्थान  का  पुनरुद्धार  क्या  और  रमणीक  बनाया है  ।  मैं  यह  बताना  आवश्यक  समभता हु हू
 fe  सन  1860  ६०  में  श्िटिदा  सरकार  के  भारत  के  स्थित  वाइसराय  लाड  कर्मिग्टन  ने  भारत

 के  बोद्ध  ste  स्थलों  को  खुदाई  प्रारम्भ  कराई  जिसमें  अन्य  स्थलों  के  साथ  कुशीनगर  में  सन्‌  1876

 ०  में  भगवान  बुद्ध  की  महापरिनिर्वाण  की  स्थिति  की  शक  चौबीस  फुट  की  विशाल  लेटी  हु

 |  प्राप्त  हुई  थी  बर  तभी  से  बर्मा  के  मूल  निवासी  विद्वान  भिक्षु  महावीर  ने  उस  मति  पर
 बौद्ध

 fuga
 का  प्रतीक  एवं  पवित्र  माना  जाने  वाला  वस्त्र  taeਂ  चढ़ाया  और  उस  समय

 स ेनिरन्तर

 OS  231
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 1982

 var  आया  है  ।  महावीर  के  परिनिर्वाण  के  पहचान  बोद्ध  संसार  के  जामे  माने  वि  |

 rer
 बोद्ध  vara  चन्द्रमणि  जी  महावीर  ने  चीवर  चढ़ाने  का  काय  पुश्त  जारी  रखा  झोर  बह  यह

 यं  अपने  जीवन  भर  करते  रहे  ।  उनके  परिनिर्वाण  के  बाद  उनके  farsa  भारत  ज्ञानेश्वर  यह  कार्य

 नी  पर्ण  धार्मिक  श्रद्धा  से  करते  भ  रहें  थे  परन्तु  खेद  हैं  कि  अभी  कुछ  दिनों  से  वहां  पुरातत्व

 विभाग  ने  भवान  बुद्ध  की  मूर्ति  से  चीवर  को  उतार  दिया  है  और  देश  विदेश  से  आते  वाले  बोद्ध

 प्राणियों  के  प्रति  उचित  weal  का  प्रयोग  एवं  आदर  नहीं  कर  रहे  हैं  जिससे  समस्त  बोद्ध  संसार

 विक्षुब्ध  है  ओर  उसकी  कामिक  भाव तां  की  ठेस  पहुंच  रही  है  तथा  इसकी  बड़ी  गलत  प्रतिक्रिया

 हो  रही है
 ।  भारत  एक  धर्मनिरपेक्ष  राज्य  यहां  सभी  धर्मों  के  अनुयायियों  को

 ria  पावन  पवित्र  ती  स्थानों  पर  पूजा  वन्दना  करने  की  पूर्ण  स्वतन्त्रता  है  फिर  बोद्धों  के

 पह  भेदभाव  क्यों  ?  मरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस  मामले  की  तुरन्त  जांच  करा

 उद्यम  कार्यवाही  की  जाये  ।

 गुजरात  में  गस  पर  आधारित  तीसरे  उधर  कारखाने  को  स्थापना  की  ग्रथरवकता

 झ eager  मोहम्मद  पटेल
 :

 सतीशचन्द्र  समिति  ने  देवा  में

 से  प्राप्त गैस
 पर  आधारित  10  sam  संयन्त्र  लगाने  की  सिफारिश  की  थी  ।  नाइड्रोजीनियस

 उर्वरक  खच  की  जा  रही  विदेशी  gar  को  बचाने  के  लिये  गुजरात  सरकार  को  गेस  प  र

 रित स
 र

 उर्वरक  कारखाने  को  लगाने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 पों  के
 q

 बड़े  उर्वरक  कारखाने  लगाने  के
 अनुभव

 तथा  सहज  उपलब्ध  बुनियादी  सुविधा
 कार  रात  कम  से  कम  संभव  समय  में  गेस  पर  आधारित  तीसरा  उर्वरक

 कारखाने  ₹  पित

 ह करने
 की स्थिति

 में  है

 चूकि  इस  परियोजना  को  भड़ीच  स्थित  गुजरती-निंदा  घाटी  उर्वरक  की  मौजूदा  afe-
 प्रो  के  विस्तार  के  कप  में  लिया  जा  रहा  इसलिए  बुनियादी  भोर  सम्बन्धित  सुविधाओं  के  कारण

 गत  लागत  में  लगभग  54  करोड़  रुपए  को  बचत  होगी  ।  इसके  अतिरिक्त  विस्तार-क़ा  काम  12

 क  पहले  समाप्त  हो  जाने  के  कारण  ब्यान  के  रूप  में  40  करोड़  रुपये  की  झोर  बचत  होगी  ।

 वहू  पता  चला  है  कि  gata  राज्य  उर्वरक  कम्पनी  इस  के  लिए  120-3¢
 करोड़  रुपए  देने  की  feat  में  हैਂ  इससे  सरकार  पर  वित्तीय  भार  और  भी  कम  हो  जाएगा  |

 नाध्ड्रोजीनियस  उबर कों  के  आयात  में  कमी  आ  जाने  से  इस  परियोजना  के  कारण
 में  करीब  1000  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  की  है  ।

 ऐसा  संभा  जता है  कि
 गुजरात

 सरकार
 इस  सम्बन्ध  में

 केन्द्र  सरकार  को
 एक

 ह्य त  ज्ञापन
 भी  भें  जा  हैं  ।  इस  परियोजना को  efter  स्वीकृति  ॥

 में
 वृद्धि  करत

 के  प्रयासी  को  प्रोत्साहित  ‘fear  |  ee

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री
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 व 29  da
 oa  कि  नियम  377
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 उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरागढ़  जिले  wt  पम थि जलो  सम्भाविता  के  fate

 wae  में  पनबिजली  को  प्राथमिकता  देने  को  आवश्यकता

 भो  हुरो  रावत  (  अल्मोड़ा  )  :  ऊर्जा  मन्त्रालय  को  चाहिए  कि  वह  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 में  तापीय
 विद्युत  के  स्थान  पर  जल  विद्युत

 उत्पादन  को  प्राथमिकता  प्रदान  करे  क्योंकि  ताप  aa

 स्नोत
 एक  सीमा  पर  समाप्त  होः  सकते  हैं  तथा  कर्जा  के  अन्य  स्रोतों  के  उपयोग  की  तकनीक  |

 TT a) ra & e भी
 पर्वाप्त  महंगी  है  था  पूर्ण  रूप  से  विक्सित  नहीं  हो  पाई  इनके  विपरीत  जल

 विद्युत  के
 स्रोत  अगाध

 हैं
 व  हमेशा  रहने  वाले  हैं  ।

 देश  के  पर्वतीय  क्षेत्र  जल  face  के
 उत्पादन

 के  लिए  भादसों
 क्षेत्र  ह

 ।
 इन  क्षेत्रों  में  छोट

 ी

 ag
 डी  दोनों  नदियों  पर  जल  विद्युत  waned  कराई  जा  सकतीं  हैं  ।  raps  सरकार  व  sidta  से

 रों  द्वारा  यहां  की  जल  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  के  90  प्रतिशत  का  भी  उपयोग  नहीं  किय  गया

 ह

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  TIT  तो  इस  aaa  में  बिलकूल  भी  ध्यान
 नहीं

 दिया  गधा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पिथी
 रामगढ़  जनपद  मे  जल  विद्युत  पदा

 करने  की  अगाध  क्षमता  है
 मैं

 .
 वर्षों  से  इस  जनपद  क  aa  चित्रित

 उ  eet  क्षमता  का  फिजिबिलिटी  सर्वे पछले  दो

 *  तस्कर
 रहा

 क  इस  जनपद  में  सरयू  नदी  में  पंचेश्वर  नामक  स्थान  पर  तथा  गोरी  व  छोलो  नदियों

 टी  बड़ी  जल
 वित्त  aie  बनाई  जा  सकती

 हैं
 ।

 इस  के  अतिरिकत  पीटर  नंदी  को  स

 vo मिलाकर  अगाध  जल  विद्युत  पदा  की  सकती  है  ।

 क

 सुरीनुमाड़ नामक  स्थान  के  लिए  एक  योजना  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वीकार  की  थी  खसके

 नए  राज्य  विद्युत  ag  a  इब्न  भी  स्वं  क्त  क्या  ।
 असी

 तब  वह  काय  प्रारम्भ  सी  नहीं

 द

 ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  जनपद  तथा  अल्मोड़ा  फी  माइक्रो  हासिल  योजनायें  स्वीकृति  दे

 ऊर्जा  मन्त्रालय
 को  प्रस्तावित  की  जिनकी

 स्वीकृति
 अभी  भपेक्षित  है  |

 मेरा  माननीय  ऊर्जा  मन्त्री  जी  से  fader  है  कि  सिद्धांत  रूप  में  जल  विद्युत
 seat

 मह  गेज नाओ ओं  के
 निर्माण

 को
 महत्व  प्रदान  करें  तथा

 उत्तर
 प्रदेश

 के  विद्युत  मस्त  जी  से  वात
 faq  डागर  जिले  की  जल

 विद्युत  क्षमता  के  उपयोग  के  लिए  कोई  दी
 कालीन

 योजना  तेयार

 मध्य  sae
 में  सोचो  का  एक  पर्यटन  केन्द्र  के  रुप  मन  विकास

 थी  प्रताप
 भानु  eat

 :
 मरे  चुनाव  क्षेत्र  विदिशा में

 सांचीਂ

 अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  का  eS” qqta  केन्द्र  जहां  प्रत्येक  ay  सेकड़ों  विदेशी  पर्यटक  प्रसिद्ध  सांची  स्तर

 बुद्धकाल  की  कहानियों  तथा  उदोक
 के  काल  की

 ऐतिहासिक  कलामों  को  देखने  के  लि

 ह
 भराते  हैं  ।

 में  भारतीय  धम  भोर  कला  का  संगम  है  भर  इसीलिए  भारत

 प्रथम  प्रधान  मन्त्र  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  इस  स्थान
 से  बड़ा  ही  प्रम  था  तथा  उन्होंन

 सांची
 एवं  विदिशा  के  विकास  के  लिए  बहुत  कुछ  शिया  परन्तु  इस  स्थान  का  विकास  ane

 रक  [
 है  ।  इसके  राष्ट्रीय  पर्यटन  मानचित्र  पर  होने  के  बावजूद  यहां  प्रेक्षकों  के  लिए  कोई

 थ्
 होटल  नः  भोजन  के  लिए  कोई  जलपान  गृह  नहीं  स्तूप  पहाड़ी  पर  पीने  के  पानी

 का  कोई

 a  ६  |)
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 ooo  कला

 aeGl  oe  नहीं  पहाड़ी  पर  स्थित  स्तूप  पर  जाने  क  लिए  मोटर  परिवहन  उपल
 ध  नहीं

 है

 केन्द्रीय  पयंटन  राज्य  पेंशन  विभाग  भीर  केन्द्रीय  पुरातत्व  विभाग  ने  सांची  के  विकास
 के

 लिए  कोई  विशेष  योजना  प्रारम्भ  नहीं  की  है  ।  राज्य  सरकार  ने  सांची  के  विकास  के  लिए

 विशेष  क्षत्र  विकास  प्राधिकरण  गठित  करने  का  वचन  दिया  है  और  लगभग  एक  करोड़  रुपये  ब

 एक  मास्टर  प्लान  तेयार  किया  परन्तु  इस  योजना  में  अभी  तक  कोई  प्रगति  नहीं  हुई है
 ।

 केन्द्रीय  परेशान  मन्त्रों  से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  सांची  के  विकास  की  योजनाओं  को  =i  पता

 पे
 लागु  किया  जाए  ।  विदिशा  में  एक  ऐसा  प्यारे  ez  होना  चाहिए  जहां  पर

 पर्यटक
 को  सभी

 ब्
 संख्या  कों प्रकार  की  सूचना  भोर  परिवहन  सुविधायें  उपलब्ध  हो  सकें  ।  पर्यटकों  की

 बढ़ती

 ह

 or  ॥  ए  मिनी-बसों  कौर  प्यारे  टैक्सियों  का  प्रबन्ध  आवश्यक  है  ।

 ्

 पह
 निवेदन  है  कि  सरकार  दिदा  में  कुछ  करेगी  ।

 a

 (ate)  तमिलनाडु  के  रामनाथपुरम  और  रामेश्वरम  तट  क्षत्र  के
 मछुआरों

 को
 थ

 सुरक्षा  करने  की  आवश्यकता

 क

 हि
 a  एस०  एस०  के ०  सतिपेन्द्रन  यह  समी  जानते  हैं  फि  afeare  में

 कौर  रामेश्वरम  समृद्ध-तट  पर  हमारे  मछुआरों  को  तंग  किया  जाता  है  ।  कच्चा

 wt  को  सौंपे  जाने  के  बाद  रामनाथपुरम  समुद्र  तट  पर  श्रीलंका  की  नौसेना  की
 mee

 aw  हुई  हमारे  भारतीय  समूद्र  तटी  सुरक्षा  संगठन  द्वारा  इन  असहाय  मछुआरों  को  सु

 प्रदान  करना  मावशइयक  Fl  इस  संगठन  के  पास  गश्त  के  लिए  कुछ  टूटे-फूटे  जलयान  हैं  ।  वे  म

 नारों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  में  असमथ  हैं  ।  भारतीय  समुद्री  तट  सुरक्षा  संगठन  ने  प्रस्ताव  fea

 _  हैकि  32  किलोमीटर  को  आधिक  क्षत्र  की  पूरी  तरह  से  आकाश  में  गीत  लगान ेके  लिए
 उन्हें

 क
 हैलिकाप्टर  दिए  जायें  ।

 रामनाथपुरम  से  25  कि०  मी०  दूर  उचिपुलि  में  एक  आपातकालीन  हवाई  पट्टी है

 तीय  समुद्र  तो  सुरक्षा  संगठन  की
 सहायता

 के  उद्देशय  से  ओर  रक्षा  वायु  पट्टी  के  रूप  में  भ  इस  को

 fa
 a

 कित  किया  जाना  चाहिए  ।  इसक  सामरिक  महत्व  होने  से  इस  पर  तुरन्त  का rare
 fay

 जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  मथुरा  और  वृन्दावन  नगरों  का  पर्यटकों  के  areca  केन्द्रों
 ्

 के  रूप  में  विकास  करने  के  लिए  उपाय  करने  की  आवश्यकता

 थी  दिगम्बर  fag  :  मथुरा  ओर  वृन्दावन
 में  भारत  से  ही  नहीं  पूरे  संसद

 त्री  आते  हैं  ।  जितने  तीर्थस्थान  इस  श्री  क्षत्र  में  हैं  उतने  हमारे  देश  में  कहीं  नहीं  पूरे  व

 यात्री  आते  रहते  यूरोप  आर  अन्य  देशों  के
 जितने  यात्री  यहाँ  दिखाई  देते  हैं  अन्य

 स्थानों  पर  नहीं  ।  इन  नगरों  की  सरकार  की  आर  से  उपेक्षा  की  गई  है  ।  तीन-स्थानों  को  सूची  में

 इन  नगरों  का  नास  विभाग  का  कोई  काम  भी  पहां  नहीं  ।  कोई  आडिटोरियम  मी

 सहीं
 ।  बुन्दावन  में  यमुना  के  घाट

 नहीं  बनवाये
 ।  बने  हुए  बिना  मरम्मत  के  टूटे  we
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 के  अधीन  मामले

 प्

 गन्दे  पानी  के  agar  में  आने  से  नहा  [८  |  गोजल  नहीं  रहा  ब्र  के  कारखानों  का  पानी  य
 हरे  1 |  के

 धड़को

 जहरीला  धना  रहा  है  ।

 कि  मथुरा  वा  भगतसिंह  पाक  शोचालय  बना  हुआ  है  ।  सड़क  थ  गलियां  खराब  हैं  ।  नल  के

 पा  के  अभाव  में  जनता  अत्यन्त  दु  ी  है  ।  बी०  एस०  To  कालेज  के  पास  गन्दे  qT  र्फ  स्थाई

 भी
 ग

 भी बन  गई  है  ।  उद्योग  विभाग  और  आवास  एवं  विकास  परिषद  की  योजनाओं  के  कार

 नट  पानी  मथुरा  नगर  में  ही  भायेगा  ।

 मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  है  कि  बृन्दावन  में  यमुना  का  पुल  बनाया  जाए  ।  मथुरा

 के  चाट  बनवाए  जायें  ।  meer  पाती  यमुना  में  आने  से  रोका  जाए  ।  सड़क  थ  गलियां  ole

 चक्र  भवन
 a

 सहायता  की  आडिटोरियम  बनना  टूरिस्ट  विभाग  ठहरने  क

 पनव  वन्दा वन  को  तीथंस्थानों  की  सूची  में  लाया  जाए  ।  पीने  के  पानी  की  सम
 हड़पा  हल

 घी  जाए  ।  जनता  बे  लिए  शौचालय  बनवाये  लायें  ।  जो  काम  केन्द्रीय  सरकार  कर
 सकती  है  वह ः

 करे भ  क  ay  के  लिए  उ०  प्र०  सरकार  को  भ्रनुदान  देकर  सहायता  करे  |  ः

 ह
 देश  में  हथकरघा  बुनकरों  की  आधिक  स्थिति  में  सुधार  करने  के  उपाय

 करने  को  प्रा वश्य कता

 हथकरघा  उद्योग  से  हमारे  देश  के  कई  ब  पेड़ थी  हरिकेश  बहादुर

 है  सम्बन्धित  हैं  ।  उनमें  से  अधिकांश  लोगों  की  जीविका  इसी  उद्योग  पर  आधारित  है  किन  तु  य

 का  विषय  है  कि  इस  उद्योग  में  लगे  हुए  लोगों  की  भारिक  स्थिति  खराब  होती  जा  रही

 कि  बढ़ती  हुई  मुद्रास्फीति  के  कारण  ga  भर  केमिकल्स  की  कीमतें  निरन्तर  बढ़  रही  भाऊ

 हमारे  देश  में  ऐसे  अनेक  चुनकर  परिवार  हैं  जो  भुखमरी  के  कगार  पर  पहुँचने  की  स्थिति  में  ar  गये

 सरकार  द्वारा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगंत  इस  उद्योग  को  एक  विशेष  प्रकार  का  संरक्षण

 प्रदान  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  सूत  भोर  केमिकल्स  के  मूल्यों  में  तत्काल  कमी  करना  seat
 a

 भलियां  है  तथा  हथकरघा  विकास  निगमों  द्वारा  बुनकरों  के  माल  की  खरीद  तेजी  से  की  जानी

 हिए  साथ  ही  पावरलूम  की  अवध  खरीद  तत्काल  समाप्त  होनी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  के  निगमों

 के
 भय  किसी  अनुभवी  बुनकर  को  ही  बनाना  चाहिए  तथा  बुनकरों  को  दिये  गये  3000  a

 रुपये  तक  के  कंज  माफ  कर  दिये  जाने  चाहिए  ।  सरकार  को  शीघ्र  इस  दिक्षा

 ब  हिए  |
 ad

 अपनो  मांगों  पर  जोर  देने  के  लिए  कालेज  और  विश्वविघालय  के

 अध्यापकों  द्वारी  दिल्लो  में  धरना

 रूप चन्द  पाल  :  महाविद्यालयों  ate  विदर्वावद्यालयों  के  सेकड़ों

 पं ध्या पक  भਂ
 |

 माँगों  के  समर्थन  में  विश्वविद्यालय  और  महाविद्यालय  a
 i.  yay  के

 संगठनों  के  रखी
 ल  भारतीय  संघ  के  woes  के  तले  आज  (19.  4-82)  दिल्ली  में  धरना  fer  बैठे  हैं  ।

 उनकी  fa
 नलिखित

 >
 सेवा  सुरक्षा  के  लिए  संविधान  महाविद्यालयों के  fast
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 प्रबन्ध  को  समाप्त  करना  वेतनमानों  का  साधन  तथा  अल्पसंख्यकों  द्वारा  चलाए  जां  रहे  हान

 विद्यालयों  के  अध्यापकों  सहित  सभीं  अध्यापकों  के  वेतनमान  एवं  एक  ही  चल  ग्रह  तथा  सरक  i

 खजाने  से  सीध  ही  भुगतान  किए  जाने  के  .  परिणामस़्वरूप  वास्तविक  वेतन  के  क्लास  का

 करण  प्रद  शारीरिक  frat  प्रशिक्षकों  सहायक

 कारों  शादी  के  वेतनमानों  को
 लागू

 8
 महाविद्यालयों

 का
 प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने  हेतु  लाये

 गये  पश्चिम-बंगाल  के  विधेयकों  को  तुरन्त  केन्द्रीय  सरकार  अनुमति  प्रदान  विशव

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  तथा  शिक्षा  के  केन्द्रीय  सलाहकार  बोर्ड  में  महाविद्यालय  तथा  faga-

 विद्यालय  के  झ्रध्यापकों  के  संगठनों  के  महासंघ  को  प्रतिनिधित्व  प्रदान  महाविद्यालय  तथा
 द

 विश्वविद्यालय  अध्यापकों  के  संगठनों  के  अखिल  भारतीय  महासंघ  को  मान्यता  प्रदान  महान

 विद्यालयों  भोर  विश्वविद्यालयों  के  शासन  का  अध्यापकों  को  पूर्ण  सिविल
 ओर

 राजनोौतिक  अधिकार  समस्त  अन्य  लाभों  के  मामले  में  राज्य  और  केन्द्र  के  विश्वविद्यालय

 ह  तथा  उनसे  सम्बद्ध  महाविद्यालयों  के  अध्यापकों  के  बीच  भेदभाव  को  समाप्त  द्वितीय  भी  ड

 mala  श्रेणी  के  अध्यापकों  के  लिए  समान  dat  तथा  सेवा-निवृत्ति  की  ang  का  60  वर्ष  से  क

 हीं  होना  चाहिए  |
 ं

 महाविद्यालयों  तथा  विश्वविद्यालयों  के  अध्यापक  बोट  कलब  मैदान  पर  प्रदा न  करेंगे  a

 अपनी  मांगों  को  बनवाने  के  लिए  शिक्षा  मन्त्री  महोदय  से  मिलने  के  लिए  एक  पिष्टमण्डल  भेजेंगे  ।

 मेरा
 केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  ag  देना  के

 pune
 वि

 विद्यालयों  के

 अध्यापक  उचित  मांगों  पर  विचार  करके  शीघ्र  उन्हें  पूर  ।  मुक्के आए  है  कि  शिक्षा  मन्त्रों

 महोदय  इस  म्बनन्घ  में  सदन  में  एक  वक्तव्य  देंगे  ।

 क क

 ——  ee  ee  oe  a

 a

 अनुदानों  को  1982.83  जारी

 wie  मंत्रालय  भर  गप्रामोण  विकास  मन्त्रालय  —  जानो

 peas  महोदय
 :  अब  सभा  कृषि  मन्त्रालय  के  fieaniaier  अनुदान  क

 चर्चा  Stil  और  मतदान  करनी  श्री  पीयूष  तिरकी  बोल  रहे  थे  ।  समस्त  चर्चा  के  fa  10  घन्टे

 का  समय  निर्धारित  किया  गया  था  ।  हम  पहले  ही  we  41  मिनट  समाप्त  कर  चुके हैं  ।  शेष

 2  घन्टे  और  19  मिनट  का  समय  बचा है  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  लगभग  2.30  न्०  प्‌

 देंगे  ।  अब  श्री  पीयूष  तिरकी  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते हैं  ।
 ्

 थो  age  तिरकी  (aettgzre) |  उपाध्यक्ष  मैं  कह  था  कि  कृषि  सम्

 शिक्षा  न
 ब्लाक  लेवल  पर  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  ।  अभी

 तक
 जितने

 भी  इन्ही  242.0  शहरों  में

 ए  गए  हैं  वहां  से  शिक्षा  प्राप्त  लोग  गांवों  में  आना  पसंद  नहीं  करते  हैं  ।

 बनाए
 ea  प्रकार  बिजली  इत्यादि  आधुनिक  उपभोग  की  वस्तुएं  भी  शी  से  शीघ्र  देहातों  तक

 कि
 पहुंचाई  पनी  इससे  कृषि  उपज  को  भी  बढ़ावा  मिलेगा  ।

 औ  ्
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 खण्ड  eat  की  बात  जिस  दिन  से  आज  दी  प्राप्त  हुई  उस  दिन  2
 कही  जा  ह

 ही

 कन  इसमें  अभी  तक
 सफलता  प्राप्त  नहीं  हुई  ह्  ।  यह  बहुत  ताज्जुब  की  बात  2  कि  मे

 12

 id  लोग  जो  खेती  स्वयं  नहीं  करते  हैं  बल्कि  मजदूरों
 या

 मागीदारी  के  आधार
 पर  करवाते

 नके  पास
 कुल  कृषि  मसि  का

 60
 प्रतिशत  भाग  है  किसी  _

 के  aa
 तो  दो

 चा

 =  जार
 एकड़

 तक  " wala  यह  एक  तरह
 का  नया  ates  ait  पैदा  a  रहा  है  जो  गरीबों

 शोषण  कर  रहा
 है

 और  उनको  उचित  मजदूरी  भी  नहीं  दे  रहा  इस  लिए  मेरा  अनुरोध  दे  थ
 ण्ड  रेफार्म  की  तरफ  सरकार  को  बहुंत

 ध्यान  देना  चाहिएं  और  जिन
 लोगों

 के  पास  अधिक 3  ५३

 ;

 उनस ेलेकर  संभितियों  को  दे  देनी  ताकि  ग्रामीण  भ  चल  के
 लोगों  को  ज्यादा  सु

 विा
 मल  सके  भीर  उनमें  उत्साह  बढ़े  कि  वे  स्वयं  अपने  जीवन  निर्वाह  के  लिए  उत्पादन  कर  रहे  हैं

 कुछ  कृषक  तो  ऐसे  हैं
 जिनके  पास  .5  एकड़  से  भी  कम  जमीन  ये  कृषक  आयु

 THUY  को  उपयोग  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  ये
 लोग  महाजनों  के  ऋण  से  दबते  जा  रहे  qt

 गांवों
 में

 क  4

 ब्यवस्था  स्थापित  ही  रही  इन  किसानों  की  जमीन  लीज  पर  ली  जा  रही

 स  किसान  के  पास  ऐक  एकड़  जमीन  ओर  5-10  मन  अनाज  पेदा  करता  उसक  कहा

 um
 ता  है  कि  तुम  अपनी  जमीन  हमको  दे  दी  हम  तुम्हें  इससे  ज्यादा

 भनाज  इस
 ae

 a  कोटे

 ह
 किसानों  की  जमीनें  हड़पने  की  कोशिश  की  जां  रही  है  ।  इस  ओर  भो सरका र  को  ध्यान  देने  ही

 झावदइयकता  है  |

 हम  इतना  अनाज  उपजाते  इतना  अनाज  हमारे  पास  होने
 के  बावजूद  51  प्रतिशत  से

 अधिक  लोग  गरीबी  की  सीमा  से  नीचे  जीवन  saala  कर
 रहे  हम  aa  हैं

 हैं
 कि  जिस  आद

 भी
 के

 पोस
 पीने  की  व्यवस्था

 नहीं  वहीं  गरीबी  कौ  सीमा
 से  नीचे

 है  ।  इतनी  उपज

 उन  लीगों
 को

 अनाज  नहीं  दे  पा  e  हैं  हमारा
 ; अनाज  गोदामों  सड़  जाता

 a ads

 $s  la  आदमी  को  qe  मरने  के  लिए  अनाज  नहीं  द  qT
 रहे  हं  ।  इस  बोर  भी  सरकार  क eo

 देना  चाहिए  ।  बहुत
 से

 लोग
 बिना

 खाए  रद  े  ह
 ।

 इस
 से  बच्चों  में

 बहुत  सी  बीमारियां  a  रही

 इसलिए  सरकार  को  इस  आर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 काटेज  इन्डस्ट्री  को  बातं  बहुत
 की

 जातों  इसके  महत्व  को  भी  बताया  जाता  है
 ।

 देह
 हि

 दि  ०
 जहां-जहां  पर  लेत  हैं  वहां  साथ-साथ

 जंगल  भी  et  आजकल  होता  यह  द  कि  जंगल  ay  लक

 _  जलावन  के  व्यवहार
 में  लाई  जा

 रही  है  ।.  इसको  _  बचाया
 जाना

 चाहिए
 और

 फारेस्ट  वैस्ट
 कॉटेज

 इंडस्ट्रीज  वहां  पर
 लगाई  जानी  चाहिए

 ।  ब्लाक
 aaa  पर  छोटी  और

 स्माल  स्केल  इन्डस्ट्री
 के

 वहां  लोगों  को  प्रशिक्षण
 देने  की  व्यवस्था  कौ  जानी  चाहिए

 ।  कृषि  के  काम  से  जब
 उनको  a

 मलती
 है  तो

 ये
 शहरों  तरफ  काम  धंधा  दू  a  के  लिए  भागते  उनको  जाना  न

 fi छ i  क र
 आसपास  ही

 काटेज
 इडस्ट्रीज

 i
 खनको  काम  मिल  जाए  बर पैसा  भी  मिल  जाए त

 वे  शहरों  की  तरफ  नहीं  जायेंगे  और  उनको व वहीं  काम  faa  जाएगा  ।

 जिन  कर्मचारियों  को  ग्रामीण  विकास  के  काम  करने  के  ग्रामीणों  में  काम  m=

 लिए  भेजा  जाता  है  आपको  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  कया  उनका  ग्रामों  को  उन्नति  करने  की  ओर

 भ्हुकाव  दै  भी  या  ठी  ?  छह  पहला  उनका  ges  होता  arfssy
 आपको यह  भी  देखना  चाहिए  कि

 on  |
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 ee

 जिस
 इने  मे  उनको  at arr f=  aT fx

 इलाके  में  उनको  भेजा  जा  रहा है  उस  इलाके  की  आर्थिक  और  सामाजिक  व्यवस्था  का उनकों

 te ज्ञान  है  या  आदिवासियों  के  रहन-सहन  से  वे  परिचित  हैं  या  नहीं  ।  यह  aga  जरू

 os राज  कहने  को  तो  काम  बहुत  हो  रहा  हे  लेकिन  कागज  पत्रों  में  हो  हो  रहा  है  ।  वास्तव  में  ग्रामीण

 वि
 इलाकों

 को  भलाई  उनकी  उन्नति  हो  इस  तरफ  भी  ध्यान  देना  aga  जरूरी  है  ।

 Oo  श्री  मलिक  एम०  एम०  ए०  at  सबसे  पहले  मैं  दरख्वास्त  करूंगा  कृषि  wea

 से कि  उन्होंने  जो  142  रुपये  गेहूं  की  कीमत  मुक़र्रर  की  बहुत  हल्के  सपनों  में  मैं  कहूं  तो  य

 क
 “4

 it  कि  किसान  क  साथ  उन्होंने  इन्साफ  नहीं  किया  है  ।  पिछन  साल  130  रुपये  कीमत  थी  ।

 ज  142  नवीन  फर्टिलाइजर  की  कीमत  aga  17  परसेंट  बढ़ा  दी  डी  जल  की  40

 ।  बिजली  पूरे  पसे  लेने  के  बाद  भी  किसान  को  मिले  या  न  मिले  इससे  सरकार  का  कुछ  ताल्लुक

 oad
 ं  ।  इनपुट्स  की  कीमतें  बहुत  ज्यादा  बढ़  गई  हैं  ।  पूरा  कस् मंगा  तो  बहुत  समय  लग

 जायेगा  |  लेकिन  मेरे  हिसाब  से  आपने  जो  142  रुपये  दिए  हैं  उसमें  से  22  रुपये  आप  वापिस  ले

 ते  हैं  बढ़ी  हुई  फर्टिलाइजर  को  कीमत  के  रूप  डीजल  की  बढ़ी  हुई  कीमत  के  रूप  में
 वर्ग  रह

 रह  ।  सही  मानों  में  आपने  उसको  120  रुपये  दिये  हैं  142  नहीं  ।  भाप  case  लगाते  है ंdar

 बार  का  ।  आप  कहते  हैं  कि  एक  एकड़  में  दस  क्विंटल  Far  होता  है  हालांकि  होता  नवदीं  दस

 टल  लब्रेज़  हर  किसान  के  vet  पदा  नहीं  होता  है  ।  लेकिन  इसी  लब्रेज़  पर  अगर  आप  हिसाब
 ;

 ताए  तो  142  रुपये  में  से  22  रुपये  भाप  वापस  ले  लेते

 ही  No  पी०  सी ०  क्या  बीमारी  उनमें  कोई  है  ऐसा  जो  किसान  से  हमदर्दी  रखता  हो

 ae
 की  प्रावलैम्ज  उसके  मसाइल  को  समझता  किसान  जो  मेहनत  खेत  पर  a

 a  _  उसका  अन्दाज॑  लगा  सकते  हों  ।  किसान  के  साथ  यह  हरगिज  इंसाफ  नहीं  हुआ  है  वह  मार्किट  ब

 a
 ता  है  तो  साठ  रुपये  में  उसको  सीमेंट  की  बोरी  मिलती  5-6  रुपये  किलो  चीनी  मिलती है

 क
 भी  ज़रूरियात  जिन्दगी  की  चीजों  की  उसको  ज्यादा  कीमत  देनी  पड़ती  है  ।  वह  खून  पसीना

 हाकर  गेहूं  पैदा  करता  दूसरी  खेती  की  चीजें  पदा  करता  है  ।  ए  पी०  सी ०  उसकी पैदावार

 ag  की  कीमतें  में  एयर  कंडीशन  कमरी में  बनकर  तय  करती  यहाँ  पर  उसके  द्वारा  पैदा  की

 गई  चीजों  की  कीमतों  का  फंस  होता  यह  भी  उस  देश  में  जिस  देश  में  अस्सी  परसेंट  किसान

 रहते  जो  देश  किसान  को  परिवार  पर  निर्भर  करता  जो  खन  पसीना  बहाकर  हमको  पदा

 थी

 करके  देता  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  142  रु०  आप  देंगे  लेकिन  कम  से  कम  जो  हिसाब  मैंने

 .  बताया  मैं  चाहूँगा  उसका  आप  sagas  कर  लें  और  बतायें  कि  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  उसमें

 _
 से

 22  ६०  आप  इन  कीमतों  को  वजह  से  वापस  ले  लेते  हैं  ?  मैं  जिस  कांस्टिट्यूएंसी  से  आता  हूं

 हजारों  एकड़  वहां  ऊसर  32  साल  आजादी  के  हो  आपकी  argo  सी०  To  Wize

 _  मुल्क में  आबादी  ag  रही  है  जमीन  की  जरूरत  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  आपने  ऊपर  को

 _  रिप्लेस  करने  के  बारे  में  कोई  कम  किया  है
 ?  ऐटा  जिले  में  आज  तक  सरकार  ने  5

 एकड़  ऊसर  रिप्लेस  नहों  किया  है  ।  जबकि  प्राइवेट  सेक्टर  के  हिन्दुस्तान  लीवर  ने  कम  से  कम

 100  एकड़  भावागढ़  क्षत्र  जहां  खार  जमीन  थी  कौर  खाक  नहीं  होती  एक  केमिकल  तथा

 ह
 करके  कमर-.कमर  तक  गेहू ंपैदा  कर  रहे  उन्होंने  एक  सोल्यूशन  तयार  किया  है  हिन्दु

 लीवर  मैं  उसका  भूल  रहा  अगर  उसको  फसल  पर  स्प्रे  कर  दें  तो  35  परसेंट  सील्ड

 बढ़
 जाएगी ।

 और
 वह  ateqaa  गवर्नमेंट

 हिसार
 से  मिलकर  उन्होंने  बनाया है

 ।
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 कॉंस्टोट्यूए सी  में  तजुर्बा  किया  है  कि  फसल  खड़ी  as  बाद  अगर  स्प्रे  रया  जाये

 गेहूं  मोटा  हो  जाता  बोल्ड  35  परसेंट  बढ़  जाती  है  ।  आज  पैदावार  बढ़ाने  की  ज  तत  है

 कौर  जब  भापके  यहां  एप्लाई  कोई  करता  है  तो  पहले  तो  आई०  सी०  ए०  भार०  के  तोर  रोगों

 से  गुजरे  तब  आप  उसकी  सेक्शन  देंगे  ।  आपकी  ही  यूनिवर्सिटी  से  मिलकर  उन्होंने  ag  सोल्यूशन

 तैयार  किया  फिर  भाप  रेड  ziqsa  को  क्यों  बढ़ा  रहे  हैं  ?  ant  आई०  सी०  ए०  गार  को
 करना  है  तो  जल्दी  से  तर  कर  लें  ताकि  दूसरे  साल  वह  पौपुलराइज  हो  और  35  परसेंट  यि टब में

 बढ़ोत्तरी  मिल  सके  ।

 सभी  भ्रखबार  में  पढ़ा  मैं  पहले  मी  भज  कर  चुका  हूं  कि  maa  रिसोर्सेज  हमारे

 होते  हुए  भी  हम  हजारों  रु०  आयल  इम्पोर्ट  करते  हैं  ।  मैंने  पहले  गी  कहा  है  कि  फूड  को

 _  पोरेदान  ने  एक  कमेटी  मुक़र्रर  की  थी  जिसकी  रिपोर्टे  है  कि  रायस  wa  जो  होता  है  जिसको

 _  पंजाब  में  गधे  भोर  घोड़  खा  जाते  उसमें  25  परसेंट  ऐडिनिन  आयल  होता  है  ।  *इस

 मायल  कमेटी  की  रिपोर्ट  है  जो  मोड़ने  रायस  मिल्स  हैं  उनके  साइड  वाई  सायड  ऐक्स ट्र  ana  पल

 लगाये  जायें  भर  राइस  बान  से  आयल  निकाला  जाय  तो  आपको  एक  पसे  का  भी  ऐडिनिन  आय

 इम्पोट  करने  को  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  ।  मगर  आपकी  समय  में  नहीं  प्राता  ।  मन्त्री  जी  को  ज

 फु संत  कम  होती  नीचे  से  जसा  नोट  भाया  उसी  पर  दस्तखत  करके  वापस  कर  देते  हैं  fas

 दफा  मैंने  कहा  था  आपकी  अन्डरटेकिंग  का  बुरा  हाल  एफ०  सी०  आई०  का  मैं  जिक्र  क

 चुका  हूं एक  आपको  एन०  go  ake  अपडेट  किंग  है  ।  मैं  फूड  कॉरपोरेशन  का  डायरेक्टर  था  ज

 मज  प्लान्ट  लगाने  की  बात  मैंने  विरोध  किया  कि  फरीदाबाद  में  काम  नहीं  होगा  ।  श्री  इ

 बाल  सिंह  उस  वत  चेयरमेन  थे मैंने  उसी  वक्‍त  एप्रोच  न्या  कि  यह  कामयाब  नहीं  होगा

 इत्तिफाक  से  उस  वक्त  जो  फूड  कार्पोरेशन  के  चेयरमन  थे  व  सेक्रेटरी  हो  आई०  To

 थे  ।  लिहाजा  उज्जैन  आयल  जो  सवा  दो  करोड़  रुपय  का  नुकसान  Go  सी ०  भाई०  क

 दे  चुका  भोर  मेज  प्लान  जो  बराबर  नुक़सान  दे  रहा  वह  इन  आई०  एक  एस०  साहब  ने

 चेयरमन  भीर  मैनेजिंग  डायरेक्टर  ने  सेक्रटरी  साहब  के  साथ  मिलकर  फूड  कारपोरेशन  जेसे  हाथी

 &  निकालकर  इस  गरीब  Uo  बी०  जो  जरा  अच्छे  ढंग  से  चल  रही  उसके  qs

 दिया  भीर  36  लाख  रुपये  कास्ट  मुक़र्रर  को  गई  ।  पहली  साल  में  उसमें  28  लाख  रुपये  का
 तू  प्रति

 सान  हुआ  भौर  इस  साल  32  लाख  का  नुकसान  हुआ  इस  तरह  से  60  लाख  66  हजार  |

 जी०  ayo  नुकसान  दे  चुका  है  16  लाख  की  प्लान्ट  में  ।  मन्त्री  जी  को  फुरसत  नहों है  यह  देखने
 क

 कि  कहां  बरबादी  हो  रही  है  ।

 ह

 5  लाख  रुपये  साल  मेज  प्लान्ट  नुकसान  दे  रहा है  जो  कि  आपने  मानें  kata

 दिया
 ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  इसे  मोहन  बेफरीज  को  क्या  दिया  ?  एफ०  सी०  भाई०  बहुत

 आर्गनाइजेशन  जिसको  26  करोड़  रुपये  सबसिडी  आप  देते  हैं  ।  उसको  100  करोड़  दे  देते

 एम०  बी०  को  बरबाद  करने  के  लिये  यह  उसे  क्यों  दिया  जबकि  भाप  जानते  थे  कि

 at परवा  2  करोड़  का  नुकसान  हो  वही  सैक्रटरी  केबिनेट  सेक्रटरी  हुए  ।  ऐसे  लो

 तरक़्की  होती  है  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  सवा  दो  करोड़  जिसमें  नुकसान  हो  रह  षा |  व

 झपने  इस  छोटी  सी
 aes  zion  कयों  दिया  ।  मुझ  तकलीफ  इसलिए  हो  रही  है  क  मैं उसका

 ख्वार साल  तक  चेयरमेन
 रहा
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 द

 ्  जब  मैंने  1971  में  चाज  लिया  तो
 इसमें कप्

 लाख  क
 नुकसान  था ।  जितनी

 डरटेकिग्ज

 sTrqay  गवर्नमेंट  आफ  इण्डिया  की
 ऐसा  मालूम  होता है

 यह  आपने
 बनाई

 हू
 रता

 के

 लि  हें  |
 पब्लिक  रिप्रि  जेन्टेटिव

 जो
 होता  उसको  अक्ल  नहीं  होती

 ।
 ैं  एम

 ०  बी०  भ  ०  की

 मिस  ल  से
 साफ

 करूंगा  कि  इसको  बनाने  वाला  afar  for  जेन्टेटिव  था  और  fae  करने

 वा  is  at  ०  एस०  था

 68  लाख  के  लाभ  में  ye  यह  मिली  थी  जब  मैंने  इसका  जाज  लिपा
 ।  पहले

 २०

 ही

 ie a amr
 ्  एस०  वहां  पर  थे  ।  पहले  साल  में  71-72  में  ही  54  लाख  का  प्राफिट  हुआ  Pike  197

 2  लाख  का  प्राफिट  हुआ  ओर  1973-74  में भी
 62  लाख  का  प्राफिट  हुआ  ।  भोर  197

 एक  करोड़  3  लाख  का  प्राफिट  हुआ  और  उसमें  भी  3  लाख  रुपया  आउट  स्टैंडिंग  थ  ।
 इस

 ॥ ह  से  आउट  स्टैंडिंग  को  मिलाकर  करोड़  6  लाख  का  प्राफिट  जब  मैंने  इसको  ट

 ।  जबकि  मैं  रिटायर  हो  उसमें  फिर  भाई०  To  एस०  तशरीफ  लाये  |  1975-76  में  इ

 सफ  77  लाख  का  प्राफिट  रह  गया  और  चाज  यह  लगाया  कि  चू  कि  10  जुलाई  75  को  चपर

 ने  10  पसे  बर्ड  की  कामत  कम  कर  दी  इसलिए  प्राफिट  कस  हो  गया  ।

 लगती  में  ये  लोग  माहिर  होते  हैं
 फाइल  को  उलट-पलट  करने  कागज  को

 इधर  से

 उधर  करने  हमारे  मिनिस्टर  साहब
 ने  तो  दस्तखत  मार  दिये

 और  कागज  को
 भेज  fear

 ॥
 हि

 mat  देखा  किसी  मैं  कि  faa  वक्‍त  10  पैसे  कम  ये
 '

 गये  a  तो  रा-मंटू  रियल  की  मत  साढे

 से  उस  बचत  कम  हो  चकी  थी  जो  कि  मंदे  और  दूसरी  चीजों  की  कोमल  थी  ।  आर  ढाई  प  से  मै

 मीटिंग  क  के
 इक नामी

 के  आधार  पर  कम  ताक  प्राफिट  बरकरार  रहे  मैंने  एक  प्रो फार्मा

 जारी  रखा  आज  भी  एम  ०
 बी  ०

 आई  ०  के  रिकार्ड  में  मौजूद  है  जो  at  यूनिट  में
 मौजूद  है

 ह

 जिसमें  जुलाई  से  लेकर
 नवंबर  तक  18  लाख  रुपये  Pate  के  aq  थे  ad HRa  हैं  कि  छः

 मही

 फिट  घटकर  17  लाख  रुपये  इसलिए  रह  गया  कि  ws  की  की  मत  में  दस  पसे  कम  किए  a
 tow  ee  WG  ु

 1

 दु

 क्
 से  इसलिए  कम  f.  x  गये  थे  कि  मैटीरियल  की  कीमत  कम  हो  गई  ay  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आप  को  यह  बताने  के  लिए  घण्टी  बजाई  है  कि  आप  पहले  दी  15

 ‘
 हम  का  समय  ले  चुके  हैं  ।  आप  बात  जारी  रखें  ।  मैंने  आपको  नहीं  रोका  है  ।

 |  श्री
 मलिक  एम०  एस०  go

 मैं  तो  अभी  दस  मिनट  बोला है  ।  यह  प्रोडक्शन

 र
 gt +  अभी  तो  मैंने  शुरू  नहीं  किया  है  ।

 '

 Sto  मधु  वण्डवते
 आपके

 भाषण  की  सराहना  के  लिए  ही
 उन्हांने  घण्टी  गनाई  थो

 ।

 थी  मलिक  एम०  एम०  ए  खाँ  मैं  सर्दी  बात्‌  कह  रहा  al  ि  at  के  पसंद  करने  या

 नाप
 पसंद  करने  से  ज्यादा

 ताल्लुक  नहीं  2  ।  मैं  अपनी  ड्यू ट्री  पूरी  कर  रहा  हूं  ।

 मैं  इस  बारे  में
 आंकड़े  देना  चाह  गा  ।  एस०

 alo  ago  को  1.6
 करोड़

 रुपये  का  प्राफिट

 wat
 लेकिन  जब  ee ‘age  ए  एस०  साहब  तशरीफ  तो

 कद  चंट कर
 17

 लाख  रह  गया ।
 उसके  बाद  1976-77 में  43  लाख  1977-

 po

 7  लीख
 1978-79  में में  4 46  लाख  ा  1979-§  Al  ™  i  Rt  दि  भार  1980-81 ae  45  लाख  रुपये
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 ष्  sife  eta  पजा  स  oe  रुपये
 का  प्राफिट

 तो
 1

 aq  at  उस  तके
 बाद

 पेंशन
 ms गौर  7  लाइनें  ओर  दी  गई  TR  मतलब  यह  हे  कि  इनके  वक्त  में  जो  प्राफिट

 वह  18  लाइनों पर  हुआ  ।

 ः  उसके  बाद  एक
 लिप

 एम०  पी०  जुलाई  में  एम०  बी०  आई०  के  चेयरमैन  मुक़र्रर  हुए

 होकर  ah  ata  उसेंफां  diez
 फिट  हुआ  1.70  करोड़  रुपयें  |  मैं  मन्त्री

 महोदय
 सें

 जानना
 a  हता  हूं

 कि  रुपये ू
 जादू  कसें  हुआ  कि  ए+  हीं  साल  में  प्राफिट  45  लाख  रुपए  सें  बढ़कर  1.70 4

 हो  गया  ।  यह  रुपयों  कहां  जाती  था  ?
 यह  जनता  के  खून-पसीने  का  पैसों  हैं  ।

 जब  मैंने  इंस  कम्पनी  की  चार्ज  लिंग  तो  इसके  daze  2.13  करोड़े  रुपये  के
 थे  ॥

 1975  में  जब  मैंने  चाज॑  तो  1.6  करोड़े  रुपये  के  प्राफिट  के  अलावा  करोड

 प  भाल ने के  एसेट्स  छोड़े  ।  मैं  कहना  चाहता  हु  कि  अगर  सरकार  पब्लिक  अन्डरटेकिंग  क

 Wat: BqTa ®t fa दिलचस्पी  रखती  at
 we

 सम्मान  जा  सकता  है  ।

 मुझे  गौरव  हैं  इसे  aia  का  कि  ै
 सबसे  पहला  आदमी  जिसने  एम०  बी ०  भाई

 «

 seat
 कों  20  परसेंट  बोनस  दिया  ।  जब  मेरे  जिनकी  मैं  बड़ी  सज्जन  करता  कौर

 जाज  फ़र्नान्डिस
 रेलवे  के  aa  जे  के  लिए  लड़  रहे  तो  वे  एम  ato  भाई०  की  मिसाल दे

 fe
 वहाँ  के  कलास  फोर  कें  लोगों  को  जो

 बोनस  मित्रता  वह  रेलवे  में  भी
 मिलना  चाहिये

 un ह  द्रास  में  इस  तरह  के  पोस्टर  देखे  ।  मैंने  क्लास  फोर  के  वकंत  को  600,  650  रुपये  की  सेले
 द

 दलाई  और  टेरी काट  की
 वर्दी  पहनाई  |  लेकिन  भाई०  ए०  एस०  साहब  ने  वहू  टेरीकाट  की  वर्दी

 डीन  ली  ।  उनका  कहना  था  कि  क्या  स्वीपर  को  भी  टेलीकास्ट  की
 वर्दी  पहनने  का  अधिकार

 मेंरा  दावा  है  कि  aks  सैक्टर  कभी  ay  पब्लिक  सेक्टर  का  मुकाबला  नहीं  कर  सकता

 ब्रेटेंलिया  एक  मल्टी-नेशंस  कम्पनी  है  ।  वहाँ  पर  स्ट्राइक  तो  उसके  aga  ने  मांग  को  कि  एम०

 to  आई  के  विकेट  को  जो  सैलेरी  भर  बीजिंग  मिलते  वे  हमें  मिलने  चाहिए  ।  ब्रिटेनिया

 पनी  ब्रेड  की  कीमत  बढ़ाने  के॑  लिए  लेफ्टिनेट-गवार  कों  प्रोपोज  fears  लेपफ्टिंनंट-गंवनेर

 पोज  कियां  कि  30  पैसे  कीमत  बढ़ी  दी  जाए  औरे  ब्रैड  की  किसे  ढाई  रुपए  कर  दी  जाए

 Wat
 rar

 इसके  मुकाबले  में  पब्लिक  अ  डरटेंकिंग  के  चेयरमन  एक्स-एम  पी०  ने  लिंखकर  दिया  कि  ats

 कीमत  पर  ही  हैम
 1.70  करोड़  रुपये  का  प्रॉफिट  कर  सकते

 हैं
 ।

 ane
 बी०  Hse  में

 ara
 भी

 बर्क़े  की  20  परसेंट  saa  दिया  जाती  है  ।  मैं  है हैं
 आफिस  के  act  को  भी  20  eae

 बोनस
 देता  था  ।  पर  आज  हैड  आफिस  के  वंकर  कौ  20  परसेंट  बोनस  नहीं  मिलें  रहा  2  जिसका  मुझ

 ख  है  और  आप  कोई  देख  है  ?  कोई  देखने  वाला  नहीं  है  ।  वही  लोग  ऐडवाइजर  उ

 मेरे  जमाने  में  लीगल  ऐडवाइंसे  देता  हैं  कि  हैंड  आफिस  में  20  परसेंट  बोनस  दिया  जा  सकता

 तरही  खोंगल  ऐडंवाइजर  जब  मैं  चला  उससे  लीगल  एडवाइस  मांगी  गई  तो  उससे  में  ने  जग

 ट्रैक्टर  ने  लिखे  लिया  कि  20  परसेंट  बोनस
 नहीं

 दियां  जां  8.3  परसेंट  दिया
 द

 पक  ता  वहं  अभी  भी  वहाँ  है  देख  लीजिए फाइल  मंगा  केर  ।  मिनिस्टर  साहबं  कोई  नोट
 कर

 रहे  हैं
 या  कोई  है  ही  नहीं

 ae  करने  बालों  ?  वही  सिंगल
 ऐड वा इंजर

 मेरे  जमीनें  में  यंह
 ऐड वा  इंस

 देता  हैं  कि  है
 ड  arfea  के  बगैर  की  20  परंसेंट  बोनस  दिया  जा  संकेत  मेरे  चले

 भाने ने  के  बाद

 क
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 मैनेजिंग  डा  रने  उससे  कि  8.3  परसेंट  दिया जा  सकता WP  ह ।  लिहाजा  एक  ही
 कम्प

 ग
 एक  उकेर  20  परसेंट  aaa  दूसरा  J  प्  यह  हो  रही  है  ।  क्यों  उनके  साथ

 इस  किस्म  की  नाइ  साफियां  फरमा  रहे
 3?

 क  मुझ  माफ  करे  मेरे  बुजुर्ग  ऐसी  बढ़िया  कम्पनी  जो  डिबिडेड  20  परसंट  बोनस

 रया एगसपशन  हो  रहा  जनता  पार्टी  ने  इसको  स्माल  स्केल  इडस्ट्री  में  बाल

 हमारे  चौधरी  साहब  इसके  कुछ  खिलाफ  ऐसा  मैंने  सुना  है  वह  चाहते  थे  कि  इसको  स्टेट  को

 दिया  जाय  ।  लिहाजा  इसको  स्माल  स्केल  इडस्ट्री  डिक्लेयर  कर  दिया  ।  सारा  डवलपमेंट  रुक  गया  ।

 ा  एबसपंदान  प्रोग्राम  सारा  रुक  गया  ।  मैं  निवेदन  करूंगा  मिनिस्टर  साहब  जरा  नो

 जनता  पार्टी  के  इस  भंडार  को  रिवाइज  करवा  दें  जिससे  कि  जो  एक्सपर्ट  है  वह  जारी  र

 मैं  जब  आया  तो  इसका  पंपिंग  पेपर  करोड़ों  रपए  का  खरीदा  जाता  था  ।  मैं  प्रोजेक्ट  संया

 सके  भाया  कि  इसका  प्रोजेक्ट  लगा  दिया  जाय  ।  उससे  भोर  प्राफिट  बढ़  जाता  ।  जो  मिडिल में

 tr sifmiz Ral Az

 वह  अगर  अपनी  फैक्ट्री  लग  अपनी  मशीनरी  हो  जाती  तो  वह  हमको  मिलता

 ी  तरह  यीस्ट  को  मोनोपली  है  एक  कम्पनी  की  ।  थे  सब  सांठ-गांठ  किए  रहते  हैं  ।
 मैंने  प्रोजेक्ट

 नाया  थाਂ  "(saaata ) oa )  है  न  राज  ?  वर्दी  तो  राज  मैं  चाहता  मेरी  इयान  है
 ie OR Ri wi ex खोल  दू  ।  यीस्ट  की  मोनोपली  एक  कम्पनी  है  यीस्ट  का  प्रोजेक्ट  बना  हुआ  तेयार  है  कम्पनी

 अगर  मैं  दो  साल  भर  रहा  होता  तो  दोनों  फैक्ट्रियां  ले  आता  ।  बिस्ट  का  भी  प्रोजेक्ट  बना

 रखा  राजग  पेपर  का  प्रोजेक्ट  बना  |: है  रखा  है  ।

 इसी  तरह  के  बारे  में  दिल्‍ली  के  बहुत  से  लोगों  को  याद  होगा  ।  मैंने  नान  तयार  कराया

 इसलिए  कि  जो  भाफिस  जाने  वाले  हैं  उनको  ईजी  फूड  मिल  जाय  जल्दी  से  ।  सिफ  एक  रुपए

 एक  पैकेट  था  ।  कॉलिन्स  के  अन्दर  एक  रुपए  का  एक  था  ।  तीन  दिन  तक  खा  थकते  थे  ।

 अंगीठी  पर  गरम  किया  भोर  फ्रेश  हो  जाता  चार  भाने  को  सब्जी  लेकर  खा  सकते  ८

 q
 नान  का  प्लान्ट  भी  बेच  दिया  हमारे  ako  पु  एस०  के  आफिसर  ने  नान  बनाना  यो  दूर  रह

 a

 i
 सान  बनाकर  बेचे  भी  ।  उन्होंने  नान  का  प्लान्ट  ही  बेच  दिया  ।  मैंने  पी-नट  वाटर  wl  पार

 far
 ।  उन्होंने  पी-नट  वाटर  का  मी  फन्दा  काट  किया  ।  मैं  जानता  हूं  आपके  पास  फु संत  कम  है

 गिर  जरा  देखिए  तो  सर्दी  कि  यह  हो  कया  रहा  है  ?  आप  शायद  as  मन्थली  रिव्यू  करते  हैं

 रिव्यू क  ते  हैं
 ?  ये  मुख्य  चीजें हैं  जिससे  कि  भारी  नुकसान है

 मेरी  राय  है  कि  अगर  पब्लिक  अ  डरटेकिग्स  को  मजबूत  करना  उनको  बढ़ावा  देना  दै

 सही  लाइन  पर  लाना  है  तो  आफिदियल  और  और  सान-आफिश्यल  में  भाप  कॉम्पिटीशन

 कीजिए  ।  दो  कम्पनियों  में  आपके  चेयरमैन  हैं  ।  मेरा  कहना  दे  कि  चेयरमैन  को  पावस  मुक़र्रर

 कीजिए  ताकि  आपस  में  काम्पीटोदान  हो  ।  यह  मेरा  प्रोपोज  है  ।  यह  केवल  भाई ०  एस०  यां

 भी  यह दूसरे  आफिसर  ही  जो  हैं  उनकी  यह  जागीर  नहीं  है  ।  जो  पब्लिक  के  भेजे  हुए  लोग  हैं  व

 का  र  सकत ेहैं  और  ईमानदारी  मेहनत  कर  सकते  हैं  ।  इसीलिए  मैंने
 एम ०

 To  भाई०  को
 a

 मिसाल nes
 मैं

 दो  मिनट  भोर  लू  गा  ।
 Bn  Oo
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 मैं  दो  मिनट  में  खत्म  कर  रहा  हूँ  ।  मैं  बेकार  बात  नहीं  कहता  ।  मैं  चाहत

 नो  पब्लिक  सेक्टर  उसमें  सिफ  उसकी  ही  जागीर  न  बने  बल्कि  मुल्क  के  अन्दर  जो  और  लोग

 2 जोकि  सेवा  कर  सकते  हैं  उनको  भी  मौका  मिले  दूसरी  बात  यह  है  कि  कुछ  ऊपर  के  जो  ऐसे

 चेयरमन  होते  विदाउट  हैकर्स  ऐंड  उनको  रखने  से  क्या  बात  आप  चेयरमेन  तो

 मुक़र्रर  करें  लेकिन  उसके  हाथ-पर  काट  दें  तो  कया  फायदा  होगा  ?  एम ०  बी०  आई०  में  यह  हो

 रहा  है  ।  चेयरमेन  कोई  आडर  भेजता  है  तो  मैनेजिंग  डायरेक्टर  कहता  है  इसको  फेंक  दो  ॥  मैं  यह

 जानना  चाहूंगा  कि  एम०  बी०  ago  में  चेयरमैन  ने  कितने  asx  दिए  और  उसमें  से  कितने

 प्ली  मेंट  हुए  ह  वहां  पर  चेयरमेन  कुछ  ।  लखता  है  तो  मैनेजिंग  डायरेक्टर  उससे  उठाकर  रद्दी  की

 करी  में  फेंक  देता  इसलिए  अगर  भाप  कोई  चेयरमैन  मुक़र्रर  करते हैं  तो  उसके  हाथ
 ता

 हाथ-पेर  जोड़कर  मुक़र्रर  कीजिए  ।
 मैं  यहां  पर  किसी  को  कोई  बुराई  नहीं

 ह  मैं  तो  चाहता  हूं  कि  कंपीटिशन  क्रिएट  हो  मालूम  हो  सके  कि  वह  भ

 सकते  हैं  या  नहीं  ।  थ्

 ब  आखिर  में  मैं  आपका  बहुत  मशकूर  हूँ  कि  आपने  मुश्क  काफी  टाइम  दिया  ।  शु  = के  साथ

 fe
 हदो  अपनी  बात  खत्म  करता  हूं  ।

 है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दण्डपाणि  ।  आपके  दल  को  16  मिनट  का  समय  दिया  गया  है  ।

 क
 भी  सी०  टी ०  दण्ड पाणि  :  हम  कृषि  मन्त्रालय  के  ia  दर  उ  रवा

 कर  रहे  जिसमें  विधिवत  राज्यों  द्वारा  भेजे  गये  ates  दिए  गए  हैं  ।  जहां  तक  राज्य  सरकार

 दवा  भेजेगा  आंकड़ों  के  संकलन  का  सम्बन्ध  मु  स्वयं  सन्देह  है  कि  क्या  वे  सही  भी  हैं  या

 क्योंकि  कृषि  मन्त्री  राब  बीरेन्द्र  सिह  ने  एक  बार  एक  समारोह  में  कहा  था

 ज्यों  के  खाद्य  उत्पादन  के  दावे  बढ़ा-चढ़ाकर  दिखाए  गए  हैं  ।  अतः  राज्यों  द्वारा  केन्द्र  को
 भेजे  गये

 कड़े  बढ़ा-चढ़ाकर  हो  सकते  हैं  ।  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  राज्यों  द्वारा  किए  गये  मां

 tl i
 ही  हैं  या  मैंने  सोचा  कि  मुझ  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  करते  समय  इनका  उल्लेख  कर  "

 fea  ॥
 क

 यह  तो  सुविदित  है  कि  कृषि  एक  राज्य  विषय  दै  ।  केन्द्र  तो  केवल  कुछ  नीतियां
 तेयार  कर

 at सकता  है  और  राज्यों  को  निगह  दे  सकता  है  ।  इसके  केन्द्र  के  पास  अपनी
 तैयार  की

 '  कौर  राज्यों को  मेजी गई
 नीतियों  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  की  aratfeate  को  जाँच  करने  कोई

 eae  संस्थान  नही ंहै  ।  यद्य प  राज्य  के  मन्त्रियों  से  समय-समय  पर  चर्चाएं  चलती  रहती

 फर  भी  बहुत  से  राज्यों  को  कार्य  निष्पत्ति  सन्तोषप्रद  नहीं  है  ।

 |
 ः

 जहां  तक  भाहमनिमंरता  का  सम्बन्ध  यह  बताया  गया  है  कि  हमने  1966  में  103  ल

 टन  खाद्यान्नों  का  आय।त  किया  था  ।  sa  हम  अन्य  देशों  को  खाद्यान्न  मेज  सकते  हैं  जिसके  लि

 दन समस्त  देश  और  संसद  किसान  समुदाय  की  ऋणी  है  परन्तु  आज  किसानों  की  क्या  दशा  है  ?

 प्रतिदिन  उनके  कणों  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।  किसान  वास्तव  में  कंगाल  होते  जा  रहे  हैं  सर  र  को

 इस  पर  चार  करना  चाहिए  भर  कोई  अन्य  उपाय  ढूढना  चाहिए  क्योंकि  कृषि  कोई  रे  ret

 है  यह
 तो  एक

 ऐसा  उद्योग  है  जो  अधिक  रोजगार  जुटा  सकता  है  ।  केवल  इतना  ही
 नहीं  ।  यह

 एक

 Oo  ia
 2  43
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 ललच  उद्योग  :
 जो  कि  देश  की  seq  ars fa  THI  गतिविधियों  के

 लिए  उत्तरदायी  यहां  तक  कि

 विवरण
 मे  वी पह  कहा  गया  दै  जिसे  मैं  उद्धत  करता

 क  faq  ति राष्ट्रीय  उत्पादन  का  40  प्रतिशत
 कृषि

 से  आता  60
 प्रतिशत  से  arf

 कौर  देश  की
 कायें  रत  जनसंख्या  का  70  प्रतिशत  ऋषि

 पर  निम्र  क  11%,  अत

 थ इसे  भारतीय  अथ  व्यवस्था  की
 जननी  कहना  उचित  ही

 ,  जैसा  कि  राव  बीरेन्द्र  सिह  a  भारतीय  कृषि  सांख्यिकीय  स्मिति  का  घाटन  करते

 भकारी  नहीं aan
 कह

 उनके  भ्षनुसार  भारतीय  अथ-व्यवस्था  को  यह  जननी  अपने  aaa
 दें  ्

 है  ।  मैं  यहां  पर  उनके  कथन  को  उद्धत  करता  हूं  उन्होंने  कहा  था

 थ  में  कृषि  अभी  भी  अपने  आप  में  लाभ जन्य  भोर  भात्मनिमभरता  कं  अवस्था  में

 नहीं  पहुँची  है  ।''

 इतने  दिनों  तक  उन्होंने  हमारी  जननी  की  परवाह  नहीं  की  है  ।  ऐरा  सरका

 दन  है  कि  ag  उचित  san  उठाए  क्योंकि  इन  तमाम  दिनों  में  हम  यही  चर्चा  करते  रहे  म

 पर  पह  कहते  रहे  हैं  कि  कृषि  हमारी  व्यवस्था  की  रीढ़  को  हड्डी  g  और  इसलिए  हमें  इसकी

 रक्षा  करनी  चाहिये  ।  हमने  इन  सब  बातों  पर  चर्चा  की  ।
 परन्तु  इसका  क्या  ठोस  परिणाम

 निकला
 ?  मेरे  विचार  जेसी  कि  आशा  की  गई  ऐसा  कोई  सुधार  हुआ  नहीं  है

 ।  मैं  यह  तो
 न

 ad!
 कहता  हुँ  कि  कुछ

 भी  नहीं  किया  गया  कुछ  सीमा  तक  तो  हुआ  परन्तु  आद्या  के  अनुकूल न

 हुआ  है
 ।  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  वह  कुछ  डोस  का्यवाद्दी

 alt  इस  पहलू

 नवीन  दुष्टि  से  विचार  करे  तो  मालिक  अच्छा  होगा  ।

 ः

 जहां  तक  मलय  नीति  जसे  अन्य  मामलों  का  सम्बन्ध  है  सभी  सदस्यों  ने  इसका  उल्लेख

 है  भीर  कहा  है  कि  उन्हें  कृषि  उत्पादों  के  लिए  उचित  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल
 रहे  क

 1970-71  तथा  1979-80  के  बीच  कृषि में  काम  भाने  वाली  वस्तुओं  के  मूल्यों  मे ं1 128  Ok
 भी  अधिक  की  वुद्धि  हुई  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  उर्वरकों  की  कीमतों  में  95.4%  की  र्व  हुई

 =
 ।  बिजली  लागत  में  125.6%  की  वृद्धि  हुई  ह्  कीट नाश  दवाइयों  के  मूल्य  में  172.  2%

 xfs  हुई  है  तथा  ड़ीजल  की  क़ीमतें  220.8%  बढ़ी  हैँ  ।

 ्
 ह

 ये  आंकड़े  कृषि  में  क।म  आने  बाली
 वस्तुओ ंके  मुल्य में  हुई  वृद्धि  गेंदबाजी  हैं  जब़कि  उनके

 eer का  लाभकारी  मुल्य  बहुत  कम  है  ।  सरकार  ने  कृषि  मूल्य  आयोग  नियुक्त  किया  हुआ

 उसके  द्वारा  कुछ  मापदण्ड  अपनाया  जाता  है  जिसकी  घोषणा  की  जाती  है  जो  कृषकों  की  आकांक्षा 1

 को  पूरा  नहीं  करता  है  ।  कृषि  मूल्य  आयोग  दि ली  में  ही  बैठा  हुआ  है  ।  बहुत  से  लोग  यह  शिकार

 करतें  हैं  कि  इस  आयोग  में  कृषकों  की  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  जाता  केवल  कुछ  तकनीशियन

 भ्
 तथा  अन्य  ब्यक्ति  जो  आंकड़ों  का  हिसाब-किताब  लगा  सकते  हैं  वे  कृषि  मूल्य  आयोग  में  बेठ  हैं

 कि  कुछ  मुल्यों  की  घोषणा  करते  हैं  ।  इसलिए  मेरा  यह  सुभाव  है  कि  प्रत्येक  राज्य  की  समस्याएं

 भलाई-अलग  होती  हैं  ।  इस  प्रकार  के  आयोगों  को  प्रत्येक  राज्य  में  स्थापित |

 sag  eal  हैं
 किया  जाए  ।

 seers

 गे  आवश्यकताएं  भी  प्रत्येक  राज्य  में  अलग-अ  al
 उदाहरण के

 तौर  पर
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 afi  लालडू  राज्य  में
 हमारे  ae मुख्य

 मन्त्री  कहते  गन्ने  तथा  धान  के  लिए  ा  मूल्य
 देने

 को  तेयार  हूं  ।
 लेकिन  कृषि  मूल्य  आयोग  मेरे  माग  में

 बाघा
 बनता  >  ।  मैं  arfas

 देने  को  स्थिति  में
 नहीं  हू  पी क  हमारे  मन्त्री  महोदय  श्री  आर०  वी०  स्वामीनाथन  इस  सम्बन्ध

 जानते  हैं  क्योंकि  व्  हमारे  ही  राज्य  के  ।  हमारे  मुख्य  मन्त्री  महोदय  यह  बात  कई  बार  कह
 चने

 हो  सकता  है  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  मन्त्री  महोदय  मी  इसी  प्रकार  के  वक्तव्य  देते  *  हे  हों  ।  ,

 इस  सम्बन्ध  में  detta  सरकार  राज्य  स्तर  पर  कृषि  मूल्य  आयोगों  को  नियुक्त  करने  के  सम्बन्ध  में

 कोई  निक्षेप  क्यों  नहों  ले  सकती  जिससे  कि  वे  स्थानीय  कृषकों  की  मांगों  को  पूरा  कर  सकें

 बहुत  से  सदस्यों  ने  इस  सदन  में  यह  कहा  है  ।  मेरे  राज्य  में  अर्थात्‌  तमिलनाडु  में  आज  भी  किसन

 को  गिरफ्तार  fray  जा  रहा  है  ।  4,000  से  अधिक  किसानों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है

 उनकी  सम्पत्तियां  कुड़क  कर  ली  गई  हैं  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  स्पष्ट  दादों  मे  यह  जानना  चाहूँगा  कि

 बया  ag  सच  है  कि  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  ने स्तर यं  विधान  सभा  में  कहा  था  कि  केन्द्रीय  स

 की  ओर  से  पह  निदेश  दिया  गया  है  alt  उसी  के  '  कारण  किसानों  के  विरुद्ध  वह  कार्रवाई  ्

 जा  रही  है  तथा  उनकी  वस्तुओं  को  जब्त  किया  जा  रहा  दै  तथा  कुड़क  की  गई  है  ।  बया  राज्य

 सरकार
 को  इस  प्रकार  की  निदेश  जारी  क्रिया  गया  है

 नहीं
 ?

 क  खेतिहर  मजदूरों  को  उपयुक्त  मजूरी  नहीं  मिल
 रही  है  जोकि

 राज्य
 सरकार  द्वारा

 रित  की  गई  है  ।  आजकल  उनकी  स्थिति
 बंधुआ  मजदूरों

 जैसी  है  ।
 बहुत  से  क्षेत्रों  में  तथा

 क्षेत्र  में  भी  उनको  उपयुक्त  मजदूरी  नहीं
 मिल  रही  है

 जो  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  fauife

 गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  सरकार  से
 यह  अनुरोध  करता  हू  कि  इस  विषय  में  केंद्रीय य  कानून

 बनाया  जाये  ।  खेतिहर  भजदूर  सदा  मजदूर  ही  रहता  है  उसकी  पत्नी  उसके  ब्रंच  सभी  मऊ

 रहते  हं  ।  बहुत  वर्षों  से  ने  मजदूर  ही  हैं  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता
 हु

 कि  उनके  f
 :

 ध  ;
 पृथक  कल्याण

 बोर्ड  होना  चाहिये
 ।

 खेतिहर  श्रमिकों  के  लिये  कुछ  उपकर  लिया  जा  सक
 ा

 दे  जिससे
 उनका

 fea  हो  सके  ।

 भाई०  आर०  डी०  पी०  aaa  आवंटित  करता  है  ।  ग्रामीण  रोजगार  योजना  की :

 अवस्था  की  गई  है  ।  इस  बारे  में  मैंने  सुबह
 भी  एक  प्रम  पूछा

 था  ।
 इस  कार्य  के  लिए  आवंटित

 ई  धनराशि  को  भी  में  अन्य
 कार्यों  पर  बचें  कर  दिया

 गया  करोड़ों  रुपयों
 की  क्या  ा

 घर  उधर  कर  दी  गई  है  ।  ज्ञात  नहीं  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  ब्या  करने  जा  रही  दे  ।  योजन

 area  ने  उनके
 पिछड़ेपन  कौर  उनकी  स्थिति  का  पहा  लगाने  के  लिए  शिवराम  आयोग  नियु

 _  किया
 था  ।  योजना  आयोग  शिवराम  आयोग  की  रिपोर्ट  चाहता

 था  |  शिवरानी  आयोग  ने  भ  त

 समिति  मद्रास  =
 आफ  डेवलप्मेंट  स्टड़ीज  नियुक्त कर  दी  ।  उसकी  धमंपुरी  अर  राग नाडु

 जिलों
 में  down  हुई

 ।  हमारे  मंत्री  रामनाड  के  हूं  उस  समिति  ने  सर्वेक्षण  किया  तथा  एक  रूप

 जिसमें  कहा
 कि  धनराशि

 को
 दुरुपयोग  fa  गया

 था
 ॥  क

 रोड़ों  रुपयों  की  राशि  का  दुरुस्त

 कि  या  गया  |  इस  बारे
 में  ै  इकानामिक  टाइम्स  से  कुछ  उद्धरण  देना  चाहता  हू

 स्टडीज
 व

 मिलना  के  रामनाड  और  धामपुर  जिलों  में  मद्रास  इंस्टीट्यूट  आफ  डंवेलप्में

 ऐसा  किया  ।  जो  निष्कर्ष  निकले हैं  इनसे  asaya  होता  है  ।  लक्ष्य  ग्रुप
 क  का  निर्धारण

 लगता  रहा  नि  तथा
 आं

 ae  क  स्थिति  वाले  अध्यापकों
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 म्याना
 hh  सरकारी  अधिकारियों  द्वारा  उठाया  गया  2  ।  इतनी  घटिया  किस्म  मनोज

 कि या  गया  कि  श्रमिकों  ने  उसे  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  रिपोर्टे  में  कहा  गय

 कार्यक्रम  की  अवधि  के  दौरान  निधंन  ग्रामीणों  की  ऋण  ग्रस्त ता  वास्तव  में  बढ़ी
 अधिक  धनराशि  बर्बाद  करने  से  पूर्व  इन  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  का

 surat
 के

 अर्थशास्त्रियों  के  दलों  और  अन्य  विशेषज्ञों  दारा  मूल्याकन  किया  जाना  चाहिए 1"

 ह्

 ड
 रिपोर्ट  इकानामिक  टाइम्स  में  प्रकाशित  हुई  केन्द्रीय  सरकार  ने  मी  राज्य  सरकार

 को  चेतावनी  दी  थी  ।  मंत्री  महोदय  राव  वीरेन्द्र  fag  ने  कहा  है  कि  केन्द्र  दोषी  राज्यों  के  विरुद्ध ही

 कायें  ही  करेगा  जो  कि  29  मैच  1982  के  इकानामिक  टाइम्स  में  प्रकाशित  हुआ  है  ।
 क

 इस  संस्थान  को  रिपोर्ट  के  अनुसार  तमिलनाडु  सरकार  ने  बहुत  बड़ी  गलती  कं

 उसने  ग्रामीण  विकास  कार्यों  के  लिए  निर्धारित  को  गई  धनराशि  का  दुरुपयोग  किया  भ
 श

 |  महोदय  से  यह  जानना  टू  गा  कि  राज्य  सरकार  के  विरुद्ध  सरकार  का  काय  वाही

 करने  का  विचार है
 ।

 मैं  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  मुदे  पर  बात  करना  चाहूं  गा  जिसका  उल्लेख  मंत्री  महोदय  ने

 fi  भी कथा  हैं  ।  वहू  है  वितरण  मूल्य  ।  तमिलनाडु
 में

 कुछ  अजीब  बातें  हो  रही  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार

 भाटा  मिलों  को  मूल्य  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  23  अप्रेल  1981  को  यह  सभी  राज्यों  पर  ला

 ही  ती  किन्तु  तमिलनाडु  सरकार  मेदा  भर  सूजी  के  मूल्यों  में  और  अधिक  वृद्धि  करना  चाह

 risa  मिल  मालिकों  ने  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  तो  उसने  उनसे  कहा  कि  उन्हें  उसी 2

 F
 aq  अतिरिकत  afg  की  माँग  केन्द्रीय  सरकार  से  करनी  चाहिए  ।  मेरा  विचार  है  वे  मंत्री  महोदय

 मिले  होंगे  समृद्ध  अधिकारियों  से  भी  मिले  होंगे  ।  उन्हें  केन्द्र  से  कुछ  नहीं  मिला  तथा

 बापस  चने  गये  ।  इसके  बाद  फिर  राज्य  सरकार  ने  इस  मामले  में  सिफ  रक्ष  की  ।  उसने  5  अक्तूबर

 981  को  अधिसूचना  के  ढारा  मंदा  गौर  सूजी  के  मुल्य  बढ़ाने  की  अनुमति दे
 पावली  से  पहले  किया  गया  जिससे  कि  मिल  मालिक  धन  कमा  सकें  ।  मैं  इसे  दस्तावेजों  के

 न
 द

 jg  कर  सकता  हू  कि  सत्तारूढ़  पार्टी  ने  मिल  मालिकों  से  लाखों  पए  लिए  तथा  उनको  मू

 बढ़ाने  की  अनुमति  दे  दी  ।

 इन  सब  बातों  को  जानकर  मैंने  खाद्य  विभाग  के  सम्बद्ध  अधिकारी  को  एक  पत्र  लिख

 _  कयोंकि मंदा  और  सूरी  के  मुल्यों  में  वृद्धि  के  लिए  केन्द्र  सरकार  की  अनुमति  होनी  चाहिए

 :
 we

 मैंने  अधिकारी  को  लिखा  क्योंकि  उसे  समय  मंत्री  महोदय  राव
 बिरेन्द्र  सिह  भारत  में  नहीं

 शे  ड
 ह  मारत  से  बाहर  गए  थे  सचिव  भी  यहां  नहीं  थे  ।  मैंने  समाप्त  संयुक्त  सचिव  को  अथव

 el  अन्य  अधिकारी  को  पत्र  लिखा  ।  मैंने  उसे  लिखा  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  नहीं  दी  जान

 क्योंकि  राज्य  सरकार  ने  मंदा  और  सूजी  के  मूल्यों  में  पू  अनुमति  प्राप्त  किए  वृद्धि  कर  दी  है

 किन्तु  मुझे  नहीं  पत्ता  बाद  में  क्या  हुआ
 ?  क्या  राज्य  सरकार  भर  मंत्रालय  के  अधिकारियों  के  बीच

 कोई
 सांठ-गांठ  थी  अथवा  क्या  था  ।  उसकी  अनुमति  दे  दी  गई  दीपावली  के  अवसर  पर  लोगों

 गे  खूब  लूटा  गया  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  किं  इसकी  wae  की  जाये  ।  यह

 गर्भ  मामला
 है

 और  मैं  इस  मामले  में  विस्तृत  जानकारी  एकत्र  कर  रहा  हू  यह  गम्भीर
 मामला

 तथा  मन्त्र  महोदय  को  इस-बात  क  बच  करनी  चाहिए  fa  अधिकारियों  ने
 इसको  अनुमति
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 केक
 इस  बारे  में  पव किस  वकार  दे  दो जबकि  राज्य ज्य सर

 मम्

 fa  प्राप्त

 नहीं की  थी

 अब  मैं  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  का  उल्लेख  करूंगा  ।  सभा  के  दोनों  पक्षों  ea

 से  व्यक्तियों  ने  इस  संस्थान  के  mt  में  कहा  है  ।  यह  सच  है  कि  इसने  उल्लेखनीय  काय

 या  किन्तु  साथ  ही  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  इसमें  पारस्परिक  राजनीति  कौर  गुट

 हु  अधिक  बहुत  से  लोगों  की  पदोन्नति  और  नियुक्तियाँ  धम  भोर  क्षेत्रीयता

 के  आधार  पर  हुई  हैं  ।  यह  बुराई  बन्द  होनी  चाहिए  ऐसे  कई  मामलों  बारे  में  जानता  ह्

 _  तथा  मैंने  यह  मामला  उठाया  मी  था  ।  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  एक  मामले  जिस  पर  मैंने

 _  अधिकारियों  के  साथ  बता-चीत  भी  की  अधिक  जानकारी  दें  ।  बहुत  से  कर्मचारियों  को  दबाया

 गया  ।  इस  मामले  में  मैंने  भारत  सरकार  के  संयुक्त  सचिव  श्री  य०  एन०  राब  से  पत्र  की  कापी

 मांगी  थी  ।  कर्मचारियों  के  बारे  में  एक  विशेष  मामले  पर  मैं  बात  करना  चाहता  था ।
 श्री  राव

 ने  अधिका  रियों  को  पत्र  लिखा  जिसमें  कहा  कि  अमुक  पत्र  के  सन् दम  में  आप  अमुक  पद  के  अधि

 कारी  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  एक  विशेष  ब्यक्ति  का  हवाला  दिया  ।  यदि  वह  किसी  व्यक्ति  विशेष  के

 पत्र  का  हवाला  देते  हैं  तो  उस  व्यक्ति  को  ag  जानने  का  अधिकार  हे  कि  उसमें  क्या  लिखा है

 जब  मैने  श्री  य०  एन०  राव  से  पूछा  कि  उसमें  क्या  लिखा  है  तथा  सम्बन्धित  प्रक्रिया  और  नियमों

 की  प्रति  मांगी  तो  श्री  राव  ने  कहा  कि  मुक्त  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  ऐसे  मामलों  में

 जो  सरकारी  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  उसके  अनुसार  इस  प्रकार  के  पत्र  व्यवहार  की  प्रतियाँ  देने

 की  अनुमति  नहीं  है  ।”  मैं  जानना  चाहता  था  कि  विभाग  की  कठिनाइयां  क्या  हैं  तथा  पत्र  में  लिखा

 है  ,  किन्तु  उन्होंने  यह  देने  से  इन्कार  कर  AIvag  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  भरी

 aq ae zy

 थान  है  इसकी  विकेन्द्रीकरण  जाना  चाहिए  ।  प्रत्येक  राज्य  में  इसी  प्रकार  का

 दी

 चाहिए  जिससे  कि  विभिन्‍न  क्षेत्रों  से  आने  वाले  बानियों  के  साथ  कोई  भेदभाव  न

 सके  ।  हम  जानते हैं  बहुत  से  लोगों  ने  कर  ली
 है

 तथा  बहुतों  ने
 आई०  सा०

 :  to  से  पपनी  नौकरी  छोड़  दी  है  क्योंकि  उसमें  निहित  स्वाजे  aga  हो  गए  हैं  ।

 Te  ओ ०  a इस  संस्थान  को  बाहर  अभी  यु०  एन०  Bo  पी०  और  एफ०
 a

 भार  विदेशी  धन  प्राप्त  होता  है  ।  इन  संगठनों  द्वारा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  क  न  दिया

 ज्ञात  नहीं  यह  संस्थान  प्राप्त  धनराशि  का  पूरा  लेख-जोखा  रखता है
 अथवा  नहीं  |  इसकी

 सस्  य  समिति  द्वारा  जांच  की  जानी  जरिये  ।

 भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  नदी  जल  के  बारे  में  महत्वपूर्ण  मामले  का  उल्लेख  करना

 चाहूंगा  ।  हम  गंगा-कावेरी  लिक  और  अन्य  परियोजनाओं  की  बात  करते  हैं  किन्तु  जहां  तक भ  रत

 केवल
 का

 सम्बन्ध है  हमने  अपने  जल  संसाधनों  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  किया है  ।  अभी  तक

 प्रतिदिन  जल  साधनों  का  उपयोग  किया  गया है  ।  Ve  का  अमी  उपयोग  नह  किया

 ailer जा  सका  ।

 oul
 को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  तथा  गंगा-कावेरी  लिक  योजना

 क्रिया रिस  जाता  चाहिए  fi
 जिससे  इसका

 लाभ  नीचे  दक्षिण  को  ओर  तथा
 सूखा

 mag  क्षेत्रों
 ह  _ अ ि

 को  लाभ
 मिल  सके  अ
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 अन्त  भी  ry  को  ही  संपत्ति  बनाया  जाना
 चाहिए

 ।  मेरे  क्षेत्र
 ass

 में

 पश्चिम
 हाः
 की  आर <  बहने  वल  arate  वे के  ला  राज्य  से  ह  जल  नष्ट  हो

 x,
 रहा  यदि  इसे  कोयम्बटूर  जिले  की  ओर  मोड़  दिया  जाये  तो  यह  एक  दूसरा  और  जि  बन

 सकता

 सरकार  को  कुछ  उपचारात्मक  कदम  उठाने  चाहिए  ।
 वे

 हैं  सिचाई  सुविधाओं  का  पूरा  उपर

 ri  सिचाई  सुविधाओं  को
 सुखा  प्रीत

 क्षेत्रों
 की

 उपलब्ध  कराना  ।  यह  सुनिश्चित  किया  जानां  चाहिए

 ः  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  बीज  खाद  भारी  के  समय  पर  सप्लाई  की  जाये  ॥  पीतीं
 की

 सु
 क्षा  के  उपाय  किये  जाने  चाहिए  तथा  छोटे  किसानों  को  राजसहायता  मिलनी  चाहिए  ।  किसानों

 गे  शीघ्र  ही  लाभप्रद  मूल्य  दिलाये  जाने  चाहिये  क्योंकि  इसकी  aga  समय  से  आंवश्यकंतां हैं

 भूमिहीनों  को  कमी  वितरित  की  जानी  चाहिए  ।  ये  कुछ  अविलम्बनीय  महत्व  की  बातें  हैं  जिन
 प

 रकार  को  ध्यान  देना  चाहिये  ।  आंखो  है  सरकार  इस  बारे  में  शीघ्र  उपयुक्त  कदम  उठाएगी  |

 न  दोनोंकी  साथ  मैं  मांगों  का  समथन
 करता  हु  ।

 श्री  तपेश्वर  fag  :
 उप

 यक्ष
 मैं  आपका  BTATTY  हू  कि  आपने

 ष  मंत्रालय  पे  अनुदानों  पर  बोलने  का
 अवसर

 दिया  ।  मैं  इनका  समर्थन  करता  ही

 सुभाव  भी  दू  गा  ।  fa
 को  काय  पिछले  at

 सालों  में  काफी
 अच्छे  ढंग  से  चलाया  ज

 रहा
 है

 ्
 सके

 लिए  मैं  कृषि  और
 उनके  मंत्रालय  को  धन्यवाद  देता  हू

 कि
 उन्होंनें  इस  अवधि  में में

 r  मंत्रालय  के  जितने  भी  इन्द्रा  स्ट्रक्चर  हैं  उनकों  समुद्र  करक ेपैदावार  को  बढ़ाया  है  ।

 इसी  dad  में  मैं  कहना  चाहता  हूਂ  att  उत्पादन  मैं  को
 आपरेटिव  स्ट्रक्चर  बहुत

 सहायक

 सारे  देश  में
 सहकारिता

 आन्दोलन  के  माध्यम  में  कमी  के  विकास  में
 बहुत  बड़ा  सहयोग  और

 सहार
 ता  प्रदान  कर  है  ।  अ'प॑  जानते हैं  कि  सह  का  रिता  आंदोलन  माप  में  कोई  साध

 नह  ,  बल्कि
 साधन  है  जो  कृषि  विकास  के  कायों  में

 सहायता  प्रदान  करता  है
 j  सारे  देश

 गर्ग  साढ़े  3  लाख
 कोआपरेटिव  सोसाइटियां  ग्रामीण

 स्तर  से
 राज्य  और

 ह  र  तक  साढ़े  3  लाखें  afafaa  में  से  लगभग  aa  लाख  गांवों  का  स्तर  पर  हैं  जॉ  कु

 विकास  में  क्रेडिट  या  अन्य  साधन  क  ष
 की  उपयोगिता  को  ध्यान  में  रखकर

 मुहैया
 करती  है  a

 देश  में  कोआपरेटिव  क्षेत्र  में  337  dea  कीओपरेटिंव बेक  हैं  जो  किसानों  को  पूंजी  की  आ

 यकता  होती  है  चाहे  बैल  खेरींदने  के  लिए
 पेस्टीसो

 ईं  डँस  या  ofeaiea

 रोकने  का  काम  इन  सब  कामों  के  लिए  सेन्ट्रल  ta  बैक  से  फाइनेंस  होत

 |  लगभग  97  परसेंट  गांव  सहकारिता  के  क्षत्र  में आ  गये  बड़े  व्यापक  ढँग  सें  स

 रिता  के  माध्यम  सेਂ
 कृषि

 के  fata  और  विस्तार  के
 काम

 देश  में  चलाये  जा  रहे  हैं  ।  सा  ा

 राष्ट्र  में
 27

 स्टेट  कोआपरेटिव  बेक  हैं  जो  qa  की  व्यवस्था  करके  ae टले  कींआंपरेंटिंव  बे
 an क े.

 माध्यम  से  ग्राम  समितियों  के  द्वारा  अपने  सदस्यों  की  मुहैया  कराते
 ह

 ।
 हसीं

 तरह  सें  नेशनल  afar
 ह

 eo सभी  19  राष्ट्रीय  स्तर  की  कोंआपरेंटिंव  सोसाइटियां  इसमें
 ना फड़  arzafen टिंग  सेक्टर

 से  बड़ी  कोआ परे
 टिव  सोसाइटी  है  ।  एन०  सी०  सी०  एवं  कंज्यूमर  के  क्षत्र  में

 बड़ीं

 ६
 कों

 इडस्ट्री  के  क्षत्र  में  सबसे
 बड़ी  सोसाइटी  ई  है  जो

 फर्टिलाइजर
 aq  बनाती  =  इसी

 तरह
 से  अनेक

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  समितियां  एग्रीकल्चर  के  विकास  ate  विस्तार  के
 काम

 मै में  लगी

 248  थक  ७:  ४.



 क  1904  (a8)  अनुदानों  को
 1982-83

 ।  Sar
 Ra  स्ट्रक्चर

 ay
 सहकारिता

 केक्षत्र  में  मार्केटिंग  at.  प्रोसेसिंग  की  agra

 करने  के  लिए
 है

 उसमें  एक  संध्या  tito
 do  ही०  सों०  है  ।  वहं  काफी  तत्परता  और  कमंठता  '

 क

 गाथ  aqat  काम  आगे  बेढ़ा  रहा  हैं  इस  छठ  पंचवर्षीय  ayaa  में  मार्केटिंग  aire  stated  के

 तम  को  बढ़ाने  के  लिए  460  करोड़े  €पए  की  ब्यंवस्था  की  गई  है  जिसमें  लगेंगी  1981-82  में

 160  रुपयों  अभी  तक  Mee  स्टोरेज  भर  स्टोरेज  की  फेसिलिटी  बढ़ाने
 के  हैं  ।  सारे

 कंट्री
 में

 क ्स्टोरेज  प  सीसीटी  अच्छी  न  होनें
 के  कारण

 बहुत
 सा

 हमारा
 अनत  ata  हो  जाता  है  जिसे  az

 पौर  कीड़े  खातें  हैं  ।  राज  भी  वह  प्रावलम  बड़े  पैमाने  पर  है  ।

 Oo

 ade  सी०  ही०  सी०  कें  लोगों  की  धन्यवाद  देना  arg  गा  कि  aes  बैंक  की  सहायता  थ
 ्

 ह  रे  कंट्री  में  कोल्ड  स्टोरेज  की  अच्छी  सु  उषा  की  गई  है  ।  जो  आज  हिन्दुस्तान  में
 ः

 पदा  करता  खासकर  Jo  बिहार  में  भालू  का  उत्पादन  बढ़  गया

 विकास  के  सहयोग  और  सहायता  लेकिन  स्टोरेज  फैसिलिटी  न  रहने  के  कारण  किसानों

 डेट्स  सेल  करना  पड़ता  हैं  ।  इस  साल
 यू

 ०  पी०  में  क्रिया  का  10  रुपये  मन  आलू  तिका  जिस  क a

 q
 कहा

 जा  सकता  है  कि  safer  कास्ट  भी नहों  आया  |  एन ०  alo  डी०  सी०  के  बड़े  ara  र

 ae  बेक  की  सहायता  से  कोल्ड  स्टोरेज  और  रूरल  गो डा उन्स  जो  किसानों  को  सुविधा  देने  का

 wre an hl पम  कर  रहे  हैं  और  यह  बड़ा  सराहनीय  है  ।

 गमी  तक  सारे  कंट्री  में  137  कोल्ड  स्टोरेज  इन्होंने  बनवाये  हैं  और  aes  बैंक  की  ता

 से  बड़े  qara  पर  इनकी  कैपेसिटी  38  लाख  टन  मौर  बढ़  जायेगी  ।  इसलिए  कृषि  मंत्र

 i

 को

 इन्द्रा  रंट्रक्चर  के  लिए  मैं  धन्यवाद  देना  चाहूँगा  ।

 "  a G  सी०  डी०  सी०  की  ओर  से  को-आपरेटिव  के  क्षेत्र  में  चीनी  वनस्पति  मिल

 ओपनिंग  मिले
 tart

 की  बड़ी  भारी  योजना  इस  बार  33  स्पिनिंग  मिल  सहकारिता  के  क्षे

 व एन०  alo  डी०  alo  के  माध्यम  से  बनाने  की  योजना  हे  जिसमें  यह  चाहत ेहैं  कि  37  ऐसे  स्थान

 र  ननें  जहां  कि  हमारे  बुनकर  की  संख्या  ज्यादा
 26  ऐसे  स्थानों  पर  निर्मित  जहाँ  fe ह

 कोटा  उत्पादकों  की  संख्या  ज्यादा  है  ।  लेकिन  र्  afy  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इनकी

 ् सख्या  में  वृद्धि  होनी  चाहिये  ।  आप  जानते  Zz  फि  चीनी  के  उत्प।दन  के  मामले  में  सहकारिता  क्षेत्र  द

 का  बहुत  ही  इम्पाटन्ट  रोल  है  ।  154  चीनी  मिलें  एन०  सी ०  डी०  सी
 ०

 की  सहायता  से  सारे
 ऐन्ट्री

 द में  बनाई  गई  देवा  में  जो  चीनी  का  उत्पादन  उसका -  57  परसेंट  हमारे  सबका  रिता  क्षेत्र  में

 मैं  आग्रह  करना  चाहूंगा  अपने
 सहका  रिता  मंत्री  जी  से  कि  उन्होंने  छठी  योजना  में  सहकारिता  व

 _  के  क्षेत्र  में  चोरी  मिलों  के  लाइसेंस  देने  की  व्यवस्था  जो  की  लकिन  अभी  छठी  पंचवर्षीय  योजना
 ae x  OB

 के  शुरू  में  प्रारम्भिक  काल  में  केवल  20  मिलें  देने  की  चर्चा  योजना  के  अंतगर्त  की  गई  है  ।  मं

 चाहूंगा  कि  चीनी  मिलों  का  विस्तार  हो  और  चीनी  के  उत्पादन  को  बढ़ाया  जाए  ।  आप  जानते

 कि  पिछले  वर्षों  में  जब  चीनी  की  कमी  तो  हमें  फिर  से  चीनी  का  करना  पड़ा  ।  त्र

 चोरी  की  स्थिति
 da

 री  सकें  रिता  क्षत्र  के  चंहिं  वें  गेर-सेकेट्री  काय  कर्ता हो  र

 हे  मिलों  में  कम  करनें  वालें  उत्पादन  में  बड़ों  दिलचस्पी  ले  रहे  मैं  चाहता  हूं
 ot

 च
 चीनी

 मिलीं
 का  जाले  बीवियां  जाए  मौर  खौ संकर  विहार  में  तीं  चेर  चीनी  मिलीं  कों tal

 ति  दी

 जी

 |

 हुम  संहकोरितां  क्षत्र  में  स्थितियों  कर  सकें  ।  .........
 कि  वि

 ्  विकि
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 a  es  ee

 Udo  do  डी०  alo  वनस्पति  मिलो  के  लिए  भी  सहायता  करता  है  ।  अभी  चार  बस्ती

 की  योजना  है
 :  तीन  चाल  हैं  ओर  एक  अभी  चाल  नहीं  उसमें  नये  फंड  देने  की  चर्चा

 By rag  लेकिन  ag  नवदीं  बताया  गया  है  कि  कितना  दिया  जाएगा  ।  मैं  कृषि  मन्त्री  महोदय

 मांग  करना  चाहता  कि  सहकारिता  के  क्षत्र  में  और  वनस्पति  मिलों  की  स्वीकृति  दी  जाए

 राज  सारे  देश  में  वनस्पति  मिलें  प्राईवेट  ट्रेड  के  हाथ  में  हैं  ।  प्राईवेट  ट्र  ड  जब  चाहता  तब

 में  हाहाकार  मचवा  देता  ।  राज  बिहार  में  वनस्पति  तेल  की  भारी  कमी  है  ।  वहां  पर  एक

 पर  पचास-पचास  रुपये  को  ब्लेक  मार्केटिंग  ह  रही  है  ।  मैं  भारत  सरकार  और  कृषि  मं  ह  से  aia

 करना  चाहता हूं  कि  सहकारिता  के  क्षत्र  में  मौर  वनस्पति  मिलों  की  व्यवस्था  की  ताकि  देश

 में  वनस्पति  के  अभाव  को  दूर  किया  जा  सके  t

 एक  बड़ा  भारी  प्रदान  है  सहकारिता  आंदोलन  का  ।  चूकि  कुकी  मंत्री  सहकारिता  मंत्री *
 ज

 थ  इसलिए  मैं  उनका  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता  हूँ  कि  को-आपरेटिव  का  एसेंस है
 प्रज  ह

 जिस  कोआपरेटिव  में  प्रजातंत्र  न  जिसमें  एपायंटिड  लोग  उसे  कोआपरेटिव  क्रि  सं

 नहीं  दी  जा  उसे  कार्पोरेशन  कहा  जा  सकता  हैं  ।  सहकारिता  समिति  सदस्यों  की  af
 ह हैं द ज्ञी 17 न

 होती  है  ।  सदस्यों  को  चुनाव  करने  को  अधिकार  होना  चाहिए  ।  जब  मैं  कृषि  मंत्री  महोदय  से  आए

 करता  हूं  कि  जिस  राज्य  में  चुनाव  नहीं  हो  रहा  वहाँ  चुनाव  कराएं  तो  यही  कहा  जा

 कि  कोआपरेटिव  एक  स्टेट  सबजेक्ट  इसलिए  स्टेट  ग़वर्नमेंट्स  को  ही  चुनाव  कराने  का  अधि

 र  है

 भाज  यू०  dle ०  के  सारे  कोआपरेटिव  इस्टीट्यूशन्ज  अंडर  सुपरसेशन  हैं  ।  सुपर रं  शन

 ला  यह  है  कि  अगर  मेनेजमेंट  कोई  मैनेजमेंट  करता  तो  उसको  सुपरहिट  किया

 क लेकिन  पोलिटिकल  कनसिडरेशन  से  सु परसे दान  किया  ata
 है

 । ।  यू०

 ee
 भोर बेस्ट  बंगाल  में  यही  स्थिति  है  ।  सहकारिता  आंदोलन  का  एक  सिपाही  होने  के  नाते  मैं

 करता  हुं  कि  रिता  समितियों  में  हेमोक्रसी  को  रेस् टोर  किया  सब  जगह  यह  मांग

 i कि  ४ (स डमोक्र  सी  को  रेस् टोर  किया  जाए  ।  तो  फिर  कोआपरेटिव  के  साथ  ही  क्यों  अत्याचार  कौर  अन्य

 किया  जा  रहा  है  और  क्यों  उसकी  डेमोक्रेसी  को  तबाह  करके  रब  जाता  है  ।  आप  रक्षा  की  जिये

 IT  इसमें  हस्तक्षेप  करिये  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  सारे  देश  में
 सहकारी

 संस्थानों  के  चुनाव  क

 _  चाहिये  ।

 इस  सदमे  में  मैं  मांग  करता  हूं  कि  कोआपरेटिव  को  बहुत  दिनों  तक  स्टेट  सबजेक्ट  बनाकर

 i
 इसका  सत्यानाश  किया  गया  भब  इसको  सेंट्रल  सबजेक्ट  बनाया  जाए  भर  कॉस्टीट्युशन  में

 मेंट  करके  इसे  कान करेंट  लिस्ट  में  लाया  जाए  ।  कोआपरेटिव  से  20,000  करोड़  रुपये  की  !  जी

 लगी  हुई  हिन्दुस्तान  के  69  करोड़  लोगों  में  से  12  करोड़  परिवार  इसके  सदस्य  हैं  ।  सके

 साथ  यह  खिलवाड़  होता  है  ।  मेरी  मांग  है  कि  इसको  काटकर  लिस्ट  में  लाया  जाए  ॥

 एक  और  मांग  रखना
 चाहता  हूं  ।

 इस  देवा  की  महान  नेता  हमांरी  प्रधान  मन्त्री  श्र॑

 =  दिखा  गांधी  ने  काफी  पहले  ara  से  लगभग  7  साल  पहले  जन  हमारे  Fa  लोगों  ने  मांग  की  कक

 सबका  रिता  आन्दोलन  का  डि-आफिदियलाइजेदन  हो  तो  उन्होंने  कहा  कि  कोआपरेटिव  मूवमेंट  का

 डि-पोलिटिकलाइजेशन  भी
 करना

 चाहिए  |  लेकिन  उसके  बजाय  कोआपरेटिव  मूवमेंट  आज
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 i

 नस  का  एक  टूल  बनड़ा  जा  रहा  हैं  ।  मैं  ay  मांग  करना  चाहता  हूँ  कि  इस  कोआपरेटिव

 मेंट z
 को  जनतांत्रिक  संस्था  के  रूप  में  काम  करने  दिया  जाय  ।  उसमें  जो  काम  करने  वाले  लोग

 उसे  aaa  करने  दिया  जाय  ।  यह  नहीं  कि  सुपरहिट  करके  उस  पर  किसी  को  gar  दि

 ।
 मैं  मांग  करता  हूं  कि  एक  कमीशन  बनाया  जाये  और  इसकी  जांच  करायी  जाय  कि  जो

 सूप
 ड  करके  नॉमिनेट  लोगों  के  आफिसरों  के  द्वारा  जो  कोआपरेटिव  चलायी  गई  उसकी  भार

 बया  हालत  नान-नाफिशियल  निर्वाचित  लोगों  के  जरिए  चलायी  जा  रही  वह  केसे  चलाया

 rel

 एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  को  और  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हुं  ।
 age

 ्
 अध्यक्षता

 में  इसी  सदन  में  हम  लोगों  ने  नेशनल  बैंक  फार  ऐग्रीकल्चरल ऐंड  रूरल  डेवलप में

 का
 बिल

 पास  किया  ।  इसमें  यह  मॉंग  हमारी  बहुत  पहले  से  चली  आ  रही  थी--सका
 रिता  at

 क aa  मैंने  पहले  हो  कहा  कि  कृषि  के  विकास  भीर  विस्तार  के  क्षत्र  में  काम  करता  है  भोर  यह

 क  नवाई  बन  रहा  इसमें  कोआपरेटिव  को  उससे  दूर  रखने  की  चेष्टा  की  गई  कृषि  भोर

 कोआपरेटिव  दोनों  का  चोली  दामन  का  साथ  है  ।  दोनों  एक  साथ  मिलकर  चलने  वाले  हैं  ।  तो  उसक

 से  अलग  रखा  जा  रहा  केवल  दो  डायरेक्टर  की  व्यवस्था  उसमें  को  गई  है  ।  मैं  मांग

 रता  हूं  कि  50  परसेंट  रिजवी  बेक  या  भारत  सरकार  के  शेयर  होल्ड सं  हों  और  50  परसेंट  स

 री  क्षत्र  के  लोग  उसमें  मेम्बर  हों  ।  इ  feared  मेम्बरशिप  हमें  दी  जाय  ।  यह  हमारी  मांग  है  भ
 थ

 विश्वास  करता  हूं  कि  भारत  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी

 एक  ओर  : (४ (८ |  भावुक  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  आपको  पता  है  ए

 to  सीमित  के  सम्बन्ध  में  हमारे  देश  को  नेता  ओर  प्रधान  मंत्री  का  यह  निर्णय  था  कि  गर

 लोगों  के  लिए  इसके  अन्दर  सस्ते  दर  पर  कपड़ा  बनाया  कौर  सस्ते  दर  पर  वितरण  कि

 एगा  ।  उसका  वितरण  कन्जयूमर  कोआपरेटिव  सोसाइटी  के  जरिए  किया  जायगा  ।  हिन्दुस्तान में

 कार्यक्र  कोआपरेटिव  मूवमेंट  काफी  आगे  बढ़  रहा  हैऔर  बड़ी  भारी  संखया  में  लाखों  से  ऊपर

 खपा  में  लोग  ग्राम  स्तर  से  लेकर  ऊपर  तक  कन्जयूमर  कोआपरेटिव  सोसाइटी  में  काम  कर  रहे  द q
 लगभग  100  करोड़  रुपये  का  कपड़ा  एन०  टी०  Alo  बनाती  थी  और  सस्ते  दर  पर  aa

 इयों  में  इन  कोऑपरेटिव  सोसाइटियों  के  जरिए  उसका  वितरण  होता  था  ।  भारत  सरकार  की

 _  सब्सिडी  थी  लेनी  6  महीने  पहले  एकाएक  लगभग  ढ़ाई  सौ  परसेन्ट  दाम  बढ़ा  दिए  गए  जिसका

 परिणाम  यह  है  कि  आज  बाजार  में  एन०  टी०  सी०  का  कड़ा  महंगा  है  ओर  प्राइवेट  टेक्सटाइल

 लैक्टरोज  का  कपड़ा  सस्ता  मैं  मन्त्री  जी  से  मांग  करूंगा  ि  वे  सिविल  सप्लाई  के  भी  मन्त्र

 और  सिविल  सप्लाइज  में  यह  आइटम  भाता  है  तथा  कोआपरेटिव्ज  से  यह  वाइट ली  सम्बन्धित

 वे  इस  पर  पुनर्विचार  करें  तथा  इरेशिनल  ढंग  से  जो  कन्ट्रोल  gare  के  दाम  बढ़ा  दिए  ग
 हैं  उनमें  सुधार  लायें  ताकि  गरीबों  को  यह  उपलब्ध  हो  सके  ॥

 थी  सूप  नारायण  सिह  :  उपाध्यक्ष  कृषि  के  क्षत्र  में  इस

 जित  itfaay  को  चलाने  का  प्रयास  किया  है  उसका  लाजमी  नीति जा  यह  निकला

 kes
 कि  काब

 परिवार  गति विरोध  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  ।  1978-79
 में  qa  टन

 नत  पैदा  हुआ  1979-80  में  1।
 979-80  में  109.70  मिलियन

 द  पाया  न् अ «्द्वाप 1 पैदा हुअ क

 pai  1980-81  में

 aਂ  251
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 धनु

 नों  की  1982-83
 फफक

 td  29.87  मिलियन  टन  अनाज  पेदा  हुआ  ।
 1981-82

 का  ०७ जो  लक्ष्य  रखा  गया  है  वह  बैंक  होने

 वाला  नहीं  अनुमान  है  5  मिलियन  टन  का  शाख़ें-फाल  होगा
 ।  इसके  परिणा  म-स्व  रूप

 प्र  त
 व्यक्ति

 सवाद्यान्न  की  उपलब्धता  घटती  चली  गई  1979  में  435.4  प्राम  से  घटकर  420.6  ग्राम

 ara  रह  इसी  तरह  से  दलहन  के  मामले  में  1979  में  44.9  ग्राम  से  1981-82  में

 39.1  प्राम  की  उपलब्धता  प्रति  ब्यक्ति  रह  गई  ।  ag  स्थिति  गतिरोध  की  चल  रही  है  |

 Oo  एक  तरफ  सरकार  पैदावार  बढ़ाने  की  बात  करती  है  ।  सरकार  ने  घोषणा  की  है  fe  वहू

 1982  को  प्रोडक्टिविटी  ईयर  के  रूप  में  मनाने  जा  रही  है  लेकिन  प्रोडक्शन  बढ़ाने  के  सिलसिले  में

 |  सरकार  को  नीति  श्याम  है  ?  आड़  जानते  ही  हैं
 कि

 पिछले  साल  लगातार  पूरे
 देश  के  प्रेमाने पर

 ..  किसानों  को  ओर  से  शोर  मचाया  गया  कौर  उन्होंने  मुग्  को  कि  को  कीमत  ढुलाई  जाए  नेता

 _  सरकार  ने  135  पए  प्रति  क्विंटल  को  मत  निर्यात  को  ।  पऱिणामृस्व कप  सरकार  ने  जो  उगाही

 क  का  लक्ष्य  रखा  था  वह  पूरा  नहीं  हो  सका  क्योंकि  सरक्ाउइ  ने  कीमत  कम  रखी  थी  ate  किसानों  को

 घाटा  हो  रहा  था  ।  उसके  बाढ़  सरकार  की  भोर  से  15  लाख  टन  गेहूं  का  आयात  किया  गया  :

 आपको  यह  सीकर  हैरानी  होगी  कि  सरकार  को  उस  आपात  प्री  99  करोड़  का  अतिरिकत  खर्चा

 करना  पड़ा  ।  देना  में  ही  गेहूं  stay  135  age  से  बढ़ाकर  150  रुपए  दृबींटल  कर  दिया

 जाता  तो  उससे  केवल  18  करोड़  ही  afaliag  wal  सरकार  को  करना  णूड्ता  और  किसान
 द

 खुदी  से  सरकार  दारा  लिर्धानित  लक्ष्य  को  पूरा  कर  ब्िवुव  को  बाज़ारों  पर  हमारी  नीरज

 भी  कम  होती  ।  साथ-साथ  हमारे  देश  के  किसानों  को  फलाहार  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहन  १

 मिलता  ।

 क
 थ  एक  तरफ़  तो  कृषि  के  लिए  फर्टिलाइजर  qa  दू  रे  इन-पूस  को  कीमतें  लगातार  बढ़

 आप  देखेंगे  कि  1979  में  यूरिया  के  दास  14  ह
 0  रुपए  प्रति  zat  बूझकर  1981

 ब
 2350  ag  गए  हैं  ।  इसी  प्रकार  दी जुल  तथा  अन्य  इनपुट्सू  के  दाम  भी  बढ़त ेग

 हैं  ।  खेती थू  इुनुपुट्स  के
 दस  तो  62  प्रतीत  बड  हैं  लेकिन  धान  और  गेहूं  के  दासों  में  सरकार  1

 थ
 दूस.प्रसेन्ट  इज़ाफा  faq

 इस  पुकार  से  किसानों  को  भू पार  क्षति  का  सामना

 पढ़ा  ।
 भाप  et  हूँ  कि  हस  पैदावार  बढ़ाएं  गे  ।  पैदावार

 बढ़ाने  के  लिए  अगर  इनपुट्स

 दामों  को  कम  tay  किया  gay  भर  उसको  wa  स्तर  तक  नहीं  गिराया  जिस  पर  आसानी

 से लोगू  सकें  भर  किसानों  को  aaa  फसल  का  लाभकारी  दाम  अग्र  नहीं  तो  आपका

 जो  संविदा  की  की  पैदावार
 बढ़ाने

 क  वहू  कभी  पूरा  नद्दी  हो  सकता  ।  आपने  इस  बात

 घोषणा  को  कि  कुकी  ad पैदावार  की  बढ़ाते  के  fag  ag  पुराने  पर  सिंचाई  की  योजनाओं  का

 बिस्तार  किया  लेकिन  ary  स्थिति  क्या  है  फि  विस़्तार  करने  बातं  तो  अलग  रही

 भूमि  जो  सचाई  की  क्षमता  उसका  उपयोग  पीसी  रूप  ऐं  हों  रहा  यह  आप  जानते  हैं  ।  बिहार

 में  सिचाई  की  जो  योजनाएं  पूरी  की  जा  हैं  कीर  प्रे  माने  ट्यूबवेल्स  लगाए  गये  हैं

 उनकी  स्थिति  क्या  है  ?  उनकी  स्थिति  यह  है  कि  भ्रष्टाचार  की  वजह  से  ट्यूबवेल्स  लगाए
 ee

 उनके  नालों  का  विस्तार  नहीं  हो  सका  है  ।  ठे  दारों  और  दोनों  के  भ्रष्टाचार

 a  कमांड  एरिया  में  जितनी  सिचाई
 हो  सकती  उत  क्षमता  का  भी  उपयोग  नहीं  हो  सका  है

 पानी द्  से  के  नाम  पर  गंडक  बयान  में  आपने  बांध  लगाए  हैं
 लेकि

 at

 fara  का जो  प्राकृतिक  स्रोत  वे  रास्ते  अवरुद्ध  हो  गये  हैं
 बर

 आपने  पानी के
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 इन्तजाम  नहीं  त्रिया  बिहार  में  fag  एक  जिला बेगुसराय  के  बारे  में  मैं

 कह
 सकता

 ii
 पचासों  हजार  एकड़  जमीन  में  जमाव  की  बजह  से  फसलें  बरबाद  हो  जाती  हैं

 सिचाई  की  सुविधाएं  देने  की  बात  करते  हैं  लेकिन  पानी  के  निकासी  का  इन्तजाम  ह  कर

 सिचाई  की
 सुविधाएं

 देकर  भाप  खेती  की  पैदावार  चाहते  हैं  मगर  वास्तविकता  दूसरी

 तस्वीर  दूसरी  है  झोर  नतीजा  यह  है  कि  पैदावार  का  निरन्तर  ह्वास  हो  रहा है
 और  भाप  पैदावार

 के  लक्ष्य  किसी  भी  कीमत  पर  सचिव  नहीं  कर  सकते  ।

 देहातों  को  कृपा  स्थिति  ग्रामीण  जीवन  छी  कया  ब्राकतवि कता  है
 ?  fad  दिन  हो

 कि  आपने  लड़  रिफार्म  के  कानून  लेड  सालिम  के  कानन  बताए  सगर  कितनी  जमीन  डाउ

 थ अभी  तक  बांटी  है  ।  मात्र  18  लाख  एकड  ज़मीन  बांटी  है  जबकि  नेशनल  सैम्पल  सब  के  अनुसार

 215  are  aes  सरप्लस  जमीन  है  ।  इस  ज़मीन  का  मनी  जनक  बटवारा  नहों  हुआ  ।  आज  ऐ

 ा अनेक  क्षत्र  किसके  लिए  आप  कानून  के  अस्त मंत  कोई  ऐसी  व्यवस्था  नहों  कर  जिससे  aga

 के साथ  वह  कानून  लागू  क्या  जा  सकता  ।  भाप  WB  अफसरों  को  मुहय्या  नहीं  कर  जो  प्रतिबद्ध

 हों  लंड  रिफार्म  लाग  करने  के  लिए  ।  ana  तो  हालत  यह  है  कि  कानून  के  अलमबरदार  या

 पुलिस  प्रशासन  कुछ  नहीं  कर  सका  जबकि  हजारों  हजार  दौर-क्रोस  को  बेदखल  कर  दिया  गया  ।

 बेदखली  पर  रोक  लगाने  के  लिए  भाप  सक्षम  कानन  बना  सकते  थे  ।  आज  कानन  का  नितान्त

 प्रभाव  है  ।  जो  कानून  बनाए  बे  किस  की  मदद  से  लागू  होंगे
 ?  वे  इन्हीं  लोगो  की  सइद  से  ला

 होगे  लेकिन  आप  यह  देखें  कि  बड़े  qa  पर  बेदखलियां  हुई  हैं  ओर  इतना  ही  नहीं  aa  श्रुति
 a

 जिसकी  जिम्मेदारी  थी  बेदखली  रोकने  आज  ag  खुल्लम-खुल्ला  भूस्वामियों  की

 कर  रहा  है  ।  मैं  मापकों  एक  इन्स्टॉल  इस  सिलसिले  में  देना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  बिहार  में  जिले  में  मोहनपुर  उचायत  के  अग्रसर  प्राम  में  बटाईदारों

 मीन  के  पर्चे  मिले  और  वे  जमीनों  पर  बेदखली  रोकने  के  लिए  तो  पुलिस  जो  उनकी  जमीनों
 व

 र  खड़ी  बह  इसलिए  नहीं  खड़ी  थी  कि  बटाईदारों  को  कसे  सुरक्षा  प्रदान  की  जाए  बल्कि

 उन  लोगों  की  मदद  के  लिए  थी  जो  बटाईदारों  को  जमीनों  से  बेदखल  करना  चाहते  थे  भोर  az  ré-

 दारों  का  नेता  मेदनी  शाह  को  जमींदारों  के  गुंडों
 ने  नहीं  पीटा  बल्कि

 पुलिस
 ने  लगातार  उस  पर  द

 लाठियों  की  वर्षा  की  ओर
 पुलिस

 की  लाठियों  से  चोट  खाकर  वह  जमीन  पर  तड़पता  रहा  और

 तकलीफदेह  बात  तो  यह  है  कि  उसकी  पत्नी  वहां  खड़ी  थी  भोर  यह  देख  रही  थी  कि  उसके

 की  हत्या  किस  तरह
 की  रिटी  है  ।  यह  है  आपका  पुलिस

 प्रशासन  और  आपके  प्रतिबद्ध
 ्

 a

 जिनके  द्वारा  आप  लेंड  रिफॉर्म्स  के  कानूनों  को  लागू  gi
 अभी

 कुछ
 दिन

 उसी  पंचायत  में  एक  घटना  और  घटी  |  हरिजन  जिसकी  उम्र  18-20  साल

 आपको  मालम  होगा  कि  उसके  साथ  क्या  हुआ  ।  वे  लोग  जो  जमीन  की  बेदखली  करने  वाले

 asa  उन्होंने  बसे  साथ  बलात्कार  किया  भोर  उसकी  हत्या  कर  डाली  उसकी  जमीन  पर  और

 जिस  दरोगों  ने  मैदान  शाह  al  हत्या  को  पैर  जुन-आक्रोश  ने  संगठित  जब  धारण  किया

 तो  उस  दारोगा  को  वहं  गया  था  पालिटिकल  प्रोटेक्शन  भोर  पाली टी  कर

 टरफियरेन्स  की  से  उस  दारोगा  का  उसी  ang  पर  कर  दिया  उसको  उ  |  ह

 थाने
 में  वापस  बुला  लिया  वहां  पर  ऐसा  हुआ  है  ओर  आप  हरिजनों  के  नाम  पर  आंसु

 agra  हैं  ।  मैं मैं  पूछना
 चाहता  मू मि सुधार  कानूनों  और  हरिजनों  के  नाम  की  ag

 सर
 रकार  दुहाई

 ब

 े  र  ४
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 tn  अ  म  लिव

 Ry  लेकिन  आज  क्या =  हा  हरिजनों  के
 सास  अत्याचार

 ate  अन्याय  करने

 रो  को  उसी  इलाके  में  स्थापित  किया  गया  है  उजला  किसानों  का  arta}  लग
 जमीन  के

 बारे  के  लिए  रहा  है  ।

 हमारे  सत्तारूढ़  दल  के  भाई  कहते  हैं  कि  विरोधी  पक्ष  का  यह  पेशा  बन  गया  हैं  निकी  बह
 हर

 सवाल
 पर  सरकार  की  आलोचना  करे  ।  अ।म  जानते  हैं  कि  गांवों  के  अन्दर  आज  क्या  स्थिति

 ही  है  ?  आज  यह  स्थिति  है  कि  35  ag  की  आजादी  के  बाद  भी  भूमि  सम्बन्धों  में  कोई  प  रिश्तें

 म हों  किया  गया है
 ।  गांवों  के  मुट्ठीभर  10  परसेंट  बड़े-बड़े  किसान  53.3  परसेंट  नमी

 को  समेटे  दुए  हैं  और  वहां  का  विशाल  60  परसेंट  लोगों  के  पास  मुश्किल

 थ
 फीसदी  जमीन  होगी  ।  लघु  सीमांत  किसान  जो  मेहनत  करके  पैदावार  बढ़ाना  चाहते  हैं

 उनको  आपकी  योजना  का  कितना  लाम  मिल  पाता  क्या  करो  आपने  इसको  देखा है
 ?  इन

 लघु  और  सीमांत  किसानों  को  भाप  सिचाई  और  खाद  की  कितनी  सुविधाएं  दे  पाते  हरित

 क्रांति  के  नाम  पर  जो  भी  आपने  खच  किया  है  उसका  बहुत  बड़ा  हिस्सा  गांव  के  बड़े-बड़े  मस्त

 ay  ने  हड़प  लिया  ऐसी  स्थिति  में  पैदावार
 बढ़ाने

 को  बात  सोची  भी  नहीं  जा  सकती  ।

 दि  अस्त  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आपके  aerate  मू मि सुधार  कानून  लागू  करने  से

 eer  क  रते  बटाईदारों  को  कानूनी  सारे  देने  से  इन्कार  करते  जमींदारों  की
 जमी  नों

 seater
 करने  से  इन्कार  करते  हैं  छोटे  किसान  सिचाई  की  सुविधाओं  से  वंचित  रहते  भोर  दू

 सुविधाएं  भी  उनको  नहीं  मिल  पाती
 र

 ।

 भाप  जानते  हैं  कि  आज  भीद्योगिक  माल  की  की  में  बढ़ती  जाती हैं  ।  जबकि  उसी  भ  तति

 मतों किसानों  की  पैदावार  की  कीमत  नहीं  बढ़  पाती  है  ।  इससे  उद्योग  भर  कृषि  परिवार  कं

 इसपे  रिटी  बहुत  बढ़  गयी  है  ।  उस  डीपीटी  की  बया  हालत  है  ?  पिछले  4-5  वर्षों  सानों

 र 13  हजार  69  करोड़  रुपये  नुकसान  हुआ  है  ।  भाप  दावा  करते  हैं  कि  मापकों

 नों  की  सरकार  है  और  वह  किसानों  के  लिए  काम  करती  है  ।

 द  हमारे  देश  का  कृषि  मुख्य  उद्योग  यह  हमारे  देव  को  प्रगति  के  रास्ते  पर
 बढ़ाने

 का

 आज  सरकार  ने  ईयर  आफ  प्रोडक्टिविटी टी  की काम  करता  किन्तु  नतीजा  क्या  हो  रहा  है  ?

 घोषणा  की  पैदावार  बढ़ाने  की  धोषणा  की  सिचाई  और  दूसरे  साधनों  प्रसार  भी

 घोषणा  की  मैं  faa  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारी  निर्भरता  विदेशी  बाजारों  पर

 टे  और  देश  में  बल्ले  की  पैदावार  बढ़े  ।  हुम  अपने  गल्ले  का  निर्यात  कर  सकें
 भीर  विदेशी

 के  के  के  eee
 विट

 अजीत  कर  सकें  इसलिए

 आप  लघु  और  सीमांत  फ़सानों  को  सभी  सहायता  दीजिए  ।  उन्हें  सिचाई  ज

 a
 ऋण

 खाद  की  सभी  सहायता  दीजिए  और  भूमि  सुधा  कानूनों  को  सस्ती  से
 लागू  कीजिए  ।

 ये  कानून
 जन  प्रतिनिधियों  की  देखरेख  चुनो  हुई  समितियों  की  देखरेख  में  ow पाए  Li  कीजिए  ।  तभी क

 सही  माय
 थीं  में

 भूमि  का  वितरण  आप  कर  सकरी  ।  बगर  इससे  कृषि  के  को  भागे  बढ़ाने

 का  सपना  का  पूरा  नहीं  होगा  ate  न  हमारा  देश  आगे  बढ़ स  देगा
 i
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 लि  ययन  ee

 a
 Rela :  3 कोई  भी  माननीय सदस्य

 10  fade  से  afar  समय  नहीं  तथा

 aft
 मंत्री  महो प्रमोद  लगभग  2.30  अथवा  बजे  उत्तर  et  |  कृपया  सहयोग  दीजिए  ॥

 पलानी  |

 ् थी  चन्द्रपाल  शैतानी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  कसी  विडम्बना  है
 कि

 जिन

 लोगों  ने  अपनी  निजी  गाथाएं  ब्य्रक्त  की  हैं  उनसे  20-25  मिनट  बुनवाया  गया  मैं
 इ

 देश

 गोर  इस  देवा  की  जनता  की  बात  करना  चाहता  हूं  तो  आप  मुझ  सीमा  में  साधना  चाह  raid

 नी  निजी  बात  कहने  के  लिए  नहीं  भाया  हूं  ।  इस  देश  के  ग्रामीणों
 क

 जो
 ~ aueatd

 न
 re  नसे  सम्बन्धित  बात  करने  आया  हूं  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  को
 अनुदानों  की  मांगों

 समधन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  gt

 हमारे  देश  की  महान  नेता  प्रधानमत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  अपने  नए  बीस  सुतरी

 दि  प  में  ग्रामीणों  की  आकांक्षाओं  att  भाषियों  को  नया  बल  प्रदान  किया  है  कौर  वे  उससे

 we. "TT aca
 सुनहरे  भविष्य  के  सपने  देखने  लगे  हैं  ।  यह  कार्यक्रम  हमारे  विकास  की  भाषारदिला  gt

 हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  है  ।  इस  देश  में  75.0  से  लेकर  80  फीसदी  aaa

 वों  में  रहती  दै  और  किसी  न  किसी  रूप  में  कृषि  पर  निर्भर  करती  है  ।  हमारे  यहां  भूमिहीन

 को  ज्वलंत  समस्यायें  राज  किसन  के  नाम  पर  इस  देश  में  ऐसे-ऐसे  लोग
 हैं  जिनके  पास  एक

 1  क  हजार  भोर  5-5  हजार  एकड  कमी  है  ave  ऐसे  लोग  भी  हैं  किसान  के  नाम  पर  जिनके

 च  जमीन  मी  नहीं  है  ।  जब  किसान  कौ  बात  aay  है  तो  मैं  किसान  उस  ब्यक्ति  को  मा
 ः

 जो  अपने  हाथ  से  खेत  में  हल  चलाता  जो  सर्दियों  के  करें  जाड़े  में  खेत  में  पानी  लगाता  है
 a

 ड़ी  धूप  में  वहां  पर  गेहूं  से  दाना  निकालता  उसको  किसान  मानता हूं
 जो  of

 ा

 दर  इस  देश  में  किसानों  को  बहुत  सी  समस्याएं  हैं  भोर  उन्हें  पूरा  करने
 i

 मुझ  पूस
 लिए

 विश्वास  है  कि
 हमारी  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  aid  ने

 जो  बीस
 सुन्नी

 कार्यक्रम  तयार  या  उससे

 अवद्य  र  चण्ड 1a
 +  मिलेगी  ।  OS

 Oo
 हरिनाथ  fart  पीठासीन

 ह

 देश  में  एक  अस  से  मभूमि  सुधार  की  मॉंग  चली  आ  रही  है  ।  कल-परसों

 “ र  क्षोभ शर  राज  AY  अखबारों  में  निकला  है  कि  योजना  आयोग  ने  इस  बात  पर  बड़ा  रोष

 किया  है  कि  इस  देश  में  जिस  तरह  से  भूमि  सुधार  होना  उस  तरह  से  ae

 हा  है  योजना  आयोग  ने  बार-बार  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिया  है  कि  वह  भूमि  सुधार

 किन  मु  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  योजना  मापों  के  निदा  के  बावजूद
 घस

 दे

 भूमि  सुधार  अभी  तक  नहीं  हो  पाया  ।  इसकी  वजह  यह  है  कि  कहीं-कहीं  पर
 सरक।र

 बड़
 डे  बड़े

 ie  राजा-महाराजाओं  और  जो  हजारों  एकड़  भूमि  के  मालिक  उनके  दबाव  में
 हे

 ।  इस

 सजा
 से  भूमि

 सुधार  नहीं  हो  पा  रद्दा  है  ।  इसी  प्रकार  जहाँ  भूमि  का  आवंटन
 शेड्यूल  alee  और
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 ——
 C=.  नाक

 mar
 area  के  लोगों  को  गयां  गरीबों  ओर  उनको  भज

 तक  जा  नहीं  दिया  जा  रहा  है  भोर  पट्टीं  उनको  नहीं  दिया  ज  नाममात्र  के जह
 arr  कर  दिए  गए  लेकिन  कब्जा  नहीं  दिया  जा  रहा

 यहां  पर  ऊसर  भीर  बंजर  मंत्री  का  स्वाल  भी  कई  बार  grat  है  ।  मैं  कलीग  जि
 का

 अलवर

 रहने
 वाला  हूँ

 ।
 अगर  कभी  रेलंगाड़ी  से  यो  सड़ेक  स

 कानपुर
 की  तरफ  ara  करेंगे

 ते

 भलों गढ़  से  निकलते
 ही

 भाप  पायेंगे  कि  दोनों  तरफ  बेहद  ऊं सेर  और  बंजर  जमौन  पड़ीं  हुई है ह

 हमारे
 अलीगढ़  जिले  में  ही  80  हजार  एकड  ऊंसरें  अर  बंजर  भूमि  MasT  कई  सर्द

 ही  हो  रहा  है  और  बेकार  पड़ी  हुई  है  ।  अगर  उसको  sass  बनाया  तो  मैं  समिति  is

 इंस  देल  के  उत्पादन  में  काफी  बद्धी  होगी  ।  मिगर  से  भनपुरी  कानपुर
 nd जिलों  में  लाखों  हैक्टेयर  जमीन  ऊसर  तथा  बंजर  पड़ी  हुई  है  ।  उसको  उपजाऊ  बनाने  के  लिए  भ

 तक  कोई  कारगर  कदम  नहों  उठाया  जा  रहा

 मैँ  खेतीहर  मजदूरों  की  achat ओं
 पर  मता  लेंतीईर  मजदूरों  में  sa

 अनुसूचित  sift  और  जनजाति  &  सींगे ंहै  ।  दस  देदी  में  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों

 जुल्म  कौर  marae  की  जो  भरमार  हो  रही  उसका  सबसे  बड़ा  कारण  ag  है  कि  उनके  पा

 _  मीन  नहीं  हमारी  सरकार  चाहती  उसका  ददरा दा  ह  कौर  हमारी  सरकार  ने  बहुत

 किया  भी  लेकिन  वहां  पर
 सबल

 जमींदार  और  बड़े  लोग  उनको  उस  afa are  से  वंचित

 हुए  अगर  उनकी  ये  समस्यायें  हल  नहीं  हुई  तो  ऐसी  स्थिति  पेदा  हो  सकती  है  कि  उनमे
 कि

 थर  प्रकार  की  भावना  पेदा  हो  ।  खेतीहर  मजदूर  जो  खेत  में  काम  मेहनत  रता

 बच्चों  के  feral  के  साथ  मिलकर  खेत  में  काम  करता  उनकी  समस्याओं  को  गम्भीर

 से  लिया  जाना  चाहिए  भोर  उनको  हल  किया  जाना  चाहिए  ।

 ह

 सरकार  ने  किसानों  को  सुविधायें  देने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  किए  aga  सी  एज

 जुटाई हैं  लेकिन  वहां  पर  जिस  we  अत्याचार  जिस  तरह  से  उनकी  दुर्दशा  होती  है  उसका  एक

 थ  उदाहरण  मैं  आपकी  सेवा  में  रखना  चाहता  हूं  ।  सरकारी  ऋण  लेने  में  उसका  शोषण  किस  तरह  से

 किया  जाता  है  इसका  एक  उदाहरण  मैं  आपके  सामने  रखना  चाहता  हू  ।  मैं  किसान  उसको  मा

 जसा  मैंने  पहले  निवेदन  किया  जो  अपने  हाथ  से  हल  चल।ता  खेत  में  मेहनत  करता  है

 काम  करता  है  ।  हमारे  देवा  का  दुःसाध्य  यह  हैं  किं  किसान  soe  में  पदा  होता  है  ओर  क्  में  मरत

 |  है
 ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  राज  maa  काल  उसकी  मेहरबानी  से  किसान  ने  कुछ  चे

 _  की  सांस  ली  है  ।  afar  फिर  भी  उसको  अपनी  खेतीबाड़ी  के  अन्य  कामों  के  लिए  aga
 के  महाजन  के  पास  जाना  पड़ता  हालांकि  बैंकों  ने  ऋणों  की  व्यवस्था

 की  ऋणों  की

 af  बचा  दी  है  लेकिन  वही  एक  साधन  पर्याप्त  नहीं है  ।  बैंकों  से  ऋण  लेन  में  कितनी  मुसी बत
 का  सामो  करना  पड़ता  हैं  इसको  भी  आप  देखें  ।  उसको  बहुत  ज्यादा  परेशानी  का  सामना  ा

 पड़ता  gi  जितना  ऋण  उनको  dana  होता  उसका  कितना  भाग  उसको  मिल  पाता  ४  ह्

 तथ्य  agar  सेवा  में  रखना  चाहता  हूं  ।  qfeqa  dz,  बेल  खरीदने  के
 लिए

 या  और
 =~  फा ो इस  तरह का  कोई  ऋण  लेनी  होता  है  तो  किसान  rit  पीन  गिरवी  रखनी

 sat  है
 ।  उसके
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 904  अनुदानों  की  मांगें  कि

 ्

 बाद  ऋण  प्राप्त  करेने  के  लिए  उसकी  उकेर  पर  चक्कर  लगाने  पड़ते  बैंकों  का  परसेंटेज  बंधा

 तो  घीस  र  qeate  sfaata  ame  |  एक  हज  र  रुपये  अगर  सब दहन  किए  जाते

 ती  किसन  को  मुश्किले  से  साते  सी  ata  ही  मिलत ेहैं
 ।  किसी  तरह  सै  वह  ant  पर  oer

 हीं  कर  पता  है  तो  aga  ही  बेरहमी  के  साथ  उसके  माथ  सलूक  जति  उसके  धरें

 |  उसकी  पत्नी  के  जेवरात  भारी  बेचकर  भी  उससे  पेसा  वसूले  कर  लिया  जाता  है  ।  यंह  थो

 ater  है  बैंकों  &  ऋण  लेने  की  इसको  सुधारा  जाने  चाहिए  ताकि  किसानों  काइतकीरीं  की

 ज्यादा  फोन  न  हो  ः

 वेरेकों  की  ara  कही  गई  है  ।  दिने-प्रतिदिन  खेती  में  लागत  बढ़ती  चली  जा  रही  है

 किसाने  ray  फैसले  लेकर  जब  मार्किट  में  आती  है  ती  अपनी  फसल  का  उसकी  उतना  Bizet  नहीं

 मिल  पोता  जितनी  मिलने  चाहिए  ।  मैं  ईसी  फसल  की  धोते  करना  चहेता  भालू  लोर  गन्ने

 द की  जितनी  मिट्टी  सराबे  ही  रही  है  और  हूँ  उससे  सेते  लोगें  अच्छी  axe  सै  वाकिफ  हैं  ।  मैं

 मी  एक  छोटा  सा  कीदतंकीर  मैं  कहे  अगर  नहीं  सेंकता  कि  आलू  की  पैदावार  wea  में

 जिसैली  लगत  मंगी  उससे  ifs  Sart  की  बात  ती  दूर  रही  aria  भी  लेगी  है  sar

 writ  पैसा  सो  किसान  को  प्राप्त  नहीं  हो  पाथा  हैं  भलि  at  और  देस  bad  मेने  में  तिर्की  है

 जबकि  लागत  उसकी  उससे  चौगनी  कौर  पाँच  गुनी  लग  है  ।  मैं  चहता  हैं  किं  फटिलॉ्ड्जेर  की

 कीमत  को  आप  कम  करें  ।  सहीं  वक्त  पर  उसको  ऋण  मुहैया  करें  ।  इतनी  परेशानियों  के

 इतनी  मेहनत  के  इतने  दोषी  के  किसान  एक  कटोर  कैसा  इशान  किसान  से

 अधिक  मेहनत  कोई  नहीं  करता  है  उससे  ज्यादा  मुदक्कर्त  ME  नहीं  करता  है  ।  लेकिन  अफ़सोस  को /
 ह

 चात  है  कि  इस  tae  जी  सबसे  ज्यादा  मेहनत  रता  सबसे  उं यादा  कठोर कर्मा

 सबसे

 ज्यादा
 परिश्रम  करता  है  बही  सबसे

 ज्यादा  gat  है  भोर  जो  कुछ  भी  भेजीं  हैਂ

 संभवपिंतिं  लंबें  आपे  समाप्ति  करें  ।
 ह

 भी  चन्द्रपाल  झेलनी :  मैंने  तो  अभी  शुरू  ही  किया  है  ।  भर  भान नीव  सदस्य
 arrears

 wet
 बोले  हैं

 ः  सभापति  महोदय :  मिरा  fees  चुन  लें  ।  मेह  ora  लिए  ही  नहीं  हैं  स्बे कें  णो

 असय  माननीय  सद्य  बोलना  चहते  उनके  लिए  भी  मैं  मापो  oft  ।  ली  लिस्ट

 सखर
 सुभाष  oh  उसके  अनुसार  आपके  शारीरिक  8  सदस्य  और  ares  वले  हैं  और  मंत्री  जी

 3  बने  जवाब  देना  चाहते  हैं
 ।  इसलिए  LO  मिनट  से  cater  ulfafae  सहीं  ओर  10  सिने

 आपके  हो  गये  ।  जब  तक  ara  लोग  सहयोग  प्रदान  नहीं  करेंगे  तब  तक  में  करें  संकते  हूँ

 भाप  मरी  लाचारी  aaa  लीजिए  ।  यह
 नहीं  कि

 मैं  कंजूस  अधिक  से  अधिक  उदार  होने  की

 टों  करता  हूं  ।  अत  arg
 सहयोग

 प्रदान  करें  ।

 क
 थ्री

 चन्द्रपाल  झेलनी
 :

 इंसी  dear  के  सदस्य  भांजीं  घंटों  बोलें  मुझ  तों  अभी
 भि  ट

 ए  हैं  ।  फिर  भी  जल्दी  हो  अपनी  बात  करता  हूं  । a

 बु

 किसानों  के  सामने  सिंचाई  की  प्रोब ले मं  वेसे  नहरों  रें  क  हत  बेड़ा  waa

 nant

 लगाये  जी  रहैं लेकिन  अ  है  कि  किसान  का  उद्धार
 हो

 इसलि

 ome  नग  जगर
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 ree fancy उनको  सरकारी  सहायता  भी  इसके  लिए  मिल  wey  है  । aes  किसानों  को  समय प

 जर्बाक  उद्योग  धंधों  को  बिजली  मिलती  है  ।  इस  साल  मरने  ओर  अली  का  रोक
 डे  तोड़

 उत्पादन  हुआ है  ।  विदेशो  में  किसानों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  उसकी  फसल  को  बुरीद

 ती  है  मले  ही  चाहे  उत्पादन  को  समुद्र  में  डुबोना  जलाना  पड़े  या  कुछ  भी  लेकिन  किसान
 ब्

 wl  उसके  उत्पादन  का  पूरा  मुल्य  मिल  जाता  इससे  उसका  उत्साह  बढ़ता  है  ।  लेनिन  यहां  पर

 किसान  कर्ज  लेकर  खेती  में  लगाता  है  भोर  जब  पूरा  मूल्य  उसको  नहीं  मिलता  उसकी  हिम्  तति

 घटती  लेकिन  इसके  बाद  भी  हमारे  देश  को  पैदावार  बढ़  रही  है  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  स्थान  हसायन  है  जहाँ  दुनिया  का  सबसे  उम्दा  किस्म  का  गुलाब

 ८  पैदा  होता  है  ।  वह  गुलाब  नहीं  जो  बड़-बड़  आदमियों  की  कोठियों  की  शोभा  बढ़ाता  बल्कि  ar

 गुलाब  है  जो  देखने  में  तो  अच्छा  नहीं  लेकिन  उससे  उच्च  कोटि  का  गुलकन्द

 गुलकन्द  और  गुलाब  जल  है  ।  हमारे  यहां  कन्नौज  के  व्यापारी  आते  हैं  भोर  कौड़ियों  मोन

 में  उसको  खरीद  ले  जाते  हैं  ।  इसलिए  रसायन  क्षेत्र  में  सरकार  कोई  ऐसा  रिसर्च  सेन्टर  यां

 ः
 ह्  कारखाना  खोले  जिससे  बढ़िया  किस्म  का  रूह  भारी  पदा  हो  सके  ।  अभी  तो  वहां  के  |  ह  ह

 घरेलू  उद्योग  wey  के  आधार  पर  इन  चीजों  को  बनाते  हैं  ।  अगर  फैक्ट्री  लग
 जाब  तो  करोड़ों  *

 की  विदेशी  मुद्रा  मिल  सकती  है  ।

 ग्रामीण  बैंकों  को  व्यापक  बनाया  यह  एक  बहुत  बड़ी  योजना  है  जिससे  किसान

 लाभ  हो  सकता  है  ।  प्रामीण  विकास  की  बात  जब  भाती  है  तो  कहना  पड़ता  है  कि  हमारा  देश

 न
 शक  ऐसा  देश  है  जहां  पर  गांव  के  पढ़े  लिखे  नौजवान  गाँव  छोड़कर  शहर  की  तरफ

 भागते  हैं
 ।

 कि '  विदेशों  में  लोग  बाहर  में  रहना  पसन्द  नहीं  करते  बल्कि  गांव  में  रहना  पसन्द  करते

 इसके  भी  कुछ  कारण  और  वह  यह  कि  ग्रामीण  विकास  की  तरफ  ध्यान  बहुत

 प

 गया  है  ।  उन्हें  साज-सज्जित  रखने  के  लिये  मैं  चन्द  सुभाव  देना  चाहता  मैं  हरियाणा  भी

 पंजाब
 जसे  राज्यों  का  शुक्रगुजार  हूं  कि  वहां  पर  हर  गांव

 में  बिजली  कौर  पानी  को

 व्यवस्था  कर  दी  गई  लेकिन  हमारा  देश  बहुत  विशाल  यहां  ऐसे  बहुत  से  गांव  हैं  जहां
 ps

 ait  मी  बिजली  नहीं  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हर  गांव  में  बिजली  पहुँचाई  गांव  को  सड़क
 a

 जोड़ा  चिकित्सा  के  लिये  हस्पताल  खोले  लघु-उद्योग-धन्य  खोले  शुद्ध  जल

 चिकित्सा  की  व्यवस्था  की  जाये  और  सब मे  महत्वपूर्ण  बात  यह  हि
 कि  हमारे  देश  में  जातीय

 साम्प्रदायिक  सद्भावना  के  लिये  प्रयास  किये  जायें  जिससे  यहां  पर  जो  जातीय  व  साम्प्रदायिक  दें

 होते  वह  न  हों  और  देश  में  सुरक्षा  की  भावना  पैदा  हो  ।  समाज  के  कमजोर  लोगों  की
 सुरक्ष

 क

 की  भी  व्यवस्था  को  जाये  ।  द

 इन  सारी  चीजों  की  व्यवस्था  कर  दी  जाये  तो  मूल  इसमें  कोई  सन्देह  नही ंहै  कि  यह  श

 संसार  में  सबसे  भागे  की  श्रेणी  में  गांधी के में भा  जायेगा  और  खुशहाल  होगा  और  यह  देव  महात्मा

 सपनों  का  देवा  होगा  ।  यहां  हर  से  faq  हो  सकेगा  और  हर  आदमी  सुख  व  चेन

 से  रहेगा  ।

 इन दादों के  साथ  आपने  अ  धन्यवाद  करते  हुए  मैं  अपनी

 बात  समाप्त  करता  हूं हुँ
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 —— ataacra  सारण  पति  सबसे  विस्तृत  मंत्रालय की  मांगों  से  संबंधित

 क
 क

 त्रस  कम  समय  मे  बोलना  पड़

 क  कृषि  हमारे  देवा  का  आधार  80  प्रतिशत  जनता  कृषि  पर  निमार  है  और  यहां  की सोरी

 यहां  पर
 awe

 व्यवस्था  भी  कृषि  घर  आधारित  है  ।  इस  कृषि  को  महत्ता  ale  आवश्यकता

 क
 हो  घोर  उपेक्षा  इसकी  हुई  है  ।

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  केवल  37  प्रतिशत  क़षि  क्षेत्र  के  लिये  प्रावधान  किया  गदा

 पके  बाद  निरन्तर  सब  यो जनानों  में  उसका  प्रावधान  कम  होता  गया  भोर  बड़े  उद्योगों  में  प्रभाव

 ल  म  होता  गया  और  बड़े  उद्योगों  में  प्रावधान  बढ़ता  गया  ।  जिन  बड़े  उद्योगों  द्वारा  केवल  4  प्रति

 गों  को  रोजगार  मिलता  उन  पर  अधिक  पेसा  लगाया  गया  और  जिस  कृषि  द्वारा  73  प्रतिक

 गों  को  सीधा  रोजगार  मिलता  उस  पर  बहुत  थोड़ा  far  रखा  गया  ।  इस  कृषि-निवेश  में

 mat
 जूसी  के  परिणामस्वरूप  यह  cara  आया  कि  खाद्यान्न  का  भयंकर  अभाव  हुआ  और  73  प्रतिश

 कृषि  कार्य  में  लगे  हुए  लोगों  को  4  प्रतिशत  खेती  में  लगे  हुए  लोगों  के  देश  से  अनाज  मंगाकर  खान

 पड़ा  ।  इसका  परिणाम  यह  है  कि  सरकार  गलत  नीति  पर  आ  रही  है  और  अभी  पिछले  ag  में  ः  ग

 तों  टन  अनाज  बाहर  से  गया  कृषि  पैदावार  कई  रूप  में  बाहर  से  मं
 गाई

 "

 हमारे  यहां  दालों  और  निलहनों  का  उत्पादन  गिर  रहा  हमारी  आबादी  बढ़ते
 ्

 त  में  हमारा  कृषि  उत्पादन  नहीं  बढ़  रहा  है  ।  हमारे  एक  माई  ने  आकड़  देकर  बताया  था  #

 प्

 नाकर  यह  कहना  चाहना  हूं  कि  दूध  और  अनाज  प्रति  व्यक्ति  घंटा

 pal

 fa

 रफ Ta wT tT G21  एक  तरफ  यह  कहा  जाता  है  कि  हम  आत्मनिर्भर  होने  जा  रहे  हैं  और  ga

 रे ee  अभाव  बढ़ता  जा  है  ।  इसका  एकमात्र  कारण  यह  है  कि  खेती  की  तरफ  कम  fi

 1  कम  ध्यान  दिया  गया

 गाज  35  ay  के  बाद  भी  हमारे  देश  में  केवल  30  प्रतिशत  भि  में  पानी  पहुंचाया  गय

 लि

 0  afaara  भूमि  आज  भी  भि चित  इस  तरह  इस  भोर  घोर  उपेक्षा  हो  रही  इस  क्षे  =>

 i
 पन्त  थोड़ा  पेसा  ऋण  के  लिपे  दिया  जाता है  ।  ज्यादातर  शार्ट-कम  पर  ऋण  दिया

 : ut  बी  अवधि  के  ऋण  बहुत  कम  दिए  जाते  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  सहकारिता  संस्थाओं  को  शरणं  दिय

 मगर  वसूली  रिज  बेक  द्वारा  निर्धारित  अनुपात  में  नहीं  होती  तो  सारे  किसानों  को  ऋण

 देना  बन्द  कर  दिया  जाता  राजस्थान  के  जयपुर  जिले  जो  कि  aaa  बड़ा  जिला
 जहां

 बीस  लाख  लोग  रहते  इस  प्रकार  से  ऋण  रोक  दिया  गया  है  ।  वहां  किसानों  को  ऋण  नहीं  मिल

 हा  क्योंकि  भूमि  विकास  बंक  की  वसूली  रिज  बंक  द्वारा  निर्धारित  आधार  के  मुताबिक  नहीं

 है  ।  इसकी  तुलना  में  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  व्यक्तिगत  रूप  से  ऋण  देने  पर  कोई  रोक-टोक  नहीं

 ष क्षत्र  म  बकाया  ऋण  औद्योगिक  क्षेत्र  के  ऋण  से  कहीं  कम  है  ।

 ्  खेती  के  क्षेत्र  में  ऋण-सुविधाएं  बहुत  कम  इसलिए  किसान  अपनी  खेती  की  पैदा  बढ़ाने

 में  भसमथं  ।  सिंचाई  के  क्षेत्र  को  बढ़ाने  पर  भी  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  a
 दियों  का  पानी

 बहकर  बाढ़  क ेस
 द  ल

 अरबों
 rox  को  हानि

 eo
 gi  उसकी  खेतों  तक

 क

 oe  के  लिए  बड़ी च्
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 ्

 कानों  को  1982-83  19  1982

 के

 बड़
 artard  नहीं  बनाई  गई  हैं  ।  ऐसी  बहुत-सी  एं  अम्तरज्योय  wars}

 में  उसकी  पड़ी  हुई

 हैं  ।  नदियों  का  पानी  बहकर  नष्ट  हो  रहा  लेकिन  खेतों  को  नहीं  मिल  रहा है  यह  सरकार
 र

 खेती

 को  तरफ  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  वे  रही  है  ।

 थ  इस  ददा  में  जब  तक  माम  आदमी  नो  कप-शक्ति  नहीं  तब  तक  इस  देश  की  माली

 हालत  नहीं  सुघर  भर  आम  BIER  को  क्रय-दाबिल  को  बढ़ाने  का  एकमात्र  उपाय  खेती  प

 पैदावार  को  बढ़ाना  है  खेती  को  प्रेदावार  बढ़ने  से  80  प्रतिशत  लोगों  की  ऋप भऋ क्ति
 जिससे

 ददा  का  व्यापार  ale  यातायात  पनपेगा  भोर  उससे  पर  से  भार  कम  दूसरे  qe

 में  sar  लोग  लगेंगे  और  हमारी  आधिक  प्रगति  की  रफ्तार  तेज़  लेकिन  सरकार  को
 समर

 में  ag  ara  वहीं  जिसको  गांधी  जी  ने  aga  विस्तार  से  सम
 क्रिया

 था  |

 ‘ आज  गलत  भारतीय  नीतियों  के  कारण  खेती  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  और  नड़  उद्योग

 पर  धन  बर्बाद  किया  जा  रहा  है  ।  दिल्‍ली  में  केवल  दस  होटलों  पर  400  करोड़  रुपये  व्यय

 है  लेकिन  राजस्थान  सीधमुख  जमना  नहर  हौर  निंदा  से  पानी  देने  की  .

 करने  के  लिए  इस  सरकार  के  पास  tar  नहीं  गांवों  में  पीने  के  पानी  को  व्यवस्था  करने  के

 इस  सरकार  के  पास  पैसा  नहीं  लेकिन  एशियाड  पर  1,000  करोड़  रुपये  चर्चा  करने  x

 लिए हैं  1

 इस  सरकार  की  गलत  नीतियों  के  ठीक  प्राथमिकताएं  तय  न  करने  के  कारण  न्

 देश  के  आम  आदमी  को  पोष्टिक  आहार  नहीं  मिल  दहा  है  ।  केवल  खेती  और  खेती  से  ara  सरत

 we
 भाम  आदमी  को  पोष्टिक  आहार दे  सकते  हूँ  ।  लेकिन  भाई  न  न  दालें  तैर
 न  फल-सब्जी  और  न  दर्शन  और  दूध  से  बनने  वाले  पदार्थ  पर्याप्त  यात्रा  में  उपलब्ध

 i" हमारे  देश  के  अधिकांश  लोग  पोष्टिक  आहार  से  वंचित हैं  ।  हमारे  यही  38  करोड़  लोग  गरीबी

 रेखा  से  नीचे  जीवन  बिता  रहे  हैं  और  वे  दोनों  समय  खाना  भी  नहीं  जुटा  सकते  ।

 खेतो  की  उपेक्षा  का  सीघा  ost  है  केश  की  देश  की  अथ-व्यवस्था  को  गलत  fear

 भाम  आदमी  को  हालत  को  सुधारने  से  इनकार  करना  कौर  उसकों  दर-दर  की  ठोकਂ

 खाके  के  लिए  छोड़  tar  ।  इसलिए  सरकार  चलाने  वालों  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  खेती  की
 ओसर

 ध्याम  वें  और  खेतों  में  पानी  gard  और  खेती  की  उपज  की  बिक्री  के  लिए  बाजार  को  नियंत्रित

 करें  नमाज  हालत  पह  है  कि  जब  फसल  भाती  तो  भाव  एक-दाम  शिरा  दिए  जाते  भर  wa

 Peart  की  फसल  बिक  जाती  तो  भाव  आसमान  को  छने  लगते  किसान  को  हर  फसल  में

 खरीद  और  बिक्री  में  200  द्फ्ए्‌  प्रति-क्विंटल  का  घाटा  होता  है  ।  इस  तरह  की  लूट  बाजार  भर

 मंडियों  में  चल  रही  है  ।  किसानों  की  इस  भयंकर  शोषण  को  रोकने  की  जरूरत  है  ।

 are  हमारे  देश  में  भोर  मे  र-खेती  के  ars  में  बड़ा  भेदभाव  गेर-खेती  क्षेत्र  में

 खासतौर  से  औद्योगिक  क्षेत्र  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  बड़ी  उदारता  बड़ी  सुविधा  है  ।  ले

 ्
 साथ के  क्षेत्र  में  ऐसा  नही ंहै  ।.  खेती  में  ऋण  अबर  जाता  है  तो  तुरन्त  सख्ती  के

 होती  उनकी  जमीन  नीलाम  कर  दी  जाती  है  ।  लेकिन  उधर  2  हजार  करोड़  अधिक

 रुपया  ऑद्योगिक  क्षेत्र  में  बकाया  पड़ा  उस  पर  कोई  कार्यवाही  क्योंकि  वहू  तो
 |  सुप्रीम

 कोर्ट
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 अव
 मि  दिल

 at  ह हाईकोट  में  चले  जाते  हैं  ।  लेकिन  ये  गरीब  किसान  किसी
 कोट  में  नहीं

 जा
 सकते  हैं

 ।
 वे

 तो

 माई  बाप  कहकर  केवल  आह  मरकर  रह  जाते  हैं  ।  यह  द्वारा  खेती  करने  माते  लोगों कौ  है
 i

 खेती  की  तरफ  ध्यान  नहीं  fear  जाता  है  ।

 समय  के  अभाव  के  कारण  मैं  asst  सहित  अपनी  बात  कहने  में  अश्वत्थ  gi  परन्तु  इतन

 ही  कहू  देना  चाहता  हूं  कि  खेती  बढ़ाए  गे  तो  sat,  जाकोब  भोर  रोजगार  सभी  कुछ

 बढ़ेगा  और  पौष्टिक  आह्वान  उपलब्ध  ।.  राज  खेती  के  सम्बन्ध  से  अनुसन्धान  कौर  खोज  के  जो

 क
 काम  किए  जा  xe  हैं  वह  ख़ारी  खेती  के  दृष्टिकोण  से  नहीं  हैं  ।  केवल  30  प्रतिशत  सिंचित  भूमि  के

 क्षेत्र  में  ये  अनुसंधान  भोर  खोज़  के  कार्य  चल  रहे  हैं  ।  बाकी  70  प्रतिशत  भूमि  के  लिए  अनुसंधान

 क  काय  नहीं  के  बराबर  इस  तरफ  भी  समग्र  बिकास  की  तरक  चय  मुझके  खुशी  थ

 है  कि  कुछ  प्रयास  इस  तरफ  होने  लगा  है  लेकिन  Gal  खेती  के  क्षेत्र  में  अभी  ओर  arfigar  saa  देखे  की
 थ

 गाबशइ्यकता  है  ।  बह  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  फिर  हमारे  अनुसन्धान  भोर  रिसचें  का  खेतों  के  थ
 ्

 थ aw  तालमेल  नहीं  उठाया  गया  हे  ।  बहु  अभी  लक  केवल  बड़ी-बड़ी  जगहों  में  हो  सीमित  है  ।  या

 तो भाप के  विश्वविद्यालयों  में  या  agar  संस्थाओं  में ग्रह  काम  चल  रहा  अभी  आजू  हो

 प्रकट  के  घंटे  सें  पहला  ही  घरन  अनुसन्धान  के  सम्बन्ध  में  था  ।  वनों  में  पेड़  नहीं  हैं  और  एक

 तरफ  किसी  कल्चर  भोर  पेड़ों  की  खोज  पर  रुपया  aq  हो  रहा  है  लेकिन  खोद गां दों  तक  मौर

 जंपनों  पहुँचायी  नहीं  जा  रही  है  ।  बहुत  से  अच्छे  बीज  शोर  अच्छे  पौधों  की  खोज  गई  है

 लेकिन  उसका  किसान  तक  पहुंचना  मुशिकल  हो  रहा  तो  खेती  ओर  अनुसंधान  दोनों  का  तालमेल
 _
 बढ़ाने  की  जरूरत  है  ।

 भूमि  का  कटाव  चाहे  पानी  से  ढो  चाहे  हवा  से  उसको  रोकने  की  आवश्यकता  है  ।

 ह

 पर  बहुत  कम  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।  ऊसर  भूमि  को  उपजाऊ  बनाने  के  लिए  बहुत  कम

 किए  गए  हूँ  उसमें  मी  व्यापक  प्रयास  मानसिकता  है  ।

 ह  इस  प्रकार  इस  सरकार  ने  कोई  सन्तुलित  कृषि  विकास  का  प्रयास  नहीं  किया  स
 तुलसी

 कृषि
 विकास  का  प्रयास  नहीं  किया  है  ।  संतुलित  कृषि  विकास  नहीं  करने  के  कारण***  *(8aaaT

 उसी  के  कारण  पेट  पर  ज्यादा  जोर पदा  हो  गया है  किसी  के  eta  गिर  गए  प्
 अ  ifsc:  आहार  की  कमी  के  कारण  यह  सन्न  हो  रहा

 उसके
 लिए  ब्यास  जी  अपनी  सरकार  १3  है

 ह
 कहें  कि  संतुलित  विकास  की  व्यवस्था  करे  ।

 कृषि  के  उत्पादन  की  जितनी  क्षमता  क्षमता  के  अनुपात  में  उत्पादन  नहीं  तो  क्षमता

 के  अनुरूप  उत्पादन  हो  सके  इसके  लिए  ज्यादा  साधन-सुविधा  प्रदान  करने  की  जरूरत  पानी

 व्यवस्था  को  जाय  ।  ऋण  और  su-fasa  की  व्यवस्था  की  जाय  ।.  इसके  साथ-साथ  झुलस  न

 भोर  सारी  चीजों  का  तालमेल  के  साथ  की  ज़रूरत  है  और  फिर  कृषि  उत्पादन

 ढाने  के  लिए  इन  बुनियादी  आवारों  उपेक्षा  न  अगर  व्यवस्था  करेगे  तो  यह  कच आ ्य सन्तुलि  त
 योजन  हो  सकेगा  |

 ल  मनोज  बढ़ाने  की  तरफ  ही  ध्यान  नहीं  देना  है
 उसके  अलावा  भोजन

 rere  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  को  तरफ़  भी  ध्यान  ay  का  आवश्यकता  ८  Uh  समय
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 एक  एक  चीज  बाजार  म  जियादा  भा  जाता  |;  खोज  का  उत्पादन  बढ़  जाता

 ag वीज  गायब  हो  जाती  है  ।  दूसरे  वर्ष  दूसरी  चीज  गायब  हो  जाती  पहले  चीनी

 फिर  गेहू  की  बहार  हो  फिर  चावल  गायब  अगली  गेहूं  ग
 नब

 हो  भया  ।  इस  तरह  से  हम  जब  TATA  होता  है  तब  उसके  लिए  हाथ  पाँव  मारते  हैं

 पहले  से  आवश्यकता  के  अनुरूप  सुनियोजित  ढंग  पर  नियोजन  नहीं  करते  कितनी  भआवइयकतां

 उसको  देखकर  उसके  अनुरूप  नियोजन  नहीं  करते  और  जब  अभाव  हो  जाता  है  तब  कह

 हैं  कि  जनसख्या  बढ़  गई  ।  इस  प्रकार  से  आज  शभसन्तुलित  नियोजन  और  क

 mig  चल  रहे  न  तो  सरकार  के  पास  कोई  कृषि  नीति  है  और  न  कोई  भूमि
 _  नीति  है  ।  ममी-सुधार  की  बात  कहकर  थे भमि  को  बिगाड़ने  में  लगे  हुए  भूमि  टुकड़ों  में  श

 थ

 gad  जा  रही  दूसरी  भोर  जो  वास्तविक  काश्तकार  हैं  उनको  बेदखल  जा  है  ॥

 कौर  जो  काश्तकार  नहीं  जो  गर-पेशा  है  वे  फार्मों  के  मालिक  बनते  जा  रहे  हैं  ।  जिन
 e

 बाप-दादाओं  ने  कभी  खेती  नहीं  वे  ore  फार्मा  के  मालिक  इन्दिरा  जी  फ

 द  की  मालिक  हैं  ।  जिनके  बा पन दादाओं  ने  अपना  पसीना  बहाकर  हमेशा  खेती  की  वे  आज  खेती  से

 बेदखल  किए  जा  रहे  वे  लोग  आज  मूमिहीन  मजदूर  बनते  जा  रहे  हैं  ।  दूसरी  ओर  सरकार

 सीलिंग  का  एलान  किया  लेकिन  उसका  पालन  नहीं  हो  रहा  है  ।  दायरों  में  सम्पत्ति  पर  कोई  भी

 सीलिंग  नहीं  है  ।  अरबों  रुपए  के  कारखाने  लगाए  जा  रहे  हैं  भोर  वह  भी  सरकार  के  पेसे  से  ।
 द  १ उन  ब्याज  में  छट  तथा  म  अन्य  प्रकार  के  कन्सेशन्स  दिए  जा  रहे  हैं  ।  उनके  द्वारा  कमाए

 मुनाफे  पर  भी  कोई  कन्ट्रोल  नहीं  है  ।  एक  बेचारा  किसान  ही  है  जिसकी  कोई  भी  संरक्षण  नहीं  झा
 प  किसान  को  लट  से  बचाने  के  लिए  तथा  ब्याज  alt  ऋण  में  उसको  राहत  देने  के  लिए  कोई

 यं क्रम  नही  हैं  ।  चू  कि  सरक।र  की  कोई  सही  भर  सन्तुलित  कृषि  नीति  नहीं
 है

 इसीलिए

 त्र  में  असन्तोष  है  और  अभाव  है  ।

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  सही  ढंग  से  सही  कृषि  नीतियों  को  अपनाया  जाए

 तो  करने  वाले  पनप  सकें  और  उनकी  लूट  बन्द  शोषण  बन्द  हो  तथा  बिचौली  कि पों से

 रक्षा  हो  साथ  ही  साथ  किसान  को  उसकी  पैदावार  की  पूरी  कोमल  भी  ए  +

 न  भर  समता  मूल्यों  में  संगति  बैठाई  आज  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  मूल्य  व  ता  रहे  हैं

 ग्  न  कृषि  क्षेत्र  में  किसान  की  पैदावार  के  दाम  उस  अनुपात  में  नहीं  बढ़  रहे  हैं  ।  मैं  स

 भी दी ढ़ृते जा ैं सरक थ व थ
 र  कों

 चेतावनी
 देना  चाहता  हूं  कि  वह  समता  मृतकों  की  तरफ  ध्यान  दे  ale  समर्थन  मूल्य  मी

 उसी  हिसाब

 से
 हि निश्चित  करे  |

 ्
 ्

 इन्हीं  दादों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 wit  जों ०  नरसिम्हा  रेड्डी  (arfearaiz: : :  सभापति  मेरे  बहुत  से  साथी  क्

 re

 लय
 से  सम्बन्धित  सभी  विस्तार  से  वोन  चुके  हैं  ।  मैं  *॑वल

 जो

 इस

 सकत

 प

 का  एक  मात्र  के  बारे  में  ही  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  गत  कुछ  वर्षों  से  हमारे  दे  !

 योजना  बनाने  ary  यहां  तक  कि  भाम  जनता  ने  भी  यह  अनुभव  करना  छ  कर

 दिया  कि  हमारे  देश  में  वनों  का  धीरे-धीरे  लोप  होता  जा  रहा  कौर  वनों  को  सुर  rf  रखने

 इन  सभी तथा  इनका  विकास  करने  के  लिए  शीघ्र  उपाय  करना  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  इसके  लिए
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 (29  (
 अनुदानों  hs

 83

 ———

 लोगों  को
 ध

 ee

 ah
 peas

 करने  के
 लिए  बधाई

 देना
 चाहता  हं

 |  मैं  समाचार

 स  या  क  उजागर  fear  i  ay  का  ध्यान वचनों  का  भी  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्हें

 इस त्  रफ  आकर्षित  किया  |

 द
 सभापति  महोदय :  आप  सम्बन्धित  मंत्री  का  धन्यवाद  क्यों  नहीं  करते  हैं

 !

 थ

 ल
 थो  जी०  नरसिम्हा  :  ऐसा  मैं  तब  जब  वे  इस

 समस
 घर

 ld

 कार्यवाही  करेंगे  ।

 ary  बारी  का
 यह  मेरा

 त  के  है  ।  क्योंकि  समय  बहुत  कम  है  तथा  बहुत  से  लोग  बोलने

 बड़ी  बेताबी  से  इन्तजार  कर  रहे  मैं  शीघ्र  हो  अपना  भाषण  समीप  रने  चाहुंगा
 |

 Wa si  विषय  को  मैं  इन  चार  मुद्दों  में  विभक्त  करता  हैं  ।
 ह

 1.  कुछ  ay  पहले  तक  वनों  के  क्षेत्र  आदि  से  सम्मनित  |  स्थिति  कया  थी  ?

 ं  को  विंमान  स्थिति  बया  है
 ?

 a

 दार  हैं
 ?  .

 ं  की  यह  स्थिति  कपों  हुई
 ?  इसके  क्या  कार  भोर  इसके  लिए  कौन  जिम्म े-

 गर  अन्त  वनों  को  सुरक्षा  के.लिए  तथा  परिस्थिति के  सन्तुलन  को  बनाए  रखने  के

 लिए  | ही  कया  उपाय  किए  जाने  का  विचार  है
 ?

 मैं  पहने  मुद्दे  को  विस्तार  से  पृष्ठ  करूंगा  ।  पहले  मैं  वच  1976  में

 उसके  बारे  में  फोरस्ट्स  1980'  से  कुछ  ate  उद्धत  करूंगा  ।
 a af

 स्थति
 ची

 क्

 वनों  का  कुल  क्षेत्रफल  747.4  हैक्टर  जो  हमारी  कुल  भूमि  का  22.7  प्रा  शत

 मा  यह  भारत  हिस्सों  में  विभाजित  अर्थात्‌  आरक्षित  जिसका  क्षेत्रफल  389."
 ta

 है  भोर  जो  वनों  सम्बन्धी  कुल  आरक्षित  क्षेत्र
 का  52.1  प्रतिशत  दूसरे  भाग  में  सरक्षित

 ct

 क
 ते  नो  231.9  लाख  हैक्टर  क्षेत्र  में  हैं  ।  यह  31.0  प्रतिशत  है  ।  तीसरा  भाग  श्रेंणी र

 =
 श्रेणीकरण  नहीं  हुआ  इस  कुल  क्षेत्रफल  125.8  लाख  हैक्टर  है  यह

 16.5

 प्रतिशत  हैं
 हैं  ।

 दूसरा  कृषि  से  सम्बन्धित  क्षत्र  है  ।  कृषि योग्य  कुल  भूमि  1547  लाख  हैक्टर  जो

 शत  बैठती  है  ।  खेती  की  अन्य  मि  431  लाख  हैक्टर  जो  13.1  प्रतिष्ठित  बैठती  है  ।  गर

 भूमि  172  लाग  हैक्टर  जो  5.3  प्रतिशत  है  ।  बंजर  और  कृषि  न  हो  सकने  योग्य  भ  क्त

 फल  391  लाख  हैक्टर  जो  Ha  भूमि  का  11.9  प्रतिशत  है  ।

 इन  आंकड़ों  के  अनुसार  प्रति  व्यक्ति  वन  क्षत्र  0.11  हैक्टर  बैठता  जो  ale  धर्मिक  कम

 है सवार  में  लगभग  सबसे  कम  यदि  हम  तुलना  करें  तो  हमारा  वन-क्षेत्र ट  अ
 इव-वन  क्षेत्र  का

 1.85  प्रतिदिन  भाग  है  अ जिन्ना  मारी  खाक
 जनना  दि एक केक  की  जनसंख्या  का  15.64

 प्रतिशत
 भाग है  ।
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 भनुदा  म

 ह  चले  एक  बार  हमारी  राष्ट्रीय  बन  नीति  में  यह  सुभाव  दिया  गया  था  कि  ae  के  सम्पूर्ण

 क्षत्र  का  33.33  प्रतिशत  भाग  बनों  से  आच्छादित  होना  चाहिए  ।.

 अब  मैं  वनों  की  adara  स्थिति  का  जिक्र  करता  हू  ।  गत  तीन  दर्शाब्दियों  थें  वनों  का  a

 122.7  प्रतिदिन  था  और  जिसे  जनसंख्या  में  तथा  पृथ्वी  पर  दबाव  में  वृद्धि  के  कारण  भो

 उद्योगों  द्वारा  वन-उत्पीडां  की  माँग  में  हो  रही  वृद्धि  के  कारेल  33.33  प्रतिशत  कें  बढ़ाया  जाना

 बढ़ाने  की  बजाय  राज्य  सरकारों  द्वारा  वनों  की  बेतहाशा  कटाई  शुरू  कर  दी  मई  ।  में  यही

 दाऊद  प्रयोग  क्योंकि  जो  कुछ  वह  क्या  दै  ।  भल्ला  अवधि  में  ही  हमारे  वन

 ata  को  लगभग  43  लाख  हैक्टर  भूमि  जो  वनों  के  लिए  आरक्षित  गेर-वन-प्रयोजनों

 a  प्रयोग  के  लिए  परिवर्तित  कर  दिया  ऐसे  समय  में  ही  हमारी  माननीय  प्रधान

 मंत्री  जी  ने  वनों  के  महत्व  को  मान्यता  प्रदान  की  भीर  वनों  के  आरक्षित  क्षेत्र  को  दूसरे  कार्यों  में

 प्रयोग  करने  के  खतरे  को  पहचाना  ।  यहीं  कारण  था  कि  गत  वे  एक  अध्यादेश  जारी  किया  गया

 बाद  में  एक  अधिनियम  पारित  किया  जिंसे  ar  सैं  रक्षण  1980  कहां  गया  मोर
 _

 इसमें  वनों  के  लिए  आरक्षित  क्षत्र  का  अन्य  किन्ही  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयोग  में  लाने  पर
 प्रतिबन्ध

 गया  है  ।
 ः

 राज  की  सबसे  गम्भौर  स्थिति  तो  यह  है  कि  हमारा  वन  विभाग  सरकार  को  तथा

 द  _  को  यह  बताने  में  बुरी  तरह  से  असफल  रहा  है  कि  इस  समय  उसके  अधिकार  में  कितना  वन  क्षत्र
 _  वे  केवल  भौगोलिक  आकड़ों  का  उद्धरण  दे  रह ेहैं

 भर  कह  रहे  हैं  फि  हमने  यह-यह  भूमि
 वनों

 के  लिए  सुरक्षित  रखी
 हुई  है  न  केवल  इस  बात  को  जानने  के  इच्छुक  हैं  कि  आपने  वनों  के

 कितनी  मुंशी  आरक्षित  रखी  हुई  बल्कि  ay  भी
 जीवनी  चाहतें  हैं  कि  इस  ata  देश  में  कु

 कल
 कितने  क्षेत्र  में  बन  फंसे  हुए  है ं।

 यहाँ  मैं  इस  बात  की  भोर  ध्यान  आंतें  करना  चाहेता  हूं  कि  मुक्त  यहं  सूचना  कहीं

 भी  प्राप्त  नहीं  संसदीय  पुस्तकालय  सै  भी  कि  देश  में  कुल  कितने  क्षेत्र  में  वन  फैले  हुए
 ott  लखवी-बच्ची  ster  स्तिति  |: ८! है  हैं  थी  ta  वर्ष  की  अथवा  कौन  ad  पहलें  की  स्थिति  कया  थी

 og मेरा  सम्बन्ध  ऐसे  जिने  से  set  40  fasta  भाग  में  चने  फले  हुएं  मैंने  जाते  हैं  हालाकि  इ
 ल  अ समय  वहां  इतने  बन  नहीं  हैं  महाराष्ट्र  ast  प्रदेश  और  आर ध्  जहां  बेनी  के  लिए  कुले

 ्  क्षेत्र  का  50%  भाग  सुरक्षित  के  थोड़े-बहुत  अपने  अनुभव  के  आधार  पर  मैं  य  ६  कह  सकती  हूं  े
 कि  दस  क्षत्र  में  कोई  वन  नहीं  हैं  ।  हमारे  ग्राम-वासियों  हमारे  उद्योगपतियों  ने  मौर  अन्य  सभी

 थ
 लोगों

 ने  उनका  प्रयोग  कर  लिया  है  और  अब  हमारे  पास  कोई  वन  शेष  नहीं  रह  गए  हैं  ।

 ‘gam  affafiac,  मोहित  वहीं  में  ref  daw  निंदा  है  किं  हमनें  an  से  कभ  उससे
 q

 10-15  प्रतिशत  भाग  का  प्रयोग  नर  लिया  है  ।  ae  हम  पकड़ीं  का  हिसाब  लगाए  तो  मु  गा
 ा  _

 अफ़सोस
 के  साध  यह  कहता  पड़ेगा  कि  देश  में  कुल  क्षत्र  के  9  से  10  प्रतिशत  माग  तक  से  अधि

 क्ष  वन  नहीं  हैं  ।  जबकि  हमारी  राष्ट्रीय  नीति  यह  कहती  है  कि  हमारे  पास  कुल  क्षत्र  का  334

 प्रतिष्ठित  भाग  अवद्य  ही  वन-क्षेत्र  होना  चाहि

 रहो है

 ag  स्थिति  दिन  प्रतिदिन  बद  से
 बदतर

 होती  जा

 et  Oo
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 यहाँ
 मैं  यह  कहना  aga  हूं  कि  वबन-प्रयोजनों  के  लिए  448.4  लाख  हैक्टर  क्षत्र  भा  रक्षित

 774  लाख  हैक्टर  afa  aacfea
 आरक्षित  थी  ।  कई  वर्षों  से  उस  क्षेत्र  का  भो  कोई  प्रयोग

 wa  या  जा  रहें है  उसे  कृषि  के  प्रयोंग  में  भी  नहीं  लाया  जा  रहा  है  ।  जो  वनों  के  लिए  आर
 थ

 गीत है  ।  इसका  क्या  परिणाम  निकला  ?  हमारे  यहां  काफी  वर्षा  होती
 है  शौर  ऐसे  में  यदि

 afa  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  तो  मुनि-क्षरण  होना  शुरू  हो  जाता  हैं  ।  अंबे

 gard  यह  स्थिति  बन  गई  है  कि  448.4  लाख  हैक्टर  fe  में  से  अधिकांश  भूमि  बंजर  भर  कृषि  न

 करने  योग्य  हो  गई  भूमि  का  11.1  प्रचलित  भांग  पहले  से  ही  बंजर  इसलिए  मेंरे  विचार

 मोटे
 अनुमान  के  अनुसार  हमारे  भौगोलिक  क्षत्र  का लेग मग  24  प्रतिदिन  डी  वन  के  रूप

 मे ह
 घोषित  बंजर  है  तथा  प्रयोग  करने  लायक  नहीं  है  ।  जहाँ  एक  तरफ  हमारे  वन  ख़त्म  होते

 रहे  वहीं  दूसरी  ओर  हम  अपने  भौगोलिक  क्षेत्र  के  ऐसे  24  प्रतिशत  भाग  को  खो  रहे  जिसका

 प्रयोग  करने  में  हेम  अंसेंमर्थ  ठ  एक  ऐसो  अत्याधिक  गम्भीर  स्थिति  है  जिसकी  और  सरकार

 को  fate  ध्यान  दनी  चाहिये  ।

 स्थिति  इतनी  नाजुक  बनी  कसे  ?  इसके  पीछे  क्या  कारण  हैं  ?
 इसके  लिए  कौन.कौन  लोग

 जिम्मेदार  हैं  ?  शता  बदे  जेबें  ayy  ने  बनों  की  उपयोगिता  mY  फर्नीचर  ai 3 & area
 जनों  के  लिए  अनुभव  उन्होंने  पेड़  काटना  शुरू  कर  सरकार  ने  इसके  महत्व  कों  qa  का

 र  यह  अनुभव  किया  हि  यदि  वनों  को  आरक्षित  न  किया  तो  उनके  लोप  हो  जीनें  का  खतरा

 a Z|  बर्ष  1865  उन्होंने  इस  दिला  में  प्रयास  करने
 आरम्भ  दिए  भोर  पेड़ों  को

 अन्धाधुन्ध
 कटाई  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  प्रथम  भारतीय  वन  af: afaaw  पारित  faa  गया  |  faux

 रखने  के  सम्बन्ध  में  इसका  अपेक्षित  अपर  नहीं  gat
 |  ae  1994  में  उन्होंने  एके  एसी  राष्ट्रीय

 वन  नीति  पारित  जिसमें  बनीं  के  आरक्षण  और  सरंक्षण  पर  बेले  दिये  गया  थी  |  फिर

 मी  वनों  का  क्षत्र  सिकुड़ता  जा  रहा  था  ।  इसलिए  वर्ष  1952  में  जब
 हमारी  पार्टी  शासन  में

 तो  हमने  वानिकी  सम्बन्धी  कार्य  के  रूप  में  पर्यावरण  संरक्षण  पर  बल  और  यह  सुभाव
 दिया

 कि  332  प्रतिश्त  भांग  को  ik के  लिए  atrafeta a कर  दिया  जीनों  चाहिएं  ।  मैं

 च
 चाहता  कि  बाप

 इस  बात  को  नोट  कर  ।  यहां  वे  कहते हैं  कि  देश  के  मूं-क्षेत्र  के  33.33  प्रतिशत  भागें की  वनों  के

 लिए  भारक्षित  किया  जाना  चाहिए  ।
 इन

 सब  बातों  का  हवाला  देने  का  मेरा  तात्या  आपका
 5  यान

 स  तथ्य  की  भोर  दिलाने  का  है  कि  ag
 1865  में  अर्थात्‌

 117  वर्ष  लोगों  ने  तथा  सरक  झ

 भी  इस  खतरे  कें  महर  क  समझ  fat  था  ।  अब  dd  1982  में  क्या  fect By ही  गई हूँ
 ?

 समी
 निगम  समाप्त  हो  गए  हैं  ।  खुब  को  अब  उस  खतरे  में  हाल  चुके  इसके  समर्थन  में  pes

 द सभापति  महोदय  :  कृपया  ait  बात  सम्पत  करें  |

 i
 ait  जी०  नासिका  रेइडो :  कृपया  पांच  मिनट  की  अनुमति दें  |  में  नि

 fae  विषय  परं  टोका  नहीं  करूगा  |

 पर  बोलना सभापति  महोदय  आपकी  अपनी  ही  बात  के
 अनुसार

 आप  एक  कौर

 चाहते
 हैं  ।  भंते  मुख्य  feed  कौ  ओर  ane  हुएं  बौध  star  भाषण  समाप्त  करें  |

 भी  जी०
 नरसिंहा  रेडडी  :  इसके  मुख्य  कारण  बया  हैं  ?  मैं  तो  यही

 कहूंगा  कि
 किस  सम्बन्ध

 नी  सरकारों  ने में  सभी  पिछली  स सरकारों  की  असफलता  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि

 प्
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 अनुदानों
 को  1982-83

 SS

 ads  बित  रूप  से  वनों  को  राजस्व  कमाने  का  स्रोत  समां  भोर  इसे  एक  क्षेत्र  नहीं  जिस  q  sit

 की fate
 की  भावुकता है  |  इन  सभी  वर्षों  में  राज्य  सरकारों  ने  राजस्व  अजित  करने  के  लिए  य

 rare  कटाई  को  ।  मैं  जो  कुछ  कह  रहा  उसे  सिद्ध  भी  कर  देना  चाहता  हूँ  ।

 एन ०७  सी०  To  परा  1976  के  जिसमें  उन्होंने  औद्योगिक  लकड़ी  भी

 इंधन  को  लकड़ी  को  अनुमानित  आवश्यकता  का  उल्लेख  किया  वर्ष  1980  में  उन्हें  2109

 चन  मीटर  लकड़ी  की  गावर  थकता  जबकि  इससे  अधिक  वनों  को  कटाई  कर  डालो  गई  |  qq
 द

 1985  में  उन्हें  2371  लाख  aa  मीटर  लकड़ी  की  आवश्यकता  है  ओर  वर्ष  2000  में  उनकी

 गा बद् यकता  2895  लाख  घन  मी<८र  लकड़ी  को  होगी  ।  इससे  ag  बात  स्पष्ट  ढो  जाती  कि  व

 :
 का  क्षेत्र  और  अधिक  सिकुड़ता  जा  रहा  है  |

 जसा  कि  मैंने  कहा  बहा  की  सरकार  राजस्व  भजन  के  लिए  वनों  का  उपयोग  र  रही

 है  ह
 तथा

 उनमें  कोई  ara  निवेश  नहीं  कर  रही  इसे  सिद्ध  करने  के  लिए  मैं  3 पकड़े  प्रस्तुत

 क्  चाहता  हूं  ।

 सभापति  भोज्य  :  भाप  अपना  भाषण  अव  aie

 oo

 ज्यादा  समय  ले

 लिया  ह ैहै  |

 wr  oeo a
 श्री  जी०  नरसिम्हा  रेडडी  :  हमारे  माननीय  मंत्र  पालू ९ *

 सभापति  amen  :  अभी  बहुत  से  सदस्यों  ने  बोलना  है  । i

 oft  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  आप  मु  बोलने  दीजिए  ।  जीतता  समय  आपने  बीच  में

 arg  किया  है  इतने  में  मैंने  अपना  भाषण  समाप्त  भी  कश  लिया  होता  ।
 ः

 सभापति  महोदय  :  मैंने  आपको  जरूरत  से  ज्यादा  समय  दे  दिया  है

 थो  जोत  नरसिम्हा  रेडियो  :  इतने  समय  में  मैं  एक  एक  बात  कह  चुका  होता  ।

 सभापति  महोदय  :  आपको  मालम  है  कि  आप  कितना  समय  ले  चर

 wit  जी०  नरसिम्हा  रेडडी  :  मैंने  10  मिनट  लिए  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  आपने  14  बजकर  26  मिनट  पर  शुरू  किया  था  |

 थ्रो  ate  नरसिम्हा  रेड्डी  हमारी  सरकार  1971  से  टिंबर
 क

 का  निर्यात  कर  रही  है  और  आपको  यह  जानकर  Hea  होगा  कि  1971  से  197  छह

 वर्षों  के  दोरान  हमने  3309.2  मिलियन  रुपये  के  टिम्बर  निर्यात  किए हैं  ।  निर्यात  करने  की  कोई

 जरूरत  नहीं  इससे  यही  सिद्ध  होता  है  कि  हमारी  सरकार  राजस्व  प्रयोजनों  के  लिये  व

 को  इस्तेमाल  कर  रही

 दूसरा  sea  यह  है  कि  सभी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  कुल  मिलाकर
 ह हमने  केवल

 3,40  मिलियन  धाये  निवेश  किए  जो  कि  निर्यात  से  हमारे  अपने
 लगभग

 बराबर
 है

 ।

 76
 के  दौरान  aay  से

 प्राप्त  कुल  राजर राजस्व  3,444.75  मिलियन  रुपए  था  जबकि
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 1982-83

 —  ग  ती

 सामान्य  z ae ' Sm पय  1,446.09  मिलियन  रुपये  ="  झोर  शुद्ध  राजस्व  1998.66  मिलियन  उस

 घडीके के  ra  सरकार  ने  विकास  कौर  योजना  कार्यकलापों  पर  443.28  मिलियन झप
 पये  खर्चे

 कि  जो  कि  कुल  राजस्व  का  20  प्रतिश्त  से  अधिक  नहीं  है  ।

 मेरे  विचार  इमारती  लकड़ी  को  सभी  प्रयोजनों  के  लिए  इस्तेमाल  करना  ह  रा

 लेकिन  नैतिक  रूप  से  हम  बंध  हुए  हैं  क्योंकि  पिछली  पीढ़ियों  ने  वनों  कं  सौंपा  है

 भर  सरकार  तथा  लोगों  का  य  नैतिक  गतंव्य  है  कि  वनों  का  कम  से  कम  33.3  क  दात  भाने

 घ  पीढ़ियों  को  सौंपा  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  |  थ

 थ्रो  जी०  नरसिम्हा  रेडडी  :  मैं  नहीं  ।  मैं  तब  तक  बोलता  रहूगा  जब  तक

 भाप  बाहर  नहीं  निकाल  देते  ॥

 सीतापति  महोदय :  यह  बया  है  ?  ्

 Matto  नरसिम्हा  रेडडी :  यह  बहुत  महत्व an

 सभापति  महोदय :  वहू  aga ज्यादती  है
 ।  हे

 आपसे  बार-बार  अनुरोध  किया  है  ।
 क्या

 आ प०  यह  कहना  उचित  है  कि  मैं  नहीं  बैठना  |

 श्री  जनों  नरसिम्हा  यदि  आप  मुझ  आदेश  दें  तो नि  ठना  पड़गा  ।

 सभापति  महोदय  भाप  जेसे  एक  वरिष्ठ  सदस्य  को  ऐसा  नहीं
 मी ता  चाहिए

 ait  जो०  नरसिम्हा  रेड्डी  ठीक  है  ।  मैं  अपने  शब्दों  को

 कर  आपसे  अनुरोध  करता  हु  कि  मु  बोलने  दें  ।

 मैं  हाथ

 सभापति  महोदय :  कृपया  समाप्त  करें  ।  ऐसा  मत  बोलिए  ।
 क

 श्री  जी०  नरसिम्हा  रेडडी  :  यदि  आप  खड़े  होंगे  तो  मैं

 चैट

 ठ

 जाऊंगा
 ।  कृपया **

 सभापति  महोदय :  कृपया  सहयोग  दीजिए  ।
 क

 शो  जी०  नरसिम्हा  रेडडी  :
 कम  से  कम  वनों  के  हित  में  मुझ  ala  दीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मेरी  वनों  में  बहुत  रुचि है
 ।

 श्री  जी०  नरसिम्हा  रेडडी  एक  प्रश्न  है  कि  विनाश  के  )
 न  ए  कौन  उत्तरदायो  है

 ?  मैं

 ug क  ता  चाहता  हु  कि  यह  एक  विवादग्रस्त  प्रदान  लोग  यह  कह
 हें  कि

 उस  क्षत्र में  रहने

 चाले  को  तथा  लोगों  को  बताना मवासी  वनों  के  विनाश  के  लिए  उत्तरदायी हैं  ।  यहां  मैं  सभा

 चाहता

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  |

 वो  sito
 नरसिम्हा  teats  यदि  आप  खड़  होते  तो  बैठना  पड़ेगा  |
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 os

 fa  मोदी  as rt  कोई  रोक  नद्दी  लगा  सकता  ।  मैंने
 आपसे  कार-बार  अनुरोध

 किया
 ह ैहै  f  ्  समाप्त  कीजिए  |

 ू  गा  |

 श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  मैंने  समाप्त  कर  दूगा  ।  आपकी  arm  से  मैं

 ्

 कर

 |  ट्रेवल  इतना  कि  जो  ग्रामवासी  वन  क्षत्र  में  रहते  हैं  वे  वन  क्ष  22  Tet  देते हैं

 कयोंकि  वे  इंधन  की  लकड़ी  का  प्रयोग  करते  हैं  और  अपनी  भॉंपड़ियां  बनाते  ।  इससे  वे

 बनों  के  विनाश
 के  लिए  जिम्मेदार  नहीं  हैं  ।  जैसाकि  मैंने  पहले  ही  कहा  है--योग

 थ

 ही  गलत  थी  ।

 राज्य  सरकारें  जिम्मेदार  हैं  ।

 निम्नलिखित  उपाय  तत्काल  किए  जाने  चाहिए

 थ
 1.  हमें  टिम्बर  ar  निर्यात  बन्द  करना  चाहिए  ।

 लकडी  पर  आधारित  उद्योगों  को  जिन्हें  15  मिलियन
 ener

 a अधिक  लकड़ी

 पने  स्वयं ी
 es  होती  यह  अनिवार्य  होना  चाहिए  कि  देश  के  जितने  भी  बड़े  उद्योग  हैं ह

 के
 क  अपनी  स्वयं  की  कच्ची  सामग्री पदा  और  इसके  लिए  सरकार

 उन्हें  भूमि

 वंदित  करे  |
 ह

 यहां  कुछ  बन  अधिकारी  यह  sama  हैं  कि  केवल  वही  इस  काम  को  चला  सक

 ही  बात  नहीं  है  ।  मुख्य  प्रशन  यह  है  क्रि  उत्पादकता  को  जो  कि  2  घनमीटर  प्रति
 g4zg7

 से

 स्थापित  क्या  जाए  तथा  औद्योगिक  इंधन  की  तथा
 टिम्बर  सू qr

 अनप

 vay afaeq WSU ों  को  पूरा  करने  के  लिए  वन-विनष्ट  क्षेत्रों  में  विकासशील  पौधे  किस  पा  लगाए

 3.  बचे  हुए  बनों  का  राज्य  तथा  अन्य  लोगों  द्वारा  किए  जा  रहे  अन्धाधुन्ध  1111.0

 wig RY a  से  रोका  जाए  और  पर्यावरण  को  कसे  बनाए  रखा  जाए  ।

 अन्त  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  एक  नया  विधेयक  प्रस्तुत  क  अथवा

 ने  विंड ray  विधेयक  में  sama  की  जरूरत  को  शामिल  करें  कि  वनों  से  अजित  राजस्व  क

 योजना  से  मिलन  किन्हीं  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयोग
 न  किया  जाए  ।  मेरे  कहने  ह  प्राय

 हद  कि  सरकार  इस  समय  वनों  से  जितना  भी  राजस्व  afaa  कर  रही  है  ag  सास

 बन  क्षत्र  में  ही  निवेश  किया  जाना  चाहिए  ताकि  और  अधिक  बन  पदा  किए  जाएं  भोर  वनों  का

 संरक्षण  किया  जब  तक  कि  हम  33.3  प्रतिशत  के  लक्ष्य  पर  नहीं  पहुंच  ज़ाते  ।  |
 थ

 घन्यवाद  |  क

 सभापति  महोदय :  मु  काफी  लम्बा  अनुभव  है
 लागी  तरह

 ह
 जिद

 करना  कि
 ae

 uy  नहों

 रख  सकता  है  ?

 गाਂ  एक  अजीब
 रवैया

 इस्  तरह  स्थिति  में  कोई ae  पर  कसे  नियंत्रण

 श्री  भार०  एल०  भाटिया
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 कण

 पता सी  ....  अनुदानों
 को  मांगें

 1982-83
 a

 ne
 अमृतसर

 )  ofr
 te  रघुनन्दन  लाल  स  (

 समर्थन  करत
 ||

 ||

 =e

 मागों  का

 विपक्षी  दल  के  मेरे  एक  मित्र  ने  बताया  है  कि  भारत  सरकार  ने  पिछले  ag  15  मिलियन

 टन  गेहू  का  aria  किया  ।  यह  गलत  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  उनके  इस  कथन  में  शोध  करना

 gal
 हु

 |  ag  केवल  15  लाख  टन  अर्थात्‌  1.5  मिलियन  टन  |

 क म  इसी  तरह  माननीय  सदस्य  श्री  सारण  ने  यह  सिद्ध  करने  करा  प्रयत्न  किया  है  कि  इस
 देश

 में  अनाज  की  मात्रा  घटती  जा  रही  है
 और  भारत  सरकार  इस  मामले  में  कुछ  नहीं  कर

 1. ।  मैं  उन्हें  ag
 बताना

 चाहता
 fa  यदि

 उन्होंने  मंत्रालय
 के

 प्रतिवेदन
 को  पढ़ा  होत

 gl सम्मवतया  वह  ऐसा  नहीं  चाहते  ।  1976-77  में  देश  में  अनाज  का  कुल  उत्पादन
 111  मिलियन

 पिछले  बर्ष  यह  132  मिलियन  टन  था  इस  वर्ष  यह  134  मिलियन  टन “

 चूने  की  सम्भावना  यह  सब  भारत  सरकार  के  प्रयत्नों  के  कारण  ही  है  जिसने  बेहतर  ज

 विचार  की  बेहतर  सुविधाएं  की  हैं  जिससे  हम  अधिक  प्रृद्वाव[र  कह  सके  हैं  ।  यदि  मैं  पि

 च  क्ष  के  आंकड़  पढ  तो  वह  इस  बात  से  सहमत  हो  जाएंगे  ।

 1977  में  चावल  का  उत्पादन  केवल  42  मिलियन  टन  लेकिन  पिछने  way

 81
 यह  उत्पादन  53  मिलियन  टन  था  ।  दमी  साहू  1977  में  गेहूं

 का  डृत्पादन  ्

 थ
 9

 मिलियन  टन  था  लेकिन  पिछले  198!  मुहू  उत्पादन  36.46  सिलियन  टन  हुआ  |.
 Oo

 ससे  यह  पता  चलता  है  कि  भारत  सरकार  देश  में  अनुज  के  उत्पादन  में  वृद्ध  करने  के  भरसक

 प्रयत्न  कर  रहटी  पर  यह  हस  सरकार  के  प्रयत्नों  का  हो  फल  है  कि  उत्पादन  बढ़ता  जा  रहा

 है  ।  यहां  हमें  यह  भी  उल्लेख  करना  होगा  कि  हम  चीनी  और  कपास  के  उस्ताद  को  भी  बढ़ा  रहे

 लेकिन  दालों  के  उत्पादन  में  हम  पीछे हैं  ।  1977 में  इनका  उत्पादन  11.36  मिलियन  टन  था  ।

 लेकिन  पिछले  ag  यह  घटकर  11  मिलियन  टन  रह  गया  ।  अतः  दालों  के  उत्पादन  के  लिए  कोई  ह
 क

 प्रयत्न  नहीं  किया  गया
 है  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  करना  चाहूंगा

 कि  दालें  थ
 इस  देश  का  बहुत  महत्वपूर्ण  खाद्यान्न  है  ॥  क्योंकि  हम  सभी  क्षेत्रों  में  उत्पादन  बढ़ा  रहे

 दालों  के  उत्पादन  में  हम  पीछे  क्यों  रहूँ
 ?  मैं  उनका  ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता  हु  ।

 ः

 eq  देश  के  68  करोड़  लोगों  की  माँग  को
 पूरा

 करने  के  लिए  मंत्री  ने

 qatar  नीति  बनाई  दै-खरीद  की  भण्डारण  की  भर  वितरण  की  नीति  ।

 wat  तक  खरीद  की  नीति  का  प्रश्न है  wa  mead  है  कि  सभी  अधिशेष  खाद्यान्नों  की  ade

 क्यों  नहीं  की  जाती  ?
 गेहू  के  मामले  आपको  पता  चलेगा  कि  पिछले  वर्ष  36  मिलियन  टन

 में  से  केवल  6.59  मिलियन  टन  खरीद  की  गई  ।  बाजार  में  भाने  वाले  कुल  अनाज  में  से

 एक  तिहाई  अधिशेष  के  रूप  में  खरीदा  जाता  है  और  दो  तिहाई  किसानों  को  उनके  उपभोग  तथा  बीज

 प्रयोजनों  के  लिए  छोड़  दिया  जाता  है  ।  इस  कुल  एक-तिहाई  12  मिलियन  टन  बदता

 लय
 है

 ।  लेकिन  केवल  6  मिलियन  टन  खरीदा  गया  ।  मुक्के  समय  नहीं  आता  कि  बाकी  6  fai

 दापा
 काला  बाजार  ओर  जमाखोरों  के  लिए  क्यों  छोड़  दिया  जो  हमेशा  स्थिति >

 चका  अनु  त  लाभ  उठाते  हैं  ।  वे  अनाज  को  जमाकर  लेते  हैं  और  केवल  तभी  बेचते  हैं
 जब

 लाभ

 लाए  fee  269



 a

 अनूप  नों  की  198
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 a  1  9  8  2

 6rd  a
 काफी  ।  इस  देश  में  सूखा  और  कार  एक  भाम  बात  है

 लि  ह

 fa  alia  जार  तथा  जमाखोर  लाभ  ्
 ra  स्थिति  में  हम  देखते  हैं

 .  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  सरकार  को  बातों

 छ्ह्  |  |  मलिन  जनो  कि  बाजार  अधिरोप  मी  खरीद  लेना  चाहिए  तथा  भ्रपने  भारतीय  aver

 मजबूत  बनाना  चाहिए  ।

 यह  देखा  गया  है  कि  बाजार  में  फसल  पहुंचने  पर  अनाज  के  भाव  सबसे  कम  होते हैं

 वालें  महीनों  में  यह  भाव  बढ़ता  जाता  यदि  भाप  पिछलें  दो  वर्ष  के  आकड़े  देखें  त स

 द् माल  al  2 दो  जाएगा  कि  किसान  सरकार  की  नीति  की  भालोचसा  ठीक  ही  करते  हैं  ।  बाजार  में wt .

 फर  पहुँचने  के  समय  उन्हें  130  रुपए  ति  फम्विटल  दिया  गया  था  ।  कमी  के  महीनों  में  गेट्  का

 न  160  रु०  से  170  रुपये  प्रति  क्विंटल  पहुंच  गया  है  ।  वे  कष्टभोगी  सर्दी

 3 es

 ं

 बाजार  में  भाने  वाले  सारे  अधिशेष  अनान  को  खरीद  लें  तो  यकीनन  भाव  में  सन्तुलन  होगा  |
 ह  ः

 ;
 एक  ae  महत्वपूर्ण  प्रदान  है  जिसे  मैं  उठाना  चाहुंगा  ।  खरीद  की  नीति  में  एक  रूपता  नहीं  हैं  ।

 प  इसे  राष्ट्रीय  नीति  कहते  हैं  ।  वास्तव  मैं यह  सिद्ध  कर  दूगा  कि  यह  नीति  केवल  पंजाब  ale

 रियाणा  में  है  अन्य  राज्यों  को  खरीद  की  इस  नीति  में  सहयोग  नहीं  उत्तर  प्रदेश  जो  कि

 रत  बा  सबसे  बड़ा  राज्य  में  1980  81  मे  केवल  5  लाख  टन  की  खरीद  की  गई

 1981-82  में  भी  केवल  5  लाख  टन  को  खरीद  की  एक  अन्य  बड़े  राज्य

 Ve 7 Ta य  प्रदेश  में  1980-81  में  खरीद  नहीं  के  बराबर  तथा  1981-82  में  1.64  मिलि

 न
 मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  क्या  वह  हमें  यह  बता  सकेंगे  कि  खर

 की  नीति
 में  भेदभाव  क्यों  खरीद  केवल  पंजाब  ओर  हरियाणा  में  ही  क्यों  को  जा  रही  भ

 राज्यों  में  क्यों  नहीं  ।
 हीं

 परिणामस्वरूप  व्यापारों  तथा  aq  लोग  इस  स्थिति  का  लाभ  उठ

 है  ॥

 देश  भर  में  की
 गई  कुल  6  मिलियन  टन  खरीद  में  मुझे  गोरव  है  कि  अकेले  प

 ei  के  आरक्षित  भण्डार  में  3  76  मिलियन  टन  का  योगदान  दिया  ।  ऐसा  क्यों  हैं  ?  इसका  कार

 Oo
 है  कि  वहां  एक  कुशल  सरकार  *;  वहां  अच्छी  सरकार  है  जो  यह  विश्वास  रखती  है  कि  उ

 केन्द्र  की  सहायता  करनी  चाहिए  ।  ag  इस  तथ्य  के  कारण  हैं  कि  खरीद  की

 ः  aetna  कुशल  soy  है  ।  खरीद  की  प्रणाली  अन्य  राज्यों  में  क्यों  नहीं  है  ?  केन्द्रीय
 द

 क
 सरकार  को  चाहिए  कि  ag  इसे  तेज  मैं  जनता  हु  कि  माननीय  मंत्री  ag  कहेंगे

 sq  एजेंसियाँ  अनाज  खरीदती  alae  खाद्य  निगम  क्या  करता  जिसे  उन्हों  ने  बसाया

 है  ?  जहां  कहीं  भी  कोई  राज्य  सरकार  अनाज की  खरीद  करने  में  असफल  रहती  वहां
 भारतीय

 द खाद्य  निगम  उस  कमी  को  करता  है  ।  अत  मैं  चाहता  g  कि  वह  खाद्यान्न  की  बेहतर

 के  लिए  प्रशासन  को  तेज  करें  ।

 करोड़ अब  मैं  चावल  के  बारे  में  बॉल गा  ।  इसका  भी  वही  हाल  है  ।  पिछले  ae  कुल  5.3

 टन  पदा  हुए  चावलों  उन्होंने  केवल  60  लाख  टन  चावल  की  खरीद  की  ।  जरा  यह

 wa  है  wra  थी  खे  आना कितना  कम  है  ।  उत्तर  प्रदेश में  भी  न  ही  हाल  उन्होंने  केवल  कल  |  चावल  खरीदा  et

 मध्य  प्रदेश  में
 उन्होंने  लाख

 टन  चावल  खरीदा  ।  लेकिन  पंजाब  जैसे  छोटे  राज्य  ने  जिसके  सीटें
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 29  चल  अनुदानों  की  मांगें  8  2-83 )

 ”

 12  जिले  हं  केन्द्र  को  30  लाख  टन  चावल  जो  कि  भारत  के  पार ेर  से  प्राप्त  मात्रा  को

 ध  करना लगभग  50%  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  arg fa  a  जो

 राज्य  वसूली  में  अनाज  दे  रह ेहैं  उनके  साथ  भेदभाव  न  बरता  जाये  ।.  आप  उन  गें  जो

 वसूली कर  रहे  हैं  और  उसे  उच्च  मूल्य  पर  बेच  रही  कुछ  छूट  दे  रहे  हैं
 ।

 a

 राव  बीरेन्द्र  fag:  क्या  हम  पंजाब  से  वसूली  बंद  कर  दें  ।

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  मैं  यह  नही  कहता  हूं  ।  मैं  अपने  सुझावों  की

 ।  मैं
 चाहुंगा  कि  आप  स्पष्ट  उत्तर  दें  ।

 थ
 जहाँ  तक  भंडारण  का  प्रदान  यह  वास्तव  में  एक  महत्वपूर्ण  मसला  इससे  मूल्यों

 afar निकट बचता  बनी  रहती  है  ओर  साथ  ही  साथ  हमारी  उचित  दर  दुकानों  से  सप्लाई  भी  सुनि  बत

 रहती  कुछ  समय  पहले  एक  तकनीकी  दन  ने  सुभाव  दिया  था  कि  हमारा  भारतीय  wee ns

 2  करोड़  टन  का  होना  चाहिये  ।  अब  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  1.5  करोड़  टन  का  सुभाव  दिया

 था  है
 ।  मेरा  विचार है

 कि  यह  बहुत  कम  है  ।  अन्य  देशों  में  हम  पाते  हैं
 कि  एक  वह  की  कुल

 खपत  के  बराबर  आरक्षित  भण्डार  में  रखा  जाता  अमरिका  आर  सोवियत  संघ  में  भी  यही

 परिपाटी  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  मी  इसी  नीति  का  अनुसरण

 र  उचित  दर  दुकानों  को  सप्लाई  देने  के  बाद  कम  से  कम  200  लाख  टन  अनाज  ्

 रक्षित  भण्डार  में  रखें  |

 अनाज  वितरण  करने  के  लिये  हमारे  यहां  2.98  लाख  उचित  दर  दुकानें  हैं  ।  पिछले

 मने  1  3  करोड़  टन  अनाज  वितरित  किया  जिसके  फलस्वरूप  हमारा  आरक्षित  भण्डार

 1  करोड़  टन  रहा  गया  ।  इसलिये  कायद  उन्होंने  अनाज  का  आयात  किया  था  ।  ऐसा

 सुभाव
 देना  चाहूंगा  कि  ज्यादा  वसूली  करके  भार  गीत  भण्डार  में  विधि  की  जानी  चाहिये  इससे

 हमक  भी  क्षेत्रों  में  लाभ  होगा  ।  क्योंकि  भारत  एक  गरीब  देश  है  और  यहां  अक्सर  सूख  ओर है|

 बाढ़  आआ  रहती  इसलिये  जरूरत  के  यह  भारतीय  भण्डार  हमारे  लिये  age  |  उपयोगी
 होगा  ।

 az हां  मैं  यह  कहना  चाहूँगा  विक्स  राजनीति में  अनाज  का  बड़ा  महत्वपूर्ण
 er

 ।

 थ  महोदय  पीठासीन

 थ

 ई  देवा  अनाज  की  मांग  कर  रहे  हैं  और  जिन  कुछ  लोगों  के  पास  यह  है  वे  इ
 दे  नहीं

 अपने  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  यह  एक  सही  अवसर  है  ।  भारत  जसे  विशाल  के

 लि द जिसका  क्षेत्रफल  इतना  अधिक  जिसके  पास  काफी  जनसंख्या  है  ओर  जहां  काफी  बेर

 री  हम  निश्चित  रूप  से  अनाज  st  उत्पादन  15  करोड़  टन  तक  बढ़ा  सकते  हैं  ।  फालतू  अनाज

 aq  निर्वात  कर  सकत ेहैं
 ।  इस  समय  भारत  को  तेल  के  मूल्यों  के  कारण  विदेशी  मुद्रा  की  क

 क
 स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  हस  इसको  अनाज  निर्यात  करके  पूरा  कर  सक

 ie Lo | rg
 ।

 यह  इस  मन्त्रालय  की  जिम्मेवारी  है  कि  ag  ज्यादा  सुविधा  यें
 जिससे

 कि  कम
 म  से  कम  अनाज  का  उत्पादन  15  करोड़  टन  तक  बढ़ाया  जा

 ्
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 ee

 ri  पंजाब  कें  az  में  कहना  चाहूंगा
 1  war  किं  मैंने  कहा  पंजाब  नें  केन्द्रों

 ca
 भण्डार  50%,  शायद  इससे  भी  योगदान  fear  मन्त्री  महोद॑य  ने  मेरे  से  gar हैं

 ग्रुप  हम  वहां  से  वसूली  न  करें  1.0  मैं  कहता  हूं  किं  आप  पंजाब  के  किसनों  की  बोनस  क्यों  नहीं
 र

 दा  जिन्होंने  अपनें  कठोर  परिश्रम  से  और  आपके  आदेशों  का  पालन  कीमतें  हुए  केंन्द्रीय  az
 ह

 की  तिजोरियां  भरी  हैं  ।  आप  पंजाब  के  किसानों  को  बोनस  क्यों  नहीं  देते  ?  यदि  आप  उनको
 द
 बोनस  देंगे  तो  वे  और  अधिक  उत्पादन  और  भाप  तो  स्वयं  हो  किसान  हैं  ।  हम  भापकी  भोर

 देख  रहे  हैं  कि  आप  मौतें  के  किसानों  की  मदद  के  लिए  आगे  sat  aia
 मूर्ति

 कीं  142  रु०

 प्रति  क्विंटल  किया  है  जो  कि  बहुत  कम  है  ।  आधारभूत  ata  इतनी  अधिक  azar  है  ।  भाप  देखिए

 कि  उर्वरकों  एवं  अन्य  सभी  समानों  के  भाव  काफी  बढ़  गये  हैं  ।  इसलिए  आयोग  द्वारा  झुकाय ेप

 142  रु०  की  हम  आपसे
 भाशा  करते  क्योंकि  आप  किसानों  की  मुश्रिकों  को  अर

 कार  से  समझते  हैं  कि  वे  किन  परिस्थितियों  में  उत्पादन  कर  रहे  आपको  कम  से  कम  !

 ६०  प्रति  त्रिविध  के  हिसाब  से  पेसे  देने  चाहियें  ।  मैं  झापसे  मांग  करता  हूं  कि  गेहूं  के

 Bo  की  बजाय  कम  से  कम  150  रु०  घोषित  किये  जाय

 क्

 उपाध्यक्ष  महोदयों
 :  श्री  मी  aT st  समर्थन  करता  हू  ।  इस

 उत्पाद

 अगर  भी पकी
 सुभाव

 aia  लिया  जातों  हैं  तों  इससे  किसानों  का  हौसला  बुलन्द  होंग  ्
 सिर

 ia  के  fRarat  कां

 थी  रघुनन्दन  लाल  पंजाब  में  अधिकाधिक  लोग  गन्ने  की  खेती  करने  गे  हैं  भोर

 काफी  गन्ना  aa  भी  खेतों  में  खड़ा  जबकि  चीनी  कारखाने  बन्द  होने  लगे  हैं  ।  यह
 एक  भारी

 राष्ट्रीय  क्षति है  ।  इसलिये  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  कम  से  कम  पंजाब  में  6  चीनी  मिलों  के  लिए

 इसेंस  मंजर  ताकि  राज्य  लक्ष्य  पूरा  कर  सके  ।

 क्षार्खिर  मैं  आपसे  अनुरोध  ऑर  gate  माँगे  करता  है  कि  देश  औरे  खसक
 ars

 उन

 ज्यों  के  किसानों  जहाँ  वसली  लक्ष्य  पूरा  हो  चोंच  बोनस  दिया  जाये  ।  आखिर  में  कर्म

 कम  आपसे  आशा  करूंगा  कि  आप  पंजाब  सरकार  को  धन्यवाद  देंगे  कि  उसने  इतने  सुचा
 ध

 से  काय  किया  कि  उसने  केन्द्रीय  भारक्षित  भण्डार  में  50%,  से  अधिक  योगदान  दिया  ।

 शो  ह  के ०  इम्बीचीवावा  उपाध्यक्ष  एक  भोर  जहां  सदन

 क  त्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहा  वहां  मैं  सरकार  का  ध्यान  अन्य  महत्वपूर्ण  समस्य  ं  की

 र  दिलाना  चाहता  हूं  ।  भारत  एक  कृषि  प्रघन  देश  आज  देदी  के  किसानों  पारी

 मंसंतोंष
 व्याप्त  मुख्य  कारण  है  उनको उपज  के  उचिंत  दम  नहीं  मिलतीं  हैं  सभी  ल  it  में

 समान  रूप  से  है  ।

 पाया ओं र
 सरकार  को  चेतावनी  देना

 चाहता हूं  कि
 अगर  उसने  समय  रहते  किसानों  की  स

 को
 तरफ  ध्यान  न  दिया  तो  वे  किसनों  के  आक्रोश  से  बच  नहीं  पायेगी  मैं सर  से  पूछना

 x
 जप  उ

 चाहता  हु  किवे  किसानों  को  उचित  मलय  क्‍यों  नहीं  दे
 दिव दर  ही  है  ह में  इस  पर  गम्भीरता  से

 मन्त्रालय में  दिये  गये  ण  कें  अंग्रजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 Oo
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 SS  अनुदानों  की  1982  a
 ब  क

 विचार  ना  चाहिए ए  ।  यह  सरकार  आवश्यक  खाद्य-वस्तुओं  के  मूल्य  निवारण  समबन्धी  तही  राष्ट्रीय

 aul  ys  os
 नहीं  तय  कर  पायी  वे  ऐसी  नीति  पर  चल  रही  जिसमें  किसानों  को  अपने  उत्पाद

 ह  उचित  मुल्य  न  मिल  पाये  और
 दूसरी

 भर  पू  को  प्रोत्साहन
 दे  रही  जिससे

 कि  ब ेबे

 ie  फल-फूल  सकें  ।  sat  दबाव  में  भाकर  सरकार  ऐसी  नीतियों  पर  चल  मह्दी  जिससे

 छ क
 द

 सानों
 at  ।  मैं  अपने  कार्य  की

 पुष्टि  3
 क  लियें  केवल  एक  उदाहरण  देना  चाहूंगा

 ।
 यह

 एक
 सव

 विदित  है  कि  केरल  को  मुख्य  फसल  नारियल  है  ।  केरल  देश  की  दु कुल  नारियल  उत्पादन  की

 70%  पदा  करता हैं
 हैं  ।  एक  समय  जब  नारियल  के  भाव  ऊचे  जिसक ेप फलस्वरूप

 किसानों

 को  नारियल  कीं  फसल  पदा  करने  के  लिये  tea  rea
 मिलता  था  ।  लेकिन  केन्द्र  सरकार

 की  आयात  नीति  की  वजह  से  केरल  के  नारियल  seest  की  कमर  टूट  गई  है  ।  नारियल  का  तेल
 क आयात  सरकार  द्वारा

 बहुत  गलत  कदम  उठाया  गया  था  ।  हम  केन्द्र  में  सम्बन्धित  weal  और

 धान
 मन्त्री  से  ताकि

 नारियल  के  तेल  के  आयात  को  रोका  जा  सके  ।  हर  जब  हम

 नसे  मिलते  थे  तो  उन्होंने  कह
 fa  aaa  की

 अनुमति
 नहीं  दौ

 जा  रही  है  ।  लकिन  हमन  arta

 ray  से  देखा  कि
 बम्बई

 भोर  कोचीन  बन्दरगाहों  परं  नारियल  के  तेल  उतारा
 जा  रहा  है  ।

 बया  भाप  जानते  हैँ  कि  देशी  बाजार  में  इसकी  बजह  से  नारियल  के
 भाव

 कितने  गिर  गये

 रु०  प्रति  हजार  नारियल  कौ
 awa  भाव

 गिरे  हू
 ।  इसकी  बजह

 से  काल  क  किसानों  क

 1,500  करोड़  रु०  की
 हानि  हुई  है  ।  जब  किसानों  को  जो  देश  के

 fag
 दौलत  Gar  करता है

 इतनी  अधिक
 हानि

 तो  देश  का
 क्या  होगा  7  थें  किसाने  कोने  ह  ?  ब

 बिड़ला  ag
 ए

 ।  उनमें  से
 60%

 के  पास  10,  20  sfawa  या  4  एकड़  हेक्टयर  ata  भी  नवदीं
 हैं  ।

 संरक्षक

 रा
 अपनायी  गई  गलत  गई

 नीतियों  ककी  बजह  उनको
 मुश्किलों

 को  सामना  उठाना  पड़ता  ह्

 यात  के  लिए  अनुमति
 दी  जीती  द्

 कौर
 धर्म

 wal  पर
 हस्ताक्षर

 faq  जाते  है  ।  मैं  सदन  को

 _  बहाना  चाहता  हूं  fi  इंस
 प्रकार

 के  alata  आयात
 शुल्क

 संम्बन्धी  सभी  नियमों  कौ  ताक  पर  द

 रखा  जाता  है
 .  यह्  समस्या  fag  नारियल  तक  हो  सीमित  नहीं  है  ।

 कोनों
 का  उदाहरण  लें  ।

 भारत  सरक।र  ने  स्वयं  केरल  के
 किसानो

 को
 कोको

 को
 खेती  करने

 के  लिए
 प्रोत्साहन

 fat  था  ।

 भारत  में  कोको  के  खरीददार  कौन  बहुराष्ट्रीय  केंद्रों  इसकी  सबसे  बड़ी  खरीददार

 है
 उनकी  और  कु  अन्य  देशोਂ  में  अपनी  फैक्टरियां  है  ।  उन्होंने  कोकी  के  दाम

 करने  के  लिए  पूरे  प्रयास  उसके  दबाव  भारते  सरकार  न  कीको  की  aaa  आ

 स्
 fear,  ओर  जिसके  फलस्वरूप  को  को-उत्पादकों  को  करोड़ों  स०  की  हानि  उठानी  पड़ी  ।  रबड़

 मामले  म  यही  स्थित  है  ।

 ह

 ant  हम  देंश  में  उत्पादित  सभी  व्यापारिक  फसलों  के  लें  ।  हम  पायेंगे  कि  ae

 की  नीतियों  की  वजह  से  कृषि  ara  में  तबाही  ला  दी  er  इसके  परिणामस्वरूप  इस  क्षेत्र  में

 वती ष  व्याप्त  सबसे  आइचयंजनक  बात  तो  यह  है  कि  सरकार  काली  fat  का  भी  भा
 हि  रने  जा  रहे  हैं: । मैं  नहीं  समय  पा  रहा  कि  भाप  देश  के  aifaa  विकास  को  कसे  पाने  के  कीजिए ्

 कर  रहे  इस  बत  की  उपेक्षा  करते  हुए  कि  भारत  में  सभी  भारिक  fasta  का  HVAT  कृषि  ं
 है  ।  कुछਂ  एकाधिकार  भोदयोगिक  घर नों को  पनपने  देने  भर  योजनाबद्ध  तरीके  से  विशाल  कृषि

 सत्र न
 लि

 नुकसानਂ  पहुँचाने  को  सरकार  की  यह  एक  पुर्णतः  संकोच  दष्टिकीण  गलते  af
 +

 विरोधी  नें  ,  जिसके  फलस्वरूप  घतंमास  स्थिति  पदा  हुई  मैं  तो  सरकार  से  ल  इतनी
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 अपत  102
 अनुदानों

 को
 व  a  19  भूल  1982

 बन  ae  क  —————  =

 ह  कहना  चाहूंगा  कि  जितनी  लर  सज

 तह  हु इम  नीति  का  eat  कर  दे
 उत

 न
 ही  देश

 के  लिए

 दै  |

 को
 द  area  विभाग  के  बारे  में  भी  मैं  कुछ  कहना  चाहुंगा  ।  केरल  के  समुद्री  उत्पादकों  से

 देश

 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  है  ।  इस  क्षेत्र  में  कया  हो  रहा  इसमें  हम  सभी  at  दिल

 grat  चाहिए  ।  अपने  21  चाहें  के  शासन  काल  के  पिछली  नयनार  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  «

 चलाई  के  लिए  काफी  कुछ  किया  है  ।  उस  सरकार  ने  केरल  के  तटवर्तीय  क्षत्र  में  मोरों  के
 लिए

 124  सरकारी  समितियां  बनाई  alt  इस  तरह  मोरों  की  सहायता  के  लिए  ईमानदारी  से  aia
 थि

 बी  ।  समितियों  को  उचित  तरीके  से  कार्य  करने  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रबन्ध  किये  गये  ।  भोर  जब

 निर्णायक  मत  सरकार  सत्ता  में  भारी  तो  इन  सभी  व्यवस्थाओं  को  खत्म  कर  दिया  गया  शोर  यह

 Oo  तक  कि  इन  समितियों  को  देखभाल  के  लिए  नियुक्त  अधिकारियों  को  भी  हटा  लिया  गया  ।  यहं

 a  नहीं  पिछली  नाप नार  सरका र
 ने  एक  जीवन  बीमा  योजना  बनाई  जिसके  अन्तगंत  अगर  समु

 में  मछली  पकड़ते  हुए  किसी  मेरे  की  मृत्यु  हो  जाती  है  तो  उसके  परिवार  के  सदस्यों  को  10,001

 रु०  मिलेंगे  |  भव  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  इस  योजना  के  बदले  दूसरी  व्यवस्था  की  जा  रही  है

 कि  कांफी  विलम्ब करी  और  समय  लेने  वोली  होगी  कौर  जिससे  लाभार्थी  को  समय  पर  लाभ  सह

 पहुँचेगा  ।  आप  उस  गरोब  मेरे  परिवार  को  हालत  का  अन्दाज  लगा  सकते  जिस

 कमाने  वाले  सदस्य  को  मृत्यु  हो  जाती  है  ।  पिछली  सरकार  न  पालना

 को  हुन्‌गल्लुर
 भारी  स्थानों  पर  मछली  पकड़ने  को  )

 पत्तन  बनाने  का  काम  भी  दुरू  किय
 द

 1968  में  इन्फ़ो-पोल  wo  ने  इन  पत्तनों  की  बिकास  सम्बन्धी  समस्याओं  के  बारे  में  एक  विस्तृत a
 अध्ययन  था  तथा  रिपोर्ट  दी  थी  ।  लेकिन  इन  सबका  क्या  हुआ  ?  इन  पत्तनों

 विकास  बहुत  जरूरी  है  इसी  सदमें  मैं  आपका  ध्यान  इसके  समान  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  प  tt

 की  भोर  fara  चाहूंगा  जिसका  विकास  किया  जाना  है  ।  वह  मिदनापुर है  ।  हाल  ही  में  उ
 वि  मैंने  इस  जगह  दौरा  तो  वहां  के  मेरी  ने  वहां  पत्तन  बनाने  की  शीघ्र  अत्यावश्यक  x

 a  लोर  दिया  ।  म॑  भापसे  aqua  करता  हूं  कि  भाप  इस  पर  भी  विचार  करें  ।

 ्
 ः  मैं  भारतीय  खाद्य  निगम  के  बारे  में  कुछ  wea  कहना  चाहूँगा  |  हम  सबको  यह  जा

 चाहिए  कि  ag  निगम  कसे  चल  रहा  यह  निगम  इसके  अन्तगंत  प्रत्यक्ष  रूप  से  काम  i

 बाले  अथवा  एक  तरह  से  at  awa  ढंग  से  इससे  सम्बन्ध  रखने  वाले  कामगारों  के

 ड
 ः

 अधिकारों  के  बारे  में  गलत  रवैया  अपना  रहा  उदाहरण  के  तौर  पर  केरल  राज्य  के  कुट्टी  2
 rm स्थान  में  निगम  द्वारा  माल  उतारने  व  चढ़ाने  वाले  कामगारों  से  भविष्य  निधि  अंशदान  इकट्ठ

 किया  लेकिन  कई  वर्षा  के  बाद  भी  ये  धनराशि  जमा  नहीं  ी  गई  हैं  भविष्य  ff  a

 ages  के  समक्ष  एक  मामला  आया  है  भीर  उन्होंने  भविष्य  निधि  की  धनराशि  को  ist  जमा  कर

 का  आदेश  दिया  हैं यह्  धर  राशि  कामगारों  द्वारा  बड़ी  मेहनत  से  कमाई  है  और  निगम  को  इसे

 रोकना  नहीं  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  निगम  को  काम

 गारों  की  इस  धनराशि  को  समस्त  ब्याज  सहित  जमा  कराने  के  लिए  शीघ्र  निर्देश  जारी  करें

 राज्य  ह्
 सरकार

 को  यह  दावा  करने  का  क्या  अधिकार  है  कि  gare  राज्य  एक  जनकल्याणकारी

 जबकि
 वे  अपने  खुद  के  कामगारों  को  न्यूनतम  सुविधाए  भी  सुनिश्चित  नहीं  कर  सकती  ताकि  वे

 भादमी को  तरह  जीवन  बिता  सकें  ।
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 भ्षनुदानों  की  198
 43 mt.

 wale,  काफी  केन्द्रीय  जिनमें  श्री  स्टीफन  भी  शामिल  केरल  का  at  करते

 रहते  ।  काई  भी  आदमी  उनसे  यह  आशा  करेगा  कि  वे  राज्य  के  हितों  से  सम्बन्धित  प्रमुख  मामलों

 सम्बन्ध  में  जनता  की  शिकायतों  की  जांचे  कर  ।  लेकिन  इस  प्रकार  का  च्  अपनाते  को  बज  ब

 at  केवल  भ्रम  करने  आते  हैं  ।  केरल  के  लोग  आज  प्रमुख  रूप  में  उनके  द्वारा  जनता

 पलों  के  बारे  में  अपनाए  गए  नकारात्मक  मदद  करने  के  रुख  से  दुःखी  हो  रहे  च

 उनकी  गलत  नदियों  ने  केरल  न
 कोको ओआ

 का  प्रदान  हो  अथवा  नारियल

 मस्त  अव्यवस्था  को  नष्ट  कर  दिया  है  ।  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  भ  थ

 क  लागू  सभी  गलत  नीतियों  को  समाप्त  कर  देना  चाहिए  ale  ग्रिल  की  जनता  की  मदद  के  लि

 लि  थि  भाना  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 थी  धाती दा  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  महोदय  ofa  के  क्षेत्र  में  हमने  बहुत  तरीकों

 ्
 |  है  |  कृषि  की  उपज  में  भी  बहुत  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  देश  के  लिए  हमारे  वैज्ञानिकों  ने  बहुत  अच्छा

 किया  है  ।  इसके  लिए  वे  प्रशंसा  के  पात्र  हैं  ।  गौर  से  देखने  पर  हमलों  पता  चलता  है
 ह  fe  अनुसन्धान  के  कार्यों  में  तथा  कृषि  शिक्षा  के  कार्यक्रम  में  हम  जितना  भागे  बढ़े  उस  हिसा

 है स  कृषि  प्रसार  में  हम  भागे  नहीं  बढ़  हैं  ।  वैज्ञानिकों  का  मत  है  कि  किसान  25-30  प्रतिद्यात  कृषि

 सम्बन्धी  गा धनिक  तकनीक  को  जान  पाए  हैं  ।  इस  हिसाब  से  हमारे  देश  में  जो  दो-तीन  गुना  कृ
 ह  की  उपज  बढ़  सकती  है  वह  नहीं  बढ़  पाई दे  ।  किसानों  के  बीच  में  जो  कृषि  सम्बन्धी  तकनीक

 ह

 ह प्रसार  होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  सका  है  ।  मैं  खात  तोर  से  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  इस
 भोर

 द दिखाने
 की  कोशि  कर  रहा  हूं  कि  जो  an  देश  में  कृषि  सम्बन्धी  अनुसन्धान  कार्य  हुए  हैं  त

 शिक्षा  दी  गई  है  उसका  प्रसार  हर  जगह  होना  चाहिए  हमारी  उपज  दो-तीन  गुना ब

 द
 दूसरी  बात  यह  है  कि  1951  से  देश  में  पा मुदा धिक  विकास  योजना  लागु  थी  भर  उस

 होने  से  देश  में  कुछ  काम  भी  हुआ  जिस  ढंग  से  काम  हो  रहा  उसमें  कुछ  शिथिलता  a

 हमने  जन  सेवकों  को  कृषि  का  प्रशिक्षण  दिया  था  भोर  तह  जो  काय॑  कर  रहे  थे  उस  सम

 र  के  द्वारा  यह  अनायास  किया  गया  था  कि  ये  जो  जन  सेवक  हैं  उनकी  तरक्की  होगी  ओ

 ष  विभाग  में  वे  अच्छी  से  अच्छी  जगहों  पर  जा  सकते  हैं  ।  इसलिए  उस  समय  उनके  मन  में  ase

 म  करने  की  भावना  बहुत  ज्यादा  थी  ale  शुरू  के  वर्षों  में  उन्होंने  काम  भी  अच्छा  किया  लेकि

 उसके  बाद  काम  शिथिलता  बढ़ती  जा  रही  है  भीर  उसका  कारण  यह  है  कि  उनके  प्रोमो दान
 क  व

 कोई  गुजारना  नहीं  है  ।  वे  जन  सेवक  ही  वर्षों  तक  बने  रहते  हैं  जिसकी  वजह  से  जो  उत्साह  उना

 न
 में  पहले  वह  aa  नहीं  रह  गया  है  और  काम  में  ढिलाई  बढ़  गई

 एक  बात  की  तरफ  और  ध्यान  दिलाना  चाहुंगा  कि  कृषि  के  जो  कार्यकर्ता  गांवों  में  काम

 ते
 उन्हें  तनख्वाह  कम  मिलती  है  मुकाबले  उन  लोगों  के  जो  दायरों  में  काम  करते  हैं

 में  जो  काम  करते  हैं  उनकी  पे  एण्ड  TAH  +  ज्यादा  हैं  ।  इसलिए  मेरा  कहना  यद

 जो  गाँव  काम  करने  वालों  उनको  भी  उठनी  ये  और  एलाऊन्सेज  मिलने  चाहिए
 f

 at  कि

 शहर में  र  लों  को  मिलते  हैं  ताकि  गाँवों  में  जाने  के  लिए  लोग  तेयार  रहें  ।  ऐसा  देखा  जाता

 है  कि  अक्सर  वों  में  लोग  अपनी  qifezn  नहीं  क  ी  पचा
 <a

 भार  अगर  पोर्श
 रहो

 भी  जाती
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 थ  दानों  को  1982-83  19
 7,

 1982
 ke —_—_—_——  लाए

 क  तो  फिर  वहां  मन  से  काम  नहीं  करते  ओर  पैरवी  करा  कर  अपनी  बदली  कराना  चाह  ते
 हैं

 ।

 एसी  हालत  में  गांवों  का  जो  विकास  होना  वह  अवरुद्ध  हो  जाता  है  इसलिए  इस  तरफ

 ध्यान  देना  चाहिए  किगांत्रों  में  जो  काम  करने  वाले  कार्यकर्ता  उनका  वेतन  ज्यादा  होना  चाहिए

 उनके  कम् पेरी जन  में  जो  ost  में  काम  करते हैं  भीर  जिनकों  सब
 सुविधाएं  प्राप्त  हूँ

 ।  उनको  ज

 कयोंकि  गांवों  में  उन  लोगों  को _
 एलाऊन्सेजू  मिलते  वही  गांवों  में  काम  करने  वालों  को  मिलते हूँ

 एला ः द ः ४ अ
 सी  दिक्कतों  का  सामना  करना  पता  उनको  वहां  पर

 रहने  के  लिए  मकान  नहीं  मिलता
 a

 sly  दूसरी  बहुत  सी  परेशानियां  हैं  ।  ऐसी  हालत  में  उनको  जयादा  एलाऊन्सेज  सिलते  चाहिए  t

 जहां  तक  ट्र  नि  का  सवाल  जो  अनुसंधान  हम  करते  साइंटिस्ट्स  जो  नवे  खोज

 निकालते  हैं  और  जो  खेती  के  नये  नये  तरीके  निकाले  जाते  उनके  बारे में  किसानों  को  प्रशिक्षण

 देना  !  बीच  बीच  में  किसानों  को  लगातार  प्रशिक्षण  मिन्नते  रहना  चाहिए  ताकि  बे  नई-नई

 चीज़ों  से  अवगत  रहें  भोर  उसके  अनुसार  खेती  sx  क्यो ंकि  आजकल  खेती  कोई  म्ान्नारप़  बत  नहीं

 रह  गरई  है  भोर  wa  यह  एक  महंगा  उद्योग  हो  गया  है  |  बड़े  किसान  तो  किसी  तरह  से  अपनों  काम

 चूला  लेते  हैं  लेकिन  जो  छोटे  किसान  वे  इसका  रिस्क  लेने  क़ो  तयार  नहीं  कि  वे  कोई  चीज  करें

 भोर  उसका  रिटन  उनको  a  सिले  ।  ऐसी  हालत  में  प्रशिक्षण  बरार  सिलना  चाहिए  भोर  जो  ae

 नये  क्षनुमंध्रान  जो  नई  चीजें  निकलें  और  जो  नये  तरीक़े  उनसे  उनको  अवगत  कर

 रहना  चाहिए  t

 1976  में  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  एक  रिपोर्टे  दी  थी  कि  जो  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  छ

 _  पंचवर्षीय  योजना  तक  प्रत्येक  जिले  में  दो  केन्द्र  ऐसे  खुलने  चाहिए  और  2000  ई०  तक  एक  जिले  मे

 ऐसे  तीन-तीन  केन्द्र  खुलने  चाहिए  ताकि  ज्यादा  अनुसन्धान  हो  सके  लेकिन  भी  जो  afer | विज्ञान
 केन्द्र  खले  वे  30-30  ही  खने  हैं  ale  किसान  प्रशिक्षण  केन्द्र  जो  उनको  संख्या  सारे  मूल

 ह  a में  150 थो  जो  qa  घटकर  141  रह  गयई  है  ।  बढ़ने  की  वे  घर  गय ेहैं  ।  इस  तरह  से

 किसानों  को  ट्  निगर  देने  का  जो  रुचि  बढ़नी  चाहिए  ag  कम  हो  गई  है  ।  मेरी  समय  में  इसका

 एक  कारण  यह  है  कि  सेन्टर  जो  पैसा  देती  नह  50  परसेन्ट  ही  देती  है  भर  बाकी  50

 परसेन्ट  स्टेट्स  को  देना  पड़ता  है  ओर  स्टेट्स  इतना  wee  नहीं  ले  रही  हैं  ।  कृषि  जो  है

 वह  राष्ट्रीय  सवाल  |  इसलिए  मैं  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करूगा  कि  जो  50  परमिट  पता  खात

 किसानों  के  प्रशिक्षण  के  देते  हैं  भोर  उतना  ही  पता  स्टेट्स  से  लेते  तो  जिस  समय  बजट

 इट में  स्टेट्स  को  पेसा  आप  एलोकेट  करते  उसी  समय  सह  इयरमाकं  कर  देना
 हू  हिए

 फि

 _  पेसा  इस  प्रोग्राम  के  लिए  है  star  कि  argo  सी०  wo  azo  के  लिए  करते हैं  ।  इस  ढंग  से  क
 ना

 ae  जो  आपको  स्कीम  इसमें  आप  पूर्ण  रूप  से  सफल  होंगे  भीर  किसानों  को  फायदा
 होगा

 TI

 ata  मेरा  तिवेदत  है  कि  जो  राष्ट्रीय  खेती  अयोग  की
 अनुशंसा  है  उस  पर  ध्यान  दिया  ज  ए

 कौर  उसको  बढ़ाया  जाए  ॥

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  कम  से  कम  चार  सौ  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  होने  चाहिए  थे  किस

 सभी  तक  सारे  देश  में  केवल  30-35  केन्द्र

 ही
 खुले  gi  यह  मी

 अनुशंसा है  कि  दो  जार  ईस्वी

 तक  जिले  में  कृषि
 ory

 केन्द्र
 की  जा आपा  wb-r  arty  सारे  237  19  00  हो

 ara
 चाहिए  |

 ग़  क  ग gat  कि  पी
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 ग  में  खोने  जाने



 29

 म

 नणणाााएणएण  a
 se sea
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 चाहिए  ।  ये  mn  तक  1...  ज
 Na  गए  थे  लेकिन  |  में  से  भी  ह |  141  केन्द्रीय हद  रह  म  हैं

 इसलिए  मंत्रो  ज़ी  ga  बात  पर  ध्यान  दें  और  आयोग  की  रिपोर्ट  सें  दी  गई  अनुशंसा  पर  कामों

 कर

 थि  नाथ  ईस्ट नें  जौन  एक  पहाड़ी  एरिया  है  ।  उसमें  age  सी ०
 ए  axe  वे  सी  स्कीम

 हैँ
 शुरू  की  हैं  बौर  अच्छी  स्कीम  शुरू  की  हैं  ।  लेकिन  वहां  के  लोग  उनमें  रुचि  नहों  ले

 र

 ae  क्योंकि  वहां  का  सिचुएशन  कुछ  दूसरा  सिचुएशन  है  जिस  से  वहां  के  रहने  वालों  को  उनमें  sett

 कत  होती  है  ।  वहां  के  लोगों  को  हौर्टिकल्चर
 में  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  जिसमें  कि  बहुत

 तरक्की  कर  सकते  हैं  ।  इस  तरफ  भी  मन्त्री  जी  को  ध्यान  देना  चाहिए  ॥  ं

 एक  बाल  की  शोर  मैं  और  इशारा  करना  चाहूंगा  |  हिन्दुस्तान  में  फार्म  के  काम  में  र  T  भग

 re
 बरतें  काम  करती  हैं  ।  इसलिए  जहां  भी  शिक्षा  और  ट्रेनिंग  देने  का  सवाल  हो  उसमें  लेडीज

 सिए  50  परसेंट  नही ंतो
 जितना  अधिक  से  अधिक  हो  सके  उनके  लिए  रिजर्वेशन  करना

 हिए ॥
 क

 कभी  wy  हमारी  देहात  में  दिक्षा  चल  रही  है  उप  शिक्षा  में  एग्रीकल्चर  कृषि  के
 arare

 x
 कोई  पढ़ाई  नहीं  होती  है  कौर  जो  लड़के  मलिक  फेल  कर  जाने  हैं  था  पास  क़र  जाते  हैं

 एवो  में  हो  रहना  पड़ता  है  alc  उनमें  कृषि  के  सम्बन्ध  में  रुचि  उत्पन्न  नहीं  हो  पाती  है  ।

 सुभाव  है
 कि  देहातों  के  प्रत्येक  हाई  स्कूल  में  elo  एस-सी ०  एग्रीकल्चर  शिक्षक  मृणाल  कर

 2

 चाहिएं  ताकि  वे  देहातों  के  विद्याथियों  को  बता  सकें  कि  खेती  के  बारे  में  विज्ञान  ने  क्या-क्या  तरब  क्

 ह  की  है  दौर  खेनी  में  वे  लोग  किस  तरह  से  तरक्की  कर  and  हैं  ।  इस  तरह  से  gar  उनको  नौकर
 सही

 नहीं  मिलेगी  सो  कृषि  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  होने  से  वे  अपना  कृषि  का  धन्धा  अच्छी  तरह  से
 कर

 भर  इससे  हमारी  कृषि  भी  आगे  बढ़ेंगी  ।

 ः

 सन्‌  1976-77  में  द्ण्ड  बल्गारिया  cal  इण्डस्ट्रियल  काम्पलेक्स  खोले  मए  ।  aw  लिट्  द्वार

 में  भोर  एक  कर्नाटक  में  गया  ।  यह  काम्पलेक्स  बहुत  अच्छा  है  ।  इसमें  वेजिटेबल  और  फ़्द्स 2

 _  की  प्रोसेसिंग  का  काम  होता  ऐसे  काम्पलेक्स  बोरिया  जेसे  छोटे  से  देश  में

 170  हैं  जबकि  हमारे  इतने  बड़  देश  में  तो  ये  हजारों  की  संख्या  में  होने  चाहिए  थे  ।  लेकिन

 क ॥  जो  काम्पलेक्स  खुले  थे  इनका  भी  बचा  इसकी  भी  रिसी  को  जानकारी  नहीं  हों  सकी

 मंत्रो  जी  इसकी  तरफ  भी  ध्यान  दें  vag  एक  बहुत  मच्छी  सको  है  ।  इन  काम्पलेक्स  क्रो  चला
 7 जाना  चाहिए  भर  aa  काम्पलेक्स  खोलने  चाहिए  ।  ged  जी  इस  पर  ध्यान  दें  भोर  यह  बत
 ए

 कि  इस  सम्बन्ध  सें  ay  ति  क्या  प्रगति  हुई  दै  ।

 मेरा  क्षेत्र  खगरिया  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जो  कोसी  और  गंगा  के  बीच  में  एक  तरफ

 दद्

 उसके  कोसी  है  भर  दूसरी  तरफ  गंगा  वहां  बाढ़  का  भी  प्रकोप  रहता है  इसके  लिए  कुछ

 जाम
 भी  किया  गया  वहां  केले  को  खेती  होती  वहाँ  मछली  बहुत  ज्यादा  होती  ओर

 मक्का  भ  बहुत  ज्यादा  पदा  होती  है  ।  दूध  भी  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  होता  अग
 इन  सब

 खोजों  की  नर
 |

 एग्रो  वेस्ट  इण्डस्ट्री  लगायी  जाएਂ  तो  वहां  के  लोगों  का  काफी  फायदा  हो  कता

 द
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 इसके  सिवाय
 वहाँ  के  लोगों  के  स  ई  साधन  नहीं  हैं  ।  इसके  बारे  में  मैंने  मंत्री  जी  को  लिखा

 और  उस  स्व  की  अन  सा  के  आधार  पर भी  था  भोर  मैं  चाहता हूं  कि  मन्त्री  जी  इसक

 वह  ग्रो  बेस्ट  इडस्ट्रीज  खुलवाने  की  कोशिश  करें  ।

 क इतना  कहकर  मैं  अनुदान  मांगों  का  समथन  करता  हुं  ।

 श्री  चन्द्रो  यादव  :  उपाध्यक्ष  ag  बात  ata  है  कि  कृषि
 हमारें
 लों की हेड

 की  अध-व्यवस्था  की  राज  भी  रीढ़  है  ओर  सर्दी  हिन्दुस्तान  में  खेती  ओर  खेती  करने व

 त  नहीं  सुधरेगी  तो  यह  देश  गरीब  रहेगा  और  इस  देश में  बेरोजगारी  ale अ  पक

 क्षमता  खत्म  नहीं  हो  सकती  अज  दुभाग्य  की  बात  है  कि  35  वर्ष  की  आजादी  के  बाद  भ

 हमारे  देश  में  किसानों  की  afar  हालत  सबसे  ज्यादा  खराब  आज  अगर  हम  बिल्कुल  निष्पक्ष

 रूप  से  देखें  तो  निशान  की  हालत  में  ज्यादा  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  भाटियों  जी  ने  हरियाणा  और

 पंजाब  के  किसानों  की  चर्चा  की  पर  उनकों  भी  मालू प  है  कि  पंजाब  और  हरियाणा  का  किसान  दूसरे

 gay  के  किसानों  की  अपेक्षा  ज्यादा  ज्यादा  अमीर  और  ज्यादा  आधुनिक  खेती  करने  are

 ह
 होने  के  बावजूद  90  फीसदी  किसान  कज  से  दबा  हुआ  हैं  ।  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  किसान

 फीसदी  कज  से  दबे  हुए  खात  तौर  से  वें  किसान  जिनके  पास  2-3  एकड  से  कम  जमीन
 सक

 सकी  हालत  बिल्कुल  एक  खेतीहर  मजदूर  की  श्रेणी  के  बराबर  है  ।  छोटे  किसान  कौर
 लल

 हुर

 जदूर  दोनों  की  हालत  aga  खराब  है  ।  an

 श्री  सुन्दर  सिह  :  काम  नहीं  करना  चाहते  ।

 थो  चन्द्र जोत  यादव  :  काम  करने  के  भाप  अगर  पंजाब  में
 जाकर  देखें  तो

 90

 सदी  किसान  कज  के  an  से  दबा  हुआ  काम  करने  वाला  किसान  ।
 नक

 श्री मन  अभी  जो  की मत  दीं  जा  रही  उसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  तीन

 of  में  खेती  के  इस्तेमाल  में  आने  वाली  जेसे  सी

 दूसर  सामानों  के  दाम  जिस  रेट  से  बढ़ें हैं  उसकी  अगर  औसत  निकाली  जाए  तो  उस  भौसत

 सरकार  ने  किसानों  को  न  तो  गन्ने  की  कीमत  दी  हैं  कौर  न  ठ  चने  भारी

 कीमत  दी  है  ।  इसकी  वजह  से  किसानों  में  गहरा  असंतोष  है  ।  मेरी  सबसे  बड़ी  आलोचना  यही  दै

 कि  सरकार  किसानों  के  साथ  इन्साफ  नहीं  करती  ।  जब  तक  किसान  आंदोलन  नहीं  ag
 नें

 के  लिए  मजबूर  नहीं  हो  तब  तक  उसको  उचित  दाम  नहीं  मिलता  ।  पिछली  बार  मरने  क

 at  13  रुपए  प्रति  किल  तय  किया  गया  था  और  जब  सारे  देश  में  किसानों  ने  आंदोलन

 किया  भीर  जब  आंदोलन  महाराष्ट्र  और  तमिलनाडु  में  शुरू  हो  गया  तो  उसके  डर  से  फिर  सरकार

 ने  20  रुपए  प्रति  क्विंटल  कीमत  लेकिन  यह  कीमत  उसको  पहले  दे  दी  जानी  चाहिए  थी  ।  qe

 कृषि  मंत्री  महोदय  एक  भी  उदाहरण  दे  दें  इस  देश  में  कारखाने  के  उद्योगपति  कभी  अपनी

 कीमत  के  लिए  आंदोलन  करते  कभी  बे  भी  अपने  कारखाने  बंद  करते  हों  ?  उसके  बिजली

 दाउ  मजदूरों  को  डीजल  के  दाम  बढ़ने  से  उसका  जो  उत्पा  इन  का  रेट  बढ़ता  उ उस
 रेट

 से  सर  गर  जीना  किसी  आंदोलन  के  उसको
 मुनाफा

 बढ़ा  देती  लेकिन  एक  किसान  ऐ
 सा  है  जो

 इस  दायें को
 rer

 हुए  जन
 हीं  है

 और
 रकार  को  मजबूर  नहीं

 हीं
 तब  तक
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 सरक।र  सके  साथ  न्याय  नहीं  कर  े  142  रुपए
 Ug

 धा  रित
 हुआ वहू  इस  बात

 a I a oS

 प्री  चाहिए का  सबूत हे  बोने  से  पहले  सरकार  को  दाम  ्  |]

 किसान  के  इस्तेमाल  में  आने  वाली  वस्तुओं  के  दाम  31  फीसदी  से  ज्यादा  ब  हैं  और

 उस  रेट  बढ़ाया  गया  है  22  Maal  के  करीब  ।  किसानों  के  साथ  यह  नाइंसाफी  क्य  मैं  ag

 कृषि  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  ।

 इस  देश  में  fas  25  फीसदी  गांवों  में  पहुँची  है  और  80  फीर  गाव

 ं  से  नहीं  जुड़  पाए  हैं  90  फीसदी  गांवों  में  अस्पताल  नहीं  हैं  ।  गांवों  में  किसान  रहते

 देव  में  35-40  करोड़  लोग  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते  उनमें  से  90  फीसदी

 गांवों  में  रहते  हैं  ।  वे  या  तो  खेती  करते  या  खेंतीहर  मजदूर  हैं  या  छोटे  दस्तकार  ज  द

 nia  में  रहने  वालों  की  हालत  नहीं  उनकी  आर्थिक  स्थिति  को  नहीं  तब
 तक

 हिन्दुस्तान  एक  ada  और  पिछड़ा  हुआ  देश  बना  रहेगा--इस  बात  को  सरकार  को  म

 चाहिए  ।  राज  उद्योगों  और  कारखानों  में  जो  सामान  तयार  होता
 है  उसके  दामों  के  बार  में  स

 कार  की  एक  नीति  है  और  खेत  में  पैदा  होने  वाले  सामान  के  बारे  में  दुसरी  नीति  मेरी

 ह
 क

 रक  एग्रीकल्चर  पास  कमिशन  को  समाप्त  कर  दिया  जाए  और  राष्ट्रीय  प्राइस  ए  ड  प्रा

 दान  बनाया  जाना  चाहिए  और  वह  एक  तरह  एकरूपता  कीमतों  के  अन्दर  लाए  फिर

 कारखानों  का  सामान  उद्योगों  द्वारा  तयार  किया  सामान  हो  या  खेती  में  पदा
 कमीशन

 सामान  भोर  एक  ही  तरह  का  एक  ही  तरह  को  कीमत  लागत  मूल्य  जोड़  क

 ह  और  इन  सभी  को  वह  मिले  |

 मेरी  यह  भी  मांग  है  कि  भूमि  सुधारों  को  सकती  से  लागू  किया  जाए  ।  राज  हदबन्दी  a

 ही  है  ।  आज  भी  देश  में  लाखों  किसान  हैं  जिनके  पास  सेकड़ों  और  हजारों  एकड़  जमीन  बेकार

 पड़ी  ई  है  जबकि  gat  किसानों  की  हालत  खराब  जापान  में  99  परसेंट  किसानों

 नेग
 दो

 भी  कम  भूमि  है  लेकिन  हमसे  वे  गुना  यदा  करते  हैं  और  करते हैं  ।  वे

 द
 करते  हैं  ।  गुना  ज्यादा  वे  पैदा  करते  हैं  ।  हमारे  यहां  भी  किसानों  को  सुविधायें  a

 जार
 24 ॥

 आज  भी  cag  करोड़  ज्यादा  रुपया  किसानों  का  चीनी  मिलों  के  ऊपर  बकाया  है  ॥  ari

 हालत  रहेगी  तो  दो  सौ  करोड़  से  ज्यादा  पघा  किसानों  का  चीनी  मिलों  की  तरफ  बजाय  हो

 एगा  जो  वे  नहीं  दे  पायेंगी  ।  अगर  यही  नीति  सरकार  की  चलती  रही  और  किसान  को  गन्ने  के

 म  नहीं  मिले  भर  वे  बकाया  रहते  रहे  तो  अगल  साल  मैं  वान  करता  हुं  कि  सरकार  को  चीनी

 का  आयात  करने  पर  मजबूर  होना  पड़  जाएगा  ।  आज  कपास  की  कीमत  किसानों  को  पूरी  नहीं  मिल

 रही  है  ।  यही  हालत  रही  तो  आपको  1983  में  कपास  का  भी  आयात  करना  पड़ेगा  ।  मैं

 अनुभव  बताता  ह  ।  किसान  को  उसकी  पैदावार  के  उचित  दाम  नहीं  मिलते  दाम  उस हो  कम

 ते  हैं  तो  कज  से  लदा  होने  के  करण  देश  कौ  अथ  व्यवस्था  के  ऊपर  उसका  बुरा  असर  पड़त

 ताब नि  देना  चाहता  हूं  कि  आपको  1983  में  चीनी  और  कपास  दोनों  का  आयात  क  पढ़ेगा

 गौर  इस  कारण  से  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  के  ऊपर  इसका  बहुत  बुरा  असर  पड़ेगा  ।
 आपको  चाहिये

 कि  भाप
 अपनी

 नीति  को
 बदलें  । क  oe

 क
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 भारत  के  आधे  से  अधिक =  किसानों  की  पैदावार  का  जो  अब्रे  ज  होता का  जो  एब्रेज
 होत  वह  दुनिया

 में  सबसे  कम  एक  परा  मैं  कोट  करना  चाहता  हूं  ।  हमारे द ेदेश  क  ्  नने  TQ Fe a aTereri  ee

 भल्ला  भो  अलध  ने  अपने  अध्ययन  को  बुनियाद  पर  कहा  है

 नहीं  मलाया  जाना  चाहिए  कि  तक  कि  अंब  मी  लगभग  माधो  जो  भारत

 को  लगभग  are  उत्पादन  दे  रहा  अब  भीं  ऑसत  को  श्रेणी  में  आता

 मौर  लंग मग  एके  तिहाई  जी  उत्पादन  का  aided  1/5 वें
 मांग  उंत्डींदन

 अभी  भीं  सबसे  निम्न  आणी  में  भाती  है  ।  इसके  अतिरिकत  उच्च  विकास

 भग  4.5  केवल  17  प्रतिशत  जिलों  तके  सौंमिंते है है  ।  की त्र फर्ल  की  10

 प्रतिशत  मोर  25  प्रतिशत  जिलों  में  एक  प्रकार  न  कें  बराबर  विकास  भी  हैं  1.0

 fom  भाप  134  मिलियनटन  टन  दायर  का
 अंदाज़ों

 लगाते  हैं  ।  लेकिन  पिछलें  सालों  को  भाप

 ग  ।  जिस  साल  पानी  कम  सूखा  हुआ  हमारी  Gararz  fur  बुनियादी  तौर  पर  आज

 ी  हम  प्रकृति  के  ऊपर  faze  करते  हैं  ।
 आप  सिचाई  को  बढ़ाएं

 ।  बिजली  का  रेट  बढ़ाने  के  बजाय

 सको  पूरी  बिजली दें  ।  उनकी  जो  जरूरतें  हैं  उनको  पूरा  करें  ।  जिस  तरह  कारखानेदारों

 उनका  मुनाफा  लगा  कर  आप  कीमत  देते
 हूँ  दूसरी

 चीजों  की  कीमतों  के  साथ  जोड़  कर  उ

 नग कीमत  देत ेहैं  उसी  तरह  से  आप  क्रिया  की  मी  गांवों  के  विकास  के  ऊपर  आप  ज्यादा  ही

 @
 |  इस ऐ  देश  में  गरीबी  की  समस्या  विषमता  को  समस्या  और  गरीबों  की  समस्या  भी

 होगीं  ।

 जो  कीमत  आपने  गेहूं  की  घोषित  की  है  उसके  ऊपर  आप  पुनर्विचार  करें  ।  आप  ठ्

 रयाँणं  के  बाजारों  में  चल  जाए ॥  आज  भीं  वहाँ  185-190  रुपये  क्विंटल  पर  गेहू

 पौने  142  रुपये  कीमत  घोषित  की  है  ।  बाजार  में  जों  दामे
 हूँ  उसे

 हिसाब  म  से  कम

 185  रुपये  तो  आप  हों  किसान  को  देने  चाहिए  ।

 में  आज्ञा  करता  हूं  कि  कृषि  मं  दन  बातों  पर  ध्यान  देकर  किसान  fa  कैसी  होती  क

 लेंगे  और  1ह:1|  नीति  बनाए  गे  जिससे  गांवों  का  और  देश  का  कल्याण  हो  ।

 थी  राजेश  पायलट  (  मैं  सबसे  पहले  उपाध्यक्ष  मंद ही दय  से  एक

 हता  ।  हुम  हर  dae  face  पक्ष  को  भोर  से  शोरगुल  सुनते  हैं
 :  जिंसी नीं  कें  yar  तरक

 ह
 ।'  किसानों  के  बारे  में  चर्चा  के  goa  oe  देखने  ar  करें  कि  विरोध  पक्ष

 भ ve  कितने  सदस्य  कठ  हैं  और  हमारी  तरफ  कितने  सर्वस्य  बैठे  हैं  /  भूपत  लें  oat srer |

 vr  से  निर्णय  चाहता  हूं  ।  ये  लोग  किसानों  केਂ  anda  में  ज्यादा  Prone हैं  :  ga  किसानों
 a

 थाना  करते

 की किसानों  के  लिए  बहुत  कुछ  किया  गया  afer  अभी  बहुत  कुछ न
 करने  की

 इर्यकर्ता  हैं

 उपाध्यक्ष  हृदय-्  श्री  MATS,  आप नहीं  जानतेਂ  यद्यपि  के  यहाँ  नहीं  उनके  geo

 हमेशा  किसानों  के साथ  रहते  हैं  ।
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 भी  रामेश्  पायलट  पहला  मुद्दा  यंह हहे
 कि

 कृषि  मूल्य  आयोग  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा

 गया  है  ।  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  कृषि  मूल्य  आयोग  के  गठन  को  फिर  से  का
 यम

 रने  का  अनुरोध  मेरा  मानवीय  मंत्री  महोदय  से  भवुरोध  है  कि  ने  इसका  पुनः  गठ

 करें  ।  इसमें  कुछ  और  किसानों  को  शामिल  किया  जाये  ।

 मेरा  अन्तिम  मुद्दा  यह  है  कि  सरकार  ने  किसानों  के  लिए  जो  भी  नीति  बनाई  है  वह  ath

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  ।  लेकिन  उन्हें  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।  इसलिए  मैं
 माल

 er

 way त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  एक  मानीटरिंग  सेल  स्थापित  करें  ओर  विशेष  दस्ते

 द —%, Ae 4 mrafers
 जाँच  कराए  और  यह  पता  लगाएਂ  कि  उनकी  नीतियों  का  क्रिस  हद  तक  TT

 erg

 a

 a

 मैं  अधिक  समय  नहीं  मैं  अभी  एक  अनुरोध  के  साथ  अपना  भाषण
 समाप्त  कर

 ।  जी  सरकार  आज  सत्व  में  है  वह  अच्छी  तरह  जानती  है  कि  किसानों  के  अधिक  हित
 किसमें
 जाना द् हैं ए  किन  मैं  बे  वल  यही  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  जो  भी  नीतियां  बनाए  उन्हें  कार्यान्वित  कि

 चाहि  और  कार्य  की  मानीटरिंग  प्रतिपूर्ति  होनी  चाहिए  अर्थात  इतन  या  गया

 =

 र  इतना  काम  नहीं  किया  गया  है  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  भंनुरीधध  करूंगा  कि  वै  सदन  की  यह  भा  इवान  दें

 को  100  प्रतिशत  कीर्पा्बिंत  किया  जाएगा  i  धन्यवाद  |

 टि  wie  लथा  ग्रामीण  विकास  लया  नागरिक  पूति  मन्त्री  बोरे  सिह

 weal  का  आभारी  हुं  free  कृषि  और  weil  विकास  मंत्रालय  की  मांगों  पर  हुई  इस  चर्चा  में

 इतनी  मंधीर  रुचि  दिलवाई  है  ।  मेरे  लिए  माननीय  सदस्यों  ger  इस  चर्चा  के  जो 1
 )
 qe

 भी  afan  सम  लंक  चली  उठाए  गएं  समी  मुद्दों  का
 उत्तर  देना  सम्भव  नहीं  लेवी  ल

 q  aria  सदस्यों  के  ब्रीच  उत्पन्न  कुछ  गलतफहमियों  तथा  गलत  धारणाओं  को  टूर  करने  का  द  ह
 करूंगा  ।

 |  ह

 थ
 a

 मुक्त  बेहद  खुशी  है  कि  विशेष  रूप  से  किसानों  तथा  ग्रामीण  जनता  की  दशा  को  सुधा रने  त  |
 इस  देश  की  कृषि  का  आधुनिक  तरीकों  से  विकास  करने

 के  लिए  सरकार  a  जो  प्रयास  किए

 उनकी  इसे  में  आम  सराहना  की  गई  है  ।  सारा  देश  एक  कृषि  प्रधान  देश  है  ।  श्रीमती  इन्दिरा

 ब

 ;
 धी  के  नेतृत्व  में  हमारी  सरकार  करली-भांति  जानती  है  कि  किसान  gut  देश  की  de  हैं  ।  वे

 द
 परिश्रमी  हैं  ।  उन्होंने  बेश  को  बहादुर  सिपाही  दिए  हैं  ।  ये  ही  वे  लोग  हैं  जिन्होंने  हताहिदथों  से  इस  So

 राष्ट्र  को  जीवित  रखा  थे  ईमानदार  भी  हैं  ।  उनमें  कोई  अष्टावक्र  नहीं  वे  कालाबाजारी  त
 नदीं  करते  वे  जमाखोरी  नहीं  करते  सरकार  को  कामना  ag  और  इस  सवन

 सभीं  अध्यक्षों  ने  भी  भट्ठी  कहा  है  कि  गेंदा  के  किसानों  को  ओर  ज्यादा  से  ज्यादा  ध्यान  देने  की

 आवश्यकता  है  भोर  उन  पर  afaa  हवास  दिया  जाना  चाहिए  ।  स  केवल  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के
 क

 16  बच्चें  से  नेतृत्व  में  बल्कि  उससे  बहले  पंडित  जवाहरलाल  मेहरू  के  नेतृत्व  में  भी  कॉग्रेस  शासन
 ऐसे  Nfaat  भषनाता  पह  है  fone  कब  पिए  निवल  है  |  क्ष  वा  व्हील्स  टस

 है  कौर

 तेजी

 |

 से  छिल
 स  हुअ  हैं  के  भय  देशों  की  तुलना  में  इस  देश  में  सिचाई  की

 ca
 तेजी  &
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 विस्तार  भा  है  जबकि  1950-51  में  gare  faa  द  क्षमता  220  लाख  हेक्टर  यह  कोई

 sad  की  उपलब्धि  नहीं  है  कि  अब  हम  गव  कर  सकते  ह  fa  हमने  लगभग  600 ल  हैक्टेयर

 सिचाई  क्षमता  उत्पन्न  कर  ली  है  ।  कृषि  के  लिए  सिचाई  सबसे  महत्वपूर्ण  जरूरत  है  ।

 द  इसके  बाद  अच्छी  किस्म  के  अधिक  उपज  देने  वाले  बीजों  का  नम्बर  आता  है  ।  इसके

 बाद
 उवंरक  का  नम्बर  आता  न  केवल  उर्वरक  की  खपत  का  बल्कि  उर्वरक  उत्पादन  का  मी

 बर  भाता  है  ।  भोर  विश्व  जानता है  कि  हमारी  उधर  की  खपत  जो वर्ष  1950-51
 भ

 केवल
 69,000  ato  टन  के  स्तर  पर  थी  उससे  बढ़कर  अब  60  लाख  मी०  टन  हो  गई  है  ।  30 स्

 चले  जब  भारत  आजाद  हुआ  था  इस  देश  में  उर्वरक  का  उत्पादन  केवल  18  000  मी०  टन  थ झ
 वि  अब  हम  इस  देश  में  लगभग  40  लाख  मी०  टन  उवंरक  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  सभी  क्षेत्रों  ः

 ्
 aq पोर  ध्यान  देने  के  फलस्वरूप  ag  स्थिति  पैदा  हुई  कुछ  माननीय  सदस्यों  के  जि

 उन्हों
 मारी  आलोचना  की  भनाज  के  उत्पादन  में  वुद्धि  नही  हुई  यदि  अनाज  के  उत्पादन  में

 : हों  हुई है  तो  राष्ट्र  का  पैट  कैसे  भरा  जा  रहा  है  ?  बया  पिछले  वर्षों  में  जनसंख्या  a  वद्ध  द
 ई  जो  पहल  35-36  करोड़  थी  alt  अब  बढ़कर  लगभग  70  करोड़  हो  गई  है

 ?  इतनी

 संख्या  का  पेट  कौन  भरता  रहा  है

 ay  1976  के  बाद  पिछले  5  सालों  हाल  ही  में  आयात  किये  गये  22  लाख  मी

 नाज  के  सिवाय  वास्तव  में  अनाज  का  कोई  आयात  नहीं  किया  ओर  यह  भाव  1979-8

 हुए  बड़ा  सुखा  पड़ा  उसके  कारण  भनाज  का  आयात  करना  पड़ा  शायद  यह  हमारे  प

 k र
 क्षत  भण्डार  का  हो  परिणाम  है  जो  हमने  अपने  पास  कर  रखा  हे  कि  हमें  बाह  से  अनाज

 a

 ई  आयात  नहीं  करना  पड़ा  ।  इन  परिस्थितियों  की  तुलना  बंगाल  में  पड़े  अकाल  की  परिस्थितियों

 करें  ।  40  लाख  से  भी  अधिक  लोग  भूख  से  मर  गए  थे  ।  वह  अकाल  देश  के  बहुत  छोटे  से  मा

 तह  ही  सीमित  था  ।  और  इस  पिछले  सूखे  से  38  लाख  हेक्टेयर  से  भी  अधिक  जिस  पर

 -  फसल  खड़ी  प्रभावित  हुई  2200  लाख  a  भी  अधिक  लोग  प्रभावित  हुए  थे  ।  पीने  का
 पान

 उपलब्ध  नहीं  था  aaa  व्यक्ति  को  पानी  सप्लाई  किया  गया  भले  हो  हमें  मिलिट्री  के  टक

 रेलवे  ट्रेनों  का  इस्तेमाल  करना  पड़ा  ।  वायुयानों  द्वारा  खाना  गिराया  गया  था  ।  लेकिन  उस

 दौरान  इस  देश  के  किसी  भी  व्यक्ति  को  भूखों  नहीं  मरने  दिया  बया  यह  श्रीमती  न
 रा

 गाँधी  के  नेतृत्व  वाली  सरकार  की  एक  नहीं  है  ?

 श
 हि

 हों द  जहां  तक  भारत  के  प्रयासों  का  सम्बन्ध
 समस्त

 विश्व  कृषि  विशे
 f

 द्वारा  अनाज  के  उत्पादन  की  अब  प्रशंसा  की  जा  रही  है  ।  लेकिन  हमारे  कुछ  मित्र  अपनी  aid

 स्कोर  देखने  को  तैयार  नहीं  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  उन नहें  किस  प्रकार  विश्वास  दिलाया  जाए  कि

 हमारे  आंकड़े  नहीं  यह  एक  सच  यह  एक  वास्तविकता  है  ।  भारत  के  अनाज  उत्पादन  के  ब

 मसाइल  ओर  कृषि  संगठन  के  ayaa  को  पढ़ें  ।  वे  पूर्णतया  भांकड़ों  के  आधार  पर  तथा

 महीं  किए  जाते  वे  अपने  अनुमान  अपने  सहायकों  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  बाद  उपलब्

 उकारी
 तथा  उनके  द्वार  उनके  aaa  ढंग  से  स्थिति  वा  पता  लगाने  के  लिए  किए  गए  प्रथा

 पासों  क
 बाद  उपलब्ध  जानकारी  के  अधार  पर  तथा  करते हैं  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  इस

 aq

 को  र
 ae  हती

 होने  जा
 रद्द

 के  साथ  हम  लगभग  1340  लाख  मी  ०  टन  अनाज  का
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 उत्पादन  कर  जो  इस  देश  द्वारा  अब  तक  प्राप्त  गए  रिका  में  सबसे  अधिक  और

 यह  उर  मदन  उस  अवधि  का  है  जिसमें  कृषि  को  बहुत  भारी  नुकसान  हुआ  था  ।  हमने  1320  खि

 ०  टस  के  उत्पादन  का  स्तर  प्राप्त  कर  लिया  है  ।  लेकिन  एक  ही  वर्ष  के  अन्दर  यह  कम  होकर

 090  लाख  मी ०  टन  के  लगभग  हो  गया  है  ।  खराब  अनाज  की  सूखे  आदि  के  व.रण

 लगभग  230  लाख  मी०  टन  अनाज  की  ह  नि  हुई  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  इस  बारे  में  बताया

 था  कि  कृषि  अभी  भी  मौसम  पर  fade  करती  है  ।  क्या  fara  में  ऐसा  कोई  देश  है  जहाँ  क

 गेम  पर  निर्भर  नहीं  करती  है  ?  यदि  हम  सारी  भूमि  को  सिंचाई  की  व्यवस्था  कर  दें  और  उस

 खेती  करे  तो  भो  हमें  मौसम  पर  निर्भर  रहना  पड़ेगा  ।  इस  बार  हमारी  फसल  अच्छी  हुई  थी
 .

 जिसकी  अभी  कटाई  की  जा  रही  लेकिन  पिछले  कुछ  सप्ताहों  में  बेमौके  को  बरसात  तथा  झोल

 नुक़सान  कर  दिया  है  ।  क्या  हम  इसे  रोक  सकते थे
 ?  क्या  मनुष्य  को  अब  तक  किसी  ऐसे  विज्ञ

 गी  जानकारी  है  जो  मौसम  पर  नियन्त्रण  पा  सकता  हो  ?  लेकिन  इस  नुक़सान  के  बावजूद  भी  ह

 भी  आशा  है  कि  इस  बार  का  उत्पादन  कृषि  उत्पादन  में  सभी  समय  के  लिए  एक  रिकार्ड  होगा

 से  देश  ने  कभी  देखा  हो ।

 किसी  मंत्रालय  वधवा  विभाग  का  कार्य-निष्पादन  प्रथम  इसके  योजनागत  भाव

 के
 उपयुक्त  दिखाए  गए  परिणामों  से  देखा  जाता  है  और  उसके  बाद  इसके

 योजनागत  व्यय  में  बनाई  गई  अहं-व्यवस्था  से  देखा  जाता  है  ।  मैं  आपकों  कृषि  तथा

 मालय  के  बारे  में  कुछ  जानकारी  दूगा  जिसमें  कृषि  विभाग  तथा  सहकारिता  विभाग  शामिल  प्

 चल  1981-82  में  कुल  योजनागत  तथा  गेर  योजनागत  आवंटन  1843.25  करोड़  रुपए  के  आस-पा

 Ti  संशोधित  अनुमान  तथा  लगभग  1,794.24  करोड़  रुपए  था

 चालू  ag  में  हमने  दृष्टि  विभाग  के  लिए  1,908.07  करोड़े  रु०  को  मांगें  सदन  के  समक्ष  रखी  हैं

 मैं  यह  बहुत  खुशी  के  साथ  कह  रहा  हूं  कि  योजनागत  आवंटन  में  से  पिछले  ay  कृषि  के  लिए  कु

 आवंटन  में  से  हमने  संशोधित  अनुमान  का  99.1  प्रतिशत  खर्च  किया  था  ।  किसी  भी  मंत्रालय  द्वार

 निधियों  का  उपयोग  करने  के  ये  सबसे  ऊचे  ATFS  यदि  आप  पिछले  ag  के  दौरान  गे

 योजनागत  व्यय  में  कमी  के  बारे  में  जानना  area  हमन  इसमें  34.59  करोड़  रुपए  की  कमी

 और  इससे  पता  चलता  है  कि  कृषि  ware  न  केवल  अपनी  निधियों  के  उपयोग  पर  ध्यान  दे

 है  बल्कि  किफायत  करने  का  भी  प्रयास  कर  रहा  हे  क्योंकि  हम  जानते  हैं  कि  एक  भी  tan

 किसान  क्रि  भलाई  तथा  कृषि  के  विरासत  के  लिए  दिया  गया है  उसका  उपयुक्त  रूप  से  उपयोग
 कि

 जाना  चाहिए  र
 द

 यदि  माननीय  सदस्य  उत्पादन  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  तो  यहं  कोई  नई  बात  नहीं

 बारे  में  इस  सदन  में  बार-बार  बताया  गया  बे  स्वयं  भी  उस  बारे  में  बातें  करते  रहे  है ंभोर

 सत्तापक्ष  की  भोर  से  भी  हमारे  मित्रों  ने  भी  उन्हें  काफी  ज।नकारी  दी  है  लेकिन  शायद  मु

 भोंका  देकर  विरोध  पक्ष  के  कुछ  feat  की  यादाशत  दोबारा  ताला  करनी  पड़ेगी  ।

 इस  ag  चावल  का  उत्पादन  544  लाख  टन  होने  की  आशा  है  जबकि  गत  ae  इसका

 उत्पादन 5  32  लाख  टन  हुआ  था  ।  ये  सभी  प्रारम्भिक  अनुमान  ही  है  क्यों  अस्ति  तथा  सही

 अनुमान  तो  स्त  ष
 वच  को  सम

 जद की
 fcr  oe  ॥  हरेक  ll  eo  VN  376  लाख  za
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 ग  दानों  को  1982-83  i9  oy
 1982

 >>
 a

 ही  को  आशा  है  जबकि  गत  ad  इसका  उत्पादन  365  लाख  टन  gl  हुआ  था  ।  कई  का

 76  लख  गांठों  से  बारूद  80  लाख  टन  हो  गया  है  ।  भालू  का  उत्पादन  96  लाख  टन  से  बढ़कर

 106  लाख  टन  हो  गया  हे  ।  आप  जानते  ही  हैं  कि  किस  प्रकार  आलू  की  विक्रय  व्यवस्था  की  ओर

 ध्यान  दिया  जा  रहा  इस  बारे  में  सभा  में  चर्चा  को  जा  चुको  दै  ।  तिलहन  के  उत्पादन  को  भोर

 उस  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  ने  ध्यान  दिया  है  जो  भी  कृषि  मंत्रालय  को  मांगों  के  सम्बन्ध  में

 _.  बोला  है  ।  इसका  उत्पादन  94  लाख  रन  से  बढ़कर  112  लाख  टम  हो  गया  मैं  यह  दाता  नहीं

 ्
 थ

 .
 करता  कि  इस  सम्बन्ध  में  भारी  सफलता  मिली  किन्तु  इस  ate  भी  उपेक्षा  नहीं  को  गई

 _  विश्वविद्यालयों  ओर  राज्यों  द्वारी  तिलहनों  और  दालों  के  ethan  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  feu

 _  जाने
 के  अतिरिकत  हम  भी  इस  सम्बन्ध  में  धन  सच  कर  रहे  हैं  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 अकेले  ही  तिलहनों  के  सम्बन्ध  में  भनुसंधषेन  के  लिए  इस  वब  लगाना  15.6  करोड़  झपा

 कि  रहता
 है  ।

 e

 कृषि  के  विकास  का  पता  तो  उर्वरकों  जसी  सामग्रियों  की  खपत  सेही  लगाया  जा  सरता
 ह

 हि  वर्ष  की  तुलना  में  इस  कृषि  वर्ष  में  उर्वरकों  को  खपत  11.1  प्रतिशत  बढ़  गयी  है  ।  बढ़कर अर

 लाख  टन  ही  गयी  है  ।  अधिक  उत्पादन  देने  थाली  किस्मों  के  बीजों  सनकी  खेती  के

 61.3 afers
 क्षेत्रफल  से  भी  पता  चल  जायेगा  कि  किस  प्रकार  सुधार  हीं  रहे  हैं  और  उत्पादन  को

 बढ़ाने
 लिए  कौन-कौन  से  पग  उठाये  रहे  हैं  ।  अधिक  उत्पादन  वाली  किस्मों  की  खेती  के  लिए  क्षे

 न _  को  बढ़ाने  के  लिए  एक  fate  कार्यक्रम  चलाया  जो  रही  है  ।

 द

 कलि
 इम  न  केवल  कृषि  की  परम्परागत  sad  की  ओर  ही  प्रस्तुत  वनों  की  ओर  भी

 ः _  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  हर  कोई  जानता  है  कि  हमारी  sala  मंत्री  बम  संरक्षण  में  रुचि  लेती  हैं  ।
 वि  i

 थि
 क्वि

 हू  जानकर  प्रसन्न  होंगे  कि  गत  तीस  वर्षों  के  दोरान  घने  विकास  पर  ad  किये  लगभग  30

 पे  की  तुलना  में  छठी  योजना  में  105  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  इस  बल  में ह

 कि  22  करोड़  रुपए  की  प्रावधान  किए  जाने  का  सुझाव  दिया  है  ।  यदि  आप  इसकी  तुलना  गत  30

 थ
 द

 a बचीं  के  दीरान  खर्च  की  गई  धनराशि  से  तो  आपको  मालूम  हो  जपेगा  कि  वन  विकास  कं

 थ  कितना  महत्व  दिया  जा  रहां  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों
 ने  वनों  की  ओर  ध्यान  न  दिये  जाने

 ्
 बारे  में  कहा  है  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  पिछले  वर्षों  के  दौरान  वनों  की  बड़े  पैमाने  पर  समाप्त

 ्
 किया  गया  है  ।  किन्तु  हम  इस  विनाश  को  रोके  में  समय  हुये  हैं  ।  प्रधान  मन्त्री  के  कहने  पर

 इस
 समा  ने  अभी  कुछ  समय  ga  बन  संरक्षण  अधिनियम  को  अधिनियमित  किया  था  ।  गत  तीस  वर्षों  के

 दौरान  प्रति  बर्ष  1.5  लाख  हैक्टेयर  वन  क्षत्र  की  कमी  होती  रही  है  और  42  लाख  हैक्टेयर
 से

 ae  अधिक  के  कुल  वन  क्षेत्र  को  मेर-वन  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  में  लाया  गया  sa  समा  को

 _  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  हम  इसे  1.5  लाख  हेक्टेयर  से  घटाकर  लगभग  केवल  3000  हेक्टेयर

 प्रतिवर्ष
 तक  ले  भाये  किन्तु  हम  चाहते  है  कि

 वन  aa  मे  कमी  होना  बिल्कुल  ही  बन्द  हो  जाए

 ्  माननीय  deer  पहले  gt  जानते  हैं  क्योंकि  हम  संभी  की  अनेक  बारे  सूचित  कर  चुके  हैं
 कि

 हम
 एक

 व्यापक  विधेयक  को  तैयार  कर  रहे  हैं  बन  राज्यों  की  सम्पत्ति  होत ेहैं
 ।  हम  उनका

 ददन  करने
 तथा  उनकी  सहायता  करने  का

 प्रात  करते

 है

 ।.

 बी

 भी  ऐसे  कोन
 हैं  जहां  वन  भि
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 fe  1904  अनुदानों  की  मांगें
 ones

 नियम  ary  नहीं  होता है  ।  हम  इस  सम्बन्ध  में  अ
 रुख  अपनाना  चाहते  इस

 स  हम  उन  आदिवासियों  के  हितों  की  रक्षा  भी  करना  चाहते  हैं  जो  अपनी  भ्ाजीचिक  नों

 जत  करते  हैं  ।  यह  स्वयं  आदिवासियों  के  हित  में  ही  है  कि  वनों  को  सरक्षित  किया  कि

 बन  क्षेत्र  बढ़  तथा  वनों  को  फिर  से  नया  बना  दिया  साकी  वे  बन  उत्पादन  से  होने  ara

 भाव  पर  जीवित  रहते  चले  आए  |

 मेरे  श्री  बालेश्वर  राम  ने  ग्रामीण  बिकास  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में

 था  ।  दुर्भाग्यवश  उन्हें  समय  नहीं  मिल  सतर  क्योंकि  माननीय  सदस्यों  ने  जो  प्राथमिकता  दी  उस

 उन्होंने  अधिकाँश  समय  ले  लिया  ।  कुछ  विषयों  के  सम्बन्ध  में  मेरे  भी  स्वामीनाथन  बो

 चुके  जिन  बातों  के  थारे  में  वह  बोल  चुके  उनके  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।
 थ

 ग्रामीण  बिकास  कृषि  को  तरह  बहुत  महत्व  रखता  है  भोर  यह  कृषि  का  भग  है  ।  यही

 कारण  है  कि  इन  मंत्रियों  को  एक  प्रभार  के  arcana  रखा  गया  है  ।  सरदी  प्राणों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  रहने  वाले  गरीब  लोगों  को  दक्षा  में  सुधार  नहीं  होता  तो  कृषि  का  विकास  नहीं  किया  ज

 सकता  है  ।  इसी  कारण  मे  श्रीमती  गांधो  हारा  एक  बड़े  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  की  स्थापना  एक

 मंत्री  मण्डलीय  स्तर  के  मंत्री  के  अधीन  को  गई  है  ।  प्राचीन  बिकास  के  लिए  धनराशि  का  काफी

 अधिक  नियतन  किया  गया है  ।  माननीय  सदस्यों  ने  आंकड़ों  को  देख  होगा  ।  मैं  इन  सभ

 कड़ों  को  उद्धृत  नहीं  करूंगा  फिर  भी  मैं  कुछ  महत्वपूर्ण  भांकड़ों  का  उल्लेख  करना  चाहता

 मेल  ग्रामीण  विकास  के  लिए  योजना  में  1500  करोड़  रूपया  रहा  गया  है  ।  पांच  वर्षों

 लगभग  150  लाख  परिवारों  यथा  प्रतिबिंब  30  लाख  परिवारों  को  aval  को  रेखा  से  ऊप

 ठांय  जायेगा  |

 इ

 मैं  यह  तो  नहीं  कहूंगा  कि  गरीबी  को  इन  कार्यक्रमों  समाप्त  किया  जा  सकता

 क्योंकि  भारत  के  लिए  गरीबी  एक  aga  बड़ी  समस्या  है  ।  बावजूद  इसके  भारत  में  गरीबी  सो
 मा  को  बहुत  ही  नीचे  स्तर  पर  रखा  गया  भारत  म  लगभग  450  लाख  परिवार  गरीबी क

 खासे  नीचे  रह  रहे  कोई  भी  जो  एक  वर्ष  में  3,600  रुपए  नद्दी  कमाता  है  उसे  ए

 हि
 ग  ta  परिवार  aa  जाता  है  :

 वर्तमान  मूल्यों  तथा  जीवन  निर्वाह  की  लागत  के  होते  हुए  मैं  यह
 ग्

 _  बताने  में  समय  नहीं  हू  कि  यह  रेखा  कहाँ  होनी  चाहिये  ।  दूसरे  उन्नत  देशों  की  तुलना  में  मध्यम  थ

 aif  की  भी  गरीब  कहा  जा  सकता  है  क्योंकि  उन्हें  जीवन  की  अनेक  सुविधाए  प्राप्त  नहीं  So
 साधनों  का  तो  प्रदान  ही  नहीं  उठता  है  ।

 हैम
 गरीबी  को  दूर  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  जो  हमारी

 ग्रामीण  जनता  की  बहुत  लम्बे  समय  से  पीड़ित  किए  हुए  हैं  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  दी  गई

 wifes  सहायता  छोटे  किसानों  के  लिए  25  प्रतिशत  से  hex  कुछ  भी  सीमान्त  किसानों  के

 लिए  33  प्रतिश्त  तक  और  आदिवासियों  के  लिए  50  प्रतिश्त  तक  है  ।  आधिक  सहायता  की

 धनराशि  जी  उपलब्ध  की  गई  हैं  वह  3000  रुपे  से  5000  रुपये  के  बीज  है  ।  वे  मुर्गीपालन

 सूअर  मेड  भोर  बकरी  पालने  की  छोटी  इकाइयों  की  स्थापना  कर  सकते  3

 roast
 अर्थात्‌  सूअरों  को  पाल  सकते  हैं  ।  क

 थ
 .  इसके  अतिरिक्त  हमारा  एक  त्रिदोष  पशु  विकास  कार्यक्रम समी  है  f hr  ग्रामीण ्  नन

 aT विकास Seiten  के  निकट  सहयोग a क oy ae  चलाया  जा  रहा  है
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 19  भ  ve ae
 की  1982-83

 le  —

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोज  गार  कार्यक्रम  है  इस  Haw  के  तगत

 भो उ  नियतन  1620  करोड़  रुपये  का  fear  गया  है  ।  980  करोड़  सैयां  केन्द्रीय  क्षेत्र  में

 aq  इस  ag  के  लिए  हमने  190  करोड़  रुपए  की  मांग  की  इसी  प्रकार  हमने  आई  ०  आर  ०  डी  »

 के लिए  180  करोड  की  धन्  शि  की  मांग  की  हर  कोई  जानता  है  कि  इस  कार्य  क्रम  से  क्या

 भाव  रहा  यद्यपि  यह  अब  50  :  50  के  अनुपात  के  आधार
 पर  50  प्रतिशत  राज्य  हारा

 थि
 द  था  जाता  है  और  50  प्रतिदिन  भारत  सरकार  से  मिलता  है  ।  यह  एक  ऐसा  कार्यक्रम  है  जो

 .
 मंग  भारते  का  रुप  ही  बदल  रहा  गलियों  ओर  मार्गों  को  पक्का  बनाया  जा  हरिजन

 स्त्रियों  में  बिजली  लगायी  गयी  नलकूपों  के  लिए  अधिक  कनेक्शन  दिये  गये  स्कूल

 वनों  की  मरम्पतें  की  गयीं  सेवा  केन्द्रों  का  निर्माण  किया  गया है है  ale  ग्रामों  के  लिए  जल

 rafa  की  योजनाओं  की  व्यवस्था  की  गई  इस  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  gata

 मों  में  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  हैं  ।  भारत  में  इव  क्रायक्रम  के  भगत
 a

 तीन  लगभग  10  लाख  लोगों  को  रोजगार  दिया  जा  रहा  है  ।  यह  संध्या  कम  नहीं  और
 ्

 में  भाषा  है  कि  अगले  ag  भी  लोगों  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  को  जायेगी  जो  3500  लाश

 ते  4000  लाख  जन  दिवस  तक  होगी ।
 अनाज  भी  fear  जा  रहा  है  स्थायी  भारतीयों  के  सजन  हेतु

 may  की  खरीद  के  लिए  40  प्रतिदिन  नकद  दिया  जाता  है  झोर  शेष  60  प्रतिशत  मजबूरियों  से

 रा  किया  जाता  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  हम  सभी  ग्रामीणों  को  रोजगार  देने  में  समय  हो

 ह
 ये  हैं  कुछ  तो  किया  गया  है  और  मैं  प्रसन्न  ह  कि  माननीय  सदस्यों  द्वारा  इसकी

 जा  रही  ।  इसके  अतिरिकत  हमारे  पास  प्रामीण  क्षत्रों  के  लिए  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  |

 tm

 दूसरे  कार्यक्रम  भी  हैं  जो  देश  में  लगभग  554  खण्डों  में  चलाए  जा  रहे  हैं  और  15
 लना

 श्री  गिरधारो  लाल  ब्यास  भीलवाड़ा  में  डी०  पी०  To  पी०
 का  प्रोग्राम

 ल  रहा  है  ।  इसको  वहाँ  करवाइये  ।

 राव  ata  बह  भी  करवायेंगे  ।  प्रतिवर्ष  विकास  प्रयोजनी  के  1
 लिए  प्रत्येक

 खण्ड

 :

 लाख  रुपया  दिया  जा  रहा  है  ।
 क

 wee A
 प्रकार  मरुस्थल  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रत्येक  खण्ड  को  15  लाख  रुपया  fear

 ज्ञ  है  वहू  मी  जिलों  से  अधिक  को  जा  रहा  है  ।

 द्  कुछ  शिकायत  की  गई  हैं  जैसाकि  श्री  व्यास  ने  कहा  है  ।  कुछ  खण्डों  जिनमें सू
 पूवा मि त्र  कार्यक्रम  लागू  चाहिए  छोड़  दिया  गया  कुछ  अन्य  खण्डों  को  दोहरे

 सिल  रह ेहैं
 ।  उन्हें  age  क्षेत्र  कार्यक्रम  तथा  मरुस्थल  विकास  कार्यक्रम  के  भी  अंतगर्त  लाय

 गया  है  ।  हम  इस  असन्तुलन  की  ओर  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  हमने  एक  कृतिक  बल  की  स्थापना

 की  इस  कृतिक  बल  ने  भेदभाव  को  जहां  यह  पाया  गया  दूर  करने  के  समूचे  प्रश्न  पर  बिचार

 कया  है  ।  राज्यों  से  भी  इस  बारे  में  परामर्श  किया  जायेगा  ।  हथ  चाहते  हैं  समी  क्षेत्रों  पर
 वांछित

 चार  किया  जाए  और  उनको  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाया  जाए  ।  मैं  समझता  हुं  कि  कुछ  ऐसे
 क्षेत्रों  को  जिन्हें  अनावश्यक  लाभ  पहुंचाया  गया  है  उन  लाभों  को  छोड़ना  पड़  सकता  है  जिनके

 वे  एकदा शर  नहीं  थे  और  जिनका  वे  पिछले  कई  वर्षो ंसे  उपयोग  करते  आ  रहे  हैं
 ।

 मैं
 इस

 विषय

 पर  भर
 कु

 नहीं
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 ग्रामीण  मालय  के  अन्तर्गत  कई  wea  कायक  जिन  i  र  mene  क्षेत्रों

 के  लिए  nt  काय  ht क  USN है  मरत  सरकार  से  25  ब्तिशत  राजसहायता  उपलब्ध  है  t

 nn थन

 मीण  खादी  -  खादी  ग्रामोद्योग  की  स्थापना  मंत्रालय  के  अधीन  है  ।  यह  मेरे  मंत्रालय  के

 अधीन  न  है  ।

 स
 पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन  20  लाख  मीटरी  टन  भण्डारण  क्षमता  स्थापित  की  जानों

 की
 19

 2-83  के  दौरान  3  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  से  5  लाख  मोटरी  क्षमता

 जानी  a)

 पर
 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  भूमि  सुधार  को  बात  की  है  ।  इस  बारे  में  स्थिति  समय

 त  कर  दी
 भ स्पष्  टकी  जा  चुकी  है  ।  हम  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  अतिरिक्त  भूमि  शीघ्रातिशीघ्र  वितरण

 ताकि  समाज  के  गरीब  मूर्तियों

 म्  ति  भूमि  का  कुछ  भाग  मिल  जाए  ।

 हीन  लोगों  ,  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को

 ea
 हमने  इस  1982-83  के  लिए  qf  सुधार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  सहायता  लिए

 7  करोड़  रुपये  की  राशि  मांगी  है  ।  मुत  आशा  है  कि  माननीय  सदस्य  इस  a  te सहमत

 कि  यह  भी  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मांग  है  और  सरकार  ये  कल्याणकारी  कदम  उठाना
 i
 wl

 हती  है  उसके  लिए  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 थ ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सड़कों  के  निर्माण  पर  भी  हम  काफी  घ्यान  दे  रहे  हैं  ।

 खाद्यान्न  उत्पादन  1340  लाख  मीटरी  टन  होगा  ।  पिछले  aq  यह
 ao

 1300 ल

 aa

 मीटरी

 यह  बात  माननीय  सदस्यों  को  स्पष्ट  हो  जानी  चाहिए  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  किसानों  को  मिलने  वाले  मूल्यों  पर  काफी  चिन्ता  व्यक्त  को  है
 ।  मैं

 वे  क्या  अपेक्षा  कर  रहे  हैं
 ?

 किन्तु  यदि  वे  ऐसे  किसान  पर  विश्वास  करें  जोकि

 a  किसानों  क  प्रति  सहानुभूति  रखता  है  तो  मैं  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाता  हूँ

 कार  इस  बारे  में  काफी  उत्सुक  है  कि  किसान  को  उचित  लाभकारी  मूल्य  मिले  ।  मेरे  विचार

 मने  गेहूं  के  लिए  जो  142  रुपये  बा  खरीद  मूल्य  रखा  हे  उससे  माननीय  सदस्यों  को  संतुष्ट  होन
 श

 चाहिए  क्योंकि  एक  are  *(ब्यवधान  )  जहां  तक  संतुष्टि  का  प्रश्न  विश्वभर  के  किसान  एक  से
 a

 थि

 हैं  ।  सम्पूर्ण  देश  के  किसान  कभी  भी  संतुष्ट  नहीं  हो  सकते  ।  हो  सकता  है  मैं  एक  किसान  के  ar  ते

 मुझे
 सन्तोष  न  हो  किन्तु  सरकार  की  अपनी  सीमाएं  मैं  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  करन

 ै
 हता  हूं  और  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  पिछने  समय  का  देखें  कु  वर्ष  पहने  जब  केन्द्र

 |  दूसरी  सरकार  की  वर्षानुवषं  प्रमुख  फसलों  के  मूल्यों  में  बृद्धि  की  क्या  स्थिति  थी  के  लिए

 afe  2.5%  a  भी  कम  थी  किन्तु  जब  से  इस  सरकार  ने  काम  सम्भाला  है  जो  काय
 मने

 किया

 लिए  ढोल  पीटने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 के  व

 की  सज
 ननिया  सदस्य  उसे  अपने  दिलों में  ते  दो  वर्षों में  गेहूं  का  मूल्य  117  रुपये से

 aZhHt  142  रुपये  हो  पनाह
 =  101.0
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 :  उर्वरकों  क  मूल्य  कितना  बढ़ा  है  ?

 राब  बोरे  सिंह :
 उर्वरकों  का  मुख्य  ज्यादा  नहीं  बढ़ा  है  ।

 इसकी  gar  में  वह

 इससे
 उत्पादन  लागत  में  प्रति  क्विंटल  2  से  4  रुपये  से  अधिक  अन्तर  नहीं  पड़ा  हे  ।  भाष  उसका

 हिसाब  लगा  सकते  हैँ  ।  मैं
 संतुष्ट हू

 ।  यदि  आप  संतुष्ट  नहीं  हैं  तो  आपके  पास  जब  समय  हो  मुझसे

 बात
 कर  लीजिए  ।

 )
 प्रत्येक  पीज  शामिल  को  गई  थी  ।  ag  प्रतिवर्ष  9  से  10%  वद्ध

 है ।
 प्रतिशत  गेहूं  के  मूल्य  में  लगभग  10  प्रतिशत  वृद्धि  और  धान  के  मूल्य  में  10  प्रतिशत  वृद्धि

 हमने  पिछले  द  act  में  धान  का  मूल्य  95  रुपये  से  115  रुपये  प्रति  क्विंटल  कर  fan

 इसी  प्रकार  से  मोटे  खरीफ  अनाज  के  मूल्य  95  रुपये  से  116  रुपये  प्रति  क्विंटल  कर  दिये

 mig  इस  विधि  को  देखिये  ।  हम  कितने  उदार  हैं
 ?  फिर  मी  आप  राजनैतिक  कारणों  से  सत

 Wane  कीं  कर  विशेष  ध्यान  fear  गधा  है  ।  मूंगफली  का  न्यूनतम  समर्थन  मुल्य  270

 रुपये  निर्धारित  किया  गंगा  है  जबकि  एक  बर्ष  पहले  वहं  200  रुपये  एक  वर्ष  में  64  रुपये

 प्रति  क्विंटल  की  वृद्धि  को  गई  है  ।  सूरजमुखी  के  बीजों  1  anda  ger  183  रुपये  प्रति  क्विंटल

 से  बढ़ाकर  250  रुपये  बलि  क्वीन्स  कर  दिया  गया  है  ।  इस  वर  भी  कोई  safer  कह  सकता  है

 कि  किसानों  को  लाभकारी  मंडप  नहीं  मिल  रहे  हैं  और  यह  कि  सरकार  किसानों  को  झंडे  दाम  देने
 प्

 के  लिए  उत्सुक  नहीं  है  ।  पिछले  वध  सोयाबीन  का  मूल्य  183  साये  था  किन्तु  हमने  इसे

 210  रुपये  प्रति  क्विंटल  कर  दिया  है  ।  ऐसा  इसलिए  कियां  गधा  है  कि  इन  फसलों  को  अंधी

 पोया  जाए  ।  इस  पर  भी  माननीय  विपक्षी  सदस्य  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।  qa  विश्वास  है  कि  fear
 द

 cz  इसीलिए  यद्यापि  विगत  में  उन्होंने  किसानों  को  भड़काने  का  प्रयत्न  किया  किन्तु

 किसनों  में  अपनी  कोई  जगह  महीं  बना  पींगें  ।

 कृषि  उत्पादों  ओर  औद्यौगिक  उत्पादों  का  विनिमयित  उत्पादों  के  मूल्यों  सें  समता  ला

 F  त  कीगई  मैं  आँकडे  देता  पिछने  12  wat  के  अन्दर  1981  से  82

 क  भारत  में  सभी  fret  के  थींक  मूल्य  में  1.7  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई
 है

 कृषिजन्य

 t

 सों  में  थोक  मूल्य  सूचर्कीक  में  6.3% /o  बी  वृद्धि  हुई  है  ।  आप  देखिये  हम  किस  र  समता

 रखने  का  प्रयत्न  रहे  हैं  या  उससे  भी  अधिक  दें  रहे  हैं  जितना  समता  बनाए
 ने  के

 लिए

 a =  ह ै।

 थि
 ो

 सुन्दर  fag  ;  ठीक  है--ढाक  ्

 aay
 AV  wt

 eee
 wa  alta  fag  ;  चौधरी  तकलीफ  तो  नहीं  मैं

 पैंकिंग

 waits  नहीं  #Y  सकती  । थ्रो  सुन्दर  सहें  आपकी  मौजूदगी  में  किसानों  को  कोई

 एक  माननीय  सदस्य :  ag  केबल  प्रशा  कर  रहे  हैं  ।

 व  ats  अब  में  विनिर्मित  जिनके  बारें  में  माननीय  सद  rt  की  धारणा

 कि
 उनके

 लय  कृषिजन्य  के  भ्रूणों  की  तुलना में
 भ  हे  ig  रहे  के

 थोक

 मूल्य  सूचकांक  लेत  5%  क

 मिलें

 थोक  मूल्य  सूचकांक  fag  मार्च  से  इस
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 तक  9%  कम  हुआ  है  ।  कृषिजन्य  जिन्हों

 के
 मूल्य  सूचकांक  को  तुलना  जोकि

 6.  Bo,

 pl

 ag  1.  9  प्रतिशत  घटा  है  ।  इससे  माननीय  सदस्यों  को  सन्तोष  होना  चाहिए कि  ag

 गर  ने  केवल  समझता  बनाये  रखने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  बल्कि  पिछले  वर्षों की  कमी
 को  मी  पूरा

 र
 रही है  ः

 ः  ag  भी  कडा  सधा  है  कि  fara  को  coke  क्ष  ऋण  उपलब्ध  नहीं  हैं  aft  इस  सरका
 T .

 बे  फसानों  को  आवश्यक  सामग्री  देते  का  अत्यधिक  प्रशंसनीय  काय  किसा  तो  सबसे  अच्छा

 मि  ऋण  देने  का  किया  1972-73  में  किसनों  को  सहकार ने  जोर  अभी  वित्तीय  संस्था भों

 कुल
 966  करोड़  saa  के  ऋण  दिखे  गए  थे  ।  1980-81  में  यह  राशि  बढ़कर  3391  करोड़  रूप

 हो
 गई  ।  इस  योजना वधि  के  अन्त  1984-85  हमें  भाषा  है  कि  कृषि  ऋणों  को  xfer

 $400  करोड़  रुपये  gr  जायेगी  ।  हमें  आशा  दै  कि  किसानों  को  ऋण  की  कोई  कमी  नहीं  होगी  ।  क

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  राष्ट्रीय  क़षि  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  भी  बात  को

 प्र
 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  2361  सिफारिशें  की  हैं  ।  सदन  को  यह  ॒  जानक

 सिखाता  होगी  हि  इन  2361  सिफ़ारिशों  में  से  1842  सिफारिशों  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  हैं

 |
 कौर  उन्हें  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  166  और  सिफारिशें  €  वीकार  कर  ली  बई  हैं  और  उन्हे

 कायर  दिया  328  शिकारियों  की  जीव  दही  जा  रही  है  ।  इनकी  और  अधिक  जांच  क

 अवध्य  ता  है  और  हमें  आशा  है  कि  किसानों  के  कल्याण  के  लिए  जो  भी  अजय  सरका

 को  वह  स्वीकार  होगा  ।  इन  2361  सिफ़ारिशों  में  से  केवल  25  fase  ऐसी  हैं  जिन्हें  cate
 ह

 नहीं  किया  गया  है  i  इनकी  स्पा  aga  कम  है  ।  इसको  समुचित  जांच  की  af  है  आर  उन

 रविवार  करना  सम्भव  agl  सास  गया  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  सभी  gel  क  उत्तर  नहों  Bar  चाहता  हूं  ।  मैं  खन

 से  कुछ  का  ही  उल्लेख  हालाकि  माननीय  सदस्यों  में  काफी  अच्छा  योगदान  किया  है  ।  जनर

 सपरो  यहां  बेठ  हैं  ।  श्री  भीम  fag  युद्दों  नी  हैं  किन्तु  उन्होंने  बहुत  अच्छा  रावण  दिया  ,  ती  आर
 «

 एल०  पी०  वर्मा  केवल  वैज्ञानिकों  द्वारा  की  मई  आत्म-हत्याओं  से  प्रीत  रहे  ।  मैं  नहीं  जानता  कि ज

 we  कौन  जानकारी  देता  है  ओर  वह  उसे  केसे  प्राप्त  करते  सदन  में  कई  बार  ag  स्पष्ट  कर

 दिया  गया  है  कि  1960  से  अब  तक  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  केवल  4  वैज्ञानिकों

 मृत्यु  हुई  जबकि  प्रਂ  रद  में  हजारों  वैज्ञानिक  हैं  ।  केवल  वैज्ञानिक  को  eg  आत्म-हत्या  प्रमाणित

 हुई  क्योंकि  आत्महत्या  सम्बन्धी  एक  टिप्पण  सिला  था  ।  झ०  गजेन्द्र  गडकर  की  अध्यक्षता  में  एक

 _  जाँच  समिति  बिठायी  गई  थी  और  उसने  कुछ  सिफ़ारिशों  की  थीं  ।  जबसे  इस  सरकार  मे  कार्यभार
 OS

 सम्भाला  हुस्ने  भारती प्र  कृषि  अनुसंधान  प्रसाद  के  सपूर्ण  MTA  जालन  भोत  उसके  fecal  और

 fafrant  को  जांच
 को  &  ।  हमले  प्रशासन  को  क्रिया  ह्म  सभी  की

 mara  से  जाँच  करते  हैं  ye  ara  है  कि  कृषि  वैज्ञानिकों  को  इस  बात  करा  सन्तोष  होगा  ज़ि

 रकार  उनको  भर  पूरा  ध्यान  दे  रही  हे  उत्तरी  आदर  कर  रही  है  किन्तु  कई  बार  सरक

 को  स्थिति  बहुत  शोचनीय  हो  जाती  है  जब  कुछ  वैज्ञानिक  राजनीतिज्ञों  का  सहारा  लेते  ज
 ह्म

 हुछ
 बुरे  वे

 वैज्ञानिकों  को
 अनुशासित  करने  का  प्रयत्न  करते हैं

 वे  विपक्षी  संसद  सदस्यों  र  जायद

 शासक  दल  के
 संसद  सदस्यों

 के  पास
 भी  पहुँच  जाते

 हैं
 ।

 SO

 oy ण
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 qh  खेद  है  कि  श्री  दण्ड पाणि  ने  एक  वैज्ञानिक  श्री  घनराज  के  मामले  का  उल्लेख

 fens

 बह
 चाहते  थे  कि  उन्हें  कृषि  अनुसंधान  सेवा  में  जाएं  ।  उनके  मामले  की  जांच  की  गई

 om  कुछ  सम्भव  किया  किन्तु  योग्यता  के  आधार  पर  मामला  नहीं  बनता  था  कयोंकि  दह

 द्
 षबाहते  ये  कि  उस  अवधि  को  जिसके  दौरान  वह  खाद्य  मंत्रालय  में  प्रतिनियुक्त  कृषि

 संधान  सेवा  में  लिए  जाने  के  लिए  ध्यान  में  रखा  जाए  ।  किन्तु  ऐसा  नहीं  किया  जा  सका  क्यों  फि

 बहु  निगम  विऋद्ध  था  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 आप  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  सरकारी

 बारियों  वा  सरकार  से  नियंत्रणाधीन  किसी  संगठन  के  करमचारियों  हारो  झपने  हित  साधन  के  लिए

 _ राजनीतिज्ञों  के  पास  जाना  गलत  है  और  इसे  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 द
 थ्री  एम०  रामगोपाल  रेजडो  हम  उनकी  समस्याओं  का  पता  लगाने  के  लिए  उनके  पास

 _  जाते
 भाष  पह  क्यों  सोचते  हैं  कि  थे  हमारे  पास  भाते  हैं

 ?

 क्

 क  राब  बीरेन्द्र  लिए  यह  अनुशासन  का  मामला  है  और  यह  अनुशासन  सम्बन्धी  लि  यमों  में

 a  भाता  है  ।
 ः

 _  श्री  सी०  ठी०  बण्डपाणि
 :

 दो  अन्य  वैज्ञानिकों  के  मामले  में  सरकार  ने
 कुछ  ag  निक्षेप

 लिया  t  भर  हालांकि  वे  अहंता  प्राप्त  नहीं  थे  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  aye
 उन्

 orev?
 धान

 सेवा  में  ले  fear  गया  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  ये  लोग  जिन्हें  शिकायत  होती  है  हमारे

 पाते  हैं
 ।

 राव  बिरेन्द्र  सिह  :
 जिन  मित्रों  के  लिए  भाप  बोल  रहे  उनका  भाप  भला  नहीं  रहे

 धी कोई  भी  ब्यक्ति  गो  सेवाਂ  का  मामला  संसद  सदस्य  के  माध्यम  से  है  अनुशार

 नियमों  के  भगत  भाता  है  भर  मेरी  उस  वैज्ञानिक  के  प्रति  अच्छी  राय  नहीं  हो  सकती  जो  तति

 म् या
 कुछ  लाखों  के  लिए  ag  रास्ता  अपनाता  है  |

 थी  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  मेरे  विचार  से  मंत्री  महोदय  भी  संसद  सदस्य  हैं  ।

 राव  alta  fags  कड़ा  परिश्रम  करके  कृषि  वैज्ञानिकों  ने  देश  में  कृषि  के
 सम्बन्ध में

 परिचय  सहायता  की  है  भोर  इसके  लिए  इनकी  सराहना  की  जानों  साथ  किसानों  के  कड़े

 रिक्स  की  भी  सराहना  की  जानी  चाहिए  क्योंकि  मेरा  ada  यह  विचार  रहा  है  कि  किसान  कां

 कड़ा  परिश्रम  ही  उत्पादन  बढ़ाने  में  सर्वाधिक  सहायक  है  ।  मि  के  लिए  सबसे  बढ़िया  खाद  नि  पने

 मेहनत  है  ।  यह  बात  मैंने  कभी  सकल  में  एक  कबिता  में  पढ़ी  थी  ।

 हमारे  कृषि  वैज्ञानिक  उपक्षेत्रों  में  भी  कार्य  कर  रहे  हैं  जिनमें  अब  तक  वे  सफल  नहीं  हो

 सके  हैं  ।  इस  देश  में  अरबों  रुपये  अनुसंधान  पर  aa  किया  जा  रहा  है  ओर  हमें  भाशा  है  कि  हम

 सभी  समस्या भों  को  सुलभा  लेंगे  ।

 afea  उपज  देने  वाली  अनेक  किस्मों  के  बीजों  का  उत्पादन  कियां  जा  रह
 '

 ी  कि  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  द्वारा  मांग  को  गई  है  अब  हम  खोजों  की  पर्याप्त  मात्रा  में

 उत्पादन  पर  विशेष  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  किसानों  को
 उनकी

 जरूरतों  के
 मुताबिक  बीजों  की पूर्ति  को

 जानी  चाहिए
 |

 विश्वविद्यालय
 भी

 इस  तरफ  लों  चीजों  बल्कि
 दे  हैं  न  बे
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 ——  ककना

 अच्छे  फल  के
 बुक  at  अन्य  सभी  किस्म  के के  वक्षों  के  शो  का  उत्पादन  भी  आने  वान

 वर्ष  में
 भारी  में  होगा  भोर  हम  आशा  करते  हैं  कि  हम  बीजों  को  इस  कमी  पर  कालू  सकेंगे

 द जिस  अनुभव  विगत  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  भोर  किसानों  को  भी  हुआ  ।

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  चौधरी  मुल्तान  fag  और  श्रीमती  पटनायक  a  बहुत
 oa

 दिए  हैं  ।  जहां  कहीं  हम  इस  ओर  ध्यान  दे  सकत ेहैं  और  कार्य  संचालन  में  सुधार  कर सकते

 ह्म  सभी  कदम  उठाएँ गे  ।

 at  को  दी  बफर श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  ने  शिकायत  की  है  कि  केवल  tart  के  कि

 te  क  के  लिए  खाद्यान्न  की  पूर्ति  करने  को  कहा  जा  रहा  है  ॥

 थ्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :  data  वसूली  में  सक्षम
 क ry  ज

 a)  इस  बात  का  गव

 है  |  कि  पंजाब  में  कुल  बफर  स्टाक  की  50  प्रतिशत  दिया  है  ।

 _  राव  बीरेन्द्र  सिह  :  gh  भी  इस  बात  का  ad  है
 र
 कि  पंजाब  ने  न  केबल  50  प्रतिदिन  दिया

 है  afe स्क  यह  70  प्रतिशत  तक  दे
 सकता

 है  ॥

 श्यो  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :  आपको  पीत्सा हन  देना  र

 te
 एक  साधनों  सदस्य  :  बिल्कुल  सही  जवाब  है  ।

 राव  बीरेन्द्र  पंजाब  कौर  हरियाणा  दोनों  पूरे  राष्ट्र  |  इ
 at  वसूली  को  70

 प्रतिशत  से  अधिक  देते  हैं

 इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  देवा  के  कतिपय  भागों  में  अपने  प्रयोग  के  लिए  os

 a  किया  जाए  भोर  कुछ  अन्य  राज्यों  को  अधिक  उत्पादन  के  लिए  अदायगी  क्रि  जाए  ॥

 ह  ea  समय  हमारी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  गेहूं  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में ve
 प्रति  क्विंटल  की  भारतीय  सहायता  अन्तंग्रस्त  है  ।  चावल  के  वितरण  में  38  रुपए  प्रति

 feazer 7 wart मालिक  सहायता  दी  जाती  है  ।  इसीलिए  हम  पंजाब  के  गेहूं  के  लिए  किसानों  को  अधिक  ऊ  ची

 मत  दे  सके  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  भोर  अन्य  राज्यों  का  मी  यही  मामला  है  ।  य

 |  यह  पता  सल  जाता है  कि  मनोज  अधिक  है  तो  वे  मण्डी  से  यथासम्भव  बहुत  कम  अना
 ह

 खरी  aa  हैं। हम  प्रत्येक  राज्य  से  आशा  करते  हैं  कि
 वह  कुछ  योगदान दें  ।  यह  वहीं  से  खरीद

 ता  है  जहां  माल  की  अधिकता  है  |  कया  आप  ऐसी  स्थिति  का  अनुमान  लगा  सकते  हैं

 द  तीय  खाद्य  निगम  पंजाब  की  मण्डी  में  वसूली  न  करे  ?  शा

 गान  |  होगा  कि  पिछले  वर्ष  हमने  धान  के  मूल्य  की  घोषणा  करने  में  पांचे  दिन ह
 देरी  की  थी  इसलिए  यह  घटकर  90/-  हो  गया  था  और  आप  सब  लोगों  ने  शोर  मचाया  थ

 गर  हम  पंजाब  में  गेहूं  और  धान  की  खरीद  बन्द  कर  दें  तो  आप  यह  सोच  भी  नहीं  सकते  क

 मूल्य  कितने  नीचे  गिर  जाएंगे  ।  इसी  वजह  से  हम  पंजाब  के  किसानों  का  समर्थन  कर  रहे
 हैं  ।

 भापको  भोर  कितना  लाभ  चाहिए  ?  अगर  हम  खरीद  न  करें  तो  पंजाब  के  किसानों  को  क्या
 दशा

 होगी  ?
 कया  कुछ  किया  जा  ,  हुम  समझते  हैं  परन्तु  इसके  साथ  हो  प

 Ta  देना
 eyਂ

 AGI  मिली
 हैं  (

 ब्यवघान का  एक  हिस्सा है है
 |  पंजाब  के  किसानों  को  अब  बड़ी  सु
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 उपाध्यक्ष  महोदय :  अगर  आप  प्रो  त्सा  नहीं  दे  रहै  हक नहीं  दे  रहे  हैं  तो rat
 यही  sas  विशेष  रूप

 उल्लेख  तो  कीजिए  ।

 राव  बिरेन्द्र  सिह  :  श्री  भाटिया  ने  चीनी  मिलों  के  लाइसेंस  के  बारे  में  पुछा  दै  ।  कई  रा

 से  कुछ  आवेदन  पहन  से  ही  पड़े  हैं  ।  कुछ  राज्यों  को  चीनी  मिलों  के  कुछ  लाइसेंस  दें  दिये  गये  हे

 महाराष्ट्र  ने  dad  ये  अधिक  संख्या  में  प्राप्त  किए  हैं  ।  कयोंकि  वे  सहकारी  संस्थाएं  स्थापित  करना

 कौर  समय  पर  आवेदन  करना  जानते  हैं  ।  अब  हमने  देश  में  चीनी  फैक्ट्रियों  कें  लिए  समान  वितरण

 नीति  बनाई  है  ।  हूर  राज्य  को  इसके  fag  ny  आनी  चहिए  भोरे  इसे  एक  हीं  छप  में  नहीं  होना

 चाहिए  ।  इसीलिए  हम  कुछ  धीमी  भर्ती  से  बढ़  रहें  हैं  ।  te  कोई  राजय  आवेदन  तेयार  करें  भी

 उन्हें  यथा  समय  पर  समय  से  पहले  भेजता  है  तो  अन्य  राज्यों  को  भी  ऐसा  ही  करना  चाहिए

 |  माननीय  सदस्य  अब  पंजाब  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  बात  कर  रहे  हैं  ।  ar  प
 गेहूं

 ः  का  भूमिका  उत्पादन  क्यों  नहीं  करते  चीनी  का  ही  उत्पादन  क्यों  करते  हैं  ।

 ह  च

 तति थी  बालासाहेब  घिसे  पाटिल  लेवी  की  चीनी  के  मूल्य  में
 ver

 किया  जा  रहा है
 ।

 राव  बिखरे  तह  :
 चीनी  फैक्टरियां  ग्रामीण  सेलों  के  स्वरूप  को  ही  परिव  कर

 at  ती  हूँ  ।  विद् यती कर  उद्योगों  वें  सभीं  क्षत्रों  में  विकास  किया

 देता चाहिए  ।  प्रत्येक  की  उपयुक्त  artrera  होनी  चाहिएँ  ।  मैं  श्री  भाटिया  की  शिवसेना  alar ae

 क  चीनी  मिलों  के  बारे  में  पंजाब  को  भी  उसका  हिस्सा  मिलेंगें  |  श्री  तेवर  |
 aie aT § fa

 ने  कहा  है  कि  बिहार  को  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  लालसा  दिये  जानें  चाहिए  ।

 परंतु  मैं  उन्हें  यह  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  चीनी  मिलों  के  लाइसेंस  के  सम्बन्ध  में  बिहार

 से  एक  मी  प्रां धनी  पैसे  नहीं  आपे  हैं  ।  ।  जब  कई  प्रार्थना  पत्र  ही  नहीं  आया  है  त

 हेंस  चीनी  मिलें  को  लाइसेंस  केसे  दे  सेंकते  हैं  ?  ।  टावरे  se  की  5  नए  कौीररं

 .  का  लाइसेंस  पहलें  से  दियां  गैया  इंसलिंएं  बहो  पीच  नई  फैक्ट्रियां  लगेंगी  ।  (tater)  ।  ओआ  न

 धीर
 लाइसेंस  भी  feat,  दूसरों  की  भी  लाइसेंस  से  लेने  दो  ।  बहुत  सै  ऐसे  राज्य  हैं  जिन्हें

 .
 नहीं  भिंन  a  was

 द
 द  थ्री  बालासाहेब  fae  पाटिल  :  मैंने  गरना  उत्पादकों  की  बकाया  घबराती  के  में  पूछा

 1  ।  गन्ने  की  कीमत  के  कारण  कोई  भी  किसान  उसे  फैक्टरी  में  नहीं  ले  जा  cars

 उपाध्यक्ष  महोदय  हम  इस  पर  दुबारा  आंस  बहस  नहीं  कर  सकते
 ।  कृपया  हमसे

 होग  कर  |

 ः  a  राव  बीरेन्द्र  fag
 mada

 सदस्यों  ने  कुछ  ऐसी  बातें  उठाई  हैं  जिन्हें  सदन

 सेठिया  जानां  चाहिए  ।  उदाहरणों  एक  सदस्य  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  द्वारा  पादित

 ऐक  केमिकल  का  उल्लेख  किया  है  ।  वह  अन्तर्राष्ट्रीय  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  ऐसे  क  निकल
 का  उत्पादन

 करती है
 गौर  दावा  कंरती  है  किं  इसके  प्रयोग  से  फूलों  की  वृद्धि  होगी  .  इसका  परीक्षण  कर  लिया

 गया  भ  क  नहीं  पाथो  गया है  कि  ag  विशेष  केमिकल  )
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 कारी  हीं  है  जितना  कि  उन्होंने  दावा  किया  हैं  ।  अब  यह  देखना  सरकार  का  काम  है  कि  अधिक

 बार  फसलों  को  सुरक्षा  के  नाम  पर  उत्पादित  किया  पया  कोई  मी  केमिकल  tars  जो

 स्तर  में  प्रभावकारी  है  और  किसानों  को  धोखा  नहीं  देगा  क्योंकि  वे  प्रचार  के  कारण  उसे

 खरीद  लेंगे  भर  अन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनी  ऐसे  प्रचार  का  खर्चा  हमेशा  दहन  कर  सकती  है  ।  अत:एव

 ay ga इसका  और  परीक्षण  करने  की  जरूरत  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  भोर  से  कोई
 दे

 नहीं  की  जा  रही  है  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  भी  समझेंगे  कि  भारतीय  कृषि  गनुसंघान

 परी  जसे  जिम्मेदार  संगठन  द्वारा  प्रभावित  सम्बन्धी  प्रमाणपत्र  जल्दी  में  भी  नहीं  दिया  जाना

 चाहि
 ई

 ।  ः
 a

 ag  इतना  व्यापक  विषय  है  कि  मैं  समझता  हू  कि  मैंने  पहले  ही  सदन
 का

 इत  at

 धि  समय  ले  लिया  है  ।

 बीस  सुत्रीय  कार्यक्रम  में  ग्रामीण  विकास  और  कृषि  को  उच्च  प्राथमिकता  दी

 प्र  ve मन्त्री  के  संशोधित  कार्यक्रम  में  बारानी  afa  पर  खेती  किये  जाने  की  भोर  विशेष  va

 fear  जायेगा  ।  एक  ही  राज्य  में  15  लाख  हैक्टेयर  फसल  की  बुवाई  की  जाती  है
 जो  साल  में  केवल

 क  फसल  करती  यदि  वहां  दूसरी  फसल  बोई  जा  सके  तो  ak  अधिक  अनाज  ate

 किया  जा  सकता  था  ।  तेल  के  बीजों  को  कार्यक्र  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसा  ही  है  और  दालों

 के  बारे  में  भी  ऐसा  ही  है  ।  ये  सभी  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  में  शामिल  जैविक  गेस  इकाइयों

 के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसा  ही  है  ।  हम  उन्हें  लगाना  चाहते  हैं  ।  पहले  बाली  स्कीम  के  अंतगर्त

 25%  की  सरकारी  सहायता  दी  जाती  थी  ।  अबे  कृषि  मंत्रालय  की  नई  स्कोर  राज्यों  को  नियंत्र

 सहायता  की  100%  सरकारी  सहायता  की  व्यवस्था  करती  है  ।  यदि  राज्य  गावों  में  जोड़-गैस

 था
 गोबर  गस  संयंत्र  लगाने  में  पहल  करते हैं  तो

 सरकार  उनकी  सहयता  करेगी  ।  जंगलों  के  सम्

 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हु  ।

 र्स श्री  एम०  रामगोपाल  रेडियो  :  चीनी  के  बफर  स्टाक  और

 पिराई  के  सम्बन्ध  में  भी  एक  महत्वपूर्ण  sat  है  ।  गन्ने  की  बहुत  अधिक  मात्रा  बरबाद  हो  है
 (

 we
 )

 शाव  बीरेन्द्र  सिह  :  हमें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  चीनी  मिलों  ने  गलता  पीपीपी  को

 स्तर  पर  भ्रंदायगी  नहीं  की  है  जिस  पर  गत  वर्ष  की  क्योंकि  बेकों ने  वित्त  पर  कुछ  क

 लगाए  हुए  थे  ।  इसे  मामले  पर  कोई  भी  विलम्ब  नहीं  हुआ  है  तथा  माननीय  वित्त  स्त्री  ने  भारतीय  क

 रिज  बेक  के  साथ  इस  मा  मले  को  उठाया  है  ।  qa  आंदा है  कि  चित्त  की  पर्याप्त  व्यवस्था  कर  दी

 जाएगी  भर  चीनी  की  फैक्ट्रियां  अपनी  पिछली  amar  मोदी  का  भुगतान  कर  सकेंगी  मौर  वित्तीय
 स्थिति  को

 देखते हुए  हम  बकाया  राशि  इकट्ठा  नहीं  होने  देंगे  ।  बैर  से  गले  की  पिराई  के  लिए

 प्रोत्साहन  देने  के  प्रश्न  पर  भी  सरकार  जांच  कर  रही  है  ।  थोड़ा  aga  विलम्ब  तो  हुआ  है  ।  परन्तु

 सद

 मैं
 अपने  सहयोगी  माननीय  वित्त  मन्त्री  से  इस  विषय  पर  विचार  विमर्श  करूंगा  ।  परन्तु  मैं  माननी

 थों  को  ag  बताना  चाहूंगा  कि  जब  कभी  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  घोषित  किया  मया  तो  बह

 पहले से
 ह

 लागू  होगा  इसलिए  इस  विषय  पर  चिन्ता  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।

 Oo
 यदि  इसकी
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 भाषण  देर  से  भी  को  गई  तो  भी  चीनी  Aer  को  इससे  लाभ  ही  होगा  ।  जैसा  कि
 पहले  भी

 बताया  जा  चुका  है  कि  उसी  तारीख  से  ag  लागू  हो  जाएगा  ।

 श्री  दिगम्बर  fag  :  लेंड  एक्वीजिशन  के  बारे  में  नहीं  बताया  |

 राव  बीरेन  तीन  इस  विषय  पर  मी  मैं  बताना  चाह  रहा  था  परन्तु  इन  लोगों  ने  मेरा

 ध्यान  उस  तरफ  से  हटा  दिवा  ।  हम  पहले  ही  यह  बादा  कर  चुर  हैं  कि  भूमि  अधिग्रहण  संशोधन

 विधेयक  इस  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।  मेरे  सहयोगी  श्री  भीष्प  नारा  ot  fag  ने  इस

 बात  का  भी  जिस  किया  सदन  में  हम  अपनी  कही  हुई  बात  पूरी  करेंगे  ।  विधेयक  को  अन्तिम

 रूप  दे  दिया  गया  है  कौर  मझ  भाषा  है  कि  पीठाध्यक्ष  की  भूमि  से  संसद  का  सत्र  समाप्त  होने  से

 पृ  व  ही  हम  इसे  पेश  कर  सकते  ।  ः

 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हु  कि  मानवीय  सदस्यों
 द्वारਂ  उठाएं

 ड़  मुद्दों  पर  क्या  वहू  स्पष्टीकरण  देने  को  तयार  हैं  ।  भाप  समी  कृपयाਂ  अपनी-अपनी  जगह
 गये  श
 पर  ड  जाए  ।  श्री  बीरेन्द्र  सिह  क्या  आप  सभी  मुद्दों  पर  स्पष्टीकरण  बेने  के  लिए

 तैयार  हैं  ?

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  जी  त  मैं  उनके  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  पर  स्पष्टीकरण  देंने  के
 लिए

 द

 भी  हरीश  कुमार  गंगवार  :  क्या  मंत्री  महोदय  बताएंगे  कि  कृषि  मूल्य  भा

 पनी  सिफारिश  गेहूं  के  सम्बन्ध  में  6  मास  पहले  भेज  दी  थी  जिससे  बोवाई  से  पहले  मूल्य  घो

 दि  1  जा  सके  ?  यदि  ह  तो  अब  तब  इसे  क्या  इस  कारण  से  रोका  गया  कि  सरकार  इसक
 मुल्य

 =  चाहती  थी  या  यह  चाहती  थी  कि  किसानों  में  पहले  ही  असंतोष  व्याप्त  हो  जाय र  क

 दूसरे  क्या  कृषि  का  मूल्य  आयोग  के  एक  ने  गेहूं  का  मुल्य  160  रुपये  प्रति  feazi  ”

 ने  की  सिफारिश  की  मोर  कुछ  राज्यों  के  मंत्रियों  ने  150  से  200  रुपये  तक  प्र

 क्वीन  देने  को  सिका  रश  की  थी  ?

 ि राव  बीरेन्द्र  इस  बात  का  उल्लेख  पहलें  भी  किया  जा  चका  है  कि  विभिन्‍न  रा

 ही  सिफारिश  fare  लेकिन  हम  उन  सभी  सिफ़ारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हैं  और  कृषि  मूल्य
 आयोग  की  सिफ़ारिशों  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  करने  में  समय  लगता  हमें  राज्यों  के  विच

 जानने  पड़ते  उनकी  टिप्पणियों  की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  अपना  मत  तैयार  करने  से  पव

 हम  मामले  पर  अनौपचारिक रूप  से  विचार  मी  करना  चाहते  हैं  ।  इससे  कोई  अन्तर  नहीं

 कि  मुल्यों  की  घोषणा  कब  की  जाती  अनाज  बोरे  से  पूर्व  या  फसल  के  बाजार  में  खाने  से  पूर्व
 ।

 कयोंकि  हम  अन्तिम  क्षण  तक  ea  देखने  का  प्रयास  करते  हैं  और  हम  यह  भी  देखना  चाहते  हैं  ५

 कया  कृषि  मुल्य  आयोग  की  सिफारिश  उपरान्त  भी  फसल  के  fa-  कुछ  आवश्यक  सामग्रियों
 के

 मूल्यों  में  बृद्धि  तो  नहीं  हो  गई  है  ।  किसानों  के  हित  हुम  अन्त  तक  यह  सब  देखते  हैं  ताकि

 विद्यमान  परिस्थितियों  पर  ध्यान  दे  सकें  |

 श्री  राम  नगीना  सिश  :  मैं  एक  स्पष्ट  क
 वि

 +

 चाहता
 हूँ

 ।  राज
 उत्तर  प्रदेश

 की

 हालत  यह  है
 के  गन्ना  खेतों  में  खड़ा  gar  एग

 किसान  atfgeatfg  कर  रहा  उसको  डर  है  कि
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 उसका  गरना  खे  इच  मी  उत्तर ही
 1  रह  जायगा  az  फैक्ट्री  पेल

 नहीं  पाएगी
 ee

 प्रदेश  सें  तो  यह  दै  कि  गन  -  011  नश  प्रौढ़  पु  faa  में  केवल  गन्ना  है  मा  फंड़ यां

 त्  पूर्वांचल  a  लोग  चिन्तित  हैं  कि  हमारा  गन्ना  खेतों  में  खड़ा  रह  जायगा  या  ना  भी

 जायगा  हों  रहने क्या  मंत्रो  महोदय  यह  आश्वासन  देंगे  कि
 भी  गरना  खेत  में  खड़ा

 पाया

 नन्ना रट
 —

 कसे  दे  सकता  हूं  कि  एक  भी  में  नहीं
 हाथ

 बीरेन्द्र  सिह  :  aa  ऐसा  आश्वासन  मैं

 रह  जाये  था  कितना  गला  खेत  में  रह  जायगा
 ''*

 अब  हम  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  फैक्टरियों
 में  गर

 की  पिराई

 सीमा  तक  हो  ।  इस  प्रयोजनार्थ  हम  पहने  ही  इसके  प्रोत्साहन  देने  पर विचार  कर

 “

 area
 क  थ्री  कृष्णन्  हात्वर  ;  आपको  पता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरन

 अत्यन्त  प्रशंसनीय  कार्य  किया  है  ।  लाखों  बटाईदारों  ने  बहुत  ही  अच्छा  काम  किया  है  ।  र  e

 Us gr  बैंकों  से  ऋण  प्रात  नहीं  हो  रहा  है  ।  पंचायतों  ने  पहले  बटाईदारों  को  ऋण  देने  कग

 हाल  ही  में  वित्त  मंत्री  ते  परिश्रमी  बंगाल  में  बैंकों  को  पंचायतों  की  सिफारिशों  की

 भोर  cara  न  को  कहा  था  ।  क्या  आप  कृपा  करके  वित्त  मंत्री  से  areas  करके  इस  सिफारिश

 र
 आवश्यक  कार्यवाही

 कराए
 गे  ?

 हुई केन्द्रीय  मात्स्यिकी  निगम  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  आपके  कक्ष  में  एक  न

 भर  उस  बठक  में  आपने  हमें  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  केन्द्रीय  माहिस्यिकी  निगम

 रियों  को  अन्य  सरकारी  उपक्रमों  में  खपा  लिपा  जायेगा
 परन्तु अब

 तक  इस  दिशा  में  भ

 ं  किया  गया  दै  ve

 राब  alten  सिह  अब  यह  सुनिश्चित  करने  के  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं

 माहिस्यकी  fata  के  यथासम्भव  कमेंट्री  दूसरे  निगमों  मे  लगा  दिए  जाए  परन्तु  अभी
 तक
 थ

 सब  क
 HY  बारियों  को  नहीं  खपाया  गया  है  ।  लेकिन  जसा  कि  मैं  सभा  के  माननीय  सदर  ry ay को  वचन

 ने  aq दे  चुका  हूं  हम  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  मुझ  यह  सूनकर  खुशी  हुई  है  कि  पश्चिम

 टाईदारों  के  अधिकारों  को  समझा  है  ।  पहले  वे  ऐसा  करने  के  अनिच्छुक  थे  ।  क

 थ

 1] |  गिरधारी  लाल  व्यास  :  उपाध्यक्ष  हमारे  यहां  15  हजार  जोकि

 ऐसे
 र्ल्ड  कास्ट

 भौर.शेडयुल्ड  ट्राइब  के  लोग  उनको  राहत  कार्यों  से  अलग  कर  दिया  गय

 लोगों  को  काम  पर  रखा  जाना  चाहिए  )

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पिछला  रिका  देखा  जाए  तो  जब  भी  राजस्थान  में  भयंकर  अकाल

 पड़ा  दै  तब  दस  लाख  लोगों  को  काम  पर  लगाया  जाता  रहा  लेकिन  इस
 साल

 केव  ल  ढाई  लाख

 | क
 लोगों  को  ही  काम पर  लगाया  गया

 इसलिए
 आज  न  लोगों को  रोजी-रोटी  को  आवश्यकता

 है  उनके  लिए उस  व्यवस्था  की  AT  ‘ar
 fea  ।
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 भीलवाड़ा  जिले  के  तीन  कोआपरेटिव  स्पिनिंग  मिल्स  नक  सप्लाई
 >  so

 a
 fear  गया  है  ।

 इसकी
 स्वीकृति  दी  जानी  चाहिए  ।

 शत  बीरेन्द्र  सिह :
 मैंने  सक्रिय  सदस्य  की  बातों  को  नोट  कर  लिया  हैं  ।  राजस्थान

 अकाल  की  स्थिति  से  अवगत  हैं  ।  हाल  ही  में  मुख्य  मन्त्री  awa  मिले  थे  ।  राजर
 था

 म  ओला

 बष्टि e  से  नुकसान  हुआ  हैं  |  राजस्थान  को  भारत  सरकार  से  अधिकतम  सहायता  मिल  रही  दे  ।  ह्म

 झील  ही  एक  केन्द्रीय  दल  राजस्थान  भेज  रहे
 हैं  जो  वहां  की  स्थिति  का  प्रजा  ह्म

 स्थान  की  सहायता  करने  का  भरसक  प्रयास  करेंगे  ।  व्य व्र घान )

 धी  ale  टी०  बण्डपाणि  केवल  एक  प्रशन  क

 ह

 राव  बो रेस् दर  fag :
 मापकों  पहल  एक  भवर  दिया  जा  चुका

 डे

 ii

 पके  प्रदान  का

 दर

 नहीं  दूगा  मैं  किसी  वैज्ञानिक  विशेष  से  सम्बन्धित  मा  के  सा
 pong

 उत्तर  देने  के  लिए

 तैयार  नहीं  हूं  ।

 सो०  1-1 | 0  दण्ड पाणि  मुश्कें  खेर  है  कि  आपने  मक  गलत  समझा  ।  मेरा
 व
 वह

 प्रश्न  नहीं ह
 है  '**  (  iraq )

 सरकार  > श्री  तरन्त  रामू लु  मल्लु  :  Ave  प्रदेश  ९६  काम
 के

 बद  अनाज

 कार्यक्रम  के  अन्तरगत  9  करोड़  रुपये  की  राशि  देने  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  से  कई
 व्यार  सम्पर्क

 ॥
 कि  क  21  यह  राही  पिछले  कुछ  समय  से  भारत  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी  है  ।  आन्ध्र

 ग
 प्रदेश

 गर कार  इसके  लिए  wae  अभ्यानेद्रत  करर  चुकी  है  sar  मैं  यह  हुछ  सकता  हु  fw  बया
 सर

 ag  राशि  देने  प्रस  विवार  कर  रही है
 ?

 मेर  संसदीय  कालवा  कोट  तालुक  में  इस  ag  भी  गम्भीर  सूखा  पड़ा  हुआ
 है

 की
 ग

 मैं  भारत
 सरकार  और  प्रधान  मत्री  जी  को  भी  एक  अभ्यावेदन  भेज  चुका  हूं  कि  उन्हें  प्  ny

 मदद
 करनी  चाहिए  अभी  तक  जनता  को  क्रोध  र्ट्स  नहीं  प्र हूं वाई  गई  (aware)  aH

 प्रदेश  के  न्यायालयों  में  भूमि  सुघार  के  हजारों  मामले  लंबित  qs  क्या  भारत  सरकार  ry

 क्वार क़ो  इत  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  fata  Hs  स्थापित  करने  की  सलाह  देते  पर  fam

 रेगी  ?
 व

 राव  ale  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  ग्रामीण  विकास  की  सभी  योजनाओं  के  लिए

 राशि  देने  के  मामलें  में
 बहुत  चुस्त हे

 और  यदि  कोई  राशि  रोकी  गई  है  तो  ऐसा  राज्य  के
 विकास

 के  कार्यकरण  में  कुछ  अनियमितताओं  को  देख  कर  at  होगा  tafe  कोई  राज्य  सरकार  केन्द्र

 कि  सरकार  द्वारा  दिए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धातों  के  विरुद्ध  हमारी  राशि  का  acta  कर्ता  gal  ह

 उस  घोखा-धड़ी  की  जांच  करने  का  अधिकार  है  जो  हमारी  जानकारी  में  आती  है  ।  कौर  mae

 वे  राज्य  सरकारें  हमारे  सामंदर्शी  सिद्धांतों  की  स्वीकार  नहीं  करती  हम  उन्हें  राशि  नहीं  देंगे  ।  जहाँ

 कामुक  याद  हू  कि  लोई  Rarara-q  प्राप्त  हुई  थी  कि  विकास  कार्य  के  लिए  किसी  ठेके
 केदार

 को

 नियु  av  fear  गया  था  जबकि  उसके  लिए  केवल  प्रयोगों  को  ही  नियुक्त  करना  अपेक्षित
 at

 ।  यदि

 ऐसी  थार
 हे

 तो  मिथि  मैं  राज्य  सरकार  को  सहायता  नहीं  कर  सकता  |
 क
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 दानों

 की  1982-83

 अध्यक्ष  महोदय :  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  यह  तहा  चाहता  कि  उसके  किसी  कटौती

 प्रस्ताव  पर  रूप  से  विचार  किया  जाये  तो  मैं  अब  कृषि  वस्त्रालय  से  संबंधित र  लुदास
 av

 मांगों  पर  श  हुए  कटोती  प्रस्तावों  को  समा  में  मतदान  हेतु  रखता  हूं  ।

 कटोती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  अस्वीकृत  हुए

 ड़पाधयक्ष  महोदय  :  अब  में  कृषि  मंत्रालय  की  लेखानुदानों  की  माँगों  क  Tat  में  मतदान

 हेतु  रखता  हुं  ।

 न  यह

 ि थ

 कृषि
 मन्त्रालय  सम्बन्धी  क  के  स्तम्भ  दो  में  दिखाई गई  मांग संख्या  1  से  9  के

 ron

 31  ar

 esi

 QR?  को  uUrires  27  ने  वाले  वह  के  दौरान ह
 ५  स

 वाले  खर्चों  को  परा  करने  के

 लिए  कायें

 mon

 ने
 tu  चार  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा

 gm
 बा  राशियों  से  अनधिक

 राशियां  भारत  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाये  ।'  थ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 >

 ्

 ees pa

 स्वीकृत  अनुदानों  को
 डन

 क

 3 a

 माप  मांग  का  नाम

 hee  Tee
 1982  को  सदन

 द्वारा eaten अनुदान  की

 साया

 हा

 क्षत  लेखानुदान  को  मांग  को  रकम

 थ  मंग
 =

 2

 राजस्व  पाजी  राजस्व  पी

 रू ७  Bo  स०  | ह

 कृषि  मन्त्रालय

 |  कृषि  और

 सबका  रिता

 विभाग  58,09,000  ee  2,90,46,000  aaah

 ate  15,10,10,000  198  78,64,000  75,50,51,000  993,93.18,000

 मीन  उद्योग  2,98  12.000  38,95,000  14,90,61,000  6,94,74,000

 पालन

 कौर  डरो

 विकास  22,71,22,000  1,35,17,000  113,56,10,000  6  75,88,0006

 बन  6,06,33,000  12,50,000  30,31,66,000  62,350,000
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 3,84,96,000  28,86,7  1,000  19,24,79,000  144,33,54,000 6.  सहकारिता

 7.  खाद्य

 118,84,79,000 विभाग  4,22,85,000  594,23,94,000  21,14,28,000

 8.  कृषि  मनु
 संधान  भोर

 शिक्षा

 विभाग  13,47,000  oxo  67,36,000

 9.  भारतीय

 कृषि
 संतान  परिषद

 (५४८३7 को  संदाय  च  ye  000  94,31,83,000

 =

 उपाध्यक्ष cat |  महोदय  :  sft  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  लेखानुदान
 मांगें  पारित  हुई  ।

 है ्

 कक  क  उ

 उपाध्यक्ष  महोदय  कृपया  मेरी  अनुमति  के  बिना  कार्यवाही  वृत्तांत  में

 !
 कुछ भी शामिल न

 यदि  कोई  माननीय  सदस्य  यह  नहीं  चाहता  कि  उसके  किसी  कटोती  seat  र  पृथक  रूप

 ह
 | हैं ३  किया  जाए  को  मैं  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  लेखानुदान  |  मांगों  पर  पेश

 om कटौती  प्रस्तावों  को  सभा  में  मतदान  हेतु  रखता  हूं  ।

 कटोती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गए  भोर  अस्वीकृत  हुए  ।...

 उपाध्यक्ष  महोदय
 ।  अब  मैं  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  की  लेखानुदान ों  की  मांगों  को  सभा

 मतदान  हेतु  रखता  ह

 प्रशन  यह  है

 काय  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिलाई  गई  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  स्कन्धा  मांग

 संख्या
 75  के  सम्बन्ध  में  31  1982  को  समाप्त  होने  बाले  ag  के

 दौरान  होने
 वाले

 खर्चों

 को  पूरा  करने  के  लिए  सुची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजत्व  लेक  तथा  पूजो  लेखा

 च
 राशियों  से  अनधिक  रानियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  ar

 ए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 *कार्यवाही  वृत्तांत  में
 सम्मिलित  नहीं

 किया

 298
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 ि  अनुदानों  को  मां  1982-83

 सदन  द्वारा  श्व  ce  So
 ——

 ननि  अयाल

 मांगे  संख्या  साँग का  नाभ  1  ££  0  न्य  1982  को  सदन  सदन  द्वारा  स्वीकृत

 द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  को

 मांग  को  रकम

 elt

 _-.

 रकम

 SC

 OO
 Te  ct  mt de  ll)  नन

 राजस्व  qat  शिव  ast

 झुठ

 15  ग्रामीण  बिकास  मंत्रालय

 7503.82

 82,000
 8,20,

 000  375,1
 9,  ,000  41,00,000

 वाण

 उपाध्यक्ष
 महोदय  :

 ग्रामीण  विकास | ara  से  सम्बन्धित  अनुदानों  |  की  मांगें
 पारित  हुई  ॥

 Pee  ct  te  न्
 द

 संचार  सवाल

 ्

 खाद्य पक्ष क्ष  महोदय  :  सभा  में  संचार  मंत्रालय  की  मांग  संख्या  14  से  18
 ख

 भीर  मत्  न  किया  जाएगा  ।  इसके  लिए  6  घन्टे  का  समय  निर्धारित  किया  गया
 ह

 चर्चा

 भा  में  उपस्थित  माननीय  जिनके  अनुदान  मांगों  में  कटोती  प्रस्ताव  प  चालित

 कि
 ए

 ग ए  यदि  वे  अपने  कटौती  प्रस्ताव  रखना  तो  जिन  प्रस्तावों  को  वे  रखना  चा
 ते  हैं

 ननके
 क्रमांक  लिखकर  पतियों  को  15  मिनट  में  सभा  पटल  पर  पहुंचा  दें  ।  केवल  ऐसे

 की a  वों  को  प्रस्तावित  माना  जाएगा

 र
 प्रस्तावित  किए  गए  माने  गए  कटोती  प्रस्तावों  के  क्रमांक ों  की  एक  सुची  et नोटिस

 wie
 बंपर

 लगा  दी  जाएगी  ।  यदि  किसी  सदस्य  को  इस  सूची  में  कोई  गलती  तो  बहू ह  कृपया  उसे

 भवि  लम्ब  पटल-अधिकारी  के  ध्यान  में  लाए  ।

 हब  हम  wat पुरे  करते हैं  ।  श्री  ईरा  मोहन ।
 द

 ait
 ईरा  मोहन  :  माननीय .

 श्रीमान
 मैं  अपनो  पार्टी  द्रविड़

 be

 करार  की  ओर  से  संचार  मन्त्रालय  की  1982-83  की  अनुदान  मांग  के  बारे  में  कु  शब्द  कहना

 चाहता

 घी  न  आप  जनते  हैं  कि  केंन्द्रीय  ase  से  कुछ  दिन  पहले  डाक  तार  विभाग  टेलीफोन

 प्रभार  भीर  अन्य  हाक  सामग्री  की  दरें  बढ़ा  दी  हैं  ।  केन्द्रीय  बजट  में  araqaala  ,  fang द

 SSS
 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  भ  ग्रेजी  अनुवाद  का  ह  रूपान्तर |
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 बीर
 रजिस्ट्री  आदि  की  दरें  भी  बढ़ा  दी  i  nature  पर  लगने  वाले  कमीशन  a |  -1982 से

 ढा  दिए  गए  भन्तदेंशीय  पत्र  ओर  लिफाफे  की  कीमतें  1-4-8223  लागू  होंगी  ।  संसद  qq

 में  स्थित  डाक  घर  में  भी  ये  दरें  लागू  हो  गयी  थीं  ।  दो  दिन  के  बाद  फिर  से  पुरानी  दरें  लागू  ब
 थ

 गयी  हैं  |  ऐसा  किसी  ऐसे  अनुदेश  के  न  होने  के  कारण  हुआ  कि  अन्तर्देशीय  लिफाफे  आदि

 संशोधित  दरें  वित्त  विधेयक  के  विधि  बन  जाने  के  बाद  ही  लागू  होंगी  ।  संसद  भवन  में  स्थित  डा

 र  भीर  देश  के  अन्य  डक  घरों  ने  1-4-1982  से  sear  eta  पत्र  और  लिफाफों  भारी  की

 गीत  कीमतें  लेनी  शुरू  कर  दो  थीं  ।  इन  दिनों  में  डाक  सामग्री  पर  जो  अतिरिक्त  पैसा  लिया  गया

 से  लौटाना  अब  संभव  नहीं  है  ।  यह  इस  कारण  से  हुआ  है  कि  सम्बन्धित  अधिकारियों  ने  ढाक

 घरों  को  यह  सुचित  करने  में  लापरवाही  की  कि  संशोधित  दर  वित्त  सिंक  के  अधिनियम

 पश्चात  लागु  होंगी  ।  मैं  माननीय  संचार  मन्त्री  से  अनुरोध  कर्ता  हू  किये  इस  मामले  को  देखें  अ

 ह  सुनिश्चित  करें  कि  गलती  दुबारा  न  हो  और  अधिकारियों  को  भविष्य  में  सावधान
 रह

 की  सलाह  दी  att

 डाक  के  लिफाफों  कों  कीमत  बढ़ाकर  50  पैसा  करें  दी  गयी  है  ।  इस  वृद्धि  को

 f=
 actif हराया  जा  सकता  ।  अन्त  देशीय  पत्र  को  कीमत  25  Ta  से  35  पसे  करना

 pole
 व  वर्ग  के  लोग  ही  अन्तर्देशीय  पत्रों  का  इस्तेमाल  करते  हैं  |  है ।  इन  लोर ट  तर  उनसे

 बेहतर  नहीं  है  जो  पोस्ट  काड  इस्तेमाल  करते  हैं  ।  मैं  मांग  करता हू
 कि  are

 य  पत्रों  की

 कीमत
 25

 पैसे  ही  रहनी  च  हिए  35  पसे  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 सोमनाथ  चटर्जी  पीठासीन  हुए )

 संसद  में  तथा  संसद  के  बाहर  समाचार  पत्रों  में  कई  बार  यह  शिकायत  करते  हैं  पत्रों

 तर  टेलीग्राम  आदि  को  पहुंचने  में  ceagfaa  विलम्ब  होता  कहीं-कहीं  पर  कमी-कभी  कुछ  विलम्ब

 हो  सकता  है  लेकिन  कुल  मिलाकर  मु  यह  कहने  में  कोई  संकोच  नही ंहै
 कि  हाक  तार  fav

 पारे  कर्मचारी  दुनिया  के  कर्मचारियों  में  बेहतर  हैं  ।  यह  मेरा  व्यक्तिगत  aqua  है  ।  मेरे  बड़े

 द

 कई  तप  से  कनाड़ा  में  कीम  करते  ga  यहां  से  जो  पत्र  उन्हें  लिखते  हैं  वे

 HATS  में  4-5  दिन  में  पहुँचे  जाते  हैं  लेकिन  ओटावा  से  वें  पत्र  उनके  पास  मांट्रियल  में  एक  महींने

 से  मी  area  समय  में  पहुँचते  हैं  ।  कनाडा  उन्नत  देश  है  ।  यह  tr  काफी  बड़ा  भी  है  लेकिन

 यहां  की  जनसंख्या  हमारे  देश  के  एक  राज्य  से  बराबर  भी  नहीं  इसकी  तुलना  में  68  क  ug

 लोगों  की  डाक  तार  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  की  पूति  करने  में  हमारे  डाक  तार  कमेंचारी  वास

 ं  बहुत  अच्छा  काम  कर  रहे  हैं  ।  यदि  नम  इन  परस्थितियों  को  देखें  जिनमें  वे  काम  कर  रहे  हैं  त

 4 थे  सभी  इस  सभा  उनकी  कुदा लता  के  प्रयास  के  पात्र  हैं  faa  कठिन  परिस्थितियों

 वे  काम  कर
 रहे  हैं  उन्हें  देखते  हुए  हमें  उनकी  छोटी-मोटी  भूलों  को  माफ  कर  देना  चाहिए  ।

 ह

 डाक  तार  कर्मचारी  अपने  कारे  के  प्रति  समिति  लेकिन  हाक  तार  मौर  टेलीफोन
 केस्

 के
 कर्मचारियों

 की  कुछ  उचिंत  तथा  छोटी  शिकायतें  हैं  जिन्हें  दूर  करने  में  सरकार  को  कर हो
 हों  रपये

 श्रेणी  के ay  नहीं  करने पड़ेंगे  ।  ये  शिकायतें  ऐसी  हैं  जो  उच्च  अधिकारियों  तथा  नीचे  की

 दिक  uay चोरियों  के  ब  17%  को  कमो  के  कारण  हैं  ।  यदि  इन  छोटी-मोटी  को  दूर  कर  दिया

 थ  क
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 प
 जाये  तो  अपने  दिन  प्रतिदिन  on  | &  AIUD  उत्साह  स  मारने  नए  तत्पर

 eo
 मे ंमें  व्यक्तिगत  रूप  से  ४  जिससे होंगे  ।  माननीय  मन्त्री  से  अपील  करता  हुं  कि  वे  इस  मामले

 रियों  की  शिकायतें  दूर  हों  और  वे  बेहतर  काय  कर  सके  ।

 हमारे  देश  में  5.96  लाख  गाँव  हैं
 हैं

 और  इसकी  तुलना  में  केवल  1.
 24

 लाख

 मीण  डाकघर  हैं  ।  इसका  मतलब  है  प्रत्येक  4  गांवों  के  लिए  एक  डाक  घर  की  व्यवस्था
 है

 |  एसा

 न

 है  कि  वे  गांव  पास-तस  बसे  हों  उनके  बीच  में  कई-कई  मील  का  फासला  होता  है  |  ्
 इस  री

 म  जाना  चाहिए  और  हर  दो  गांवों  के  निए  एंक  डाक  घर  होना  चाहिए  ।  जह

 ऐसा  करना  संभव  न  हो  उन  गांवों  में  चलते-फिरतीं  डाकघरों  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  शह

 ्
 बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  देखते  हुए  चलती-फिरती  डाकगाड़ी  की  आवश्यकता  होती  है  ।  इस

 ara  at  गांवों  में  रहने  वाले  लोगों  की  संचार  सम्बन्धी  भवइयकताओं  को  gu  करने  के

 हीं  डाकघरों  की  व्यवस्था  नहीं  हैं  चलती-फिरता  डाक गाड़ियों  की  व्यवस्था  को  जानी  ee

 लोगों  की  समस्याओं  उठाने  वाले  बहुत  कम  लॉग  ।  जबकि  ग्रामीण  लोग  ara

 शिकायतों  कों  उचित॑  व्यक्तियों  तक  स्वयं  नहीं  पहुंचा  सकते  ।  लेकिन  दहर  में  रहने  वाल  लोगों

 4
 anergy  भी  हत  बड़ी  बनाकर  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  की  जाती  है  जिससे  मा

 ह
 य  मन्त्री  को  ध्यान  उन  पर  जाता  है  ।  इस  पृष्ठभूमि  में  मैं  सांग  करता  हू  कि  माननीय  सोचा

 ft  उन  गांवों  के  लिए  चलती-फिरती  छढाकगाड़ियों  की  व्यवस्था  करें  जिन  गांवों  में  डाकघर  न

 हैं  या  जहां  पर  हर  दो  गांवों  के  लिए  शक  डाकघर  खोलने  की  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकती  है  ।
 द

 मैं  समझता  हु  कि  ग्रामीण  डाकघरों  में  बचत  खातो  को  ठीक  प्रकार  से  नहीं  रखा  जा

 f  ऐसा  नहीं  है  कि  सभी  प्रापण  डाकघरों  में  समान  स्थिति  है  ।  गांव  के  गरीब  दस्तक

 र  स्कूलों  के  अध्यापक  भेजने  जीवन  में  की  गई  बचत  कों  बचत  खाते  में  रखते  हैं  लेकिन  या  त

 ति  ठीक  ढंग  से  नहीं  रखे  जाते  या  इन  ग्रामीण  डाकघरों  में  काम  करने  वाल  अधिकरी  उन

 पता  लकर  गायब  ही  जाते  हैं  ।  5,000  ar  10,000  रुपये  की  अपनी  बचत  को  वापस  लेने  के

 इन
 लोगों  को  वर्षों  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  भोर  डॉक-तार  विभाग  से  बहुत  अधिक  पत्र  व्यवहार  क

 az  1  है  ।  इस  में  बहुत  से  लोंग  अपना  gar  पाये  बिना  ही  मर  जाते  हैं  ।  मैं  अनु

 ता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  असहाय  स्थिति  और  अधिक  नहीं  रहने  देती  चाहिए  ।  सरकार  को  स
 क

 तत्काल  कदम  उठाने  चाहियें  ।

 हमारे  विशाल  देश  में  बचत  खातों  में  जमा  करने  बालों  की  संख्या  4.56  कर
 करोड़  |  द

 जो
 बहुत  कम

 है  भोर  इसे  देखते  हुए  बचत  बेक  योजना  तत्काल  मूल्याकन  किये  जाने  की  arraga

 भोर  अधिक  लोगों  को  बचत  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  की  दृष्टि  से  और  अधिक  प्रोत्स  हने

 p  दया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  को  इस  तरफ  ध्यान  देना  चाहिए  |

 हमारे  सरे  देश  में  केवल  34096  तारघर  मुझ  इस  बात॑  पर  जोर  देने  बी  भाव वय  है|

 हीं  है  कि  लार  avi  की  संख्या  और  अधिक  होनी  चाहिए  विशेषकर  हमारे  देश  के  गमा कार  और

 हमेशा  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  देखते  हुए  तभी  तारों  की  पूर्ति में  विलम्ब  होने  की  शिक  ad  दूर  हो

 सकेंगी  । जहां  यह  भावना  समाप्त  को  जॉनी  चाहिए  कि  साधारण  पत्र  तार  से  भ  ae  पहुँच  जाते

 हैं  कौर  qa  समाप्त  करने  के  लिए  तार घरों  की  संख्या  बढ़ानी  होगी ।

 Bn
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 टेलीफोन  केन्द्रों  में  हमार  कर्मचारी  बहुत  पुरानी  मशीनों  पर  काम  करते
 हैं

 खनके

 '

 पास

 जा पुर
 मशीनें  हैं  जिनमें  बार-बार  मरम्मत  करनी  पड़ता  है  ।  पुरानी  मशीनों  को  बदला  न

 हा  है  ।  टेलीफोन  केन्द्रों  को  angfan  नहीं  बनाया  जा  रहा  इन  कठिनाइयों  के  बाव  जद  हमारे  क

 खारी  अच्छा  काम  कर  रहे  हैं  ।  इन  परिस्थितियों  मे  मु  इस  बात  पर  दया  भाती  है  कि  हमार  देश

 में  टेलीफोन  केन्द्र  सबसे  अधिक  बदनाम  संस्थायें  यहां  पर  मैं  मन्त्रालय  पर  यह  आरोप  लगाना

 चाहूंगा  कि  दूर  संचार  योजना  के  लिए  अनुमोदित  धनराशि  में  इसलिए  50  saga  ag  किया

 ward  ।  1980  में  दूर  संचार  योजना  के  निए  403.3  » रोड़  रुपया  मंजूर  किया  गया  था  ओर

 कि  कि
 x  स  वह  (qaqca )  कुल  268.28  करोड़  रुपय ेहैं  ।  भपेक्षित  धनराशि  अनुमोदित  की  गयी  है  और

 बड़े
 mia  निष्पादन  के  लिए  योजना  कार्यान्वित  की  जानी  चाहिए  फिर  भी  अनुमोदित  धनराशि  में

 से
 केवल  50  प्रतिशत  धनराशि  ay  को  गयी  फिर  दूर  संचार  के  क्षेत्र  में  प्रगति  कसे  होती  है  ?

 क  _..  अधिकारियों  द्वारा  खुली  लापरवाही  किये  जाने  का  इससे  अच्छा  और  कोई  उदाहरण  नहीं  हो

 सकता  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  सरकार  ऐसे  अधिकारियों  के  विऋद्ध  क्या  कार्यवाही  करेगी  जो

 अनुमोदित  योजनायें  को  निश्चित  ag  में  कार्यान्वित  नहीं  कर  सके  हैं  ।  ऐसा  यह  है  कि  हमारी

 स्वतंत्रता  के  35  वर्ष  बाद  भी  हम।रे  यहां  1328  मेनुअल  टेलीफोन  केन्द्र  वह  समय  कम  आयेग
 थ  _  छब  इन  केन्द्रों  को  स्वचालित  केन्द्र  में  परिवर्तन  fear  जाएगा

 ?  देश  में  इतने  अधिक  मेनुअल  टेली

 ह फोन  केन्द्रों  के  होते  हुए  हम  प्रगति  नहीं  कर  सकते  ।  भीर  इतना  सारा  काम  किये  जाना  बा

 हो  तो  हम  इसे  कसे  उचित  मान  सकते हैं  ।  1980  में  अनुमोदित  खच  में  से  केवल  50  प्रतिशत  खनन
 थ

 कि  क्रिया  गया  है  |  इस  मामले  में  माननीय  मन्त्री  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।
 द

 सारे  देश  में  केवल  2728096  टेलीफोन  हैं  ।  68  करोड़  लोगों  के  लिए  एक  करोड़  te

 फोन  उपलब्ध  करने  के  लक्ष्य  पर  मी  हम  नहीं  पहुँच  पाये  1000  रुपये  जमा  करने  के  ब

 an  ray  लोग  वर्षों  से  प्रतीक्षा  सूची  में  ओ०  argo  टी ०  योजना  के  अन्तर्गत  भी  8000  र

 मा  करके  आवेदक  2  से  4  aq  से  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  बड़े-बड़े  ब्पापारियों  को  जिनका

 लीफोन  पर  ही  हो  जाता  है  वर्षों  से  टेलीफोन  नहीं  मिल  पाये  हैं  ।  alo  ago  ale  के

 कि  भन्तगंत  यदि  कोई  व्यक्ति  5000  रु  जमा  करता  है  तो  24  घन्टे  के  अन्दर  उसे  प्राथमिकता  के

 आधार  पर  टेलीफोन  दिया  जाये  बजाय  इसके  कि  इसके  4-4  aq  तक  करनी  पड़े  ।  यह

 बहाना  किया  जाता  है  कि  बंगलौर  में  अधिकतम  क्षमता  के  अनुसार  टेलीफोन  उपकरण  बनाये  जा

 रहे  हैं  ।  लेकिन  यह  नहीं  है  ।  कम  से  कम  अस्थाई  उपाय  के  रूप  में  हमें  देश  में  टलीफोनों  की  बातों
 }

 दुई  भावइप्रकताओं  को  देखते  हुए  टेलीफोन  उपकरणों  को  aaa  करने  में  नहीं  हिचकिचा  ता

 _  चाहिये  ।  इस  क्षेत्र  में  जापान  ने  पदांसनीय  प्रगति  की  है  ।  वहां  पर  aga  अच्छे  टेलीफोन

 _  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  हमें  जापान  से  या  अन्य  देशों
 से  फिलहाल  आयात  कर  पकते हैं

 ।  ताकि
 हमार री

 पुस्तक  मूल  आवश्यकता  यें  पूरी  की  जाये  ॥

 कई  क्षेत्रों  में  हमारे  माइक्रोवेव  टावर  डाक  तार  विभाग  के  अधिकार  क्षत्र  में  हैं  ।  ra

 र  इन्ही  नियमों  ने  मुझे  बताया  है  कि  इन  माइक्रोवेव  टावरों  की  स्थापना  से  यह  संभव  होग  कि

 काफी  लम्ब  दरी  से  विजन  के  कार्यक्रम  प्र  त  Thay  स  उदाहरण  के  कोयम्बतूर

 में  हमारा  सूक्ष्म  तरंग  हावर  है
 i  यदि एक  छोटा  सेल  वहां  स्थापित  कर  दिया  जाए  तो  को  इम्बतूर ऋ
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 ail
 = में  मद्रास  से  प्रभावित  प्रदान  कायें  क्रमों  Ly  सकता  है  ।  इस  a

 ब्ववस्था.से  लाखों

 ले  की लोग  award  कार्यक्रम  देख  सकते  हैं  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जा सब भनुरोध  करता  हूं  कि  इस क

 जांच  की  जाये  तथा  आवश्यक  कदम  उठाया  जाये  |

 भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  दो-तीन  महत्वपूर्ण  मुद्  उठाना  चाहूंगा  ।  हम  इस  वर्ष  महान

 सुब्रामनियन  भारती  दाताब्दी  मना  रहे  हैं  मेरा  अनुरोध  है  कि  तमिलनाडु  के  इस  महाकवि  देशभर

 के  सम्मान  में  ढाक-तार  विभाग  को  एक  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करना  चाहिये  ।  इसी  प्रकार गांधी

 दरशन  के  साक्षात  भादसं  ad  कृपलानी  की  हाल  में  मृत्यु  हुई  है  ।  वह  राष्ट्रपति  भोर  बेईमान

 पीढ़ी  के  बीच  की  दरार  को  मरने  बाले  थे  ।  इन  वर्ष  उनकी  स्मुति  में  एक  विशेष  हाक  टिकट  र

 किया  जाना  चाहिये  ।  तमिलनाडु  की  uracil  के  rater  विभाग  ते
 एक

 टेलीफोन  केन्द्र  के  लिये  एक  प्लाट  खरीदा 3  ।  माननीय  dare  मन्त्री  श्री  सी०  एम०  स्टीफन
 न  ने

 4

 रे  माननीय  मित्र  sro  कलानिधि  को  ag  भाइवासन  दिया  कि  यहां  टेलीफोन  केन्द्र
 बनाने

 ने

 ह लिये  कदम  उठाये  जायेंगे  ।  इस  मामले  में  अभी  तक  कोई  प्रारम्भिक  उपाय

 ne
 मैं

 माननीय  संचार  मंत्री  से  अनुरोध  हूं  कि  इस  मामले  में  आवश्यक  कद

 चा  हुये ॥
 ग

 al  aye  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू ं:
 द

 ि
 संचार  सम्प्रदाय  शोक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपये  कम

 nah
 |

 ['  nt  देश  में  टेलीफोन  व्यवस्था  पूर्ण  रुप  से  सुधारने  की  भावुकता  ।  (6),

 के  संचार  मन्त्रालय  शोषक  के  जन्मगत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जाये

 के  प्रत्येक  गांव  में  ढाकतार  प्रतिदिन  पहुंचाने  की  आवश्यकता  ।  ह

 द  कि  संचार  मन्त्रालय  पोषक  के  भन्तगंत  मांग  में  100  aaa  कम  किये  जा

 की  प्रत्येक  प्राम  पंचायत  केन्द्र  के  7  किलोमीटर  सकील  में  एक  टेली
 फोन  केन्द्र

 खोलने  क
 ल

 आवश्यकता  ।  (8)

 कि  संचार  मन्त्रालय  शोषक  के  अन्ततः  मांग  में  100  रपये  कम  किये

 द
 के  प्रत्येक  जिला  खंड  पर  alates  टेलीफोन  खोलने  और  सभी  हे  शहरों  को

 सोधा 1  घायल  करने  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  ।  (9)1
 म

 कि  संचार  मन्त्रालय  शोषक  के  झन्तमत  मांग  में  100  ead  कम  किये  जा  द

 कनेक्शन  के  लिए  200  रुपये  प्रतिवर्ष  शुल्क  एवं  लागत  खर्चा
 50

 )0  रुपये  ले

 क्या  1  नहीं  लेने  को  आवश्यकता ॥  (10)
 नील

 |

 कि
 संचार  मन्प्रालप  दौरे  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुप

 कम  किये
 नाव  |

 सलिला
 मे

 के
 चन्द्रो

 के  प्रत्येक er  में  सरकारो  भवन  बसाने  को
 दि  कि

 आवश्यकता  ।  (11)]
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 i

 कि  संघार  मन्त्रालय  दैनिक  के  भगत  माँग  में  100  रुपये  कम  किये  जाये  ।

 क
 |  तय  ॥ हैं  यत्न [ae

 a  से  कौ  भावदयकता  |

 (12)]

 कि

 ha

 र  मंत्रालय  झोंक  के  अस्तंगत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  ज

 [  प्रदेश  की  राजधानी  भोर  सभी  जिला  मुख्यालयों  को  सी  लियोन न  से  तोड़ने को

 भावना  कता  |
 ]

 fa  बार  मन्त्रालय  झिझक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  में  कम  किये

 (14)] set

 लबाद  जिने  के  सभी  कस्बों  को  सीध  टेलीफोन  सेवा  a  जोड़ने  की  आवश्यकता

 fea संचार  मन्त्रालय  दोधक  के  wags  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  ज ही

 1
 डर  अकले  चिड़ावा  सुनील  दोमहला

 भ
 पाटन

 खानपुर  को  था  डायल  सेवा  से  जिला  केन्द्र  से  जोड़ने  की  आवश्यकता
 ।  (15)

 संचार  सूत्रीय  शशांक  के  strata  मांग  में  100  रुपये  कम  किये
 ore  {

 के  प्रत्येक  जिह  केन्द्रों  को  ब्लाक  खण्डों  से  सीधा  टेलीफोन  a
 कि

 गोड़ने  की

 श्यक्रता  |  16)

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 क  संचार  मंत्रालय  ा दीष॑क  के  अंतगर्त  मांग  को  कस  करके  1  रुप  गाये  |

 उन  मत  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  के  उत्तराधिकारियों  को  जो  कात  के

 घि  भौर  जिन्हें  30  से  40  ag  पूर्व  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये  गये  फोन  कनेक्शन

 आधारित  करने
 में  असफलता  ।  (32) ]

 कि  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अंतगर्त  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किला  ये

 बढ़ाने  तथा  उपभोक्ताओं  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के

 एक्स  ब r  के  कार्यकरण  में  सुधार  करैने  में  असफलता  ।  (33) ]
 लए

 देली  फोन

 संचार  मन्त्र  लय  दीपक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  a

 _ [Larsaaal  के  कदाचार  जिसके  ढारा  एस०  टी०  डी०  कालों  के  लिए

 ह  गी
 काक

 पोर  करते  हैं  तथा  व्यापारियों  को  मदद  करते  जिसका  भार  अन्य  उपभोक्ताओं  को  बहन  करना

 पड़ता  को  रोकने  की  आवश्यकता  ।  (34) ]

 संचार  मन्त्रालय  शोषक  के
 अंतगर्त  मांग में  100  रुपए  कम  क़रिये  जायें  |

 हा
 ||  तकने  करो  के  स्थान  पर  एम७  11 (|  ए  योग्यता  रियों  को  प्रशासक

 नियुक्त  करने  को  MIG  जनता  ॥  ध  स  35)
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 निदानों  को  मांग  2-83 29
 1904

 का

 _  noes  न  क  eam.  न्या

 तुल्‍स्‍यल्‍एआलशशलए किस संधार  मन्त्रालय  शोधक  के  अन्तत  माँग  में  100  रुपए  कम  किये  जाद

 के  बिल  भेजने  करी  प्रणाली  में  सुधार  करने  को  भा वद यकता  ताक  ae  राशि

 बल  न  मजे  जा  सकें  ।  (36) |

 कि  dare  मंत्रालय शोषक  के  geet  मांग  में  100  रुपए
 कम

 किये  जायें
 ।

 _.....  सेनानियों  के  पुत्रों  अथवा  आश्रितों  को  प्राथमिकता  के  आधार  प  टेलीफोन
 थ

 रॉ
 देने  की  आवश्यकता  ।  (37)

 -
 fe  संचार  मन्त्रालय  site  के  qrada  मांग में  100  रुपए  कम  किये  जायें  ।

 [ ate  वाई०  ही०  जिसे  दिल्‍ली  में  एशियाई  खेलों  के  कारण  स्थगित  कर  दिया  गधा

 शन  देते  की
 ल

 कि  महीनों  पहले  लोगों  ने  निर्धारित  शुल्क  जमा  कर  दिया  में  टेलीफोन  कनेर

 भावदयकता  ।  (38)]
 द

 dare  मंत्रालय  शोषक  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपए  कल  किये  जायें  ।.
 द

 प्रदेश  में  सारंगपुर  और  बिओरा  टेलीफोन  केन्द्रों  को  भोपाल  से
 sis

 ने
 ait  ara

 Oo द्य  (39)]  ल

 a क  संचार  मंत्रालय  de  के  नदामत  मांग में  100  रुपए कस  किये  ज
 य

 ह  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  हुए  जिले  राजगढ़  में  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल
 क

 ने  के  लिये

 नरसिंहगढ़  में  एक  टेलीफोन  heed  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।  (40)]

 कि  संचार  मन्त्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किले  जा

 2
 के  प्रत्येक  गांव  मैं  हाक  शर  तरों  के  श्रीहीन  मोर  समय  पर  वितरण

 सुनिश्चित
 करने की  आवश्यकता  (41)]

 कि  संचार  मन्त्रालय  दोषिक  के  अन्सगंत  aia  में  100  रुपए  wa  किये  जायें  ।

 प्रदेश  के  रायगढ  गुना  बोर  विदिशा  आदि  पिछड़  जिलों  में  wae  प्राम  पंचायत
 द

 केन क
 दस  किलोमीटर  के  घेरे  में  कम  से  कम  एक  टेलीफोन  केन्द्र  अथवा  सावज

 ha  स्थापित  करने  को  आवश्यकता  ।  (42)]

 मया
 कि  dare  मन्त्रालय  win  के  arate  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें  ।

 के  प्रत्येक  जिले  और  नगर  में  स्वचालित  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  करने
 जार

 सभी

 us
 ie

 हूरों  बो  सीधे  डायल  करने  की  पद्धति  से  जोड़ने  को  आवश्यकता  ।  (43)]

 fe
 संचार  मन्त्रालय  शोषक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  ला

 [ 8  देश
 कि

 प्रत्येक
 a sistaaiet

 नगरों  में
 ढाक-तार  अ  और  टेलीफोन  केन्दों

 के  लिए  भवनों  का  करने व  आवश्यक
 । (44)]
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 की
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 र  a  ह  फक

 क
 संधार  मंत्रालय  शोषक  के  अन्तगंत  ह  =

 (45)]

 भर  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  को  एस०टी ०  डी०  प्रति  से  जोड़ने  की

 कि  सवार  मंत्रालय  दोषी  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें ॥

 थ
 ग

 प्रदेश  सब-डिविजनल  मुख्यालयों  ओर  राज्य  की  राजधानी  के  बीच  सी

 सम्पर्क  स्थापित  करने  को  आवश्यकता  ।  (46)

 ह  ः
 क

 कि  तथा  मन्त्रालय  दोषिक  के  अन्तगंत मांग  में  100  sag कम  किए  जायें  ।

 प्रदेश  में  सभी  खण्डों  की  सीधी  टेलीफोन  लाइन  &  जिला  मुख्यालयों  से
 उ

 lea  को

 ह a

 aa

 ।  (47)

 कि
 डाक  तार

 पर
 पू  जी  परिव्यय  दोषी के  झन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 ।

 a
 ग्रामीण  क्षत्रों  को  भेजे  जाने  बाली  पुस्तकों  के  पागलों  पर  डाक  प्रभार  को  कम  करने  की द

 ् बावइ्यकता  ।  (48)

 fis  डाक  तार  पर  पूजी  परिव्यय  शोषक  के  अंतगर्त  मांग  में  कस  किए  गायें  ।

 क
 पत्रों  के  ढाक  प्रभार  को  कम  करने  की  भावुकता  ।  (49) ]

 क  कि
 डाक  तार  पर  पू  जी  परिव्यय  शोषक  के  भन्तगंत माँग  में  100  रुपए  कम  किये  at

 gis
 विभाग  को  कुदा लता  में

 सुधार
 करने  के  लिए  अधिक  कर्मचारी  ह  को

 मावग्यकता

 ।  (50) ]

 अ  कि  डाक  तार  पर  पू  जी  परिव्यय  was  के  भगत  मांग  में  100  रुपए  कम
 किये  a

 \

 ्  [aca  प्रदेश  के  राजगढ़  जिले  में  बिभोरा  तहसील  में  टोनी  भोर  पीपलहेडा  में  सार्वजनि  र

 ्
 टेलीफोन

 केन्द्र  खोलने  की  आवश्यकता  ।  (51)
 कि

 ;

 कि  डाक  तार  पर  पू  जी  परिव्यय  ge  के  अंतगर्त  सांग  में  100  दिए  कम  किए  जायें  ।

 | ह प्रदेश  के  राजगढ़  ( fener)  जिले  में  मक  फसाना  सारंगपुर  खण्ड  में  एक

 जनक 2  लियोन  केन्द्र  खोलने  की  आवश्यकता (
 (52)

 ]

 क  डाक  तार  पर  पू  जी  परिव्यय  छिटक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कस  कि  द
 नावें

 पे

 प्रदेश  में  डाक-तार  विभाग  द्वारा  अपनी  भूमि  पर  आवास  बनाने  की  भ  ». apa  '

 कि  तार  पर  पु  परिव्यय  aitis  के  झन्तगंत  माँग  में  100  रुपए  ha  fic  aa  ।

 >
 राजगढ़  )

 जे  हे  ब
 i  करमें  में  नया

 सार्वजनिक  bi
 लने  को

 आवश्यकता  ।  (54)  |]
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 ae

 हाक  तार  पर  पूजी  परिव्यय  शीर्षक  के  अन  तगत  मॉंग  सें  100  रुपए  कस कि ae

 विदेशी  मुद्दा  में  आओ०  बाई०  ao  प्रकार  जमा  करने  वाले  प्राणियों  को  नए | टेलीफोन

 केकान  देने  में  असाधारण  विलम्ब  ।  (55)

 ड  थें  । कि  डाक  तार  पर  पूजी  परिव्यय  शीर्षक  के  अग्रगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 औ  गे waar  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  की  alfa  को  समीक्षा  कर
 १

 ्
 पकता

 ।  (56)  ]

 जायें  । fe  डाक  तार  पर  पूजी  परिव्यय  shee  के  अस्तंगत  मांग  सें  100  wag  कम  किए

 [ stat  विशेषकर  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  पत्रों  और  डाक  समितियों  को  शी  पता

 ||  t5zi  ठा  करने  की  ब्यवस्था  को  सुव्यवस्थित  करने  को  |  (57)

 नावें

 ्

 _  कि  साफ  तार  पर  पूजो  परिव्यय  shes  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 |
 केन्द्रों  के  पुराने  भोर  बेकार  संयंत्रों  ओर  बोरों  विशेषकर  मध्य

 प्र  में

 wea  की  मा वद यकता  ।  (558)  थ

 कि  डाक  तार  पर  पूजी  परिव्यय  as  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  ज  गायें
 ी

 ._  टेलीफोन  को  होने  वाली  कालों  को  पंजीकृत  करने  के  लिए  इलेक्ट्रोनिक
 मिका

 eat

 क वकास  करने  में  असफलता  (59)

 कि  डाक  तार  पर  पूजो  परिव्यय  शोषक  के  भगत  माँग  में  100  रुपए  कम  किए

 ~ g ara BY qi

 \

 _  गलत  नम्बरों  कौर  अचानक  कालों  के  बन्द  हो  जाने  की  संख्या  क
 हो  बढ़ने  से

 रोकने
 कौ  आवश्यकता  ।  (60) ]

 ह

 डाक  तार  पर  पूजी  परिव्यय  शीर्षक  के  अन्तगेंत  मांग  में  100  रुपए
 —

 [  साधारणਂ  ट्रंक  कालों  भोर  Caragaਂ  ट्रंक  कालों  की  प्रणाली

 ae,  Hoag

 में

 ger
 करने  की

 थ

 ग

 प्रो  ०  अजित  कुमार  मेहता  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 द

 क  संचार  मंत्रालय  शिक्षक  के  झन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 जनाएं

 ।

 . fe f
 कालों  को  कम  करने  के  लिए  कुशलता  बढ़ाने  की  आवश्यकता

 (62)]

 संचार  मंत्रालय  शीर्षक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  fae  ज

 क
 te

 स०  टी०  डी०  प्रणाली  की  कुशलता  में  बृद्धि  करने
 की  आवश्यकता  |

 (63)  ]

 कि
 संचार  मंत्रालय  भिषेक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं

 में
 पित  किये  गये  पी  सी  ०  alts  ह ५  के  क्षण

 ण
 क की  आवश्यकता

 |  (64)
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 ra
 कि  war  र  मंत्रालय  vias  के  erzane ai काग  Tee  eer

 कि  [  उपयोक्ता  के  रिकार्ड  को  एस०  टी०  डी०  मीटर  के  साथ  प्रतिमास  fi

 ee  ने  को  आवश्यकता  ।  (65)

 लाने की पद्धति की
 a कि  संचार  मंत्रालय  दोलक  के  लन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं

 में  टेलीफोन  भोर  माइक्रोवेव  सेवाओं  को  gare  रूप  से
 चलाने  की

 बद यकता  ।  (66)
 भ

 कि शा
 कि  संचार  मंत्रालय  के  बमन्तगत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जा

 ए
 द  तार  और  माइक्रोवेव  सेवाओं  में  पदोन्नति  के  अधिक  अवसर

 ne

 करने  को

 आवश्यकता  ।  (67) |

 कि  संचार  मंत्रालय  shes  के  scan  माँग  सें  100  रुपए  कम  किए  ्

 द  के  समस्तीपुर  जिले  में  डाक-तार  विभाग  द्वारा  अपने  कर्मचारियों
 ी  क

 लिए  विभाग

 भूमि  पर  mara  बनाने  की  आवश्यकता  ।  (68)

 थ
 कि  संचार  मंत्रालय  wigs  के  अतीत  माँग  में  100  रुपए  कम  किए

 प
 टेलीफोन  लाइनों  द्वारा  सभी  ब्लाक  मुख्यालयों  को  अपने-अपने  जिला

 ga
 के

 rr  a  मिलाने  आवश्यकता  ।  (69) ]

 कि  संचार  मंत्रालय  दोष  के  अंतगर्त  माँग  में  100  रुपए  कम  किए

 भ
 जिला  मुख्यालयों  को  del  टेलीफोन  लाइनों  हरा  राज्यों  की  राउ

 aa

 कने
 ।  (70)  ]

 कि  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  श

 é का  पोस्ट  मास्टरों  पर  चपरासियों  के  वेतन  भर  भत्तों  में  वृद्धि  करक ेउन्हें  इसी  प्रकार
 थ

 का  कायें
 करने  वालों  के  बराबर  लाने  को  आवश्यकता

 ।  (71)  ]  थ

 कि  संघार  मंत्रालय  शोषक  के  अंतगर्त  भांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।

 विभाग  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  को  आवश्यकता  ।  (72)
 द

 कि  dere  मंत्रालय  दोष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए

 faa के  कदाचार  जिसके  द्वारा  वे  व्यापारियों  की  मदद  करने  के  लिए  एस०  Ze

 Bo
 कालों  हेतु  टेलीफोन  करा  दुरुपयोग  करते  हैं  तथा  जिसका  भार  अन्य  निर्दोष  उपर  बताओं  को

 बहन  करना  पड़ना  रोकने  की  आवश्यकता  |  (73)

 न्  कि  संचार  मंत्रालय  alae  के  अन्तगंत  att  में  100  sae  कम  किए  जा

 yp  Fe, एस०  Zo  ढी०  के  दुरुपयोग  का  पता  लगाने  ह  UTS  zalqiat  में  यन्त्र  लगाने  sy

 आवश्यकता  ।  (74)  |
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 क

 29  चल
 fy

 गमनुददानों  की
 की

 4
 oD)  हिन

 ह  सचिव  दोषी  के  अन्त  pad  में  100  रुपए  कम  किए  ज़ाए

 _..  के  बिल  तयार  करने  की  प्रणाली  में  सुधार  की  आवश्यकता  ता  चिक  रानी

 के  बिल  न  भेजे  जाये  ।  (75) ]

 कि  संचार  मंत्रालय  san  के  गूगल  मांग  में  100  wag  कम  किए  जाए

 q  करने  को stent  को  मृत  उपभोक्ताओं  के  उत्तराधिकारियों  के

 यकता  ।  (76)  ]

 .

 fe  संचार  मंत्रालय  sites  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।

 व
 वाई०  टी०  श्रेणी  के  टेलीफोन  कर्नेकदानो  जिन्हें  दिल्‍ली  में  एक

 भगाई
 खेलों  के

 क

 स्थगित  कर  दिया  गया  मंजूर  करने  की  आवश्यकता  ।  (77)  ्

 ry
 _

 कि  संचार  मंत्रालय  दीपक  के  भन्तगंत  aid  में  100  रुपए  कम  किये  जा  एव

 [Fo  डी०  डो०  एल  एवं  Fo  डी०  एम०  do  तमंचा  रियों  को  उसी
 परकार  का

 कार्य  करने

 वाले  न्य  डाक  क में चा रियों  के  बराबर  लाने  की  भावुकता  ।  (78)]
 ae

 "
 संचार  मंत्रालय  भिषेक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  जरिए  जाएं

 ह
 र

 Tarar  पोस्ट  we  भोर  चपरासियों  st  विभूतियों  में  कमजोर  |  रोकने  की

 मर
 आवश्  पीक  ता  ।  (79)]

 _  कि  संचार  मंत्रालय  mas  के  झ्न्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए ज म

 a
 स्टोरी  पी०  सी०  ato  को  हाजीपुर  वाली  )  at  बजाय  सीधे  समस्त  पुर  मुख्यालय

 a

 मै

 की  ग्रावइ्यकता  ।  (80)

 कि  संचार  मंत्रालय  ates  के  अंतगर्त  मांग  में  100  wag  कस  किए  जाएं  1
 4.0

 ७
 के  गरबों  में  डाक  atte  तारों  को  प्रतिदिन  शीक  ated  की  आवश्यकता  rt  (81)]

 कि  संचार  मंत्रालय  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  लाए  ।
 थ

 पंचायत  मुख्यालयों  से  7  किलोमीटर  से  अनधिक  दरी  पर  टेलीफोन  द्र  स्थापित

 करने  }  भा वद यकता  ।  (82)

 fe  सवार  मंत्रालय  दोषी  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए

 ।

 [saa  जिले  को  ae  do
 डी०  तथा  स्वचालित  टेलीफ़ोन  भेस

 xe
 जोडने  की

 ला  बर्बरता  ।  (83)

 .
 कि

 संचार  इतालवी  देवक  के  हज  मांग  में  109  ate  कम  किए
 लाएं

 [sas
 सब-डिवीजन  मुख्यालय  में  और

 तार  घरों  तथा  टेलीफोन  केन्द्रों  के  लिए

 असम  भवन  बनाने की  आव  ता  a  (84)
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 ह

 _
 कि  संचार  aaa  दीक Te  तगत  माँग  में  100  यूपीए  कम  किए  जाए ।

 विभाग  की  भूमि  पर  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिए  आवास  बनाने  की

 दिखता ।  (85)
 ज

 nee

 कि  डाक-तार  पर  पुजो  परिव्यय  ates  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  कि  ए  जाए  I

 [19  1982  की  अखिल  भारतीय  हड़ताल  में  भाग  लेने  बाले
 श्रमिकों  के

 विरुद्ध

 की  गई ई  दंडनीय  कार्यवाही  को  वापस  लेने  की  आवश्यकता  ।  (86)

 कि  संचार  मंत्रालय  दोषंक के  भन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ॥

 सिद्धान्त  लागू  करने  की  लावण्यता  कि  स्थानान्तरण  का  अभीप्सा  एक  स्थान  से

 दस  स्थान  पर  भेजना  है  न  कि  डाक-तार  विभाग  में  एक  ही  स्थान  पर  अनुभागों  में  स्थानान्तरण  ।

 ($  )  ]
 ह

 ः
 भी  fama  कुमार  यादव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू

 ;
 कि  संचार  मंत्रालय  दीपक  के  अग्रगंत  माँग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें  ॥  ्

 .  महानिदेशालय  में
 को  पंखों  भीर  कूलरों  जस त

 प्री्लकालौन
 सुविधाएं

 बेने  की  आवश्यकता  |  (100) |

 =  fe  dart  मंत्रालय  दीपक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें

 ्
 महानिदेशालय  में  कर्मचारियों  को  हीटर  जसी  दी तक लीन  सु  देने  की

 wae  ।  (101)  ]

 ह  fe  संसार  मंत्रालय  as  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  sae  कम  किये

 [ S1H-a1z  महानिदेशालय  में  कर्मचारियों  को  गर्मी  के  मौसम  में  पर्याप्त  मात्र

 पा  सप्लाई  करने  की  आवश्यकता  ।
 (102)]

 कि  संचार  मंत्रालय  दोष  के  aratta  भाँग  में  100  wae  कम  किये  जायें  ह

 by
 े  महानिदेशालय  में  पूराने  और  काम  में  न  भाने  योग्य  टाइपराइटरों

 को
 बदलने

 को  रहा है  । जिनके  कारण  कर्मचारियों  को  कार्यकुशलता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 (10  J

 कि  dare  मंत्रालय  शीर्षक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  sae  कम  किये  जायें  ।

 104 महानिदेशालय  में  बहुत  पुराने  फर्नीचर  को  बदलने  की  आवश़्यकता  ।  )  1

 क
 कि  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जाये  |

 ढाक-तार
 महानिदेशालय  में  लिफ्टों  को  मरम्मत  करने  को  आवश्यकता  |  |  05)]

 संचार  aaa  sites  के  अंतगर्त  मांग  में  100  wag  कम  किये  जायें  |

 पक  काडर  में  नियमित  रूप '  पदोन्नति  के  लिए  40  रोस्टर  के  सम्बन्ध  मैं

 हता

 - fa dar [ farfors at Te % ary

 थों  at

 ह  को  भात

 करने  को  आवश्यकता  |  (106)  |] J
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 र्  ष

 सो
 पंवार  मंत्रालय  शीर्षक  के  झन्तगंत  मानत  1(0  रपए  कस  किये  जायें  -

 —

 नियमानुकूल  40  सूत्री  रोस्टर  के  भनुमार  लिपिक  काडर  में  पि
 अमित  रूप  से

 पदोन्नति  के  लिये  लिपिकों  को  सूची  तैयार  करने  की  आवश्यकता  |  (107) |

 कि  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अन्तर्गत  माँग  में  100  रुपए  किये  जायें

 कम चा  ‘fat एस०  एस०  एस०/सी  ०  एस०  एस०/सी०  एस०  सी०  एस०  कारों

 को
 स्वीकृत  स्थायी  संख्या  की  पुनरीक्षा  करने  की  भावुकता  ।  (108) |

 कि  संचार  मंत्रालय  दोष  के  ध्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये

 एस०  सी०  एस०/सी०  एस०  एस०  एस०,/सी०  एस०  एस०  काडर  थीं
 अ षा  को  स्थायी  करने  की  आवश्यकता  ।  (109) ]

 कि  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  way  कम  किये
 ए
 ah

 एस०  सी०  एस०,/सी०  एस०  एस०  एस०/सी०  एस०  एस०  कारों
 के  etatfeail

 कीं

 जारी  करने  की  भा वद यकता  ।  (110)

 कि  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अंतगर्त  माँग में  100  रुपए  कम  किये

 _
 एस०  सी०  एस०  के  उन  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  करने  की  जिनकी

 पदोन्नति  देय  है  शर  जो  अगले  उच्चतर  वेतनमान  में  पदोन्नति  के  योग्य  हैं  ।  (111)]

 _  कि  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अंतगर्त  माँग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें  |
 ः

 तार  महानिदेशालय  में  कनिष्ठ  ड्राफ्ट्समेनों  की  वरीयता-सूची  प्रकाशित  करने  को

 ।  (112) ]  क
 क

 कि  संचार  मंत्रालय  ide  के  अंतगर्त  माँग  में  100  रुपए  कस  किये  ञ

 महानिदेशालय  के  कनिष्ठ  ड्राफ्ट्समनों  को  सिलेक्शन  ge  देने  की

 om 3)]  || |;

 वद यकता

 fe  संचार  मंत्रालय  दीपक  के  अंतगर्त  माँग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें  ।  क

 _...  की  उचित  शिकायतों  को  हल  करने  के  उनके  प्रतीति  ray  के  साथ

 faaf  त  रूप  से  बैठकें  और  बातचीत  करने  की  मा वद यकता  ।  (114)]

 कि  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  Seaia  साँग  में  100  रुपए  कस  किये  Ty

 महानिदेशालय  में  नियमित  रूप  से  कार्यालय  परिषद  क
 उ

 सिल--जे

 a सी०  को  बैठकें  करने  की  भावुकता  ।  (115  1]

 थ

 कि  संचार
 मंत्रालय  site  के  areata  मांग  में  100  रपए  कम  किये

 में
 ।

 [  महानिदेशालय  A  कार्यालय  परिषद

 कार्यालय  a=  उपलब्ध  कराने  की  आवश्य  | |  भगा  गे०  एम०  कर्मचारी  को  उपयुक्त

 कक
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 वि

 _  19

 alia

 1982

 ce

 कि  संचार  मंत्रालय  sae  के  अंतगर्त  माँग  हन  100 = ee 100 SIT | कम  fea
 ni  ।

 wee

 एस०  सी ०  एस०  THe  एस०/सी०  एस०  एस०  Che  काड  कर्मचारियों

 कही  निति  में  विलम्ब  की  रोकने  की  trata  ।  (117) ]

 ह

 कि  संचार  मंत्रालय  हिचके  के  अन्तर्गत  ति  में  100  कंस  किये  शा

 द
 महानिदेशालय  में  कर्मचारियों  की  वधिक  Hots  रिपीट  ठीक

 era
 a qt  तेयार

 कराने  की  आवश्यकता  ।  (118) नि

 कि  संचार  मंत्रालय  शोंक  के  तर्गत  भाँग  में  100  यप  कम  fey  जायें
 ।

 [Ao  arto  सी ०  कार्यरत  उन  मजदूरों  जो  ज़िक्र-तार
 महानिदेशालय

 में  वाय म
 निम्न

 दी  लिपिक  के  पदों  के  लिए  योग्य  पदोन्नत  करने  की  मविदेयकेता  ।  (1195 ह

 कि  संचार  भैंत्रीलंध  शीर्षक  के  oat  मांग  मैं  सिए  |)  कम  किये  शाये  ।  ह

 [erent  मह  निदेशालय  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  उन  zea  कंमंचारियीं  जिन्हों ने  नेमि

 म
 aga

 पर  480  दिन  से  अधिक  सेवा  पूरी  कर  ली  नियमित  करने  की  भावंश्यकेंता  ।  (12

 कि  संचार  मंत्रालय  तोषक  के  अंतगर्त  मांग  में  160  रुप  कम  किये  हाये  ।

 महानिदेशालय  में  fara  श्रेणी  लिपिक  के  ae  में  5  प्रतिशत
 eet  कोटे  में

 दी क्षणिक  दुष्टि  से  भूता  sed  चतु  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  पदोन्नत  करमे  नियमित  करे  नें  की
 बद यकता  ।  (121)

 कि  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें  |

 लेखा  सेवाओं  के  लेखाकारों  और  लेस्वाधिकारियों  को  अधीनस्थ  कार्यालयों  में

 aq  भेजने  ओर  उसके  परिणा  मूलरूप  रिक्त  पदों  को  र  महानिदेशालय  के  सी ०  ए  सी ०

 ह
 एस०  एस०  के  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  द्वारा  मरने  की  ATTRAHTT  ।  (122)

 कि  संघार  मंत्रालय  alan  के  अंतगर्त  मांग  में  .00  रुपए  कम  किये  जायें  ।

 ;
 महानिदेशालय  में  सन  पदों  पर  दूर  संचार  लेखा  लिपिकों  +ो  नियुक्ति  क

 क
 रोकने

 की  नहा  केवल  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  संवर्ग  के  निम्न  श्रेणी  लिपि  कों  को  ही
 ई

 नियुक्त  किया  जा  सकता है
 ।  (123)]

 क  कि  संचार  मंत्रालय  शोधक  के  sata  ain  में  100  रुपए  कम  किये  जाये  द

 कर्मियों  में  कन् टीन  कर्मचारियों  को  समय  पर  वेतन  देने

 हमलो  ता

 i
 ]

 on
 सवार  मंत्रालय  दीपक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  sare

 क
 fear  जाय  ।

 [ssa
 महानिदेशक

 Tras  wha  arzlatl के  faq  बाजार/उचित  दर  को

 हुंकारों  से  evard
 करने  की  आवश्यकता  ।  (125)
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 a  ना  थ  ्

 cal

 प्रसाद  बर्मा  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 अ

 |  संचार  मंत्रालय  इक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जा
 i

 ॥

 [  उन  मृत  जिनके  पास  कतिपय  संगठनों  के  नाम  में  टेलीफोन  थ ेt,  के  उत्तरा+

 Bt पों  के  नाम  में  टेलीफोन  कनेक्शन  अन्त रित  करने  की  आवश्यक्ता  ।  (128)

 _  कि  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें  ।

 टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  दक्षिण  दिल्‍ली  में  भर  टेलीफोन

 ह  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  (129) |

 2
 कि  संचार  मन्त्रालय  lee  के  झम्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें  ।

 ह

 [  दिल्‍ली  में  शक्ति  नगर  ale  क्ष।हृदरा  स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  नये  टेलीफोन  कनेक्शन

 देने  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  को  दूर  करने  भीर  इन  क्षेत्रों  में  और  टेलीफोन

 कनेक्शन

 मन्जूर  करने
 प

 आवश्यकता  ।  (  1301]

 कि
 संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कस  किये  जायें  ।

 क में  साधारण  ट्रंक  कालों  को  मिलाने  में  अनावश्यक  विलम्ब  |

 कि  संचार  मंत्रालय  tide  के  eri  मांग  में  100  रुपए  कम  किये
 म  =

 अन्य  उपभोक्ताओं  के  टेलीफोन  नम्बरों  पर  व्यापारियों  दे  लिये  एल०  ate  ls  कौल  देने

 बाइन
 नों  द्वारा  किये  जा  रहे  कदाचार  को  रोकने  को  आवश्यकता  ।  (132) ]

 _  कि  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  sata  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें

 ह [ saalearay  को  अनावश्यक  कठिनाई  से  बचाने  के  लिये  Hida  कें
 अधिक

 राशि  के

 बिल  भेजने  को  रोकने  की
 आवश्यकता  ।  (133)

 a

 ;  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  - e ATT  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  ज

 द  में  दक्षता  लाने  के  लिए  डाक-तार  विभाग  का  पुनगंठन  कर  ने  की
 यि। [की ढ  आवश्यकता

 (146)  ]

 कि  संचार  मंत्रालय  शरीफ  के  अंतगर्त  मांग  में  100  यूपीए  wa  किये  wid

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  काम  करने  बेले  कमजोरियों  हीरा  ब्वापारियों  के  fart  र  नि:शुल्क

 ट्रक
 ait  की  व्यवस्था  करने  के  कदाचार  को  रोकने  की  आवश्यकता  ।  (147)

 कि  संचार  मंत्रालय  दीपिका  के  भेन्तेंमेत  मांगे  में  100  रुपे  किये  जीयें

 a

 [5  खा
 डाकघरों  के  कर्मचारियों  को  अ  शका लीन Ted  ी

 स
 थ  अ

 वेतन  मी  नों

 भग्य  यु विधा भों से  वंचित  wars  (145)  ]  अ
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 कि संचार  मंत्रालय  atts  के  अस्तगत  माँग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें

 1

 थ

 ि
 डी०  ए०  भोर  fo  डी०  एम०  सी०  के  वेतनमान  बढ़ाने  की

 भा वद यकता
 |  (149)  ]

 कि  प्रचार  मंत्रालय  silts के  अम्तगंत  मांग  में  100
 रुपए  कम  किये  जायें

 ।

 [ carat  भोर  असय  पिछड़े  विशेषकर  छोटा  नागपुर  टेलीफोन  एक्सचेंज

 सी०  भो०  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  |  (150)
 क

 भोर
 पी०

 कि  संचार  मंत्रालय  shan  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें

 के  नियमित  वितरण  हेतु  डाक  गाड़ी  को  व्यवस्था  करने  को  आवश्यक a  (151)]

 कि  संचार  मंत्रालय  alts  के  अंतगर्त  मांग  में  100  यूपीए  कम  किये  जायें  ।

 [anit  क्षेत्रों  में  दूर  संचार  सेवाओं  को  व्यापक  ज़माने  पर  बंढ़ाने  की  |

 (152) ]

 कि
 संचार  सं प्रलय  दोषिक  के  ध्म्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये

 जायें  ।..

 [2500
 जनसंख्या  बाले  ग्राम  पंचायतों  वाले  गांवों  में  डाकघर  खोलने

 दि
 गा वद यकता  |

 रसी  )]

 ्  fe  संचार  मंत्रालय  विवेक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें  । ग

 .....  जिले  में  चकनाढीह  ale  हजारीबाग
 fi  it  भर या

 T  ला  ब 54 यो  ओर  चोपनढीह  प्रखंड  )  में  शाखा  डाकघर  खोलने  की  भाव दय कत  \  +  )  1

 ी  कि  संचार  मंत्रालय  शीर्षक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जायें  |
 ,

 .
 ड

 जिले  के  ager  भौर  बगोदर  प्रखंड  मुख्यालयों  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित

 ज
 कर  =
 a

 को  आवश्यकता  ।  (155)]

 ह
 गि

 थो  टी०  भार०  दामन ना  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ..  कि  संचार  मंत्रालय  fete  के  अंतगर्त  माँग  में  100  रुपए  कम  किये
 जायें  ।

 ~
 आवश्यक्ता  ।

 |
 के  सेवा  निवृत्त  कर्मचारियों  के  एक  पुत्र/पुत्नी  को  रोजगार  बेने  क

 (134)

 कि  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अंतगर्त  मांग  सें  100  रपए  कम  किये  जायें  ॥

 विभाग  की  काय  कुदा लता  बढ़ाने  की  मा वद यकता  ।  (135)

 कि  संचार  मंत्रालय  दोक  के  अंतगर्त  मांग  में  100  दिए  कम  किए  जाएं  ।.

 _..  बिलों  को  ठीक  से  तयार  करने  की  आवश्यकता  ।  (136)

 कि
 संचार  मंत्रालय  sees  के  अंतगर्त  माँग  में  100  रुपए  wa  किए  लाएं  ।

 यं वाही  करने  की  भावइयकता  |

 ren  ae

 खराब  होने  के  सम्बन्ध  में  कठोर  का

 ७  =
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 कि  संचार  मंत्रालय  dies  के  seta  मांग  में  100  रुपए  कस  किए  जाएं  ।

 टी०  ही०  प्रणाली  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  को  मगान्दयकता  ।  (

 क  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  |

 उन  आवेदकों  जो  लम्बी  arafey  से  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  भाव टन  की  पिता  कर

 रहे  दोपहर  बम्बई  जसे  शहरों  तुरन्त  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  की  आवश्यकता  ।  (
 39)

 क  संचार  मंत्रालय  hen  के  अंतगर्त  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  |

 संचार  विभाग  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  की  भावुकता  ।  (140)  |

 क  संचार  मंत्रालय  शोषक  के  अन्तर्गत  माँग  में  100  रुपए  कम  किए  ws

 पत्रों  और  तारों  के  वितरण  में  असाधारण  विलम्ब  ।  (141)  ]  क

 कि  dare  मंत्रालय  शीर्षक  के  अन्तरगत  माँग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ह

 पत्रों  को  फेंक
 rc:

 जो  डाक  पत्रों  के  वितरण  में  विलम्ब  करते  हैं  और

 भ
 देते  के  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  ।  (142) ]

 संचार  मंत्रालय  भिषेक  के  भन्तगंत  माँग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं

 [=
 क  भौर  तार  कार्यालयों  के  लिए  बेहतर  परिसरों  की  व्यवस्था  करने

 द

 भावइय कता  t

 ey

 are  मसंब्रालय  शोषक  के  अंतगर्त  माँग  में  100  रुपए  कम  ए  ong

 कि
 नगर  के  नये  क्षेत्रों  में  डाक  घर  खोलने  की  भआावइयकता  ।  (1

 गली  ह ग

 fe
 सं
 चार  मंत्रालय  शोषक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 ‘Tater  टेलीफोन  विभागों  में  धीरे-धीरे  बढ़  रहे  कदा  चारों  को  रोकने  ग ara  बकता  ॥

 (145) ]

 थनी  के०  लक प्पा
 :

 सभापति  मैं  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  मांगों  का  समन

 रता  देश  में  दूरसंचार  प्रणाली  और  इसके  कार्यकरण  का  उल्लेख  करते  समय  इसके  कार्यकरण

 गी  आलोचना  नहीं  aaa  चाहिये  क्योंकि  इसके  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  हम।रे  देश  में  कोई

 स  वपूर्ण  रवैया  नहीं  दूरसंचार  व्यवस्था  में  कुछ  कमो के  कारण  विपक्ष  को  इस  स्थिति

 er  दुरुपयोग  नहीं  करना  चाहिए  ।  देश  की  विशालता  ओर  वितरण  को  देखते  हुवे  इस  व्यवस्था  में

 |  ga  सुधार  हुआ  दै  ।  टेलीफोन  प्रणाली  कोई  बड़प्पन  का  प्रतीक  नहीं  है  वरन्‌  यह  राष्ट्र  की  प्रगति

 और  विकास  का  प्रतीक  है  ।  इस  आधार  पर  मैं  देश  में  दूरसंचार  प्रणाली  के  वारे  में  कुछ  pee  कहन
 &

 हरा

 ा

 की  यह  कहना  चाहूंगा  कि  er  देशों  को  तुलना  में  हमारे  देश  में  सह  प्रणा

 द

 गई  i  मैं  यह  नहीं  कहता ता  कि  पह  100  ब  पीछे  लेकिन  भ कम
 से  कम  20

 20  ag  पीछे  अवश्य  हैं  +

 क  ः
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 हमारे
 बह  अभी  वही  प्रणाली  &  जो  छठें  पा  सातवें  दशक  में  थी  ।  मैं  इस  मंत्रालय  को

 सरी  बार  चर्चा  में  भाग  ले  रद्दा  हूं  तथा  तरह  शिकायत  कर  रद्दा

 मांगों
 पर

 क

 समें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  हमने  उल्लेखनीय  काम  किया  दूरसंचार  के  क्षेत्र  1]

 प्रौद्योगिकी  ale  विस्तार  सें  शारी  सुधार  हुआ  है  ।  हमें  इस  बत  पर  विचार  करता  है  यां

 ag  विस्तार  काय  और  आधुनिकीकरण  सम्बन्धी  कार्य  पर्याप्त
 रही  है  ।  श्री  स्टीफन  देश  के  एक

 तथा  बहुत  ही  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  में  से  हैं  तथा  आज  वहू  एक  न  ही  जिम्मेदार
 राना  हालत  में

 कौर  प्रशासन  उन्हीं  के  अधीन  है  ।  मैं  उनसे  यह  जानना  चाहुंगा  कि  दूरसंचार  TTA  ं
 के  प्रशासन  को  बाहर  से  ate  अन्दर  से  भी  इतनी  आलोचना  कयों  की  ना  रही  है  ।

 द्र संचार  व्यवस्था  में  सुधार  सम्बन्धी  विभिन्न  रिपोर्टों  को  ध्यान  में  cat  ge

 हम  सरोज  मंटो  को  रिपोर्ट  पर  विचार  करता  न्योते  हैं  कयोंकि  मह  एक  तकनीकी  रिपोर्टें  है  ।  यह

 द
 एक  विख्यात  रिपोर्ट  dare  को  गई  है  तथा  प्रस्तुत  गई  है  ।  इस  रिपोर्ट  तथा  अन्य  रिपोर्टों  के

 सारदा  से  ज्ञात  होता  है  कि  बहुत  सी  प्रणालियों  को  बदलना  होगा  तथा  विस्तार  करना  होगा  तथा

 कुशल  इग् जी  नियों  की  सेवा  लेनी  होगी  त़था  नई  प्रोद्योगिकी  भोर  mrgfag  प्रणाली  का  उपयोग
 ;

 किया  जाना  चाहिए  ।  श्री  ada  ने  विभिन्‍न  भल्पावृषि  और  दीर्घावधि  उपायों  का  सुभाव  दिया  दे

 ्  तथा  द्र संचार  मंत्रालय  को  इन  सभी  बातों  को  क्रियान्वित  करना  होगा  ।  यह  बड़े  उत्साह  की  बात

 है  कि  हमारे  देश  को  अत्यन्त  शीघ्रता  से  विकास  करना  चाहिए  कि  अन्य  देशों  में  उपयुक्त  टेली  फोनों
 की  तुलना  में  अपने  देश  में  हम  जिन  टेलीफोन ों  का  उपयोग  करते  हैं  उनसे  लगता  है  कि  हमारे

 बेश  का  स्थान  विकासशील  देशों  में  सातवाँ  है  कितु  सारे  यहां  1000  ग्यक्षितमों  के  पीछे  केवल

 4  टेलीफोन  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  की  जानकारी  के  लिए  ge  wipe  प्रस्तुत  करता  चाहूंगा  जिससे  यह  :

 हो  सकेगा  कि  टेलीफोन  प्रणाली  के  क्षेत्र  में  हमारी  वास्तविक  स्थिति  क्या  दे  तथा  हम  कितने

 _  यह  आंकड़े  लोक  सभा  में  ही  प्रस्तुत  किये  गये  थे  ।

 हमारी  छठी  पोतना  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  1000  पक्तियों  पर  6  टेली  कोन  ओं

 ग

 1980  के  तुलनात्मक  आकड़ों  से  ज्ञात  होता है  कि  भारत  सात  विकासशील  देवों  में  पीछे  है
 रिया  में  22  प्रति  हजार  ब्राजील  में  51  प्रति  ईरान  में  22  प्रति  मेक्सिको

 में  69  प्रति  घाना  में  6  प्रति  श्रीलंका  में  6  प्रति  हजार  और  कीनीया  में  11  प्रति

 टेलीफोन  बंगलादेश  में  2  प्रति  हजार  कम  तथा  पाकिस्तान  में  3  प्रति  हु  र

 टेलीफ़ोन  हैं  ।  थ

 विकसित  देशों  में  अमरीका  में  791  प्रति  स्वीडन  में  771  प्रति  हजार  और  कना डू
 में  654  प्रति  हज़ार  टेलीफोन

 हैं
 ।  विश्व  के  आंकड़े  164  टेलीफ़ोन  प्रति  हज़ार  जनसंख्या  ह  |

 ढ  विकासशील  देशों  में  से  हमारा  देश  सशक्त  देन  यह  राष्ट्र  है  ।  हमारे  यहां

 संख्या  अधिक  संसाधन  हैं  ।  हमारे  यहां  जन  शक्ति  है  हमारे  यहाँ  सभी  परिस्थितियों  का

 करने  के  लिए  भारी  संसाधन  भी  हमारा  नेता  भी  विश्व  नेता  के  रूप  में मान्यता

 श्ञाष्त  करता  जा  रहा  है  तथा  हमारे  यहां  संचार  प्रणाली  बहुत  लच्छो  होनी  चाहिए  योंकि  लथ
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 यवस्था  मोदी  के  क्षेत्र  में  आगे  भी  विकास  होना  अनिवार्य  है  ।  दूरसंचार  प्रणाली  ह प्रशा

 मौलिक  परिवर्तन  किये  लाने  चाहिए  am  इसका  पुनर्निर्माण  जाना  चाहिए  ।  यदि

 मौलिक  परिवर्तन  नहीं  किया  जायेगा  तो  टेलीफोन  प्रणाली  के  नष्ट  होने  की  पूरी  संभावनाएं  हैं  ।  भत

 मैं  मंत्री  महोदय  श्री  स्टीफन  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  सरीन  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  में  दिये

 गये  सुझावों  पर  कार्यवाही  की  जाए  तथा  टेलीफोन  उत्पादन  सम्बन्धी  हमारी  वर्तमान  क्षमता  का

 पूरा  उपयोग  किया  जाये  तथा  टेलीफोन  सेवा  और  टेलीफोन  उपकरणों  की  किस्म  में  सुघार  किया

 जाये  ।  इस  प्रकार  के  उपकरणों  के  उत्पादन  के  लिए  जिस  सामग्री  की  प्ञावश्यकता  हो  उसकी  देश

 भर  में  जांच  की  जाये  ।  ऐसा  भ्र्भी  तक  wal  किया  गया  है  ।  हमें  इलेक्ट्रोनिक  प्रणाली  का  मी

 उपयोग  करना  पढ़ेगा  ।  क्रास  बार  प्रणाली  अब  बहुत  पुरानी  हो  ई  दै  तथा  यह  विभिन्न  कारणों

 से  देग  में  अच्छी  तरह  काम  भी  नहीं  कर  रही  है  हमारे  पास  अन्तरिक्ष  उपगद  प्रणाली

 घोर  सूक्ष्म तरंग  प्रणाली  मी  आज  इसका  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जाता  प्रशासन
 कुछ

 किस्म  की  केवल  का  उत्पादन  कर  रह  चाहे  आई०  टी०  आई०  बंगलौर  फरीदाबाद  का

 बरेली  टेक्नीकल  fold  के  आधार  पर  हमें  विस्तार  करना  है  ag  रिपोर्ट  मंत्रालय  में  है  ।  यह

 बाब  नहीं  है  कि  हमने  कोई  विस्तर  हो  नहीं  गया  हमले  बिहार  किया
 है  ।  इस  योज़ना  में  4

 टेलीफ़ोन  केन्द्रों  में  विस्तार  क्रिया  शाप  है  ।  इस  योजना  के  अंतगर्त  निस्तार  प्रौद्योगिकी

 भाकुनी  के  लिए  54  करोड़  रुपयों  की  राशि  क़ा  आवंटन  किया  मेरे  वीणा

 विस्तार  और  उपकरणों  के  लिए  यह  धनराशि  पर्याप्त  नहीं  थी  ।  जनता  को
 स

 लाख  टेलीफोन  दिये  खाने दें
 क

 राज  संचार  के  क्षेत्र  में  बहुत  बड़ी  खाई  है  ।  इसका  आधिक  गतिविधियों  से  रुम्बन्ध

 दा  भर  में  द्र संचार  प्रणाली  को  फलाना  होगा  तथा  उसका  एक  जाल  सा  बिछाना  लोगा  ।  टेली
 द

 प्रणाली  के  कार्यकरण  में  जितनी  प्रगति  होनी  चाहिए  थी  वह  क्यों  नहीं  हो  सकी  ?  इसके  रि

 किसी  को  जिम्मेदार  नहीं  ठहराया  गया  है  ।  बंगलौर  ale  yea  ऐसे  ही  नगरों  में

 टेलीफोन  व्यवस्था  उपयुक्त  स्तर  तक  नहीं  सुधार  सकी  ।  दूरसंचार  प्रणाली  अधिक  संतोषजनक

 ढंग  से  काय  नहीं  कर  रही  है  किन्तु  उसकी  जिम्मेदारी  नहीं  ठहराई  दर् संचार  प्रणाली

 पौर  इस  प्रणाली  के  कार्यकरण  के  बारे  में  रिपोर्ट  दी  जा  रही  है  ।  इसमें  उपयुक्त  लोगों  को
 नियुक्त

 नहीं  किया  गया
 है  ।  पता  नहीं  कौन  इसकी  व्यवस्था  कर्ता

 है  ।  कौन  इन  लोगों  को  वहाँ  लगा  रहा

 जहाँ  तक  टेलीफोन  प्रणाली  का  सवाल  इससे  हमारी  सरकार  बदनाम  हो  रही  है  ।.  भात
 .

 इसमें
 से  नौकरशाहों  को  अलग  करना  होगा  ।  कानून  बनाने  पड़ेंगे  ।  इस  व्यवस्था  में  ज़ो  दोष

 ा

 उनको  दूर  करना  होगा  ।  हम  देखते  हैं  हर  जगह  टेलीफोन  व्यवस्था  खराब  दो  रही  है
 1  10  नाल

 में  से  कभी-कभी  3  तथा  कभी-कभी  6  काले  गलत  जगह  मिल  जाती  केवल  दिल्‍ली  में  ही  ऐसा
 नहीं  है  बरन  हर  जगह  यही  होता  है

 |

 श्री  स्टीफन  ने  कई  उपाय  किये  हैं  जहां  तक  विस्तार  भर  we  बातों  का  सम्बन्ध  है  उन्हों

 राहुनीय  कार्य  किया  है
 ।  उन्होंने  बहुत  अच्छा  कार्य  किया  है  ।  किन्तु  प्रशासन  में  विभागाध्यक्ष  ait

 जोड  संचार  व्यवस्था  को  नियंत्रित  रखते  हो  सकता  है  किसी  तोड़-फोड़  का  सामना  करना

 पड़ता  हो
 ।  टेलीफोन  विभाग  में  अथवा  निगम  में  भी  ऐसा  हो  सकता  है  क्योंकि  हम  faa  भी  चला

 रहे  हैं
 ।  ह  पहां  सरकारी  क्षेत्र  की  संचार  प्रणाली  है  जिसमें  देश  के  विभिन्‍न  भाग

 थ
 उत्पादन
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 द ण

 वस्तु
 एकक  है

 कया  कारण  ह  फि  उपयुक्त  किस्  उत्पादन  नहों  होता  अपेक्षित  किस्म

 ay  aay  नहीं  लगाई  गई  ।  मैं  इससे  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  हम  अत्यधिक  विकसित  देगों

 id

 साथ

 गा पाबला  नहीं  कर  सकते  ।  किन्तु  हमारा  देश  किसी  मी  देवा  से  किसी  प्रकार  कम  नहीं  है  ।  ए

 हमारे  ages  में  तीसरा  विश्व  पनप  रहा  है  तथा  भारत  सर्वाधिक  आधुनिक  देव  के  चप
 उमर a

 हा  हू  ।
 ्

 विज्ञान  भीर  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  हमारी  उपलब्धियों  की  सराहना  की  गई  ज

 विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  का  सम्बन्ध  है  हम  किसी  मी  देश  से  किसी  प्रकार  कम  नहीं  हैं  बहुत  से

 देवा  हमारी  वैज्ञानिक  उपलब्धियों  का  अनुसरण  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  प्रशासन  का  प्रश्न  है  टेलीफोन  विभाग  एक  सा  विभाग  है  ।  हुम  इस  के

 शासन  भर  इसके  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  सराहनीय  कार्य  कयों  नहीं  कर  पाये  ?

 यह  देवकर  बड़ी  होती  है  कि  टेलीफोन  व्यवस्था  न  केवल  aga  जा  रही  है  बल्कि

 सूची  टेलीफोन  संचार  व्यवस्था  नौकरशाही  के  उचित  कार्यक्रम  के  oma  में  गड़बड़ा  गई  है

 इसके  कार्यकरण  के  लिए  ati glanan  प्रणाली  अपनाने  अथवा  इसमें  परिवर्तन  अथवा  सुधार  करने

 से  उसके  लिए  हम  मशीनों  का  आयात  करेंगे  अ  वा  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  आराम  करेंगे

 फिर  किसी  ven  देश  जसे  जमाने  या  इटली  से  माइक्रोवेव  प्रणाली  प्राप्त  हमें  इसकी  वत  मान

 a
 व्यवस्था  को  पूरी  ats  सुधारना  चाहिए  ।  हम  टेलीफोन  कारखानों  तथा  उत्पादक  एककों  पर  बहुत

 थ
 OS  राशि  खच  कर  रहे  हैं  ।  यह  राशि  विस्तार  योजना  पर  खच  हो  रही  हैे  कौर  400-500  करोड़  रुपये

 थ
 का  निवेश  किया  जा  चुका  है  ।  प्रवासन  की  तरफ  भी  हम  क्राफी  बड़ी  राशि  ae  कर  रहे  हैं  माज

 हम  कर  दे  रहे हैं
 ।  लोग  कर  दे+र  खुश  हैं  बात  कि  टेलीफोन  ब्यबस्था  ठीक  से  कायें  करे  ।  यदि

 थ

 नहीं  कायें  करती  तो  स्वाभाविक  ही  है  कि  इसकी  आलोचना  होगी  ।  आधुनिकतम  पद्धति

 a
 अपनाने  से  ge  समूची  स्थिति  पर  पूर्णतया  विचार  करना  होगा  ।  प्रदान  यह  है  कि  बया  वर्तमान

 क
 थ  व्यवस्था  में  सुधार  नाया  जा  सकता  है  और  यदि  तो  किस  क्षेत्र  जेसे  जन  शक्ति  का  आयोजन

 ड विवि
 _  तकनीकी  कोंचा  रियों  से  लेकर  उच्चतम  कार्य-केन्द्रों  तक  काफी  समय  इस  व्यवस्था  का  जंग  सा

 ्  लग  चुका  है  ।  इस  व्यवस्था  को  चलाने  वाले  अधिकारियों  की  क्षमता  को  जंग  लग  चुका  है  ।  मैं  तो  द

 कहना  चाहूँगा  कि  देश  में  आज  जो  कनेक्शनों  के  लिए  विचाराधीन  मामले  पढ़े  जिनकी  संख्या

 लाख -दो  लाख  उन  बंगलौर  टेलीफोन  वाले  तो  संसद  सदस्य  को  भी  टेलीफोन  नही  दे

 थ  रहे  हैं  ।  मैं  विगत  छः  महीने  से  इसकी  मांग  भा  रहा  मैं  आपको  दिखाऊंगा  ।  पर

 संगठन  एक  लाइन  नहीं  दे  है  ।  चाहे  ag  अपना  निजी  टेलीफोन  देने  की  बात  हो  या  जमा

 राशि  था  सरकारी  कायें  के  लिए  या  किसी  मी  अन्य  प्रकार  का  हो  परन्तु  जब  एक स्
 ta  एक  अतिरिक्त  टेलीफोन  लाइन  मांग  रहा  तो  वह  नहीं  दिया  जा  उसे  fate

 f

 कार  के  अंतगर्त  टेलीफोन  भी  नहीं  माना  गया  |
 ह

 क

 सभापति  महोदय :  मेरे  विचार  से  आपका  टेलीफोन  तो  कार्य  कर  रहा  है  प

 is

 मेरा

 हिल
 ait  केन  लक प्पा :  मैं  दोष  न

 द  tel  re  ह  दि  क qq  मंत्री को  इस  ही  करना  होगा  ।

 निमित्त  रूप  से  लत  गणना  का
 Pe  al  ses

 जा  रही  गलत  बिल  बनाये  जाते  हैं  ।  गलत  कनेक्शन  जारी
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 रह  ते  हैँ  ।  यदि  टेलीफोन  पर  ताला  भी  लगा  अलमारी  में  भी  रखा  हो  तो  बिल  भेज  दि

 ता  है  ।  एक  ध्वनि-प्रणाली  होनी  चाहिए  ।  मेरे  विचार  पुराने  se  की  प्रणाली  को  बदर ध

 होगा  ।  किस  आधार  पर  अधिकारी  गलत  गणना  करते हैं
 ?  जब  कोई  गलत  टेलीफोन  कने  मदान

 मिलता  तो  इसमें  मेरा  दोष  तो  न  न  आपका  दोष  है  भोर  न  उपभोक्ता  का  ।  परन्तु

 फिर  भी  इसे  अदायगी  करनी  पड़ती  है  ।  सारी  व्यवस्था  धराशायी  हो  चुकी  है  और  टेलीफोन  खराब

 होते  रहे  हैं  ।  वे  उपभोक्ताओं  से  सनमाने  बिल  वसूल  कर  रहे  हैं  ।  खराब  उपकरणों  के  कारण  भी

 गलत  कनेक्शन  मिलते  हैं  ।  इन  उपकरणों  की  देख  माल  भी  ठीक-ठाक  नहीं  की  जा  रही  है  ।  इनकी

 संख्या  लगभग  20  लाख  होगी  ।  मंत्रालय  ने  बड़ी  ही  महत्वाकांक्षी  योजनायें  बनाई हैं  ।  उन्होंने  कुछ

 योजनायें  तेयार  की  कुछ  परिवर्तन  भी  किये  हैं  ।  व्यवस्था  में  भी  परिवर्तित  करने  की  कोशिश  द
 कर  रहे  हैं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  मंत्रालय  बहुत  परिश्रम  कर  रहा  मंत्री  महोदय  भी  बहुत  परिश्रम

 द
 कर  रहे  परन्तु  उत्तरदायित्व  और  जवाबदेही  को  समिति  उचित  रूप  से  बनाये  रखी  जा

 होगी  ।  जब  तक  ऊपर  से  नीचे  तक  आप  लोगों  पर  उत्तरदायित्व  निहित  wet  इस  व्यक्त  ड

 में  सुधार  नहीं  हो  सकेगा  ।  आपको  प्रोद्योगिकी  में  सुधार  करना  चाहे  वह  माइक्रोवेव  पद्धति

 हो  या  उपग्रह  क्योंकि  यह  एक  बहुत  बड़ा  देश है  और  इसमें  संचार  साधन  की  कम्

 नदीं  रहनी  चाहिए  ।

 देश  का  समूचे  तौर  पर  विकास  तथा  अथंव्यवस्था  का  सार्वभौमिक  विकास  संचार  व्यक्त

 अच्छे  कार्यक्रम  पर  निमार  करता  हूं  ।  यदि  संचार  व्यवस्था  धराशायी  होती  है  तो  समूची  विक

 गतिविधियां  मी  ठप्प  पड़  जायंगी  ।  इसलिए  यह  सामान्य  समय  को  बात  है  तथा  एक  स्व

 सिद्धान्त  ह  कि  संचार  व्यवस्था  को  गलत  ढंग  से  सुधारा  जाना  चाहिए  ओर  agar  बेमानी
 ढंग  से  किया  जाये  ।  हम॑  विज्ञान  के  युग  में  जी  रहे  हैं  तथा  हमारे  ऊपर  वैज्ञानिक  चेतना  a  जिसे

 बहुत  से  देशों  ने  भी  अपनाया  है  ।  हमारे  पास  धनराशि  की  कोई  कमी  नहीं  प्रोद्योगिकी  क

 कमी  नहीं  कच्ची  सामग्री  की  कमी  नहीं  इनका  समन्वय  क्यों  नहीं  किया  गया  ?  qa

 सरीन  समिति  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  यदि  अधिक  देना  पढे  तो

 हमें  कोई  एतराज  नहीं  परन्तु  संचार  व्यवस्था  तो  ठोक  चलनी  चाहिए  ।  बेशक  हम  अधिक  भाव

 कर  परन्तु  संचार  व्यवस्था  ठीक  से  काय  करे  ।  ara  जितनी  भी  टेलीफोन  व्यवस्था  विद्यमान

 चह
 तो  ठीक  से  कार्य  करे  ।

 डाक  व  तार  ने  भी  एक  विस्तार  योजना  बनाई  इसके  अंतगर्त  सभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  मो
 .  लाया  जाना  है  ।  हम  aa  भी  यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  भाज  डाकघरों क

 कार्यकरण  तथा  रख-रखाव  ठीक  ढंग  र  नहीं  हो  रहा  वहां  पर  लोगों  की  ठीक  से  नियुक्ति  ही
 को  जाती  ।  इन  डाकघरों  का  रखरखाव  ठीक  ढंग  से  होना  चाहिए  ताकि  गांवों  में  संचार  व्यव

 ठीक  से  हो  ।  हर  गांव  में  एक  डाकघर  होना  चाहिए  ।  आज  अनेक  गांवों  में  डाकघर  नहीं  हैं  अस्थायी

 रूप  में  वहां  भषध्यापकों  की  नियुक्ति  की  जाती  है  ।  प्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक  व्यवस्था  में  सुधार
 लाया  नाना  चाहिए  ।

 समूचे  तोर  पर  देखा  जाये  तो  मंत्रालय  कौर  मंत्री  महोदय  ठीक  ढंग  से  कार्य  कर
 हैं  ।

 परन्तु  विभाग  में  कुछ  चक्कर  उसे  कुछ  भटका  दिया  जाना
 ।  मैं  अपने  प्रतिभा

 मंत्री  श्री
 स्टीफन  से  ४ प्रपील

 करता  हूं  कि  वहू  कुछ  करें
 ।

 कोई  राजन
 त  शयन  भाई  दर

 के

 विवि
 वि
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 संसार  व्यवस्था  तथा  टेलीफोन  व्यवस्था  बहुत  ही  खराब  दश्ना  में  हैं  ।  यह  सारी  समा
 का

 मत  z

 बाहर  के  लोगों  का  भी  यही  मत  है  ।  मैं  चाहता  हं  कि  इसे  एक  आकस्मिक  भटका

 na
 1  जाये  ।  वह  समूची  व्यवस्था  में  परिवर्तन  लायें  तथा  पुनर्गठित  करें  ।  वह  सारी

 जोकि  उनकी  योजना  तथा  परिकल्पना  के  अनुरूप  कार्य  नहीं  कर  रही  उसे  सुधारें
 तथ

 usa  करें  |  केवल  दिल्‍ली  में  ही  नहीं  सभी  बढ़ें  नगरों  में  टेलीफोन  उपयोक्ता  भीख  रहे  सार

 ही  व्यवस्था  को  पूर्णरूपेण  सुधारना  होगा  ।

 मैं भाषा  करता  हूँ  किं  प्रतिभाशाली  व्यक्तित्व॑  वलि  श्री  स्टीफन  कुछ  करेंगे  ।  बह  छो

 लोगों  को  कयों  नहीं  सम्भाल  पांति  ।  मैं  विश्वस्त हुं  किं  वह  उन्हें  उचित  ध्यान  पर  रख  सकते  हैं  ।  वह

 _  नई  प्रौद्योगिकी  तथा  नई  पद्धति  शुरू  करें  तथा  यह  देखें  कि  ay  ठीक  से  काय  करे  ।  मैं  उनसे

 ह
 |  ade  के  ता  हूं  कि  ag  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  बैर  जो  ऐसी  स्थिति

 कर  रहें  देदे  कों  इंस  भ्रम  में  डाल  रहे  हैं  कि  सरकारें  कुछ  नहीं  केर  रही  है  ।  यहं  नौकरशाही  ही  |

 जाँ  gut  ef  पर  चल  रहीं  हैं  और  इसमें  सुधार  करने  हीं  होगी  ।  यदि  मांवंश्यक॑  हो  तों  ag  ऐसे

 सुधार  संचार  टली  फोन  व्यवस्था  तथा  हूरें  ध्यंवर्स्थां  में  साथ  ।  वह  समूची  व्यवस्था  को

 पुर्नगठित  कर  दें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  उन्हें  शुभ  का मनायें  पेश  करता  हूं  कौर  अपना  ars

 माप्त  करता  हूं  ।

 ot  बद्धिचन्द्र  नम  (aretz)  माननीय  सभापति  सार  मंत्रालय  की  जी  मांगें

 प्रस्तुत  की  गई  उनका  समान  करते  हुए  मैं  अपने  विचार  लंदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करना

 सता
 हु  त  स

 _ tole  के  बारें  में  अभी  जी  मेरे  मित्र  नें  विचार  बसे  ही  विचार  टे

 भी  रखता  ति  |  भोर

 कें  बारे

 अभी  जो  पब्लिक  अन्डरटेकिंग  कमेटी  की  जो  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई
 है  उस  रे  में  मंत्री

 प  का  ध्यान  भक्षित  करना  चाहता  हूं  ।  उस  रिपोर्टे  में  कहा  गयां  हे  ग्रसते

 ्य  समिति  ने  दावा  किया  है  कि  टेलीफोन  व्यवस्था  अन्य  राष्ट्रों  की  व्यवस्था
 को

 देखते  हुए

 द्योगिकी
 के  मामले  में  कम  से  कम  एक  दशक  पीछे  है  ।

 ह  अनुसंधान  तथा  विकास  के  सीमित  कलपुर्जों  की  अविश्वसनीयता  और  उत्पाद

 हियरिंग  विशेषज्ञता  के  अभाव  को  हमारे  विकास  में  बाधक  बताया  गया  है  ।

 समिति  ag  भी  कहती है
 कि  यह  खेद  का  दिषय  है  कि  रत  तीस  वर्षों  में

 इण्डियन ट
 ala

 कम इण्डस्ट्री
 ज  लिमिटेड  टेली फो  ने  उपकर  cory  में  भी  पूर्णता  हासिल  नहीं  कर  सकी  ।  नवीनतम  डि

 77,  जिसमें  एफ  जापानी  डायल  लगा  है  ।  हालांकि  डिजाईन  671  का  एक  सुधरा  हुआ  रूप

 तो  भी  बताया  जाता  है  कि  यंह  यहं  भी  रिसीवर  तथा  ट्रांसमीटर  की  बड़ी-बड़ी  रायों  से  मुकर

 है

 कहने  अंत  यंह  है  किं  अंभ  तक  सें  वैज्ञौनिक  युंग  में  भी  हमे  टे बनी सीजी  में
 ब  g

 पीछे  हैं  शोर  हमारी  विभाग  जिस  ate  से  कांय  कर  रही  ब्युरीकसी  किये  करें  रेही  ह्  ठोक

 ढंगे  से  wig न  ं  कर  रही  हैं
 ।

 मंत्री
 rated 1(:1  |  ga  योग्य

 @  परन्तु  विभाग  परे  जे जी  stat  faa
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 29  श्व  ( 81%)  अनुदानों
 की  198  2-83

 —  a

 होनी  चाहि  ning  न  किय ेर  ag  | स्थिति  ब्र  गी  qs
 ई  हम  fa  ब्यूरोक्रेसी  ey  ही

 ion
 रूद्राक्ष  भर  खुद  जिम्मेदारी  महसूस  न  रें  तो  यह  उचित  नहीं  होगा  मगर  ब्यूरोक्रेसी  टं  लग

 हाम  नहीं  कर  है
 तो  हमें  सख्ती  मंत्रिमण्डल  के  सदस्यों  हमारी  सरकार  को  स

 '
 कदम  उठाने  चाहिए  और  जो  वीकनेसेस  हैं  ब्यूरोक्रेसी  उन  हे  दूर  करना

 के  बारे  में  हमने  दिसम्बर  1977  में  निर्णय  उसके  बाद  इसके

 दूसरे  देशों  से  कोई  विशेष  जानकारी  हमने  नहीं  ली  हम  सेटलाइट  के  मामले  में  उत्तर

 सर  ले  में  कुछ  आगे  ag  रह ेहैं  बौर  हमारी  उपलब्धियां  परन्तु  अभी  के  बारे

 ज
 ्  प्रकार  से  रिपोर्ट  आ  रही है  फि  यह  ait  अच्छी  तरह  से  फिक्स  नहीं  हुआ  है  और  4 nq

 करेगा  इसके  बारे  में  भी  डाके  पिक्चर  amit  सामने  प्रस्तुत  हो  रही  मैं
 चाहता  हूं  कि

 द (:] | श्री  महोदय  इन  सारी  बरातों  को  क्लीयर  करें  ।  क्योंकि  झोर  को  faa

 से  योजना  उससे  हमें  बड़ी  भारी  उपलब्धियां  प्राप्त  होंगी  ।  इससे  हिन्दुस्तान  के  ग्र

 बीवी  क्षत्रों  में  फायदा  होगा  । क

 एक  प्लान  बनाया  भया  था  इंटीग्रेटेड  डेवलेपमेंट  उसमें  17  लिए  गए
 थे

 जो  17  डिस्ट्रिक  छांटे  थे  उनमें  बाड़मेर  राजस्थान  का  भी  एक  डिस्ट्रिकट  छांटा
 था

 प्र  के  उत्तर  में  बताया  गया  कि  इंटेग्रेटिड़  डिवेलपमेंट  प्रोग्राम  के  तहत  वहां  कोई  प्रोग्रेस
 नहीं  हुई

 ब  भाप  जिलों  का  इस  ara  के  तहत  चुनाव  कर  लेते  एक  एक  प्रान्त  में  एक  एक

 ्  लेकिन  वहां  कोई  खर्च  नहीं  करते  कोई  प्रोग्रेस  के  काम  नहीं  करते  हैं  तो  किस  प्रकार

 प  छठे  प्लान  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  यह  आप  हमें  बताएं  ।

 mates  एस०  टी ०  डी०  की  फंसिलिटीज  को  हुर  डिस्ट्रिक्ट  टे ंड क्वाटर  में

 यवस्था  को  जानी  राजस्थान  इस  मामन  में  भरहुत  पीछे  है  ।  बाड़मेर  ज़ि  ं

 प्राप्त  नहीं  हैं  ।  जट्टां  तक  टेलीफोन  से  लिक  करने  की  बात  है  कभी  मी  ट्रंक  क
 गेल

 की

 ण  ,  यहीं  जवाब  मिलता  है  कि  area  ठीक  नहीं  हैं  ।  ज्यादा  दबाव  ढाला  जाता  है  तो  किसी  ल

 द्
 सी  प्रकार  की  इवेसिव  रिप्लाई  दे  दी  जाती  है  और  ट्रंक  कान  को  किसी  भी  तरीके  से  जोड़ा  नहं

 जाता  है  ॥  हमें  किसी  भी  ae  से  टेलीफोन  का  उचित  लाभ  नहीं  मिलता  है  ।

 रंग  नतीजे  भी  मिल  जाते  हैं  ।  भाप  सही  नम्बर  भी  घुमाते  हैं  तो  रांग  नम्बर  मिलल  जा

 ।  टेली  कोन  की  व्यवस्था  ठीक  नहीं  है  ।  अवश्य  ही  आपने  टाउ ज  और  fazta  में  टेलीफोन

 नगा
 लिटीज  के  बारे  में  कुछ  प्रोग्रेस  की  है  ।  परन्तु  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  बिल्कुल  कवर  नहीं  किया

 hd दस  प्रा-दाल  ग्रामीण  state  aga  कौर  सिटीज  के  मुकाबले  में  भी  कहकर  नहीं  किया  war

 इस  सामने  में  ग्रामीण  ८  थीं  का  मी  डिवेलपमेंट  किया  जाना  चाहिए  ।  अभी  फौजें  दी  गई  ह
 क  हजार  पर  चार  लोग  ही  वहां  लाभ  उठा  पा  रहे  हैं  ।  मतलब  यह  है  हम  बहुत  पीछे  हैं  ।  राज

 स्थान  का  जहां  तक  ताल्लुक  है  वह  तो  और  भी  पीछे  वहां  एक  हजार  पर  एक  भी  नहीं  आता
 ।  बजट  एरिया  में  एक  हजार  पर  आधा  परसेंट  भी  नहीं  भाता  है  ।  dead  एरियाज  की  भर

 यह  लत  बेकार  एरियाज  में  2500  की  पापुलेशन  के  आधार  पर  पी०  सी०  wo  FF

 किए  जाते
 हैं  ।  पी०  ao  we सेक्सन  हो  जाता  है  लेकिन  दस  दस  बरस  के  बाद  भी  नहीं  है

 ।

 ऐसी  dram  का
 कया  लाभ  हो  सकता है  ?  जैसलमेर  जेसे  डिस्ट्रिबट्स

 में
 वीर वस्तुत
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 7 एरियाज  में  फले  हुए  वादा  लाइन  की  qTaCTHAaT  होती  है  ।  उत्तर-प्रदेश  विहार  में  ATT

 इस  आधार  पर  पाँख  पी०  सी०  ओज  स्थापित  होते  हैं  तो  हमारे  यहां  एक  भी  नहीं  फिया  ता

 कार  पह  है  कि  लाइन  लम्बी  खींचनी  पढ़ती  है  ।  राजस्थान  में  पचास  परसेंट  बजट  oft

 है  ।  उसके  लिए  सामग्री  अ  धक  अधिक  व्यवस्था  आपको  करनी  खेमों  की  पोट

 wig  ज  की  अधिक  व्यवस्था  आपकों  करनी  होगी  ।  पढ़ले  भी  मैंने  इस  ओर  भाजपा  ध्यान  आकर्षित

 किया  art  इस  प्रकार  के  जो  एरियाज  जो  बहुत  फले  हुए  हैं  क्षेत्रफल  के  हिसार  से  जसे

 मेर  जैसलमेर हैं  यथा  मेरी  कस्टिट्एंसी  है  जो  केरल  प्रान्त  से  डबल  है  या  हरियाणा  से  शोपीस

 उनका  मापकों  खास  व्याल  रखना  होगा  ।  इन  क्षत्रों  का  विकास  इस  वास्ते  भी  जरूरी  है  कि  ये

 सीमावर्ती  क्षत्र  सीमावर्ती  क्षत्र  अगर  प्रोग्रेस  नहीं  उनका  डिवेलेंपर्मैंट  नहीं  होगा  तो  केे

 देश  का  डिवेलपमेंट  हो  सकता  है  ।  सभी  अगर  प्रोम्नेंस  करना  चाहते  डिवेलपमेंट  करना  चाह

 हैं  तो  हम  ही  क्यों  पीछे  हमें  ही  क्यों  पीछे  रखा  जाता  है  ?  उनके  मारेल  को  बूस्ट  करने  की  त  ा

 भर  भी  ज्यादा  भा वद यकता  है  ।  आपने  जैसलमेर  डिस्ट्रिक्ट  को  उपग्रह  केन्द्र  स्थापित  किये  ज

 .  सिए
 सिलेक्ट

 किया  है  तो  उसको  भागे  धढ़ाने  का  भी  तो  आप  प्रयास  करें  ।

 दि  wa  मैं  पोस्टल  फेसिलिटी  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  कि  पोस्ट  aimee  के
 रे

 पहने  हर  1980  के  पहले  5,000  नए  पोस्ट  आफिस  खोले  जाते  थे  ।  अब
 1,600

 पोस्ट

 ना फि वेज  at  जाते  यह  रिपोर्ट  के  पेज  4  पर  कहा  गया  है
 ा

 घाटा  उठाकर  नये  डाकघर  खोलने  को  गति  इस  ag  धीमी  कर  दी  |

 ग्रामीण  क्षत्रों  मेंबर  में  5000  नये  ढाक घर  खोलने  फ्री  सामान्य  लक्ष्य
 अब

 1- we

 कर  1600  ढालकर  प्रतिशत  कर  दिया  गया  ी
 थ

 आप  हमारे  यहां  कितनी  भी  को दिदा  करें  बेकहे  एरियाज  में  कोई  लाभ  नहीं  हो
 ग

 वह  पोस्ट  ऑफिस  लोस  में  हो  रहेंगे  लेकिन  एक  वेलफेयर  स्टेट  में  हमें  आपको  ag  सुविधा  दे दनी

 यह  हमारा  अधिकार  है  ।  जैसलमेर  में  प्रति  वर्ग  में  7  ब्यक्ति  रहते  हैं  और

 र  में  70  व्यक्ति  प्रति  वर्ग  किलोमीटर  ।  जहाँ  इतना  वस्तुत  क्षेत्रफल  है  वहां  500  की  vader

 ः
 आधार  पर  आपको  पोस्ट  अाफिस  देना  बरना  बहुत  से  गांव  कवर  नहीं  होंगे  ।  इसलिए

 _  मैरी  मांग  है  कि  ऐ  जगहों  पर  आपको  ब्रांच  पोस्ट  आफिस  खोलने  चाहिये  ।  कुछ  हमारे  गांव  इस

 प्रकार  के  हैं  जो  25  ae  मील  से  लेकर  100  वर्गों  मील  के  अन्दर  हैं  ।  सुन्दरा  गांव  500  वर्ग  मील

 एरिया  में  है  ।  अगर  वहां  जनसंख्या  2000  है  तो  दूसरा  पोस्ट  आफिस  भाप  नहीं  खोलते  हैं  अपने

 मापदण्ड  के  अनुसार  ।  वह  कहते  हैं  कि  रेवेन्यू  विलेज  एक  ही  है  ।  लेकिन  हमारा  कहना  है  fi

 एरिया  तो  बड़ा  50,  60  एक्वायर  माइल  का  बहुत  दूरी  पड़ती  इसलिए  एक  ae

 विलेज के  अन्दर  भी  जसे  टाइम्स  में  आप  2,  3  पोस्ट  aifsan  खोले  देते  उसी  तरद्  ऐसे  गांव

 में  भी  2,  3  पोस्ट  भाफिसेज  खोले  जाने  चाहिये  ।

 जैसलमेर  पर्यटन  की  दृष्टि  से  और  डिफेंस  की  दृष्टि  की  बड़ा  महत्वपूर्ण है
 ।  लेकिन  व  |

 वी  जल  सुपरिन्टेंडेंटका  आफिस  नहीं  है  ।  वहां  डिवीजनल  मुर्रे न्टेबेंट  का  अाफिस
 होना

 चाहिय े।

 गौर  रमें  सुपरिंटेंडेंट  पोस्ट  भाफिस  के  लिये  बिल्डिंग  नहीं  जो  है  भी  वह  50  सा
 gt

 q  ee
 स्टेट  के  समय

 की  इमारत  भर  रेलवे  स्टेशन  के  पास  में  जो  ऐन  क्रि
 च

 माना  जाता  है  ।
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 अनुदानों  को  198  83

 oe  नि  सरकार  फ्री  जमीन  देने  कोरिया  आप  बनाइये  ।  लेकिन
 f

 भग

 पर  कुछ  विचार  नहीं  कर  रहा  है  ।  यह  जरूरी  है  कि  प्रॉपर  प्लेस  पर  डिवीजनल  पोस्ट  faa

 को  बिल्डिंग  ही  इस  बारे  में  ब्य  की  जानी  चाहिये  ।  इन  क्षेत्रों  मे ंमोबाइल  पोस्ट  आफ

 खोलने  की  आवश्यकता  है  ।  यह  काम  केमिकल्स  के  जरिए  हो  सक  '
 या  जीप  के  जरिए  भी  हो

 सकता  है  ।  इसलिए  भाप  मोबाइल  पोस्ट  आफिस  इंट्रोड्यूस  कर  ।  सबसे  जरूरी  बात  यह  है  कि

 डिस्ट्रिकट  लेविल  पर  कमेटी  का  फारमेशन  होना  चाहिए  ताकि  टेलीग्राफ  और  टेलीफोन  की  जित

 भी  प्रौबलम्स  है  उनको  हल  क्रिया  जा  सके  ।  चेयरमन  इस  कमेटी  का  कलेक्टर  हो  ।  उस  कमेटी  में

 एम०  एल०  To  कौर  एम०  पी०  हों  झोर  सूप  wese  alee  आफिस  मी  आये  ताकि  वहीं  के  वहं

 टी  छोटी  समस्याओं  को  हल  किया  जा  सके  ।  इसलिये  मेंरी  मांग  है  कि  डिस्ट्रिकट  लेवल  प 7 ag) ATT

 मेरी  की  स्थापना  की  जाप  4

 इन  शदों  के  साथ  जो  समस्यायें  मैंने  रखी  हैं  उनको  हल  करने  की  मंत्री  जी  कोशिश  करेंगे
 क

 र  अपने  विभाग  को  पूरी  ताकत  के  साथ  कोशिश  करके  सक्सेसफुल  बनायंगे  |

 थ्रो ०  सत्यदेव  fag  :
 माननीय  सभापति  मैं  संचार  विभाग  के

 ist
 को

 ae  मेरे  मित्र  श्री  लक प्पा  ने  सरकार  के  पदाधिकारियों  पर  गंभीर ग  समान  करता

 पे  हैं  भोर  उनकी  कटु  अलोचना  को  यह  बात  सही है
 कि  जेसी  सुन्दर  sage  होनी

 ata + ama § ~aifaa, afaa |

 बसी  नहीं  लेनी  इसके  लिए  केवल  हम  अधिकारी  वर्ग  को  ही  दोषी  यह  स

 मिर  नहीं  है  ।

 चाहे  संचार  विभाग  हो  या  अन्य  कोई  भी  विभाग  गतंव्य-निष्ठा  हमारी  समाप्त  हो

 इसका  कारण  यह  है  कि  जो  राष्ट्रीय  भावना  हमारे  मन  में  होनी  जो  देश  सेवा  ग

 अनुराग  होना  वह  समाप्त  हो  गया  है  ।  जहां  तक  राष्ट्रीय  चरित्र  का  प्रश्न  केवल संचार

 विभाग  के  पदाधिकारियों  की  ही  कार्यक्षमता  में  गिरावट  नहीं  आई  बल्कि  हम  चतुर्दिक  देख

 re  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  मी  विभाग  ले  लें  या  किसी  भी  प्रदेश  सरकार  के  विभाग  को  ह  म

 are  बहुत  स्खलन  भावा  है  और  इसका  एकमात्र  कारण  यह  है  कि  राष्ट्रीय  चरित्र  जितना  उन
 4

 होना  उस  रूप  में  हम  उसे  नहीं  पाते  ।

 ऐसा  कहा  गया  है  कि  टेलीफोन  काम  नहीं  करता  है  भर  देहातों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  टे

 फोन  की  भोर  अधिक  से  अधिक  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  आज  से  8-10  वरस  पहले  जब  स्व

 झा०  राम  gan  fag  नी  संचार  मन्त्री  उनसे  मैंने  कांग्रेस  कार्यकर्ता  के  नाते  आग्रह  फिया  भ्  )

 उन्होंने  कबूल  करके  हमारे  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करके  हमारे  बिहार  प्रदेश  के  सारण  जिले  के  गांव

 लेनी  में  पी०  सी०  alo  की  व्यवस्था  कराई  |  ag  काफी  बड़ा  गांव है  8-10  sate  की  आबादी

 लेकिन
 पी०

 सी ०  ओ०  की  के  बाद  मैं  वहां  पर  कोई  काल  बुक  करने  वाला

 नहीं  है  ॥  सरकार  का  खर्चा  पी०  सी०  भो०  पर  होता  लेकिन  उसका  उपयोग  नहीं  हो  क्योंकि कि
 लोगों  में  नागरिक  चेतना  नहीं  है  ।  गरीबी  पसे  का  अभाव  इसका  मतलब  यह  नहीं  कि  पी

 सी
 ०

 ste  की  स्थापना  नहीं  होनी  लेकिन  पी०  सी०  ato  की  स्थापना  करते  समय  इस  पत
 को  देश  चाहिये  कि  वास्तव  में  ला  मज़ारी  योजना  है  या  नहीं  ।  पी०  सी०  ao  की  स्थापना  के
 द्वारा  5-7  डॉ  में  उससे  लाभ  उठात ेहैं  गौर  कितनी  आमदनी  हुई ?

 समर  वह
 लीस करि
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 अनुदानों  की मांगें  2-83
 19  1982.

 ना  नए

 नहीं  है
 1  उसे  बन्द  करना  चाहिये  भर ऐसे  स्थान  पर

 उसको  स्थापना
 होनी

 gad  काम  ले  सके ं।  बत

 it fra लोग

 एक  बात  ओर  मैं  इस  विभाग  के  काम  को  बहुत  नजदीक  से  जानता हूँ
 ।  भ

 हर

 कार्यविधि  और  गतिविधियों  को  देखते  हैं  मक  ऐसा  लगता  है  टेलीफोन  के  पूरी  क्षमता  के

 साथ  काम  करने  में  एक  बहुत  ब  aura  लचीली  का  है  ।  खासतौर  से  सारण  जिले  में  बिजली

 बहुत  कमी  रहती  जनरेटर  चल।कर  भी  कभी-कभी  छपरा  नगर  में  टेलीफोन  केन्द्र  काम  करता  ह

 लेकिन  बिजली  गायब  रहती
 है  बिजली  विभाग  के  अधीक्षण  अभियन्ता  या  किसी  भी  बड़े

 क
 भिकारी  से  बात  को  जिये  तो  कहता  है  कि  मेरा  टेलीफोन  तो  10-20  दिन  से  काम  ही  नहों  कर

 रहा
 टेलीफोन  विभाग  के  अधिकारी  से  कहिये  तो  वे  कहते  हैं  कि  बिजली  नहीं  मिलती  ;  ।  इसलिए

 टेलीफोन  विभाग  को  काय क्षमता  नहीं  बढ़ती  है  ।  यह  प्रश्न  बड़ा  गम्भीर  है  ।  जब  तक  बिजली का

 करकी  उत्पादन  सहीं  होता  भोर  बिजली  को  स्थिति  नहीं  मैं  अपने  अनुभव  के  आधार

 जे  कहता  हूं  कि  टेलीफोन  का  कुशलता पृ वंक  काम  करना  असंभव  इसलिए  हमें  इस  बत  पर  2

 sara  चाहिये  क  कसे  यह  बात  बन  सके  ।

 मैं  एक  और  अपने  तीनतीन-क्षेत्र  की  बात  करना  चाहता  हूं  ।  दीवार  हमारे  संसद
 झक

 क  ने  की द  सारण  जिले  का  एक  प्रमख  स्थान  एकमा  और  दिघवारा  में  ड/कघर  के  मुख्यालय  ल

 बात  भाई  |  डाकघर  का  मुख्यालय  एकमा  में  खोल  दिया  गया  भोर  दीवार  को  उपेक्षा  व  गई

 र  पर मैं  समझना  हूं  कि  दीवार  इस  योग्य  है  जहाँ  को  छानबीन  की  जाये  तो  भांडों  के  भा

 बह  बात  सामने  anaay  कि  यहां  पर  मलयालम  होना  चाहिये  ढाक घर  का  ।  मैं  संचार
 मंत्री  र

 क
 थ

 भाप  करूंगा  कि  वह  दीवार  के  मामले  को  देखें  ।

 मेरे  aria  क्षेत्र  में  छपरा  सदर  प्रखंड  में  faat  लिपा  एक  ऐमा  निराला  गांव  जो

 मैं  छः  ons  महीने  पानी  से  घिरा  रहता  वहां  पर  मुख्यतया  हरिजन  और  गरीब  लोग  wa
 ह

 :  wat  पर  डाकघर  नहीं  हैं  ओर  आगमन  के  लिए  कोई  सड़क  नहीं  aa  माइकल  से  एक

 का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।  फकुनी  गांव  में  स्थित  डाकघर  तक  जाने  के  लिए  पांच  छः  fi
 _

 मीटर  की  दूरी  तय  करनी  पड़ती  है  ।  वह  सिघवलिया  मात्र  छपरा  से  केवल  दो  तीन  लो पीट

 दूरी  पर  लेकिन  पानी  भरा  रहने  के  कारण  वहां  आने-जाने  का  कोई  र।स्ता  नहीं  है  ।  यद्यपि

 को  आबादी  कुछ  कम  लकिन  भगत-बगल  के  छोटे-छोटे  गांवों  की  आबादी  को  मिल्क  ह

 काफी  भाग दी  जाती  है  ।  हन  विशेष  परिस्थितियों  के  कारण  वहां  डाकघर  का  होन

 यक

 थ
 |

 आज  के  युग  में  यदि  पोस्ट-कार्ड  atc  लिफाफा  आदि  समय  पर  न  मिले  और

 qa  दिन  के  बाद  तो  इसका  मथ  यह  है  कि  आजादी  मिलने  का  साधारण  सा
 ल्  भी

 उन  गांवों  के  लोगों  को  नहीं  हो  सका  उस  गांव  की  स्थिति  को  देखते  हुए  संचालक  शावर

 संचार  विभाग  इस  बारे  में  पुनर्विचार  करें  ।  मैं  महसूस  करता हूँ  कि  वहां  पर  डॉ  खोलना

 |

 seat  सदर
 प्रखंड  में

 एक  इसरा  गांव  है  जिसके
 के  ह्  में  मैंने  संचार  मंत्री  से  faa

 दन  किया  उ  सकी  आबादी  1915  | 1915  जबकि  डाकघर  क  के  लिए  क  से  कम  भावा दी
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 ्

 29  1904  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 000  होनी  लेकिन  उसी  गांव  का  हिस्सा  हैं  राजमल  जिसकी  आबादी  बढ  द

 | अगर  इन  दोनों  को  दें  तो  तीन  चार  हजार  से  ज्यादा  जनसंख्या  हो  जात

 बह्  गाँव  मी  बाढ़ग्रस्त  है  कौर  वहां  भाने-जाने  में  बड़ी  परेशानी  होती  है  ।  संचार  विभाग  को  इर

 बारे  में  भापत्ति  है  कि  यह  गाँव  निर्धारित  मानदंड  के  अंतगर्त  नहीं  आता  मैं  आग्रह  करूंगा  कि

 हँसी  स्थिति  जबकि  लोगों  को  काफी  अस  बिना  डाकघर  की  स्थापना  की  जानी

 ि

 जिस

 ग्रामीण  क्षेत्र  की  जनता  को  ag  सुविधा  उपलब्ध  हो  सके  ।

 क अन्त  में  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  संचार  विभाग  नये-नये  उपकरण  प्राप्त  कर  रह

 उसका  विकास  बहुत  वैज्ञानिक  ढंग  से  हो  रहा  सरकार  इस  विभाग
 के  कार्य-कोष  बढ़ाने  के

 ह  a
 लिए  सचेष्ट  जिसके  लिए  मैं  उसका  धन्यवाद  करता  हू  ।

 इन  vet  के  साथ  मैं  संचार  मंत्रालय  की  मांगों  का  हार्द  awe

 थ

 द

 सभा  पटल पर  रखे  गये

 स
 शुल्क  1962  के  अन्तरगत  अधिसूचना

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 क  कि  थ वि

 faa  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  area  पुजारी )  मैं  सीमाशुल्क
 |  62  कीं

 a  59  के  भन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  ato  नि०  32(  भर

 18/82-  सीमाशुल्क
 [ato  mre  नि»  ]  को  एक-एक  प्रति  तथा  अं  ग्रे  सरू

 जो  19  1982  के  arta  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्या  a bs

 जो  कोलतार  पिच  उस  पर  लगाने  योग्य  सम्पूर्ण  उप संगी  ale  afafiaa
 र्स

 [T=

 लक से  31  1983  तक  छुट  देने  से  सम्बन्धित है  ।  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।
 :

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो ०  3945-%/82]  ्

 ी  सभापति  महोदय :  सभा  20  1982
 ह

 ग्यारह  बजे
 समवेत  होने

 तक  के  लिए

 स्थगित  ह
 होती  दे

 दै  ।
 ्

 क
 5.59  पृ० =

 ah
 तत्पदचात्‌ ल लोक  सभा  a  अगर 1982/30  1904

 )
 कब र्

 =

 बजे  स्थगित हुई  ।

 7

 चौधरी  मुद्रण  दल्लो
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